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-कुतज्ञता-प्रकाश 


.. स्वर्गीय श्रीमाव्‌ बड़ोदा-नरेश महराज सयाजीराव गायकवाड़ू 
महोदय ने बस्चर के सम्मेत्नन में स्वयं उपस्थित होऋर जो पाँच 
सहख्र रुपये की सहायता सम्मेलन की प्रदान की थी, उसी 


... सह्यायता से सम्मेलन इस 'सुलभ-साहित्य-माला? के प्रकाशन 
का कार्य कर रहा है। इस 'साज्ञा? में जिन सुन्दर और सनोरम 
5 ३५७ 


.... ग्रन्थ-पुष्पों का अथन किया जा रहा है उनकी सुरभि में समस्त द । 


लसतललल< खम्ककुरतना- नि आप 


'हिन्दी-संसार सुबासित हो रहा है। इस 'मांल? के द्वारा हिन्दी 

. साहित्य की जो श्री वृद्धि हो रही है उसका सझुख्य श्रेय स्वर्गीय 

|... श्रीमान्‌ बड़ोदा-सरेश महोदय के है। उनका यह हिल्दी-प्रेम भारत 
|... के अन्‍य हिन्‍्दी-प्रेमी श्रीमानों के लिए अनुकरणीय है । द 


द मिवेदक-मन्जी | 
- हिन्दी साहित्य सम्मेलन... 
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श्रीपान्‌ पणिडित अयोध्याग्रसादणी शर्मा 


धृज्य गुरुवर | 

नागरिकता की पंहलली पाठशाला घर है; नागरिक शिक्षा के 
प्रथम आचाय माता-पिता होते हैं। पीछे इस शिक्षा में सहयोग देने 
फा कार्य उन शिक्षकों का है जो वरणणमाला के अच्चर पिखाते हैं। 
मैंने जब होश संभाला तो मेरे पिता जी का देद्ान्त हो गया था, 
अतः में उनको शिक्षा से वंचित ही रहा | माता जी ने जो कुछ बन 
_ आया, करने में कवर न उठा रखी | पर आपका प्रेम-पूर्ण आश्रय न 


मिलता वो कोन जाने क्‍या द्वोता। आपने मुझे अक्षर-ज्ञान ही. नहीं 
कराया, वरन्‌ आपने मुझे शिष्ठाचार, सदृव्यवद्ार, गुरुजन-सम्मान, 


: दुसरों से सहानुभूति और सद्भाव श्रादि सदगुणों की भी आधार-भूत 
शिक्षा दी है। इसके लिए मैं आजन्म आपका ऋणी रहूँगा। 


परमात्मा करे में गुर-दक्षिणा-स्वरूप नागरिक-शास््र-्साहित्य की 


रचना ओर बुद्धि में यथा-शक्ति योग देता रहूँ। 


विनीत 
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ल्लू[गरिकता नवयुग का नया उन्देश है। यद एक प्रकार से उन 
सब रोगों की रामबाण ओषधि है, जिनसे आधुनिक संसार कष्ट-पीड़ित 
है| समाज-रूपी बाठिका में समय-समय पर कुछ घास-फूस उग आता 
: है, उसके सुगन्धित पोदों को कुछ रोगों के कीटांणु लग जाते हैं। देश- 
काल के अनुसार सुघारक रोग का निदान करके समाज-बादिका को 
रोग-मुक्त करते तथा उसत्ते नवज्जीबन प्रदान करते हैं। आज दिन फिर 
सुधार और निर्माण की आवश्यकता है।पर पहले बस्तु-स्थिति को 
समभत्तेना ज़रूरी है। भारतवर्ष की बात लें । यहाँ हिन्दू छुसलमानों 
का ऋणड़ा क्‍यों है १--ज़मींदार और किसानों का तथा पूँलीपतियों और 
मज़दूरों का संघर्ष क्‍यों है ? अनेक आदमी मुफ़ुजोरी या परावलम्बन 
का जीवन क्यों बिता रहे हैं? शातक और शापितों में बिरोध का क्या 
कारण है १ मुख्य बात यह है कि व्यक्ति या समूह अपने-अपने नागरिक 
कर्तव्यों का ठीक रीति से पालन नहीं करते, अथवा अपने अधिकारों 
- का दुरुपयोग करते हैं। सब नागरिकता की सम्रुचित शिक्षा महण करले 
तो देश के इन आन्तरिक विवादों का अन्त हो जाय। यही नहीं, .. 
- नागरिकता की व्यापक शिक्षा तो अन्तर्राष्ट्रीय कलह को भी मिथ सकती । 


.. है | जमनी ओर इंगलैंड का श्रथवा चीन और जापान का युद्ध क्यों ठब._ 
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कि पके | ९ 
रहा है ! कारण यही है कि इच्फे सामने विश्व-नागरिकता का आदर्श 
नहीं है। सब अपने-अपने स्वार्थ-ताथन में लगे हुए हैं। नागरिक 


«पु 


शास्र के सम्यक विवेचन से छंसार में शान्ति का साम्राज्य हो 


शी 


सकताब*हे । 
बड़े हप का विषय है कि अब हिन्दी भाषा में नागरिक शास्त्र 
सम्बन्धी पुस्तकों की माँग क्रमश; बढ़ती जा रही है और उप्तके फल- 
स्वरूप उसकी पूर्ति भी होती जा रही है। नागरिकशासत्र की सांदित्य- 
बृद्धि का अथ यह है कि देश में नागरिकता के भावों की बृद्धि हो, 
शोर भावी सन्तान सुयोग्य नागरिक बनें। अतः प्रत्येक देश-प्रेमी सजन 
का यह आवश्यक कतंव्य है कि बह ऐसे साहित्य की रचना ओर प्रचार 
में भरतक सहयोग प्रदान करे | 
अपना लेखन-कार्य आरम्म करने के समय से ही--सन्‌ १९१५ ई० 
से--इन पंक्तियों के लेखक ने अपने सामने विशेषतया राजनीति और 
अथंशास्त्र-साहित्य की रचना में माग लेने का कार्य-क्रम रखा दे, भर 
नागरिकशास्त्र सम्बन्धी जो कुछ कार्य गत २५ वर्ष में बन, आया है, 
किया है | इसलिए जब युक्तप्रान्त के इंटर के विद्यार्थियों को इस विषय के 
प्रश्न पत्रों का उत्तर हिन्दी में लिखने की अनुमति हुईं, तो कई सजनों ने 
मुक्त से पूछा कि मेरी कौन कोनसी पुस्तक उनकी आवश्यकता की पूर्ति 
कर सकती है । पाउ्य-क्रम को देखने से घुके ज्ञात हुआ कि यद्यत्ि मेरी 
भारतीय शासन, भारतीय जागृति, हभारी राष्ट्रीय समस्थाएँ, निर्वा चन- 
पद्धति, नागरिक शान, नागरिक शादत्त्र और भारतीय अर्थशास्त्र श्रादि. 
पुस्तकों में पाठ्य-क्रम को कितनी-ही बातों का समावेश है, तथापि 


१: ५ 
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उसकी कुछ बातें--विशेषतया सिद्धानतु, वम्वन्धी-- ऐसी हैं, जिन 
पर बहुत कम लिखा गया है, अथवा नहीं लिखा गया | “यह होते हुए 
भी मुझे उस समय पाज्य-पुस्तक लिखने का उत्साह या रुचि नदीं हुई । 
पीछे कभी-कभी सन में आया कि पुस्तक लिख सकू तो अच्छा है | 
परन्तु प्रकाशन की कठिनाइयों को सोचकर रह गया | दुविधा में ही 
था कि भरी प्रोफेतर दयाशंकरजी दुबे ( परीक्षान्मन्त्री, हिन्दी-साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग ) ने मुझे लिखा कि सम्मेलन कुछ विषयों की पाञ्य 
पुध्तके छुपाने का आयोजन कर रद्दा है, आप इन्टर के लिए * सीविक्स* 
की पुस्तक लिखिए | | 
मेंने पुस्तक लिखना स्वीकार कर लिया | गत वर्ष कार्य भी 
आरम्भ कर दिया था। परन्तु बृुन्दावन में रदते हुए प्रथम तो 
बहुत-सा समय अन्य-अन्य पुस्तकों के काम में लगता रद्दा, फिर इस 
पुस्तक के लिए जो साहित्य देखना आवश्यक था, उसको प्राप्त 
करने की भी मुझे वहाँ सुविधा न थी। इस प्रकार काय में कुछ 
विशेष प्रगति न हो पायी। श्री दुबेजी का तक़ाज़ा होने लगा, मैं 
: भी बचन-वद्ध था। परन्तु इच्छा दोते हुए भी कार्य नहीं हो रहा था । 
अन्ततः यह निश्चय किया कि कुछ समय प्रयाग रहकर द्वी इस कार्य 
को पूरा करूं । निदान, इस वैध प्रयाग सें भ्री दुबे जी के ही पास रह 


- कर यद्द कार्य किया गया। समयन्समय पर आप से इस विषय-सम्बन्धी 


विचार-विनिमय करते रहने की सुविधा हुईं । इसके अतिरिक्त आप 


... ने इस्तलिखित प्रति को आयद्योपान्त देखने तथा आवश्यक परामश 


देने की कृपा की | 











द (कब )' 

? पुस्तक के विषय का को बहुत व्यापक है। जिश्ञासु को तो इस तरह 

की कई-कई पुस्तकों का अध्ययन एवं मनन करना चाहिए। हाँ, मैं. 
ने इस बात का प्रयत्न किया है कि विद्यार्थियों के उपयोगी कोई 

शावश्यक बात छूटने न पाये, उनकी साधारण आवश्यकता की पूर्ति 

इस एक दी पुस्तक से हो जाय। स्थान-स्थान पर पाठकों को इसमें 
कुंछ विचार-सामग्री भी मिलेगी। मैंने विधय-बिवेचन में यथा-सम्मब- 
उदार राष्ट्रीय दृष्टि रखी है, जिससे पाठकों को अपनी मातृ-भूमि का 

ध्यान हो और उनके तामने नागरिकता सम्बन्धी कुछ रचनात्मक कार्य- 

क्रम भी रहे | जिन पुछ्तकों से मैंने इस रचना में लाभ उठाया है, 

उनके नाम अन्यत्र दिये गये हैं। उनके लेखकों का मैं अत्यन्त कृतश 

हूँ। भी प्रोफेशर दयाशंकर जी दुबे ने इस पुस्तक का सम्पादन करने 

को कष्ट उठाया है, ओर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने इसे प्रकाशित 
करने की कृपा की है | इनका भी मैं बहुत कृतश्ञ हूँ। | 


विनीत 


किक जलकर ह्ह्ठः ट्ट द 
)जावडाडज इहकलब्ासा 
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0 छए०्तकऊफा 


0 दयाशंकर दुबे 
... और 
... भगवानदास केला 


निर्वाचन-पद्धति ( तीसरा संकरण ) । | 
ब्रिटिश साम्राज्यन्शासन 
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पहला परिच्छेद ; नांगरिक शांख का विषय 
दाज्य--अधिकार ओर कर्तव्य--नागरिक शाख--अध्ययन की 
शआवश्यकता-नागरिक शाज््र का ज्षित्र । पृ० ए्-चथ ॥ 
दूसरा परिच्छेद ; नागरिक शाख और अन्य 
सामाजिक शाख्र । 
राजनीति से सम्बन्ध--अथंशांसत्र से सम्बन्ध-नौतिशासत्र से 
सम्बन्ध--इतिहास से सम्बन्ध--नागरिक शास्त्र ओर क़ानून । प० ९-१ ४ 
तीसरा परिच्छेद ; सामाजिक जीवन 
सामाजिक जीवन की आवश्यकता--कृषि-अवह 
अवस्था--कार्रीगर-अवस्था; नगर-निर्माण--सामाजिक 
भौगोलिक स्थिति का प्रभाव--सामाजिक जी 





सहकारिता--समाज ओर व्यक्तिद_ 








( २) 
चौथा परिच्छेद४:व्यक्ति और समूह 
समूद्दों की आवश्यकता और निर्माश--समूहों का पारस्परिक 


सम्पक - समूहों के सेद - समूहों का क्षेत्र-समूह -का उद्देश्य-व्यक्ति 
का विकास--समूह की सफलता | ० ३१-४३ 


पाँचवाँ परिच्छेद ! परिवार और जाति. 
परिवार ओर उसका स्वरूप--परिवार में स्लरी और पुरूष का 
कतंव्य -- परिवार और व्यक्ति --संयुक्त परिवार--कुल या गोन्न-- 
जाति-- जाति, व्यक्ति और समाज | पृ० ४३-५७ 


छठा परिच्छेद : धार्मिक समूह 

धामिक भावना का सूत्रपात--ईश्वर की कह्पना--धार्मिक 
एकता--सहिष्णुता और समभाव की आवश्यकता--धर्म और 
व्यक्ति--धर्म का क्षेत्र । पृ० ५६-६७ 

सातवाँ परिच्छेद ; व्यावसायिक सपूह 
आवश्यकताश्रों की पूर्ति- भ्रम विभाग ओर जाति-प्रथा --समता 
और सहकारिता की आवश्यकता--व्यावसायिक समूहों का आदर्श -- 
ब्यावंतायिक सथूह ओर व्यक्ति । पु० ६९--८७ 

 आठवाँ परिच्छेद । राजनैतिक समूह 

राजनैतिक समूह, पराधीन देशों में--स्वाधीन देशों में--अन्त- 
, रष्ट्रीय समूह--राज्य तथा राष्ट्र--व्यक्ति, राष्ट्रीयता ओर मानवता | 
। द 2, ह० ८१-९३ 


अर, 


हे १ 
न चर 











नवाँ परिच्छेद ; राज्य-्और उसके तत्व 
राज्य और अन्य समूहों में मेद--राज्य के तत्व--जनता-- 
भूमि--राजनैतिक संग़ठनु--प्रभुत्व शक्ति | ... पृ७ ९३-१०४ 
दसवाँ परिच्छंद राज्य की उत्पत्ति 
मुख्य-मुख्य सिद्धान्त-- देवी सिद्धान्त--आर्थिक सिद्धान्त--शक्ति 
सिद्धान्त-सामाजिक इकरार सिद्धान्त-विकास सिद्धान्त) पु० १०४-११९ 
.. ग्यारहवाँ परिच्छंद ; राज्य को प्रशुत-शक्ति 
प्रभुत्व-शक्ति के लक्षण--प्रभुख-शक्ति अबाध होती है--प्रभुत्व- 
शक्ति के धघिद्धान्त की आलोचना -राज्य की प्रभ्॒त्व-शक्ति कहाँ 
होती है |--राजनेतिक प्रभुत्व-शक्ति और जनता--विशेष वक्तव्य | 
पृ० ११५०-१३१ 
बारहवाँ परिच्छुद । राज्य और व्यक्ति 
क्या राज्य की उत्पत्ति से पूर्व मनुष्य स्वतंत्र था (--पामाजिक 
जीवन में वैयक्तिक स्वतंत्रता--बैयक्तिकं स्वतंत्रता की रक्षा- राज्य का 
पसावयव सिद्धान्त - स्वतंत्रता का विशेष अथ । पु० १३२-.१४३ 
_ तेरहवाँ परिच्छ द : राज्यों के भेद... 
नगर-राज्य. और देश-राज्य--राष्ट्र-राज्य--पुरोहित राज्य और 


लौकिक राज्य--प्रभुत्व-शक्ति के विचार से राज्यों के भेद--अरस्तू 
का मत-राजतंत्र--श्रवैध तंत्र--वेध राजतंत्र--पुश्तैनी था पैजिक 
_ राजा--निर्वाचित राजा-राजतंत्र के गुण-दोष--उच्च जनतंत्र--- 
पजातंत्र। 7 का या जाए 77 औुं० ४४० १६३ 


है. 



































( ४ ) 
चौदहवाँ परिच्छद । शासन-पद्धति 

संघात्मक और एकात्मक शासन-पद्धति--लिखित और अलिखित 

सन-पद्ध ति--परिवत नशी ल झोौर अपरिवर्तनशीलू शासनन्पद्ध ति-- 

समात्मक और अध्यक्षात्मक: शासन-पद्धति--एक-समात्मक ओर 


द्विसमात्मक शासन-पद्धति--मिन्न-मिन्न शासन-पद्धतियों की तुलना | । 
ध७ १६२९-१ ७८८ 


पंद्रदर्वां परिच्छेद ; राज्य का काये-पक्षेत्र 
व्यक्तिवाद--समाजवाद---समाजवा द के मिन्न-मिन्न रूपग--समाज- 
बाद के शुण-दोष--उचित मार्ग--राज्य और व्यक्ति के उद्देश्य कौ 
समानता--भारतवर्ष और समाजवाद | वृ० १७९-१९९ 
सोलहवां परिच्छेद : राज्य के कार्य 
शान्ति-स्थापक कार्य-रक्षा-शान्ति और सुव्यवस्था-न्याय-- 
लोकद्वितकर कार्य-शिक्षा-स्वास्थ्य--यातायात के साघन --समाज- 
सुधार--आर्थिक द्दितसाधन | पृ० ३१००-२१ ६ 
सतरहवां परिच्छेद ; सरकार के अंग 
सरकार के कार्यों के मेद--सरकार के प्रत्येक कार्य का महत्व-- 
सरकार के अंग--प्रत्येक अंग के आवश्यक गुण--व्यवस्थापक 
 मंडल--शासक वर्ग--न्यायाधीश वग । पृ० २१४-२२७ 


अठारहवाँ परिच्छ द ; शक्ति-पाथक्य ओर 


_ अधिकार विभाजन हर 
शक्ति - पार्थस्य--अधिकार - विभाजन --अधिकार - विभाजन को । 


पद्धति--स्थानीय संस्थाओं की विशेषता |... ४० शश्८-२३६ 








उन्नीसवाँ परिच्छेद ; प्रतिनिधि-निर्ताचन 
प्रतिनिधि-परशाली - प्रत्यक्ष और परोक्ष निर्वाचन--निर्वाचक 
संघ मताधिकार-- मत देना -मत देने की विधि--मत-गणना 
प्रयाली-- एकाकी मत-प्रणाली--श्रनेक-मत-प्रयाली--एक उम्प्लेद- 
बार, एक-मत-पद्धति--एकजित मतनपद्ध ति--एक्राका इस्तान्तरित 
मत-प्रयाली--उम्मेदवार --प्र तिनिधि ओर निर्वाचक | पछरू० २४०--२६० 

बीसवां परिच्छ द ; नागरिकता 
अ-नागरिक--नागरिकता की प्राप्ि--नागरिकता का विस्तार--- 
नागरिक आदर्श । पृ७ २६१-२७१ 
इक्कीसवां परिच्छे द ; नागरिकों के अधिकार 

अधिकारों के लक्षण---अधिकारों का आधार--योग्यता--जान- 
. भाल की रक्षा-सम्पत्ति की रक्षा--आ्राथिक स्वतंत्रता --विचार, 
भाषण और लेखन की घतंत्रता--सामाजिक स्वतंत्रता--घामिक 
स्वतंत्रता--शिक्षा-प्रास्ति का अधिकार--राजनेतिक अधिकार--विशेष 
वक्तव्य । । पृ० २७६३-२८... 
बाईसवां परिच्छेद ; नागरिकों के कतंव्य 


अधिकार और कर्तव्यों का सम्बन्ध--कंतंव्य-पालन--क्तेव्य को... 


ज्षेत्र--अपने प्रति कतव्य--परिवार के प्रति कर्तेव्य--समाज के प्रति 
कतेव्य---घधमे-सम्बन्धी कृतंव्य--ग्राम भोर नगर के प्रति कतंब्यू-« 


राज्य के प्रति कर्तव्य- देश-भक्ति--कर्तव्यों का संघर्ष--क्तव्य- 


सम्बन्धी आदर्श । गण 0 377 घर रद ३१९ 2. 














बल ( हद ) 

तेइसवाँ परिच्छेद । लोकमत तथा पत्र-पत्रिकाएँ 
लोकमत का प्रभाव--राज्य और लोकमत--लोकमत और उसका 
निर्माण--लोकमत को दूषित करनेवाली बातें ओर उन्हें दूर करने 

के उपाय-पत्र-पत्रिकाएँ--समाचार-पत्र---अन्य सामयक साहित्य । 
एप० २१०-ह शेप 

चौबीसवाँ परिच्छेद ; राजनैतिक दल 

दलबन्दी से लाभ-हानि--दलों का उपयोग--भारतवर्ष में राजने- 
तिक दल । | पृ७ ३३९-३५२ 

पत्चीसवाँ परिच्छोद ; नेतिक और घामिक प्रभाव 
नागरिक जीवन ओर वातावरण--नैतिक वातावरण का प्रभाव--- 
घामिक वातावरण का प्रमाव। पृ० १५३--३६६, 


_+३न्‍न्‍व्न्‍कपए्‌. ३ 044 फाउ0क. परफनत>ा+ककपकक ०८० कन3, 


दूसरा भाग 
भारतीय नागरिकता 


बल्ब 5 


छंब्बीसवाँ परिच्छेद ; हमारा देश 
भीगोलिंक स्थितिं--प्राकंतिक भाग--जल-वायु--वषी--नदियाँ-- 
: अंगलं--कैषि-योग्य भूमि--खार्मे--प्राकृतिक शक्ति--मारतीय जनता- 
.._ भाषा--अत्य मेद-भाव--भारतवर्ष की एकता । प्ू० ३६९-३८४ 








रे 


सत्ताईसवाँ परिच्छेद ! धर्म और धार्मिक सुधार 
धामिक सादित्य--वैदिक धर्मं-बोौद्ध धर्म ओर जैन घम«« 
पीराशिक घर्म--हसलाम, घमे--पिक्ख धर्म -पार्सी--ईसाई---आधु« 
निक धार्मिक सुधार--राजा राममोहनराय और ब्रह्मतमाज--स्वामी 
दयानन्द और आयेवमाज--कर्नल आह्काटड और थियोसफी-- 
स्वामी विवेकानन्द और रामकइृष्ण .मिशन--इन आतन्दोलनों का प्रभाव 
“-अ्रंद्धा का सदुपधयोग--दान घर्म--हरिजन मन्दिर-प्रवेश--मुस्लमानों 
में घामिक सुधार--अन्य धर्मावलमिबरयों में खुधार की माबना--विशेष 
बच्तव्य | इेप्प६-४१ २ 
अठाइसवाँ परिच्छेद ; सामाजिक जीवन 

आश्रम व्यवस्था-- वर्ण व्यवस्था--जाति-भेद के गुए-दोष--नीच 
जातियों से सदृव्यवद्दार--इरिजन आन्दोलन--संयुक्त-कुठुम्ब प्र णाली 
--महिलाओं की स्थिति में सुधार--पुषल्लमानों में समाजञ-सुध[र--« 
अन्य जातियों में प्रकाश--जन-संख्या का प्रश्न--भारतीय समाज की 
कमज़ोर कड्टी--सरकारी सदयोग--सेवा भाव | पु० ४१३-४२९ 
उन्तीसवाँ परिच्छेद ; आधिक स्थिति 


भारतीय जनता के पेशे--कृषि-सम्बन्धी सुधार--किसान-सम्बस्धी 
समस्याएँ---उद्योग-धन्वे--दस्तकारियों का पुनरद्धार--उद्योग घन्वे 
और सरकार--व्यायार--विनिमय और बैंक--भारतवासियों की 
निर्धनता और उसे दूर करने के उपाय |... पृ० ४३े०-४४९ 


तीसवाँ परिच्छ द ; शिक्षा आर साहित्य 


प्राचीन शिक्षा व्यवस्था--मुसलमानों के शासन-काल में शिक्षा की... 














(८) 


'व्यवस्था--ऑँगरेज़ी शिक्षा का, प्रारम्भ--सरकार का नीति-परिवर्तन-- 
शिक्षा की प्रगंति--गैर-सरकारी और राष्ट्रीय संस्थाएँ--नवीन शिक्षा 
योजना--ता हित्य-प्रचार । ह |... प्रू० ४४०-४६२ 
*. इकतीसवां परिछद ; राष्ट्रीय आन्दोलन 
राष्ट्रीवा। का विकास-राष्ट्रीयत[-बुद्धि के कारण--शिक्षा और 
विशान--अन्य देशों की जाशति का प्रभाव--प्रवासी भारतीयों की 
डुर्वस्था--राष्ट्रीयीय की परीक्षा -कांग्रेत या राष्ट्रटसभा -राष्ट्रीयता 
में बाधाएँ; (१) प्रान्तीयता--(२) साम्प्रदायिक संस्थाएँ--(३) राज- 
नेंतिक अनेकता--राष्ट्रीय श्रान्दोलन का फल । पृ ० ४६ ३-४७७ 
बत्तोसवाँ परिच्छेद । राजनेतिक विकास 
भारतवर्ष में ऑगरेज्--कांग्रत श्र शासन-सुधार आन्दोलन--- 
सत्याग्रह और असहयोग--मांठ-फोड सुधार--साइमन कमीशन और 
दमन--नागरिकों के मूल भ्रधकार -देशी राज्यों की जागृति--वर्तमान 
शासन-निधान--विधान का प्रयोग--विधान-निर्मातू-समा--विशेष 
बक्तव्य | । हु० ४७८-४९३ 
तेतीसवां परिच्छेद ; ब्रिटिश सरकार और भारतवर्ष 
_बादशाइ--पॉलंमेंट--मंत्री-मंडल--पालिमेंट ओर भारतवर्ष--- 
 भारत-मंत्री और उसके कार्य --इंडिया कोंसिल्--द्वाई-कमिश्नर | . 
8४० ४९६-५.०० ह 


चीदीसवां परिच्छ दे । भारत-सरकार 
गवनर-जनरल या वायंबराय--गवंनर-जनरज्ञ के अधिकार. 





की कल, 

उसकी प्रबन्धकारिणी सभा ( कौंकिल )-सेक्रेटरी तथा अन्य 
प्रदाधिकारी-- प्रबन्धका रिणी सभा के अधिवेशन--काम का ढंग-- 
गवर्नर-जनरल आदि का अवकाश तथा अनुपस्थिति -भारत-सरकार 
का कार्य--भारत-सरंकार के अधिक्रार--सन्‌ १९३४ का विधान झोर 
भारत-सरकार | ँ ० ४०३--४१२ 

पेंदीसवां परिच्छेद ; मारतीय व्यवस्थापक मंदल 
निर्वाचक संघ---कौन-कौन व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते (-- 
राज्य-परिषद--निर्वांचक की योग्यता--सद त्य कौन हो सकता है (-- 
भारतीय व्यवस्थापक समा--निर्वाचक्र की योग्यता--सदस्य और 
घम्रापति -व्यवस्थायक मंडल का कार्य क्षेत्र--कार्य-पद्धति-प्रश्त--« 
प्रस्ताव--कानून किस प्रकार बनते हैं (-- राज्य परिषद से हानि--« 
गवर्नर-जनरल के व्यवस्था-सम्बन्धी अधिकार--भारतीय आय-व्यय 
का विचार--सन्‌ १९४५ का विधान और भारतीय व्यवस्थापक मंडल | 
पू० ५९ ३-५ ३ 
छत्तीसवां परिच्छेद ; पान्तीय सरकार. 
' बर्तमान शातन-विधान से पहले --वर्तमान शासन-विधान: ग्ांतों का... 
बर्गीऋरण--नये प्रान्तों का निर्माण--गवर्नर; उनकी नियुक्ति, वेतन... 


और पद--आदेश-पत्र-गवर्नर के अधिकार-प्रान्तीय विषयों का... 
प्रबन्ध-गवर्नर का विशेष उत्तरदायित्व--पुलिस-सम्बन्धी नियहों 
की व्यवस्था-- आतंकवाद का दमन--कार्य-पंचालन सम्बन्धी नियम»... 
निर्माण --- गवर्नर घक्कारों के सम्बन्ध में बछव्य--मंत्री-मंदल का. 


निर्माण --मंत्रियों की नियुक्ति--मंत्रियों का वेतन्न--मंत्री-मंडल का का 




















सभापतित्व--मंत्री-संडल्ल से किसी मंत्री का प्थकरण-मंत्रियों के 
पालिमेंटरी सेक्रेटरी--एडवोकेट-जनरल--शासन-विघान की निस्तारता 
--चौफ-कमिश्नरों के प्रान्तों का शासन--प्रान्तों के भाग; 
कशिश्नरियां--ज़िले का शासन । हि पुृ० ५३४-५५४ 


सेंतीसवाँ परिच्छेद ; प्रान्तीय व्यवस्थापक पंदल 


प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल की समाएँ और उनकी श्रवधि-- 


कौन-कोन व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते --संदस्यों की योग्यता 
झादि--सदस्यों के रियायती अधिकार, वेतनादि--प्रान्तीय व्यवस्थापक 
सभा का संगठन--निर्वाचक कोन हो सकते हैं (-प्रान्तीय व्यवस्थापक 
परिषद्‌ू--निर्वाचकों कौ योग्यता --साधारण योग्यता--ख््रियों-सम्बन्धी 
योग्यता--दलित जातियों-सम्बन्धी योग्यवा--दूसरी सभा के संगठन 
के सम्बन्ध में वक्तव्य--व्यवस्थापक मंडल के अधिकार--व्यवस्थापक 
मंडल का अ्रधिवेशन--सभापति और उपतभापति--सभाओं में मत- 
प्रदाभ--सदस्यों-सम्बन्धी नियम--अगरेजी भाषा का प्रयोग--व्यवध्था- 
.. पक मंडल की कार्य-पद्धति--कार्य-पद्धति के नियमों का निर्माण -- 
प्रश्न ओर प्रस्ताव-प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल के क़ानूनों का क्षेत्र-- 
: क्वामून कैसे बनते हैं (-प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल के अधिकारों की 
सीमा--गवर्नर के अधिकार, भाषण और संदेश--गवनर के आर्डि- 
मेन्त--गवर्नर के कानून-- थक या अंशतः३ पृथक च्षेत्रो को व्यवस्था--- 
झाय-व्यय-सम्बन्धी कार्य-पद्धति “बजट. अधिवेशन--विधानात्मक 


रे ५ शासन न चलने पर कार्य में लाये जानेवांले नियम; गवर्नर को... 
. घोषणा--विशेष वक्तव्य |... .. पृ० पृष६- पल, . 





रा 


6) 


हि 


(जप 
अड़्तीसवाँ परिच्छेद ) स्थानीय स्व॒राज्य 
प्राचीन व्यवस्था-- आधुनिक स्थिति--स्थानीय स्वराज्य-संस्थाएँ-..- 
पंचायतें->बोड--बो्डों का कार्य और व्यय--बोडों' की आय के 
साधन--इलादहाबाद ज़िला-ओो्ड की आय--इलाहाबाद ज़िला-बोर्ड 
का व्यय--म्युनिसपैज्टियाँ और कारपोरेशन---उनके कार्य--आमदनी 
के साधन--इलाह्वाबाद म्युनिस्पैलटठी की आय--इलाहाबाद स्युमि- 
सपैलटी का व्यय--नोटिफाइड एरिया--हम्प्रूवमेंट ट्रस्ट--पोर्ट टृस्ड 


. विशेष वक्तव्य | पु० १८६---६० १ 


उनतालीसवाँ परिच्छेद / सरकारी नाॉकरियाँ 
सैनिक नीौकरियाँ--मुल्की नौकरियाँ--इंडियन-सिविल-सर्विस की 
प्रभता- कुछ जश्ञातव्य बातें--नवीन शासन-विधान और घरकारी 
नौकरियाँ--पब्लिक सर्विस कमी शन--विशेष वक्तव्य | छ० ६०१-६०९ 

चालीसवाँ परिच्छेद । न्यायात्षय 

संघ-त्यायालय--इसका अधिकार-्षेत्र--द्वाईकोट-- जजों. की 
संख्या--ज्ों की नियुक्ति--जजों का वेतनादि-- दहाईकोट का अधि- 
कार-च्षेत्र--रेवन्यूकोट--दीवानी अदालत--फौज़दारी अदालतें-« 
आपील-पद्धति--प॑ चायतें । . धरृ० ६१०--६ै१० 
इकतालीसवाँ परिच्छेद । सरकारी आय-व्यय 


ब्रिटिश भारत का दविसाव--केन्द्रीय सरकार का व्यय--(सू 
१९४०-४१ के व्यय का अनुमान )-कर-प्राप्ति का व्यय->रेल, 


झावपाशो, डाक और तार--पृद--सिविल्न शासन--मुद्रा, टकसल 


कै है. 
ध 














€ श्र ) 
.. और विनिमय--सिविल निर्माण कार्य--सेना--विविध व्यय-- 
केन्द्रीय. सरकार की आय सके सन्‌ १९४०-४१ की आय का 
अनुमान )--आयात-निर्यात कर ->डलादन. कर-आय-कर-.. 
नमक-कर-- अफ्री म-कर-- अन्य. कर-- रेल --डाक और. तार 
सूद--सिविल निर्माण कार्य--मुद्रा, टक्खछाल और विनिमय--सेना --- 
बिविध आय - प्रान्तीय आय-व्यय--संयुक्त प्रान्त के व्यय का अनु- 
मसान--कर-प्राप्ति का व्यय--आबपाशी--शासन-- न्याय - जैल-- 
गुलिस--स्वास्थ्य और चिकित्सा-- शिक्षा-- कृषि-- उद्योग धंधे -- सिविल 
निर्माण काय--संयुक्तप्रान्त की आय का अनुमान--मालगुजारी--- 
आबकारी -सूटाम्य--जें गल--र जिस्टूरी -- आय कर-- भ्रावगा शी -- सूद. 
>-न्याय--जेल --पु लिंम्त--शिक्षा--स्वास्थ्य श्र चिकरित्सा--विविध 
आझाय--विशेष वक्तव्य । प० ६२२-६ ४३ 

बयालीसवाँ परिच्छेर ; देशी राज्य 
देशी राज्यों का शासन-प्रबन्ध-देशी राज्यों का आय-ब्यय-- 
भारतनसरकार का नियंत्रण--नरेशों का सम्मान--देशी राज्यों के 
घिक्रार-- भारत सरकार की नीति--जाँच कमी शन--नरंन्द्र मंडल--- 
बटलर कमेटी और उसके बाद--देशी राज्यों का सुघार--संघनशासन _ 
ओर देशी राज्य । ध० ६४४-६४४५, 
तेतालीसवाँ परिच्छेद ! भारतवष और राष्ट्र-संध 

.. प्राचीन काल में भारत का अन्य देशों से सम्बन्ब--योरपी य मद्दा- 
युद्ध और साम्राज्य-परिषद्‌ में. भारत--राष्ट्रसंघ, उसका संगठन ओर 


'कार्य--राष्ट्र-संघ श्रौर भारतवर्ष--राष्ट्र-तंघ के उद्देश्य की पूर्ति । 
ह ज६-*३ै९४ 
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अल माँग 
नागरिक शास्त्र के सिद्धान्त 
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पहला परिच्छेद 
नागरिक शास्त्र का विषय 


+++-७०-२०:22::8&---६७--- 
डा प्राय: सुनते हैं कि यहाँ नागरिकता के भात्रों की बहुत 


कमी है, हमें अपने नागरिक कतंव्यों का समुचित रूप से एज्नन करना 
चाहिए., एवं नागरिक अधिकारों की प्राप्ति और सुरक्षा के लिए, 
:भरसक प्रयत्न करना चाहिए.। क्‍या इमने कभी यहद्द विचार किया है 

कि नागरिकता का क्या अर्थ है, नागरिकों के कतंव्य व्या-क्या हैं, 
नागरिक अधिकारों में किन-किन बातों का समावेश होता है! 
और, हाँ, नागरिक किसे कहते हैं, उसका राज्य से क्या सम्बन्ध 
'होता है! हमें नागरिकता-सम्बन्धी विविध बातों का भली-माँति ह । 
अध्ययन और मनन करना चाहिए । हम अपने नागरिक जीवन को 
अम्यक्‌ उन्नति तभी कर सकेंगे, जब हम नागरिक शास्त्र के पठन- ः । 
पाठन में दत्त-चित्त होंगे और इप शात्त्र की शिक्षाओं को कार्य रू... 
में परिणत करगे । हा, 





सरल नागरिक शास्त्र 


अब हमारे लिए. विचारणीय विषय यहद्द है कि नागरिक-शारू 
किसे कहते हैं। यह समझने के लिए हमें पहले यह जान लेना 
चाहिए कि नागरिक किसे कहते है। साधारण बोल-चाल में नागरिक 
का>अर्थ नगर में रहनेवाला समका जाता है, अर्थात्‌ ऐसा व्यक्ति 
जो गाँववाला न हो, नगर- 
ग्राम-बासी या नगर-निवासी में कोई भेद नहीं माना जाता। 
राज्य के सब व्यक्ति उसके नागरिक माने जाते हैं, चाहे वे गाँव में. 
रहते हों, अथवा करबे था शहर में; सबके अधिकार समान होते हैं, 
और सबको समान रुप से झपने कर्तव्य पालन करने दवोते हैं। यद्यपि 
यह ठीक है कि बंहुचां बड़े-बड़े कर्मचारी नगरों में रहते हैं, 
सरकारी दर आदि नगरों में हो होते हैं, बहाँ शिक्षा, सभ्यता 
आदि का प्रचार गाँवों की श्रपेक्षा अधिक होता है, इसलिए नगर- 
_ निवासी आराम-बासियों से आय: अधिक चतुर, शिक्षित और सम्या 
होते हैं। परन्तु कोई व्यक्ति केवल इस आधार व विशेष अधिकार 
या सुविधा का अधिकारी नहीं माना जा संकता कि वह नंगर में 
. रहता है। जाति, धर्म, या पेशे की विभिन्नता से भी नागरिकों में कोई 
. भेद नहीं माना जाता । प्रत्येक 
का; पुरुष हो या सत्री, किसी भी जाति का हो, किसी भी घर्म 
या सम्मदाय का अनुयायी हो, और चाहे वह कोई भी पेशा या 


. धंघा करता हो, अपने राज्य का नागरिक दोता है | जो आदमी बाहर 
से आकर किसी राज्य में रहने लग जाते हैं, वे भी कुछ नियम- 


पालन करने पर व्दाँ के नागरिकों में गिने जाने लगते हैं । - 


निवासी हो । किन्तु राज्नैतिक भाषा में 


व्यक्ति, चाहे वह गाँव का दो या नगर . 















शी ाजाएलशशाएएएलटएकशल्ट जानता 





नागरिक शास्त्र और अन्य सामाजिक शास्त्र श्पू 




















इन्हें साधारणतया नागरिक नहीं माना जाता था, केवल विशेष 
दशाओं में दी किसी दास को रियायर्त या कृपा के रुप्र में नागरिकता 
प्रदान की जाती थी। इस प्रकार राज्य के बहुत से आंदमियों को 
विकास का अवसर ही न' मिलता था। इस से होने वाली हानि बूहुत 
समय के बाद लोगों के ध्यान में आयी। क्रमशः दास-प्रथा का लोप 
हुआ, और बहुत से आदमियों को नागरिक अधिकार मिलने का मार्ग 
प्रशस्त हुआ । हाँ, अब भी अनेक स्थानों में ग्रतिज्ञा-वद्ध कुली-प्रथा 
से अनेक आदमी दासों का-सा ही जीवन जिता रहे हैं। कहीं-कहीं 
मज़द्रों का जीवन भी कुछ अच्छा नहीं है। आशा है, इतिहास से. 
शिक्षा लेकर, इसमें सम्यक सुधार किया जायगा | या 
दासों के अतिरिक्त अनेक स्थानों में स्त्रियों को भी पहले नागरिकता... 
से वंचित रखा जाता था। धीरे-घीरे, चिरकालीन संघर्ष के बाद 
ही स्त्रियों ने अपना नागरिक पद प्राप्त किया है, ओर अनेक राज्यों 
में तो अभी तक इस कार्य में यथेष्ट सफलता नहीं मिल पायी है।. 
भारतवष में, इतना उद्योग होने पर भी कितने ही आदमी हरिजरनों | 
आदि को नागरिक अधिकार देने में अत्यन्त अनुदार हैं। यहाँ... | 
हिन्दू-सुसलिम प्रश्न भी नागरिकता को इष्ट से बहुत विचारणीय ... व 
है। इमारे सामने जो नागरिक समस्याएँ विद्यमान हैं, उनका जन्म 
भूतकाल में हुआ है, और अब उन पर विचार करने और उन्हें... 
मली भाँति इल करने के लिए, नागरिक नियम बनाने या संशोधन रा. 
हे करने के वास्ते इतिहाउनवर्णित अनुभवों से बहुत सहायता मिल 
सकती है। इस प्रकार इतिद्दास और नागरिक शास्त्र में कितना 















(“शक ्वमप्रक माप ता 5 





श्छ््‌ सरल नागरिक शास्त्र 


सम्बन्ध है, यह विदित दो जाता है । 

नागरिक शाख्र और कानून---नागरिक शार्र बतलाता 
है कि नागरिकों के अमुक-अमुक अधिकार है। परन्तु उन अधि- 
कारों की रज्ा सम्यक्‌ क़ानून बिना नहीं हो सकती। उदाहरण के 
लिए नागरिकों को अधिकार है कि सावजनिक सड़कों, कुओं एवं 
स्कूलों आदि का उपयोग करे | पर इस अधिकार की समुचित स्क्चा 
:तमी हो सकती है, जब कोई ऐसा क़ानून विद्यमान दो कि जो 
व्यक्ति ( गंडा या बदमाश ) किसी नागरिक के उपयक्त कार्य में 
'विश्न बाधा उपस्थित करेगा, उसे अमुक दंड दिया जायगा। ऐसे 
कानून के अभाव में, उस अधिकार का उपयोग न द्वो सकेगा; 
-फिर उस अधिकार का महत्व दी क्या रह जायगा । 

कानून द्वारा अधिकारों की मर्यादा भी निश्चित की जाती है। 
:उदाइरणवत्‌ यदि नांगरिकों को सड़कों के उपयोग का अधिकार है, तो 
इसका यह आशय नहीं कि हम सड़कों पर इस प्रकार चले अथवा गाड़ी 
आदि ले जायें या ऐसा सामान पटक दें, जिससे दूसरे नाग रिकों को 
सड़क का उपयोग करते में बाघा उपस्थित हो । ऐसी बातों को ध्यान 
में रखकर आवश्यक क़ानून बनाये जाते हैं । | 

कानून लोगों के नागरिक जीवन तथा व्यवहार मे सुविधाएं उत्पन्न 
करता है। साथ द्वी नागरिक परिस्थितियाँ भी क़ाबून पर श्रभाव 


डालती हैं। उन्हें लक्ष्य में रखकर नये क़ानून बनाये जाते हैं तथा 


पुराने कानूनों का संशोधन होता है । उदाइहरणवत्‌ दास-प्रथा हटाने 


' अज़दरों की दशा में सुधार करने, स्त्रियों को नागरिकता प्रदान करने: 


| दे 
ही 












नागरिक शास्त्र का विषय के 


प्रत्येक नागरिक को राज्य में छुछ अधिकार होते हैं । नाग- 
रिक होने की हैसियत से लोगों को जो अधिकार प्रा पत होते हैं, उन्हें 
"नागरिक अधिकार! कट्ठा जाता है। जिन व्यक्तियों को राज्य में ये 
अधिकार नहीं होते, उन्हें बहाँ का नागरिक नहीं कहा ,जा सकता | 
अधिकारों के साथ प्रत्येक नागरिक के कुछ क्तंव्य भी होते हैं | . 
नागरिक बना रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को उन कतंव्यों का 
पालन करते रहना आवश्यक है | इस प्रकार, किसी व्यक्ति को उस 
राज्य का नागरिक कहा जाता है, जिसमें उसे निर्धारित अधिकार प्राप्त 
होते हैं, ओर जहाँ उसे विविध कर्तव्य पालन करने होते हैं । 

यह स्पष्ट है कि बिना राज्य के कोई नागरिक नहीं द्ोता, 
नागरिक के लिए. राज्य का होना अनिवार्य है; उसका अधिकारों और 
क॒तंव्यों से अदूट सम्बन्ध है । 

राज्य---राज्य के विषय में विशेष विचार आगे किया जायगा |: 
यहाँ इतना जान लेना आवश्यक है कि देश और राज्य एक ही चीज़ 


नहीं है; सभी देशों को राज्य नहीं कह सकते। राज्य केवल उसी देश . | 


को कद्दा जा सकता है, जहाँ मनुष्यों पर शासन करनेवाली संस्था 


(सरकार) हो, जहाँ शान्ति और सुब्यवस्था हो, कोई आदमी उद्दग्डता- 


: यूवंक मनमानी न कर सके, जिसकी लाठी उसकी मैंस न हो । 


प्रत्येक राज्य की एक सुनिश्चित सीमा होती है, उसमें कुछ आदमी रा 


रहते हैं और वहां शासन-प्रबन्ध होता है। प्रत्येक राज्य की सर 
कार को अपनी सीमा के अन्दर शासन-व्यवस्था करने का पूर्ण... 
अधिकार द्ोता है, प्रत्येक नागरिक को राज्य-नियमों का पालन करना 


हि 
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होता है, कोई नागरिक राज्य के किसी आदेश या आज्ञा को टाल्न नहीं 
सकता राज्य अपनी श्राज्ञाओं को बल-पूर्वक चला सकता है। बह किसी 
अन्य राज्य के अधीन नहीं होता । 

अधिकार ओर कृतंव्य--ऊपर यह उल्लेख किया गया है 
कि प्रत्येक नागरिक के कुछु अधिकार और कतंव्य होते हैं। अधिकारों 
और कतंब्यों के विधय में विस्तार-पृवंक विचार आगे करना है, यदाँ 
उनके उदाहरण-स्थरूप यह कट्दा जा सकता है कि नागरिकों को, 
निर्धारित आयु और योग्यता के होने पर, अपने राज्य के शासन-प्रबन्ध 
में मत देने तथा विविध राजनेतिक पद प्रास करने का अधिकार होता 
है। बह, जब तक दुसरों को हानि न पहुँचाए, अपने राज्य में स्वतंत्रता- 
'पूबंक रद सकता है, और अपना सब कार्य निविन्न कर सकता है। उसे 
अपनी जान-माल की रक्षा ओर उन्नति के साधन प्राप्त होते हैं । विदेशों 
में उसकी जान-माल की रक्षा का दायित्व उसके राज्य को सरकार पर 
रहता है| ये अधिकार ऐसे होते हैं कि राज्य के नागरिक न होनेवाले 
व्यक्तियों को बड़ी कठिनाई से, अनेक प्रयत्ों के बाद ही, मिलते हैं, 
अथवा मिल हो नहीं सकते | । | 

- इन अधिकारों के प्रतिफल-स्वरूप प्रत्येक नागरिक का अपने राज्य 

'के प्रति कुछु उत्तरदायित्व भी रहता है, उसे अपने कर्तव्यों का पालन 
'करना होता है। उदाहरणवत्‌ उसे राज्य के नियमों या कानूनों का 
'पालन करना चाहिए, उसे अन्य नागरिकों के साथ सहानुभूति और 
सहयोग का भाव रखना चाहिए, सरकारी कर या टैक्स देना चाहिए, 
जिससे सरकार का ख़र्च चले, और वह अपने आवश्यक कार्य कर 
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नागरिक शाम का विषय जय 
सके | ज़रूरत होने पर नागरिक को सैनिक सेवा आदि का भी कर्तब्य 
पालन करना होता है । जब कोई नागरिक अपने कतंन्य-पालन में त्रुटि 
करता है तो उसे राज्य के ' प्रचलित नियमों के अनुसार दंड दिया 
जाता है, उसे कुछ समय के लिए, अपने थोड़े-बहुत अधिकारों से वंचित 
कर दिया जाता है। ह 

नागरिक शास््--नागरिकों के, राज्य में क्या अधिकार होने 
चाहिए तथा उनके राज्य के प्रति अथवा एक दूसरे के प्रति क्‍या करतेंव्य 
हैं, इस विषय का विवेचन करनेवाला शास्र नागरिक शास्त्र! कह- 
लाता है। यह शासत्र बतलाता है कि नागरिक जीवन का उद्देश्य या 
आदर्श क्या है, सामाजिक जीवन के विकास या. उन्नति के लिए, क्या- 
क्या बातें आवश्यक हैं। नागरिकों के परस्पर , एक दूसरे से, विविध 
प्रकार के सम्बन्ध होते हैं, धामिंक, सामाजिक, राजनेतिक, आर्थिक 
आदि | नागरिक शात््र से यह ज्ञात द्वोता है कि नागरिकों को इन 
क्षेत्रों में एक दुसरे से कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनके व्यवद्ारों 


पर क॒द्दाँ तक नियंत्रण रहना आवश्यक है, जिससे कोई दुसरे के उचित ५ 


स्वार्थ साधन में बाधक न दो, और सब को अधिक-से-अधिक सुख, 
शान्ति ओर समृद्धि प्राप्त दो। नागरिक शात््र का उद्देश्य मनुष्यों को 


अच्छा नागरिक, और समाज का उपयोगी सदस्य बनाना है। 
नागरिक शास्त्र शब्द अँगरेज़ी के 'सीविक्सः शब्द के लिए व्यव- 
_झव द्ोता है। 'सीविक्स” का श्र्थ नागरिक सम्बन्धी अध्ययन है। 
. चास्तव में नागरिक शास्त्र के अध्ययन का प्रधान विषय श्र्थात्‌ केद- 
बिन्दु नागरिक है। नागरिक शास्त्र में यद विचार किया जाता है किः रे 
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नागरिक कोन है और उसका समाज में क्या स्थान है । 

यह हयष्ट ही है कि नागरिक शात्र का आधार मनुष्य का सामा- 
जिक जोवन है | मतुष्व आपयप्त में मिन्न-जुत कर रहते हैं, वे एकान्त- 
वासोन्जीवन व्यवीत नहीं करते; अक्रेते-अक्रेले रहने से मनुष्य का 
निर्वाह भो नहीं हो सकता | उत्ते अअनो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
भोजन वज्नादि को नाना प्रकार को वह्ठत्रों की ज़रूरत होती है | इन 
सब पदार्थों को मनुष्य अकेले आने द्वी प्रशत्ष से तैयार नहीं कर सकता 
उपे दूपरों की सहायता ओर सहयोग को आवश्यकता होतो है। एक 
आदमा को दूधरे की सहायता तभी मिलतो है, जब बढ भी दुसरे को, 
उसकी आवश्यकता को पूर्ति में मदद देता है | इस प्रकार इम दूसरों की 


सहायता लेते हैं ओर उन्हें उद्गाबता देते हैं। इसके बिना हमारी 


शुज्र नहीं हो सकृतो, फिर विक्रात और उन्नते को तो बात ही क्या । 

निदान, मनुष्यों को अयने निर्वाद एवं उन्नति और विक्रास के लिए, 
 मिन्न-जुवकर रहना होता है | यही नहीं, उन्हें शान्ति और सुख्यवस्था 
के लिए राज्य का निर्माण करना पड़ता है। जब तक राज्य का 
निर्माण नहीं हो जाता, समाज के व्यक्ति नागरिंक' नहीं कहला 
सकते | समाज में रहने से मनुष्यों के परस्पर अनेक प्रकार के 
सम्बन्ध दोते हैं। नागरिक शास्त्र मनुष्यों को राज्य का अंग मानता 
हुआ उनके इन विविध पारस्परिक सम्बन्धों का विचार करता है। 


अध्ययन की आवश्यकत[--राज्य के सम्बन्ध में, ऊपर जो- 


लिखां गया है, ,उससे स्पष्ट है कि भारतवर्ष को वास्तव में राज्य नहीं 


कद सकते | कारण, इसमें राज्य के एक प्रधान लक्षण स्वाधीनता की _ 
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अमी कमी है। तथापि साधारण व्यत्रद्वर में इसे राज्य माना जाता 
है, ओर यहाँ के निवराती--पुरुष ओर स्त्रियाँ >भारतीय नागरिक! कहे 
जाते हैं। नागरिकता के विचार से ऊँच-नीच, जाति-पाँति, या 
छूत-अकछूत का कोई विचार नदीं होता; ब्राह्मण, ज्षत्री, वेश्य या शुद्ध छा, 
शिया-सुत्री मुसलमान तथा ईसाई पार्सी आदि का कोई भेदभाव 
नहीं माना जाता | यद्ढी नहीं, योरपियन या अमरोकतन आदि मो अपनी 
जन्ममूमि छोड्कर इस देश में बस जाने पर, भारतीय नागरिक बत 
जाते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के अधिवरातियों को तो अयनी जत्मपूमि 
का त्याग न करने पर भी यहाँ नागरिक अधिकार पास हो जाते हैं। 
कारण, अभी भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का अंग है| 

आअप्तु, जब हम भारतीय नागरिक हैं तो हमें चाहिए कि दस 
( मारतवर्ष के ) सुयोग्य नागरिक बनें, ठीकबैसे, जैसे कि एक विद्यार्थी 
को सुयोग्य विद्यार्थी, एक अध्यापक को सुयोग्य अध्यापक, और लेखक 
को सुयोग्य लेखक बनना चाहिए.। सुयोग्य नागरिक बनने के लिए हमें 
नागरिक शास्त्र का भली भाँति अध्ययम और मनन करना चाहिए 
तथा अपने व्यवद्वार में इस शास्त्र से मिलनेवाली शिक्षा पर अमजझ 
करना चाहिए। नागरिक शास्त्र के अध्ययन से हमें अपने कर्तव्यों 
और अधिकारों का ज्ञान होता है। इस ज्ञान को प्राप्त कर जहाँ. 
इम अपने कतंव्य अच्छी तरद पालन कर सकते हैं, वहाँ हम अपने | 


अधिकारों का दूसरों के द्वारा अपहरण किया जाना रोककर उनकी 


सम्यक्‌ रक्षा करने में भी अधिक समर्थ हो सकते हैं| जब तक यह नहीं 
डोता, हमारी सब शिक्षा अधूरी या अपूर्ण है। इस प्रकार नागरिक शांख _ 
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शिक्षा का एक अत्यावश्यक अंग है। भारतवर्ष में जहाँ शिक्षा- 
सम्बन्धी अन्य कई-एक सुधारों की आंवश्यकता है, नागरिक शाछा 
के पठनन्पयाठन की ओर भी समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए | 

“नागरिक शास्त्र का क्षेत्र--पहले कहा गया है कि नागरिकों 
के विविध अधिकार और कतंव्य होते हैं। ये सामाजिक, धार्मिक, 
और राजनेतिक आदि कई प्रकार के होते हैं। नागरिक शास्त्र में इन सब 
का विचार होता है। यह शास्त्र बतलाता है कि नागरिक जीवन किस' 
प्रकार उन्नत होता है, उसके लिए नागरिकों को सामाजिक, धार्मिक, 
आशिक या राजनेतिक ज्षेत्रों में क्या-क्या कार्य करना चाहिए, जिससे 
एक नागरिक दुसरे नागरिक के उचित स्वार्थों' में बाधक न हो, नागरिक. 
जीवन में धंघयं न हो, सब के विकास में समुचित सहयोग और 
सुविधा मिले । यद्यपि नागरिक शास्त्र में विशेषतया राजनैतिक दृष्टि 
से विचार किया जाता है, इसमें विचारणीय विषय नागरिक का 
सम्रस्त जीवन है, वद्द जीवन सामाजिक भी है, आथिक भी है, धार्मिक: 
भी है, और राजनेतिक भी । इसलिए नागरिक शास्त्र का क्षेत्र बहुत 
व्यापक है, . उध्में नागरिक जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन और: 
अनुशीलन किया जाता है। इसीलिए इस शासत्र का अन्य अनेक: 
शास्रों--विशेषतया सामाजिक विद्याओं-- से घनिष्ट सम्बन्ध है, जिसके: 
सम्बन्ध में, आगे दूसरे परिच्छेद में लिखा जायगा। 
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दूसरा परिच्छेद 
नागरिक शाख ओर अन्य सामाजिक शाख 


>“चज्क 22४७9 -.. 


पृतुनुष्य दूसरे मनुष्यों के साथ मिलकर समाज में रहता है। 


इससे मनुष्यों में राजनैतिक आर्थिक, नैतिक आदि विविध प्रकार के: 
सामाजिक सम्बन्ध स्थापित हुए हैं। उन सम्बन्धों के विषय में समय-- 


समय पर अनेक तक-वितक तथा श्रनुभव हुए हैं ओर द्वोते रहते हैं ।, 


उनके विवेचन से प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय का पृथक शास्त्र बन गया है,... 


और बनता जा रहा है, यथा --राजनीति-शास्र, अर्थशात्र और नीति-- 
शास्त्र। ये सब सामाजिक शास्त्र हैं। नागरिक शास्त्र का आधार भी 


मनुष्यों का सामाजिक जीवन है, और इस प्रकार यह भी एक सामाजिक _ 
शास्त्र है । विविध सामाजिक शास्त्रों का एक दूसरे से घनिष्ट सम्बन्ध 
होना स्वाभाविक दी है। आगे हम इस बात का कुछ विशेष विचार रा 
करेंगे कि नागरिक शास्त्र का अन्य सामाजिक शास्रों से क्या सम्बन्ध हैः 





राजनीति से सम्बन्ध--सामाजिक जीवन व्यतीत करने में... 


मनुष्यों का उद्देश्य यह होता है कि सब सुख शान्ति से रहें, एक दूसरे. 
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का सहयोग और सहायता प्राप्त कर सके । इठके लिए यह आवश्यक 
है कि प्रत्येक व्यक्ति एकदूसरें के हित का भी ध्यान रखे, अपनी 
सुविधा के लिए या स्वार्थंत्ररा किसी को कंष्ट या ह्वानि न पहुंचाए | 
- अतः समाज में ऐसी व्यवस्था करनी होती है कि मनुष्यों के उन कार्यो 
तथा व्यवदाारों पर प्रतिबन्ध रहे, जो सामाजिक जीवन के लिए; अद्वित- 
कर होते हैं। इसके वास्ते शासन ओर नियंत्रण की आवश्यकता होती हे, 
और राज्य की स्थापना की जाती है। (इस विषय में विस्तार पूर्वक 
विचार आगे क्रिया जायगा )। नागरिकों को राज्य के नियमों ओर 
कानूनों का पालन करना होता है| राज्य सब नागरिकों के सामूहिक . 
हित और सुविधा का ध्यान रखकर नागरिक अधिकार निर्धारित करता _ 
है। जो नागरिक दूपरों के अधिकारों पर आधात करता है, उनके 
आवश्यक और उचित कार्यों में विन्न उपस्थित करता है, उसे राज्य 
दंडित करता है, अथवा! उसे सुधारने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार 
'मागरिक शास्त्र का, राजनीति-शात्त्र से बहुत सम्बन्ध है। राजनीति-शास्त्र 
राज्य के मूल, उतकी उल्त्ति, उसके स्वरूप तथा विकास और 
शासन सम्बन्धी विद्धांतों का विवेचन करता है। नागरिक शास््र यह सान- 
कर चलता है कि राज्य की उस्ति और विकास हो चुका है, उसका 
राजनीति से उस सीमा तक सम्बन्ध है, जहाँ तक उसमें नागरिकों 
के जीवन, उनके व्यवहार, अधिकार और कंतेव्यों का विचार 
होता है। स्मरण रहे कि नागरिक शास्त्र में केवल सिद्धांतों का ही. 
समावेश नहीं रहता, उसमें व्यावद्वारिक विषयों का भी विचार _ 
होता है | द 
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दर 


अथंशाख् से सम्बन्ध--अर्भ्ृशात्र वह विद्या है, जो मनुष्यों 
के घन उद्तन्न करने तथा उसका उपभोग करने आदि के प्रयस्नों 
पर विचार करता है। वह बतलाता है कि मनुष्य अयनी जिविध 


औतिक आवश्यत्रताओं की पूर्ति किस प्रक्नार करता है, पदार्थों की 


उत्यत्ति, क्रय-विक्रर, उयमोग आदि के क्या नियम है। इत्त प्रकार 
यह शास्त्र एक प्रकर से मनुष्यों के जीवन-निर्वाइ और मोतिक सुख- 
समृद्धि की विद्या है। जब तक मनुष्यों कीआ।थिक उन्नति न हो, नागरिक 
जीवन अस्म्भव है। फिर, नागरिकों के पारस्परेंक सम्बन्ध तथाव्यवद्गार 
की तो बात ही कया । अतः अर्थतास्त्र का नागरिक शास्त्र से घनिष्ट 
सम्बन्ध होना स्पष्ट है। वास्तव में नागरिक शास्तर का अव्ययन सम्य 
जीवन के लिए. बेता ही आवश्यक है, जेपा अर्थरात्ष का। पुनः 


यद्यपि नाग रेकों के लिए घतवातति आदि आर्थिक क्रिवाएँ अस्यावश्य 


हैं, किसी भी आर्थिक कार्य में नागरिक अचेकारों तथा कर्तव्यों को 
उपेज्ञा नहीं की जा सकती । अयथशाखस्र में स्थान-स्थान पर यह विचार 


रखा जाना आवश्यक होता है कि कोई आ्िक कार्य ऐसा तो नहीं है, 


जिससे नागरिक जीवन भल्नी माँति व्यतीत करने में बाधा उउस्थित दो। 


:उदाइरणवत्‌ , मिलों ओर कारब़ानों में पहले प्रतिदिन बारंह-तेरह 


और इससे भी अधिक घरटठे काम होता था, पर इससे अनेक नागरिकों 


अर्थात्‌ मज़दूरों का स्वास्थ्य बिगड़ता था, अत: मज़बूरों के काम करने... 
के घण्टों पर नियंत्रण किया गया, और यह नियम किया गया कि... 
उनसे सप्ताह में ६ घए्टे और एक दिन में ११ घण्टे से अधिक काम 
न लिया जाय, चादे इससे घनोत्पत्ति कम ही हो द 
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पुनः आर्थिक परिस्थितियों का नागरिक अधिकारों पर बहुत प्रभाव पड़ता - 


है। उदाहरण के लिए, नागरिक शास्त्र का आदेश है कि न्याय सब के 
लिए, निस्पक्ष द्ोना चादिए, और न्यायालय सब के लिए समान रूप से 
खुले रहने चाहिएँ । परन्तु कल्पना करो कि एक अग्रीर और एक: 
गरीब आदमी का ऋगड़ा है; अमीर आदमी अपने पैसे के बल से अच्छे: 
बढ़िया वकील कर सकता है, और खूब खूर्च करके अपने पक्ष का, 
कानून की दृष्टि से, समर्थन कर सकता है, जब कि गरीब आदमी 
ऐसा करने में असमर्थ रहता है। परिणाम-स्वरूप जब किसी गरीब 
नागरिक का अमीर से रूगड़ा द्वोता है तो गरीब को न्यायालय जाने 


का साहस ही नहीं होता; और, यदि वह साइस भी करता है तो ड्से 


यथेष्ट सफलता नहीं मिलती | इस प्रकार अर्थशात्र के द्वारा जनता 
की आर्थिक परिस्थित के ठीक होने की दशा में ही नागरिक अंधि-- 


कारों का ठीक उपयोग हो सकता है। इससे नागरिक शास्त्र और 


अर्थशास्त्र का पारस्परिक सम्बन्ध स्वतः सिद्ध है | 

 नीति-शाख से सम्बन्ध--नीति-शास्त्र मनुष्य के सामाजिक 
सम्बन्धों को इस दृष्टि से अध्ययन करता है कि उसका कौनसा कार्य 
उचित है, और कौनसा श्रनुचित। यह मनुष्य के सदृव्यवद्दार या 
सदाचार का विचार करता है, और आदर्श या सिद्धान्त स्थिर करता 
है| इस प्रकार इस शास्त्र का कार्य नागरिक शास्त्र के. कार्य की दी 
तरह का है। हाँ, नागरिक शास्त्र मनुष्य के उन्हीं कतंव्यों का 
विवेचन करता है जो नागरिक की हैसियत से, उसके लिए. आवश्यक 
हैं | हमारे बहुत से कतृंव्य ऐसे हैं जो हमें सामाजिक प्राणी होने के नाते 


छह 
. 
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भी पालन करने चाहिए ओर नाग्रिक़ होने के कारण भी | उदा- 
धरणुवत्‌ हमें अपने पड़ोसियों तथा नगर यथा ग्रामवासियों के प्रांत 
ओम, सहानुभूति और उदारता का व्यवहार करना चाहिए, उन्हें कोई 
कष्ट हो तो उसे दूर करने में सहायक होना चाहिए तथा उँनकी 
उन्नति और सुख की बृद्धि में सहयोग प्रदान करना चाहिए । 
'इस प्रकार के कर्तव्यों का विचार नीति-शासत्र में भी होगा और 
नागरिक शास्त्र में भी। दोनों ही शासत्र इमें इन कतंव्यों के पालन 
"करने का आदेश करंगे | 
नीति शास्त्र का क्षेत्र अधिक व्यापक है, उससे नागरिक शास्त्र | 
को अ्रपना क्षेत्र अधिक विस्तृत करने की प्रेरणा मिलती है । 
:उदाइरणवत्‌ पहले पाश्चात्य देशों में प्रायः नागरिक के कतंव्य-कार्य 
उसके राज्य तक ही परिमित माने जाते थे; बहुत से लेखक नागरिक 
शास्त्र में इतना ही विचार करते थे कि नागरिक के अपने राज्य में 
'कतंब्य तथा अधिकार क्‍या हैं। परन्तु अब नीति शास्त्र की भाँति, 
नागरिक शाज््र में नागरिक के कर्तव्यों का क्षेत्र उसके राज्य के बाहर 
दर्शाया जाता है| जिस प्रकार नीति शास्त्र मनुष्य के कतंव्याकतंब्यों 
का विचार राज्य की सीमा के अन्तगंत ही नहीं करता, वरन्‌ बतलाता 
है कि मनुष्य को, वह चाहे जहाँ भी हो, अमुक कार्य करने चाहिए और 
'अमुक नहीं करने चाहिए, उसी प्रकार नागरिक शास्त्र भी | अब नागरिक रा 





के सामने अन्तर्राष्ट्रीय कतंव्य और अधिकारों की बात रखता है। 
चद्द बतलाता है कि उन व्यक्तियों के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं, जो... 


इमारे राज्य के नागरिक न होकर किसी अन्य राज्य के नागरिक हैं, अथवा. 
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श्ड .. सरल नागरिक शाख्र 


जो किसी भी राज्य के नागरिक्र:नहीं है। एक राज्य के नागरिक की,, 
दुसरे राज्य के नागरिक के प्रति कोई दुर्भावना न होनी चाहिए, वरनः 
यथा सम्भव उसके साथ मी सहानुभूति और प्रेम का व्यवहार किया 
जानाचादिए | इस प्रकार नागरिक शास्त्र भी विश्व-वंधुत्व का आदर्श 
सामने रखते हुए, नागरिकों को विश्व-नागरिक बनने का आदेश 
करता है। निदान, नागरिक शासत्र और नीति शासत्र का घनिष्ठः 

सम्बन्ध स्पष्ट है। 
इतिहास से सम्बन्ध--प्रचोन काल से लेकर अब तक मनुष्य: 
अनेक परिस्थितियों में रहा है | देश-काल के अनुसार उसकी: 
सामाजिक अवस्थाएँ भिन्न-भिन्न रही हैं। किसी सामाजिक संगठन में! 
उसे अधिक सफलता मिली, ओर किसी संगढन की दशा में उसे 
विफलता ही अ्रधिक प्राप्त हुई है। इतिहास से इमें मनुष्य-समाज के 
भूतकालीन विविध संगठन, कार्यो' तथा अनुभवों का शान होता 
है। इस सामग्री के आधार पर नागरिक शास्त्र के नियमों का विचार" 
किया जाता है, और इससे नागरिकता सम्बन्धी बातों पर अच्छा 
_ प्रकाश पड़ता है। इतिहास इमें बताता हे कि जब अमुक प्रकार 
का नागरिक नियम प्रचलित किया गया था तो उसमें क्‍या कठिनाइयाँ 
या बाधाएँ उपस्थित हुई थीं, और उनमें किस प्रकार के परिवर्तन 
करने की आवश्यकता प्रतीत हुई थी। उदाहरणवत्‌, हमें इतिहास से. 
पता लगता है कि प्राचीन यूनान और रोम आदि में बहुत समय तंक 
.._ राज्य की एक बड़ी जन-संख्या नागरिक अधिकारों से वंचित रही | इन 
: राज्यों सें जनता का एक बड़ा भाग दासों या गुलामों का होता था). 


शत / 








नागरिक शासत्र और अन्य सामाजिक शास्त्र श्छ 
इरिजनों को नागरिक अधिकार दिये, ज्ाने के सम्बन्ध सें समय-समय 
पर आवश्यक क़ानून बने तथा बदले हैं। इस प्रकार मागरिक शास्त्र 
ओर क़ाबून का सम्बन्ध स्पष्ट है| यहाँ उदाहरण-स्वरूप थोड़ो-सी बातों 
का उल्लेख किया गया है, अन्य बातें पाठक स्वयं विचार सकते है | 
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तीसरा परिच्छेद 
सामाजिक जीवन 


छुद्दले इस बात का उल्लेख हो चुका है कि नागरिक शास्त्र एक 


सामाजिक विद्या दै। इस शासतत्र को रचना इसीलिए, हो सकी कि 
मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह सामाजिक जीवन व्यतीत करता 
है। इस परिच्छेद में मनुष्यों के सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में कुछ 
विशेष विचार किया जाता है। 
सामाजिक जीवन की आवश्यकता--मनुष्य खथभाव से 
हो मिलनसार है, विशेष अवस्थाओं को छोड़ कर, उसे. अकेला. ६ 
रहना पसंद नहीं है। उसे आत्म-रक्षा वथा जीवन-निर्वाह के लिए भी... 
समाज में रहना ज़रूरी है। फिर मह॒ष्य विकास-शील है । उसमें अनेक ' 
कार्य करने तथा सीखने को छुमता है। उसका दिमाग़ सदैव कुछु-न- 
कुछ करने की बात सोचता रहता है, यथा खेलना-कूदना, किसी से 
.... प्यार या सहानुभूति करना, कुछ खोज या आविष्कार करना आ्रादि। 
का ये बातें सामाजिक जीवन में ही सम्भव हैं । 
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सामाजिक जीवन श्र 


यदि कोई मनुष्य किसी स्थान पर अकेला रहे, जहाँ दूसरे आदमी 
नहों, तो उसे अपना वह स्थान बड़ा सुनसान प्रतीत होगा। कोई 


-उससे बात-चीत करने वाला न होगा, उसे अपना जी बहलाने का कोई 


साधन न मिलेगा । इस दशा में उसे अपना समय व्यतीत करनी बहुत 
कठिन हो जायगा | जब वह देखेगा कि अनेक पक्षी इक्ट्रे रहते और 


' एक-दूसरे के साथ दर्ष और प्रसन्नता-पूवक चहचहाते हैं तथा कितने ही 


पशु कुण्ड बना कर रहते हैं, इकट्टे घूमते-फिरते ओर दौड़ते-भागते 
हैं तो डसका मन अपने एकान्तवास से व्याकुल होने लगेगा। वह 
चाहता है कि मेरे भी कुछ संगी-साथी दो, मैं मी अपनी मंडली में 


रहकर खुशी-खुशी खेल-कूद । इस प्रकार वह स्वभाव से सामाजिक 


जीवन का अभिलाधी है। 
अच्छा, यदि जी लगने की बात छोड़ भी दी जाय, तो अपनी आ- 


वश्यकताओं को पूर्ति के लिए भी मनुष्य को समाज में रहना पड़ता है |... 


छोटी उम्नवाते (बच्चे) तो असहाय होते ही हैं, बड़ी उम्र के ब्यक्ति को 


भी अकेले-दुकेले रहने की दशा में जद़ली जगनवरों का बड़ा मय रहता 
हैं, उनसे अपनी रक्षा करने के लिए उसे दूसरों की सहायता और सह- 
योग की आवश्यकता द्वोती है। इस ग्रकार आत्म-रक्षा. का भाव उसे 


सामाजिक जीवन व्यतीत करने की गरणा देता है । 


.. इसी प्रकार भरण-पोषण का विषय है। प्राचीन काल में मनुष्य... 
जंगलों में रहता था, उसका रहन-सहन बहुत सादा और सरल था। 
उसकी आवश्यक्रताएँ कम थीं;तथापि उसे मूख-प्यास सो, गर्मी 
तो लगती ही थी । उसे भोजन बस्रादि की आवश्यकता होती थी। 
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२० सरल नागरिक शास्त्र 


पानी बहुत से स्थानों में, नदियों या, भरनों में अनायास मिलन भी जाता 
था; तो भी भोजन का हर जग मिलना तो कठिन दी था। प्रारम्भिक 
अवस्था में आदमी कन्द-मूल फलादि खाता था, या पशु पक्षियों को मार 
कर उनके मांत से अपना निर्वाद करता था। इच्चों की छाल, फ्ते या 
पशुओं का चर्म ओढ़कर मनुष्य सर्दी से बचने का प्रयत्तन करता था। 


- जब एक जगह ये पदार्थ समास्त हो जाते तो दूसरे ऐसे स्थान को खोज 


की जाती, जहाँ ये चीज़े सुगमता से मिल सकतीं । सुनतान मयथानक 
जंगलों में ऐसे स्थान की खोज करना और वहाँ ठहरना तथा शिकार 
करना अफेले-ढुकेले आदमी के बश की बात नहीं थी | इसलिए भी उसे 
शक-दुसरे के साथ मिल कर रहना पड़ता था। 

क्रमशः आदमियों को यह ज्ञात हुआ कि कु पश्च ऐसे हैं, 
जिन्हें मारकर खाने की अपेक्षा, पाल कर रखना अधिक लाभदायक 
है | उदाहरण के लिए गाय, भैंस, बकरी आदि को पाल लेने से उनसे 


जहुत समय तक दूध मिल सकता है, घोड़ा, गधा, बैल, भेंसा आदि से 


सवारी का तथा माल ढोने का काम लिया जा सकता है। इस विचार 
से मनुष्यों ने इन जानवरों को पालना आरम्भ किया। परन्तु अब 
आदमियों को, अपने भोजन के अतिरित्त, इन पशुओं के चारे के लिए, 
भी, उपयुक्त भूमि को खोज करने की आवश्यकता होने लगी । कुछ _ 
मनुष्यों की एक-एक ठोली रहती, जो अपने पशुओं सहित घूमती 
रहती । जहाँ-कहीं उसकी आवश्यकता के पदार्थ मिल जाते, वहाँ वह 


डोली कुछ दिन ढदर जाती, पीछे फिर बये स्थान के लिए: प्रस्थान 
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कृषि अवस्था--धोरे-धीरे; मनुष्यों ने बीज बोने और खेती 
करने की विधि जान ली | इससे उन्हें अपने लिए,, तथा अपने पशुओं 
के लिए. भोजन-सामग्री अच्छे बड़े परिमाण में मिलने की आशा 
हुईं। अब वे अधिकाधिक कृषि करने लगे। कृषि-कार्थ ने अनुष्यों 
की आवारागदी कम कर दी। अब उन्हें खेती के लिए. ज़मीन तैयार 
करने, जोतने, बोने, निराई, सिंचाई आदि का कार्य था। इसके 
बाद फसल पकने तक, उसकी जंगली जानवरों से रद्दा करना, और 
अन्त में फलल काट कर घर लाना था। इन कामों को छोड़कर 
आदमी बहुत समय के लिए: दूसरे स्थानों में नहीं जा सकते थे। कृषि 
ने उन्हें एक स्थान पर रहने को वाध्य किया। जब कुछ आदमी 
खेती करनेवाले हो गये तो उनके समूह का एक स्थायी निवास- 
स्थान होता गया; ( इस समय भी कहीं-कहीं कुछ आदमी खेतों ही में 
रहते हैं)। खेती करनेवालों को दूसरे मनुष्यों की सहायता की आवश्यक- 
ता बहुत होती ही है। खेती में काम आनेवाले पशुओं को चराने तथा 
उनकी देख-भाल के लिए, किसान को झपना कोई सहायक चाहिए; 
६. फसल की चौकसी करने तथा फसल पकने पर उसे काटने आदि के 
लिए भी दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है। फिर, खेती के 
विविध औज़ारों को बनाने तथा उनकी मरम्मत करने के लिए कुछ 
कारीगरों का भी पास रद्दना उपयोगी होता है। इस प्रकार अधिका 
घिक आदमी इकट्टे तथा स्थायी रूप से एक दी जगह रहने लगे। 
क्रमशः ऐसा हुआ कि जिस व्यक्ति ने जिस भूमि को जोता-बोया, 
[० उसी व्यक्ति ने उस एर अपना विशेष अधिकार जमाना शुरू किया। भूं| 
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श्र सरल नागरिक शास्त्र 

लोगों की व्यक्तिगत अम्पत्ति दोने लगी |पर पहले, उसके काफ़ी परिमाण 
में होने तथा जन-संख्या कम होने से उसके सम्पन्ध में विशेष 
भगड़ा होने की नोबत न आती थी। यद्दी बात अन्नादि अन्य पदार्थों 


के विधय में थी | 


ग्राम-अवृस्था --बहुत से आदमियों का इकट्ठे एक ही स्थान में 
रहने से गाँव या खेड़ों का निर्माण हुआ | आरम्भ में अत्येक गाँव प्रायः 
स्वावलम्यी द्ोता है, उसके निवासी अपनी आवश्यकताओं के पदार्थ 
मिल-जुल कर स्त्रयं बनाते हैं, वे बाहर के आदमियों के आश्रित नहीं 
रहते | श्रधिकृतर आदमी खेती करनेवाले दोते हैं, कुछ मज़दूर उन्हें 
सद्गाबता करते हैं। ( ये मज़बूर सामाजिक या आर्थिक्न दृष्टि से कृषकों 


की बराबरी के होते हैं; ऐसी द्वीन दशा के नहीं होते, जैते आधुनिक 


हैक 


पूँजीवाद के युग के समझे जाते हैं )। कारीगर खेती आदि के लिए 
उपयोगी बह्तुएँ बनाते तथा सुधारते हैं। इस अवस्था में प्रायः 
पदार्थों' का अदल-बदल होता है, म॒द्रा द्वारा क्रय-विक्रवः नदीं। मज़- 


दूरी भी जिनसे या पदार्थों" में दी जाती है, नकद वेतन नहीं 


दिया जाता | 

इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारतवर्ष की प्राचीन ग्राम-संस्थाएँ हैं, 
जो समय के अनेक उल्लर-फेर होते हुए भो, अपने यहाँ अंगरेज़ों के आने 
के समय तक, अपनी स्वतंत्रता तथा स्वावलम्बन बहुत कुछ बनाये हुए 
थीं, ओर, अब मी किसो-न-किसों रूप में अयनी पूर्व महत्ता की सूचना 


दे रही हैं। पहले, जो वस्तुएँ गाँव में नहीं बनती थीं, उन्हें गाँववाले 
३ तीथ-यात्रा के स्थानों यां राजवानी आदि के नगरों में जाने के समय ले 
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आते थे, और नगर-निवाती अपनी कारोगरी के लिए कच्चा माल्न देद्वातों 
से ले लेते थे | आज-कल तो गाँव-गाँव में, दूर-दूर के नगरों के दी नहीं, 
अन्य देशों के बने हुए, पदार्थों ने प्रवेश कर लिया है | 

कारीगरी अवस्था; नगर-निमोण--कषि-अवस्था में मत॒ष्य 
की मुख्य आवश्यक्रवाएँ मोजन-वल्ल की दोती है। ये आवश्यक 
ताएँ सदेव बनी हा रहती हे। पर ज्यों-ज्यों समय बीतता हें, 
समाज का विकास होता जाता है, भोजन-वस्र के लिए नये-नये पदाथी 
की ज़रूरत होतो जाती है; आज दिन हमारे खाद्य पदार्थों तथा 
पंहनने के कपड़ों के कितने भेद द्वोगये हैं! पुनः अन्य आवश्यकताएँ, भी 
बढ़ती ही रहती हैं | क्रमशः मनुष्य की आ्रावश्यकताओं की पूर्ति करने 
वाली समस्त वस्तुओं की तुलना में भोजन-वस्त्र का परिमाय नगर्य- 
सा हो जाता है। ये वस्तुएं जिन कच्चे पदार्थो' से बनती हैं, वे तो 
कृषि द्वारा ही उतन्न होते हैं, परन्तु उनकी तेयारी में पीछे और भी 
विशेष श्रम करना होता है। इन वस्तुओं को शिल्पी या कारीगर 
बनाते हैं। फिर, इन वरुपुओ्रों के अइल-बदल तथा क्रय-विक्रम का काम भी 
बढ़ जाता है। इस प्रकार शिल्पियों, कारीगरों और दुकानदारों आदि 
की संख्या बढ़तो जाती है, यहां तक कि कुडु बस्तियाँ ऐसी भी हो जाती 


हैं, जिनकी अधिकतर जन-संख्या इन लोगों तथा इनके आश्रितों आदि की 


होती है। ये बस्तियाँ क॒श्ब्रा, नगर या शहर कहलाती हैं। इनके निवा- 


सियों की अन्न, कपास, गन्ना आदि कच्चे पदार्थों की आवश्यकताएं । 
गाँव वाल्ले पूरी करते हैं, और ये अपने तथा गांव वालों के लिए. -. 


कपड़ा, खांडू, नमक तथा औज़ार आदि बनाते हैं। अस्ठ, नगरों या शहरों रा 
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में सामाजिक जीवन की श्रावश्यकता पहले से अधिक हो जाती हैं। 

अब तो कल-कारख़ानों का जमाना है | हमारी आवश्यकता की 
अनेक वस्ट एँ कारख़ानों में तेयार द्योती हैं। एक-एक कारख़ाने में 
हज़ारों आदमी काम करते हैं | बड़े-बढ़े औद्योगिक नगरों की जन- 
संख्या लाखों की होती है। ऐसी स्थिति में मनुष्यों के अकेले-दुकेले 
रहने की वात ही क्‍या, अब तो उनका और भी अधिक 
संख्यः में, इकट्ठा मिलकर एक जगह रहना अनिवाय हो 
गया है | 

सामाजिक जीवन पर भोगोलिक स्थिति का प्रभाव-- 
सामाजिक जीवन के प्रारम्भ और विकास के सम्बन्ध में उपयु क्त बाते 
जान लेने के साथ, यह भी विचार कर लेना चाहिए कि भौगोलिक: 
स्थिति का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहले कहा जा चुका है कि 
मनध्य की प्रारम्मिक आवश्यकताएँ जीवन-निर्वाह सम्बन्धी होती हैं 
'जहाँ इन आवश्यकताओं की पूर्ति सुगमता से हो जाती है, वहाँ ही 
बह स्वभावत: रहना चाहता है। शिकारी जीवन व्यतीत करते हुए 
आदमी उन स्थानों में अधिक रहता है, जहाँ उसे शिकार के लिए 
पशु-पक्षी अधिक मिले। कृषक जीवन में उसे ऐसी मूमि चाहिए, जो 
खूब उपजाऊ हो, जो केकरीली-पथरीली, या बंजर न हो। कल- 
कारखानों के थुग में ऐसी भूमि की माँग होती है, जो उनके कारोबार 
के लिए अच्छे मौके की हो, जहाँ लोहा, कोयला और पेट्रोल, आदि 
मिलता हो ओर जहाँ बड़े-बड़े श्ोद्योगिक नगरों के निर्माण की 

- सम्भावना अ्रपेक्षाइत अधिक हो । 
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प्राचीन काल में अनेक नगर नदियों के किनारे बसाये गये | इसका 
कारण यह है कि पहले नदियों से सिंचाई तो होती दी थी, इसके अति- 
रिक्त ब्यापार के लिए माल लाने-लेजाने का बहुत काम लिया जाता 
था। अब यह काम बहुत-कुछ रेल-मोटर आदि द्वारा द्वोता है; यथ्चपि 
कृषि-कार्य के लिए, अब भी नदियों की उपयोगिता बनी हुईं है। फिर 


नदियों से नगरों को एक विशेष प्रकार का सौन्दर्य या शोभा मिल 


जाती है। प्राकृतिक दृश्यों के प्रेमी तथा भक्ति-भाव वाले अनेक 
आदमी नदी के किनारे बसना पसन्द करते हैं। प्राचीन काल्ल में, 


जब आकाश-मार्य से युद्ध नहीं होते थे, शत्रु को बड़ी-बड़ी नदियों के... 


किनारे बसे हुए नगरों पर आक्रमण करना कठिन होता था। इसलिए 
राजा महाराजा अपनी राजधानी यथा-सम्मव नदियों के पास बनाते 
रहे हैं| इस प्रकार आर्थिक, धार्मिक एवं राजनेतिक कारणों से नदियों: 
के किनारे के नगरों का महत्व बहुत रहा है । 

वर्षा करा भी मनुष्यों की आबादी पर बड़ा असर पढ़ता है। जहाँ 
वर्षा उचित मात्रा में तथा आवश्यकता के समय द्वोती है, वहाँ पैदा- 
वार खूब होती है, और फल-स्वरूप आबादी घनी रहती है। इसी 


प्रकार जिन स्थानों का जल-वायु अच्छा होता है, वहाँ भी आबादी . 
.. घनी होने की प्रवृत्ति होती है। गर्मी-सर्दी का भी लोगों के निवास पर 


बड़ा प्रभाव पड़ता है; कारण, प्रायः गम देशों में पैदावार अच्छी होती 


है, और लोगों को भोजन-वस्त्र आदि की आवश्यकता कम होती है। 
ये स्थान प्राय) कृषि-प्रधान होते हैं, इनमें आम या देहात अधिक होते 


हैं। इसके विपरीत, उंडे देशों में पैदावार कम द्वोती है, अधिकतर 


० लक: 
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आदमी शिल्य या कारीगरी आदि से अपना निर्वाह करते हैं। इन 
-भू-भागों में प्रायः नगरों या शहरों को अ्रधिक्रवा द्वीती हे । 
इस प्रकार भूमि के भेद, नदियों, वर्षा, जल-बायु तथा सर्दी-गर्मी * 
आदि के रूप में भौगोलिक स्थिति का लोगों के सामाजिक जीवन पर 
विविध प्रकार से प्रभाव पड़ता है । 
सामाजिक जीवन का आधार; सहकारिता--- 
: उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि मनुष्यों के निर्वाह करने अथवा अपनी 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने की पद्धति समय-समय पर बदलती रही 
है। परन्तु धत्येक अवस्था में मनुष्य को दूसरों के साथ मिलकर रहने 
की आवश्यकता का अनुभव होता रहा है। अर्लेले-हुकेले रहना 
उसकी प्रकृति के विरुद्ध तो था दी, उसकी शारीरिक आवश्यकताओं 
-की पूर्ति की दृष्टि से भी उसके लिए सामाजिक जीवन व्यतीत करना 
अनिवार्य है | 
सामाजिक जीवन का आशय ही यह है कि मनुष्य एक दूसरे से 
मिलकर रहें, एक दूसरे की सद्दायता करें और आवश्यकताओं की पूर्ति 
“के लिए सहयोग करें| कोई मनुष्य केवल अपनी बनायी वस्तुओं से ही हा 
अपना निर्वाद नहीं कर सकता, उसे दूसरों की बनायी हुई वस्तुश्रों की हि, 
आवश्यकता होती है | और वे उसे तभी मिल्लती हैं, जब वह्द दूसरों को 
अपनी बनायी वस्तुएँ भी बदले में दे | मनुष्यों ने बहुत अनुमव के बाद 
अम-विभाग के सिद्धान्त का आविष्कार तथा विकास किया, जिसके 
अनसार प्रत्येक व्यक्ति कुछ ख़ात-ख़ास वस्तएँ या उनके अंग बनाते 
९/ 4 । बेहुत से व्यक्तियों के ऐसे सहयोग से अनेक वस्तुएँ सुगप्रता- 
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यूबंक बनती हैं, और इत प्रकार समाज: की आवश्यकताएँ पूरी करतो हैं । 
यह तो आर्थिक जीवन की बात हुई। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों का 
विचार किया जा सकता है । बहुधा इभ भूल जाते हैं कि हमारे सामा- 
जिक जीवन का आधार ही सहयोग अथवा सहकारिता है। जो हारे 
सहयोगी हैं, उनसे समानता और सद्दानुभूति का व्यवद्वार दोना चाहिए । 
यदि हम ऐसा नहीं करते तो यद्द अन्याय है, ओर इसका परिणाम 
श्वयं हमारे जिए भी बहुत अहितकर हो सकता है। कल्यता कोजिए कि 
जिन व्यक्तियों को समाज में नीच या निम्न जाति का समझता जाता है, 
उनका सहयोग न रहे तो बड़े या प्रतिष्ठित कहे जानेवाले आदमियों 
का जीवन क्रितना कष्टमय हो जाय। मारतब् में घोबी, नाई, मेंहतर, 
चमार आदि की गणना निम्न जातियों में की जाती है, पर इनके बिना 
कितने आदमियों का काम चलता है! असध्तु , यह स्पष्ट हे क्रि हमें 
एक दूसरे के सहयोग की अत्यन्त आवश्यकता है। पारस्परिक सहयोग 
के बिना मनुष्यों का जीवन धारण करना कढिन क्या, अप्तस्मव है। 
'जितना सहकारिता के तसिद्धान्तों का अधिक उपयोग होगा, उतना हो 
सामाजिक जीवन अधिक उन्नत तथा विक्रतित होने में सद्दायता 
मिल्लेगी : 
समाज ओर व्यक्ति---समाज व्यक्तियों का दो बनता है; 
बिना व्यक्तियों के समाज अस्तित्व में नहीं आता। ओर, व्यक्ति की. 
आवश्यकताएँ समाज में ही पूरी होती हैं । समाज के बिना व्यक्ति का... 
जौवन-निर्वाह भी नहीं हो सकता, उसके विकास की तो बात दी अज्ञग 
रही | इस प्रकार समांज और ब्यक्ति एक दूसरे के आश्रित हैं। १. 
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एक की उन्नति में दूसरे की उन्नति या उत्थान है। समाज जितना 
उन्नत होगा, उतना द्वी वह व्यक्ति की उन्नति और विकास के लिए: 
अधिक सुविधाएँ प्रदान कर सकेगा; और व्यक्त जितना अधिक योग्य 
और समर्थ होगा, उतना ही वह अन्य व्यक्तियों की, और इसलिए समाज 
की, उन्नति भें अधिक सहायक हो सकेगा | योंतो जब व्यक्ति समाज 
का अंग ,है, किसी व्यक्ति के उन्नत करने से समाज के उस 


एक अंग की उन्नति हो ही जाती है, परन्तु किसी व्यक्ति को 


इसी से संतुष्ट न हो जाना चाहिए. । उसे अपने सामथ्यानुसार समाज 
की सेवा और उन्नति में भरतक योग देना चाहिए। अपने माता-पिता 
से, अपने आम और नगर-निवासियों से, अपने देश-बन्घुओं से ओर अनेक 
दशाशों में अन्य देशवालों से भी, इस प्रकार, समाज से हमें विविध: 
सुविधाएँ मिलती हैं। उनका हम पर बहुत ऋण है। अतः इमें उस 
ऋण को चुकाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए | समाज के भिन्न-भिन्न 
समूहों के प्रति हमारे क्या-क्या कतंव्य है, यह ब्यौरेवार आगे प्रसंगा- 
नुसार बताया जायगा। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि हमारा 


. जीवन केवल हमारे लिए ही नहोना चाहिए, हमारा दूसरों के प्रति बहुत' 


का 
| ३ 5 


उत्तरदायित्व है, उसे पूरा करना चाहिए। हम अपनी उन्नति अवश्य 
करें, पर उसमें समाज के हित का उद्देश्य भी रखें। हम ऐसा कार्य 
कदापि न करें, जिससे दूसरों की द्वानि हो, चाहे उससे हमारा कुछ, 
लाभ ही क्‍यों न होता हो | 


इसी प्रकार समाज का भी कर्तव्य है कि वह व्यक्ति के विकास के. 


श्र 
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लिए अधिक से अधिक साधन जुटावे | व्यक्ति जितना उन्नत होगा 
उतना ही वह समाज की उन्नति में सहायक होगा, वह समाज की प्रतिष्ठा 


आओर उसका गौरव बढ़ायेगा । स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामती थ॑, लो क- 


मान्य तिलक आदि महानुभावों ने मारतीय समाज को अन्य देशों की दृष्टि 
में कितना ऊँचा उठाया है, और मद्दात्मा गांधी, पं० मदनमोहन मालवीय 
'तथा पं० जवाहरलाल नेहरू जैसी विभूतियों से समाज का दूर-दूर कितना 
आदर हो रहा है, यह सर्व-विद्ति है। इसी प्रकार रूस के टाह्ध्टाय, 
इटली के मेज़िनी, जमेनी के कालंमाक्स, अमरीका के वाशिंगटन, 


इंगलेंड' के सर जान ब्राइट, ग्लेडस्टन, डिसरेली और बिलियम डिग्वी, 
'मिश्र के जगलुल पाशा, अफ़ग़ानिस्तान के अमानुल्ला, तथा टकों के 
'मुस्तफा कमांलपाशा आदि महानुभावों ने अपने-अपने समाज का 
संसार में सिर ऊँचा किया है। थही नहीं; उन्होंने अनेक कठिनाइयाँ 
'सहन करके जो अपना महान्‌ कर्तव्य पालन किया है, उससे मानव 
'समाज के लिए उच्च आदर्श उपस्थित हुआ है | 

हाँ, यह अवश्य चिंतनीय है कि प्राय: तत्कालीन समाज अपने महान्‌ 
व्यक्तियों का उचित सम्मान नहीं करता, चाहे पीछे उनको कितनी ही 
श्रद्धाउ्जलियाँ अपित की जायूँ। मह्दात्मा ईसा का सूली पर चढ़ाया. 
जाना, सुक़रात को ज़ददर पिलाया जाना, अमानुल्ला का देश-बहिष्कृत 
होना समाज की कैसी टीका है ! इतिहास ऐशी घटनाओं से भरा पड़ा 


है। आवश्यकता है कि समाज अपने पथ-प्रदर्शक व्यक्तियों का उचित 


सम्मान करे; सर्वताधारण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका 











ड्र० सरल नागरिक शास्त्र 


सदाचार आदि की परिस्थितियों तथा सुविधाओं की व्यवस्था हो, 
व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास में कोई बाधा न हो, और प्रत्येक देश... 
र् 8 पु ५ जे ः 
में गांधी, ठालस्टाय ओर वाशिगटन जेसी आत्माए. अधिक-से-अधिक 

संख्या में आकर मानव-द्वित-छाथन में योग दें | 
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व्यक्ति ओर समूह 
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ख़ूमूहों की आवश्यकता और निर्माण--मलुष्य अपनी 


. विविध आवश्यकताश्रों की पूर्ति के लिए समाज में रहता है। समाज: 
के बहुत-से अंग हैं, प्रत्येक अंग को समूह कह सकते हैं। ज्यों- 

ज्यों सामाजिक जीवन का विकात होता है, मनुष्य सामाजिक जीवन 
में प्रगति करता है, त्यो-त्यों उसकी आआवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, 
यह पहले बताया जा चुका है। और, जैसे-जैसे आवश्यकताएँ बढ़ती 

हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भिन्न-भिन्न समूहों की संख्या 
भी बढ़ती जाती है। आरम्भ में आवश्यकताएँ बहुत परिमित होती. 
थीं, तो ये समूह भी इने-गिने ही होते थे। श्रव मनुष्य की भौतिक 
तथा अमौतिक, शारीरिक और मानसिक आदि आवश्यकताएँ असंख्य 
हैं, तो इन सपूहों की संख्या भी अनन्त है। 

| पहले बच्चे का पालन-पोषण किये जाने की आवश्यकता होती... 

: हैं। इस कार्य को करने के लिए एक समूह का निर्माण होता है, * न 


ड़ 
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जो परिवार या कुट्म्ब कहलाता है। परिवार का स्वरूप देश काल 
के अमुत्तार चादे जितना मिक्ष-मिन्न प्रकार का रहा हों, पर यह 
समूह सर्देव रहा है। बालकों को शिक्षा दिये जाने की आवश्यकता 
होती है, इसके लिए दुसरा समूह बनता है, जिसे पाठशाला, स्कूल, 
या विद्यालय आदि नाम दिया जाता है। मनुष्यों को अन्न को 
आवश्यकता होती है, अन्न पैदा करने का कार्य जो समूह करता है उसे 
किसान कद्दा जाता है । जब समाज में पदार्थों का क्रग-विक्रय होने 
लगता है और मनुष्यों को पदार्थ मोल लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो 
उस समूह की सृष्टि हो जाती है, जिसे दुकानदार या शौहागर वर्ग 
कहते हैं। मनुष्यों को मनोरंजन करने या खेल-कूद की आवश्यकता 
होती है तो क़ब या 'टीम”ः आदि का निर्माण हो जाता है। धामिक 
चर्चा तथा विचार-विनिमथ के लिए साम्प्रदायिक या धार्मिक समूह 
बनाया जाता है। 
क्रमश: एक-एक समूह के अन्तगंत कई-कई समूह बनने लगते हैं। 
बात यह है कि “मंडे-मंडे मतिभिन्ना”; प्रत्येक विषय में लोगों के 
विचार या मत कुछ मिन्न-भिन्न होते हैं। धर्म की ही बात लीजिए | 
कुछ श्ादमी हिन्दू-धर्म को अच्छा मानते हैं, कुछ इसलाम धर्म को, 
तथा कुछ ईसाई या पासी धर्म को । फिर, इन मुख्य धर्मों में से प्रत्येक 
की भी कई-कई शाखाएँ होती है, कुछ श्रादमी एक शाखा के अनुयायी 
होते हैं, कुछ दूसरी के । इसी प्रकार आर्थिक जगत का विचार किया जा 
सकता है। कुछ आदमी एक प्रकार को आर्थिक नीति या कार्य-क्रम 





... देश के लिए, (वा अपने लिए) अच्छा उममते हैं, कुछ श्रादमा दूबरी.. 
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और कुछ, वीसरी ही नीति या कार्य-ऋुम, को। यही बात राजनेतिक 
क्षेत्र के सम्बन्ध में कही जा सकती है। किसी एक समूह के अन्तगंत 
झधिक से अधिक कितने समूह हो सकते हैं, यह नहीं कहा जा 
सकता । कभी-कभी आदमी एक्र समूह की अ्रधिकाँश बातें मानते 
ए, केवल दो-एक बातों में साधारण-स्ता मतभेद होने पर, उस 
समूह से पृथक हो जाते हैं, और अपना नया समूह बना लेते हैं। 
एक-एक धर्म के अन्तर्गत दर्जनों समूद्दों का होना स्व-विदित है। 
कभी-कभी एक राजनेंतिक दल के अन्तर्गत दल्वों की संख्या आढठ- 
दस तक पहुँचने के उदाहरण मिलते हैं। भारतवर्ष में हो कांग्रेत-दल 
के अन्तर्गत कांग्रेस-किसान-दल, कांग्रेस-मजुदुर-दल, कांग्रेत-समाजवादी 
दल आदि कई दल हैं। 
अस्तु, किसी समूह का स्वरूप या सिद्धान्त संदेव एक-सा नहीं 
रहता । समय-समय पर इसमें परिवर्तन होता रहता हे। जैसे-जैसे 
परिस्थितियों में अन्तर आता है, लोगों के विचार बदलते हैं; कोई 
समूह बहुत लोक-प्रिय बन जाता है, और किसी से लोगों की भद्धा 
हट जाती है| जिस समूह के सदस्य पहले थोड़े से द्ोते हैं, पीछे उसके 
_ अहुुत अधिक हो जाते हैं, और जि समूह के संदस्य पहले बहुत अधिक . 
होते हैं उसके कम रह जाते हैं। कभी-कभी कोई विशेष प्रतिभावान _ 


.. महानुभाव कार्य-क्षेत्र में आता है, उसका लोगों पर विलक्षणु प्रभाव 


_.... डोते रहते हैं । 


: पढ़ता है, उसके अनुयायियों का नया समूह बन जाता हे और दिन-दिन 
उन्नति करता जाता है। इस प्रकार नये दल बनते, और पुराने क्षीण 
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समूहों को पारस्परिक: सम्पक--निदान, समूह कई प्रकार 
. के होते हैं| ये मिन्न-मिन्न आधार पर, विविध आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिए. प्थक-प्रथक उद्देश्य से बनते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि 
एक समृदद के व्यक्ति दूसरे समूह के व्यक्तियों से सर्वथा जुदा हों। प्रायः 
एक-एक मनुष्य की कई-कई प्रकार की आवश्यकताएँ होती है, इस- 
लिए उसका कई-कई समूहों से सम्बन्ध होता है । उदाइरणाथ एक नव- 
युवक किसान है, उसका अपने परिवार-रूपी समूह से तो सम्बन्ध है ही, 
वह भंगवद्दर्शन के वास्ते मन्दिर में जाता या कथा इनता है, ती्थ- 
यात्रा करता है, इस दृष्टि से उसका अपने सम्प्रदायवालों से सम्बन्ध 
रहता है | वह खेती करता है, और खेती में दुसरे किसानों से सहायता 
लेता तथा उन्हें सहायता देता है। इस प्रकार इस किसान-समूह से भी 
उसका सम्बन्ध रहता है | वह मनोरंजनार्थ, सायंकाल के समय थोड़ी 
देर कबडडी खेलता दे, तो कबड्डी खेलने वालों की टोली से सम्बन्धित 
हो जाता है। वह पढ़ने के लिए रानि-पाठशाला में जाता है, इसलिए 
: उसका उससे भी सम्बन्ध रहता है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण लिये 
जा सकते हैं। इससे विदित होता है कि बहुचा एक-एक व्यक्ति कई-कई 
समूहों का सदस्य होता है । द न 
। पुनः एक समूह में कई-कई समूहों से सम्बन्धित व्यक्ति भाग लेते 
ह | इम प्राय: देखते हैं कि आर्थिक या व्यावसायिक समूह में भिन्न- 
भिन्न जातियों या धर्मों के व्यक्ति होते हैं। और, राजनैतिक समूहों 
में कई-कई धार्मिक तथा आर्थिक समूहों के. सदस्यों का मिश्रण 
होता है। जब एक समूह में विभिन्न समृहों के व्यक्ति मिलते हैं तो 
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यह सवंधा सम्भव है कि ये भिन्न-मि्न तसूह परस्पर अपना हित एक- 
दूसरे के कुछ विरुद्ध मानते हों। उदाहरणवत्‌ हिन्दुओं के समातन- 
धर्मी समूह की बात लीजिए। इसमें अनेक किसान हैं, तो कुछ 
ज़मीदार भी हैं, कुछ पूंजीपति हैं तो अनेक मज़दूर भी हैं। इसके 
अतिरिक्त इसमें अनेक काँग्रेसवादी हैं तो कुछ लिबरल दल वाले भी 
हैं। बहुत से दुकानदार, अध्यापक, लेखक आदि भी इस समूह में 
सम्मिलित हैं। जब एक समूह में कई-कई समूहों के व्यक्तियों का समा- 
वेश द्वोता है, तो मिन्न-भिन्न समूहों को एक अंश तक एक-दूसरे के 
सम्पक में आना पड़ता है| फल-स्वरूप एक समूह का दूसरे समूह 
पर कुछ-न-कछ प्रभाव पड़ता है । इस प्रकार कोई समूह दूसरे से 
नितान्त प्थक्‌ नहीं रहता । वह अपनी कुछ बातें दूसरों को देता है, 
ओर कुछ बातें स्वयं दूसरों से लेता है। फल-स्वरूप भिन्न-मिन्र समूहों 
में विचारों का समन्वय होता रहता है ओर उनकी उग्मता क्रशः घठती 
जाती है। किसी व्यक्ति के, भिन्न-मिन्न समूहों में भाग लेने से उसे उन 
समूहों के उन सदस्यों के दृष्टिकोण को समझने ओर विचारने का 
अवसर मिलता है, जो कुछ बातों में उसके प्रतिकूल मत रखते हैं । 
यह बहुत उपयोगी है। अतः मनुष्यों को यथा-सम्भव विविध समूहों में 


भाग लेना चाहिए,। हाँ, उन समूद्दों का उद्देश्य अच्छा और ऊँचा होना 


आवश्यक है| इस विषय पर आगे प्रकाश डाला जायगा। ः 

ह समूहों के भेद---जब कुछ आदमी अपनी किसी आवश्यकता - 
: की पूर्ति के लिए. एक समूह का निर्माण करते हैं, और कुछ समय बाद 

उनकी बह आवश्यकता नहीं रहती, तो उनके उस ल्मूह का अन्त हो 
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जाता है | इसी प्रकार जब कुछ मनुष्यों की कोई नयी आवश्यकता 
उद्पन्न हो जाती है तो वे उसकी पूर्ति के लिए एक नया समूह बना 
लेते हैं| कभी-कभी एक समूह की कई-कई शाखाएं भी हो जाती हैं 
अथवा एक समूह के अन्तर्गत नये-नये समूह बन जाते हैं। कुछ समृह 
बहुत महत्व के द्वोते हैं, कुछ साधारण महत्व के ही । समूह मुख्य- 
तथा दो प्रकार के होते हैं ;--- 
द (१) बंशानुसार, या नातेदारी अथवा रिश्तेदारी के आधार पर 
बने हुए समूह--कुट्ठम्ब या परिवार, कबीला, जाति आदि | इस समूह 
को स्वाभाविक या जन्म-सिद्ध कद्दते हैं। इस समूह का सदस्य, मनुष्य 
अपने जन्म से ही हो जाता है। 
(२) मनुष्य के बनाये हुए समूह | इन समूहों को मनष्य अपनी 
आवश्यकतानुतार बनाता है। इनके अनेक भेद हैं, यथा 
(क) धर्मानसार, अर्थात्‌ सम्प्रदाय, मत या मज़हब के आधार पर 
दे हुए समूह; यथा--हिन्दू मुसलमान, ईसाई आदि | फिर 
हिन्दुओं में सनातनधर्मी, आय समाजी; मुसलमानों में शिया 
सुन्नी, और ईसाइयों में प्रोटेस्टेट और रोमन केथलिक आदि | 
_(ख) व्यवसायानुसार अर्थात्‌ पेशे था घने के आधार पर बने 
हुए समूह; यथा--किसान, मज़दूर, व्यापारी, अध्यापक, 
लेखक, डाक्टर आदि | 
(ग) राजनतिक मतानसार, अर्थात्‌ शासन-व्यवस्था सम्बन्धी 
विचार या आदश के आधार बने हुए. समूह; यथा--भारत- 
वध मे कंग्रेंस, कांग्रेस-समाजवादी-दल, लिबरल या उदार 


छः 











व्यक्ति और समूह १७ 


- दल आदि; इंगलैंड में उदार दल, अनुदार दल, मज़दृर 
' दल आदि । द 

कुछ समूहों का उद्देश्य शिक्षा, मनोरंजन, व्यायास या शरीर- 
सुधार द्वोता है। यथा - स्कूल, क्ब, आभ्म, क्रिकेट-टीम तथा फुटबाल- 
थीम आदि । ऐसे ही कुछ समूह लोक-सेवा या परोपकार के भाव से 
बनाये जाते हैं, जैसे स्वयं सेवक-दल, सेवा समितियाँ आदि। कुछ समूहों 
में स्थान या प्रदेश की भावना प्रधान रहती है। यथा--ग्राम-सुधार- 
सभा, नगरोन्नितकारिणी सभा आदि | 

पहले कहा गया है कि कुछ समूहों में, एक-एक समूह के अन्तर्गत, 
कई-कई समूह बन जाते हैं। प्रगति या सुधार को भावना न्यूनाधिक 
द्ोने से भी एक-एक समूह के कई-कई भेद हो जाते हैं। इस दृष्टि से 
साधारणतया एक समृह के तीन भेद होना स्वाभाविक है -- 

(१) उग्र या विशेष प्रगतिशील। इस समूह के व्यक्ति बहुत साइसी 
या स्वतन्न्न प्रकृति के होते हैं। चरम सीमा के सुधार या परिवतन- 
सम्बन्धी नये-नये प्रयोग करने का इन्हें बड़ा उत्साह. होता है। छोटे- 
मोथे सुधारों से इन्हें सन्‍्तोष नहीं होता । । 

... (२) पुरातन-प्रेमी, स्थिति-रक्षक, रूढ़िवादी या कट्टर | ऐसे समृह - 
के व्यक्ति परिवर्तनों या सुधारों को आशंका की दृष्टि से देखते हैं। ये 


सोचते हैं कि यदि कुछ परिवर्तन दो गया तो न-जाने क्‍या संकट 


उपस्थित हो जाय | ये यथा-सम्मव किसी भी प्रकार का परिवतन नहीं 
होने देना चाहते। ये प्रत्येक सुधार का खंब विरोध करते हैं। ये 
चाहते हैं कि स्थिति जैसी है, वैसी ही बनी रहे | । 
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(३) उपयु कत दोनों समृहों के बीच में रहनेवाला | इस समूह 
के व्यक्ति न तो पुरानी बातों को ज्यों-का-त्यों रखने के पक्ष में 
होते हैं, ओर न ये एक-दम क्रान्तिकारी परिवतन करना ही उचित 
समझते हैं। ये सुधार तो पसन्द करते हैं, पर उसके मार्ग में क़दम 
फू क-फू क कर ही रखते हैं। समय-समय पर इनके विचार उक्त दलों 
में से जिसके साथ अधिक मिलते हैं, उसका ही ये साथ देते हैं । कुछ 
दशाओं में ये उक्त दोनों दलों से ही प्रथक्‌ रहते हैं। 
समूहों का क्षेत्र--विविध समूहों में से कोई बहुत छोटा होता 

है, ओर केई बहुत बड़ा । उदाहरणवतू परिवार में बहुधा तीन से 
पांच छु; व्यक्ति होते हैं | इसके विपरीत कोई समूह इतना बड़ा होता 
है कि देश-भर के व्यक्तियों का उसमें समावेश हो जाय; उदाइरणवत्‌ 
राज्य ऐसा ही समृह है। यही नहीं, किसी समुह्द का क्षेत्र इससे भी 
बढ़ा हो सकता है, यहाँ तक कि उसका सम्बन्ध मानव समाज भर से 
होना सम्भव है। शष्ट्संघ ( लीग-आफ-नेशन्सः ) का उद्देश्य विश्व- 
न्यापी था। मज़दूरों तथा घर्मेन्प्रचारकों एवं व्यवसायियों के भी कुछ 
संघ विश्व-व्यापी उद्देश्यवाले होते हैं। वेशनिक उन्नति के कारण 
अब यातायात के साधनों में उन्नति होती जा रही है, संसार के मिन्न- 
भिन्न भागों के निवासी परस्पर एक दूसरे के सम्प्क में अधिक आते 
हैं, संसार एक पूत्र में बंघता जा रहा हे, इसलिए बड़े-बड़े क्षेत्र वाले 
. झमहों के निर्माण की सुविधा अधिक होती जा रही है | 

. समूहों के भेद और उपसेद अनन्त हैं। सब के विषय में प्रथक- 
धरथक्‌ विचार करने के लिए यहाँ स्थान नहीं है। इस पुस्तक में कुछ 
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कि 


ही समूद्दों के विषय में विस्तार-पूबंक विचार किया जायगा। 
किन्तु पहले एक और बात को ओर ध्यान दिलाया जाना आ- 
वश्यक है । 

समूह का उद्देश्य; व्यक्ति का विकाक्त--ँ 7 द्दी है 
कि उपयुक्त समुद्दों में से प्रत्येक का उद्देश्य मनुष्य को क्रिसो विशेत्र 
आवश्यकता की पूर्ति करना है। पस्येक्ष समूह मंनुत्य को अपने 
निर्धारित छेत्र में विकास करने की सुविधाएं प्रदान करता है। कोई 
एक ही समूह उसकी सब शक्तियों का विकास नहीं कर सकता। जो 
समूह मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में किसी प्रकार सहायक नहीं 
होता, अथवा उससें बाचक दोता है, वह समृद अनावश्यक ओर अनिश्ट- 
कर है; जैसे-जुआ खेलनेवालों या नशेवानों का समूई। अतः 
किसी समूह से सम्बन्धित व्यक्तियों को इस विषय में सतक रहना 
चाहिए. कि उनका समूह उनके विकास में सहायक रहे। जिस समय 
जो समूह अपने इस आदर्श से विद्दीन हो जाय, उस समय उस सर: 
के संगठन में आवश्यक परिवर्तन और संशोधन करके उते उपयोगी 
बनाया जाना चाहिए; और यदि ऐज़ा न हो सके, तो उस समृद से. 
अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेना चाहिए। नागरिक शास्त्र की लंदय 
यह है कि इन भिन्न-भिन्न समूद्दों में ऐक्य स्थापित हो, सब का ह्व्ति 


समान हो, एक दूसरे का विरोधी न हो, और सब मिल कर व्यक्ति के. रा 


व्यक्तित्व का विकास करने वाले हैं। | व्यक्ति को, मित्र-मिन्न समूहों 
के प्रति जो कतंव्य है, उसमें इस बात का. बराबर ध्यान रहना 
चाहिए, कि उसकी सेवा का क्षेत्र अधिकाधिक विस्तृत हो, उसकी आत्मा. + 


हा 


रु 
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को विकास का अधिक-से-अधिकू अवसर मिले, मनुष्य स्वाथ-बुद्धि से 
केवल अपने परिवार या मिन्न-मंडली के ही द्वित-चिन्तन में न रहे, वह 
क्रमशः आम, नगर और देश तक का विचार करे ओर यहाँ भी 
अपने विचार-तलेत्र को सीमित न करें; अपने द्वारा मानव समाज का 
हित-साधन होने दे, अपनी आत्मा को विश्वात्मा के साथ एक-रस 
होने दे । | 
समूह की सफलता--हमने पहले कहा है कि समूह के 
सदस्यों की संख्या समय-समय पर घटती-बढ़ती रहती है। प्रायः 
आदमी किसी समूह के सम्बन्ध में विचार करते हुए, उसके सदस्यों 
की संख्या पर ही विशेष ध्यान दिया करते हैँ। और, जब सदस्यों 
की संख्या बढ़ती हे, तो वे इसे उसकी सफलता का चिन्द् या प्रमाण 
समभते हैं। परन्तु, यद्यपि संख्या का कुछ महत्व अवश्य है, समूह 
की वास्तविक सफलता इस बात में है क्रि उसका उद्देश्य मद्दान्‌ हो, 
उसका आदर्श ऊँचा हो, और उसके सदस्य शुद्ध, और निष्काम 
भाव से उस उद्देश्य की पूति में तन मन से जुटे हों। उच्च 
शुणों और योग्यताबाले अ्रपेक्षाइत कम संख्यावाले सदस्यों का 
समूह, अयोग्य या गुण-हौन बहु-संख्यक समृह से, कहीं अच्छा है। 
प्रायः देखा जाता है कि आरम्म में एक व्यक्ति विशेष प्रतिभा या 
विभूति वाला होता है, उसके सामने एक निश्चित और भद्यान्‌ उद्देश्य 
दोता है, उसकी पूर्ति के लिए वह जी-जान से जुट जाता है, और 
अपने जैसे कुछ इने-गिने व्यक्तियों का सहयोग. और सहानुभूति प्राप्त 
._ कर उनका एक संगठित समूह बनाता है। इन व्यक्तियों के हृदय में 


डी 
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उत्साह ऐसा प्रबल होता है कि ये सदन प्रकार कठिनाइयों, वाधाओं 
और संकटों का इर्ष-पूवंक सामना करते हैं, और उत्तरोत्तर अपनी 
सुनिश्चित दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं। कालान्तर में जब इस 
समृह को कुछ सफलता तथा यश मिलने लगता है तो अन्य व्यक्ति 
भी उससे अपना सम्बन्ध स्थापित करने के इच्छुक होते जाते हैं। इस" 
प्रकार सदस्यों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। इन सदस्यों 
में ऊंच-नीच और मध्यम सभी प्रकार की प्रकृति और गुणवाले 
व्यक्ति होते हैं। सदस्यों की दिन-दुनी रात-चोगुनी बृद्धि को देखकर 
समृद्द के साधारण कार्यकर्ता फूल्ते' नहीं समाते। दूसरे समूहों की- 
तुलना में, अपने सम॒ह को बड़ा या विशाल देखकर वे, अपनी 
सफलता का अनुमान किया करते हैं। 'रव्तु वास्तव में समुहद 
के इतिहास में यह समय बड़ा नाजुक द्ोता है। संख्या-बल के 
प्रलोभन में अनेक समूह सदस्यता के नियमों में कुछ शिथिलता 
कर देते हैं, वे प्रत्येक सदस्य की वास्तविक योग्यता की परीक्षा 
नहीं करते | 

यदि समूह के सूत्र-संचालक अनुभवी ढोते हैं तो वे समृह को. 
इस रोग से यथा-सम्भव मुक्त रखते हैं। वे समय-समय पर नियमों में 
आवश्यक संशोधन करते रहते हैं, और यथेष्ट अनुशासन-नीति 
. का उपयोग करते हैं। वे समृह-रूपी शरौर में बादी नहीं बढ़ने देते, 
उसे निर्विकार रखने के लिए. कोई उपाय उढा नहीं रखते। अस्त, 
समूह की सफलता के लिए, संख्या-बल का एक परिमित सीमा तक. 
ही महत्व है| यही बात धन-बल के सम्बन्ध में है 


हि 


| बहुत से समूह घन.» ...। 
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के लोभ में पढ़कर अपने उद्देश्य और आदश को खुला देते हैं, वे धनी 
व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने के देतु अपने सिद्धांतों की अवहेलना 
कर बैठते हैं, और इस प्रकार अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त कर 
लेते हैं। प्रत्येक समूइ के नेता को चाहिए कि इन विकारों से 
समुद की रक्षा करते हुए, उसका थैय, गम्भीरता और कष्ट-सहन- 
पूरक संचालन करता रहे । तभी समूह को वास्तविक सफलता 


प्राप्त दोगी | 





श 








पाँचवाँ परिच्छेद 
परिवार ओर जाति 


रिलनिलननल++3भ«न+«म हुँ". ० व3५>न»०+++++---++मक, 


शिित-मित्र समूदों के सम्बन्ध में आवश्यक बातों का विचार, 
पिछले परिच्छेद में किया जा चुका | अब यहाँ मुख्य-मुख्य समहों में 
से एक-एक के सम्बन्ध में कुछ व्योरेवार विचार किया जाता है। 
पहले ऐसे समूहों को ले, जो वंशानुसार बनते हैं, जिन्हें स्वाभाविक 
या जन्म-सिद्ध कहते हैं । 

परिवार और उप्तका स्वरूपृ--.प्रारम्मिक समाज का छोटा 
सा चित्र हमें मां ओर उसके बच्चों के समइ में दिखायी देता है। मनुष्यों 
का स्व-प्रथम स्वाभाविक समुह उसका परिवार ही है| द्वां, परिवार का... 
स्वरूप जेसा इस समय है, ऐसा आरम्भ में नहीं था | झाज-कल परिवार 
से हम प्रायः विवाहित स््री और पुरुष तथा उनकी संतान की कल्पना 
करते हैं। परन्तु अति प्राचीन काल में स्ली-पुरुषों में विवाइ-शादी 
करके स्थायी सम्बन्ध रखने की रीति नहीं थी; विवाइ-प्रणाली तथा 
स्त्री-पुरुष का स्थायी सम्बन्ध बहुत समय बाद आरम्भ हुआ है। 
आचीन काल में बच्चे माता के ही पास रहते थे; मां-बच्चों का ही 


7. 
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साथ था| स्री ही घर वाली, या घर की मालकिन होती थी। अस्त, 
प्राचीन काल में परिवार का अर्थ मां और उसके बच्चों से होता था;. 
यह परिवार ही उस समय का स्वाभाविक समूह था। पीछे जाकर 
पिता भी परिवार का स्थायी सदस्य होने लगा। 

जन्म लेने के समय से ही प्रत्येक व्यक्ति का अपनी माता से, 


और पीछे धीरे-धीरे पिता से सम्बन्ध हो जाता है। अच्छी तरद चलने- 


फिरसे योग्य होने में उसे कई वर्ष लग जाते हैं। अपने जीवन- 
निर्वाह की योग्यता तो मनुष्य में, अपनी आयु के कितने ही वर्ष 
व्यतीत कर चुकने पर श्राती हैं| इतने समय तक वह माता-पिता के 


आश्रित रहता है। बच्चे बड़े दोने पर ख्री और पुरुष बनते हैं, उनका" 


बिवाइ-सम्बन्ध दोता है, फिर उनकी संतान दोती है। इस प्रकार 


नये-नये परिवार बनते रहते हैं| कभी-करी पुरुष अपनी सत्री और बच्चों 


को लेकर अपने माता-पिता तथा भाश्यों से अलग रहने लग जाता है, 
और कुछ दशाओं में उनके साथ ही रहता है। दूसरी अवस्थावाले 
परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं | 

... बच्चे अपने माता-पिता (अथवा ताऊ-ताई या चाचा-चाची 
आदि ) की आज्ञा में रहते हैं; और, परिवार में जो बढ़ा-बूढ़ा 

रहता है, सब उसकी सलाह मशबिरे से काम करते हैं। लड़के- 
लड़कियाँ तथा पुरुष-स्त्रियाँ सब उसका आदर करते हैं। कोई कार्य 


उसकी आशा के विरुद्ध नहीं किया जाता | यह भाव प्राचीन काल में 


बहुत था। आंज-कल्ल भी न्यूनाधिक पाया जाता है । 


परिवार दो प्रकार के होते हैं। अधिकतर स्थानों में वे पितृ-प्रधान . 


हट 











अ्ज्ल्क 
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होते हैं। बालक अपने पिता, पितामह, (बाबा), प्रवितामद (परबाबा) 
आदि के वंश के होते हैं, और पुरुष की जायदाद जागीर का अधि- 
कारी उसका ज्येष्ठ पुत्र माना जाता ढे। किन्तु कुछ देशों में परिवार 
मातृ-प्रधान भी दोते हैं, अर्थात्‌ वंश माता, नानी, परनानी आदि के 
नाम से चलता है जागीर की अधिकारियणी स्त्री होती है, उसकी 
उत्तराधिका रिंणी उसकी ज्येष्ठ पुत्री । 

प्रिवार में स्त्री और पुरुष का कतव्य--परिवार किसी 
भी प्रकार का हो, वह समाज का एक छोटा-सा स्वरूप है। उसी 
से समाज का व्यापक रूप बनता और विकसित द्वोता है। परिवार 
में सत्री-पुरुष दोनों मिलकर अपनी तथा अपने बच्चों की आवश्यकताओं 
की पूर्ति करते हैं। प्रायः अधिकतर दशाओं में स्त्रियां घर की 
सार-संभार करती है, और बाल-बच्चों का भरण-पोषण करती हे; 
और पुरुष बाहर अजीविका-प्राप्ति का कार्य करते हैं। यह एक 
प्रकार से स्थूल भ्रम-विभाग है, जो चिरकाल से चला आ रहा 
है। परन्तु अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं। स्त्रियों को चाहिए. कि 
'घर के काम से अवकाश पाकर यथा-सम्भव धनोलादन के कार्य में 
भी योग दें। लड़कियों को ऐसे काम सीखने चाहिए! कि यदि किसी 
कारणवश पीछे बड़े होने पर उन्हें ही घर का ख़र्च चलाना पड़े 
तो वे उसमें नितांत असमर्थ न हों और स्वावलम्बी जीवन व्यतीत 
कर सके | उनके परिवार को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े । 

परिवार जितनां उन्नत होगा, बालक को अपनी उन्नति और 
विकास का उतना ही अधिक अवसर मिलेगा। माता-पिता के 
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बंस्कार बालकों में आते हैं; वे जितने शिक्षित, योग्य, सहनशील, 
और समझदार दोंगे, उतना ही बालक अधिक योग्य बनेंगे। अत; 
स्त्री-पुरुषों को चाहिए कि वे माता-पिता बनने से पूर्व अपने उत्तर- 
दायित्व को भली-भांति समझ लें । ऐसा न हो कि वे अयोग्य नाग- 
रिकों को जन्म देकर राज्य का भार बढ़ावें। उन्हें अपनी शारीरिक 
ओर मानसिक उन्नति की यथेष्ट 5 वसथा कर लेनी चाहिए । इसके. 
अतिरिक्त उन्हें इतमा घन उपार्जन करने योग्य होना चाहिए, जिससे थे- 
बालकों के भरण-पोषण तथा शिक्षा के आवश्यक साधन जुटा सकें | 
उन्हें अपने रोज़मर्स के व्यवद्यार से बालकों के सामने अच्छा 
आदर्श उपस्थित करते रहना चाहिए, साथ ही यह भी ध्यान रखना- 
चाहिए कि बालक घर से बाहर जिस वातावरण में रहता है, वह अच्छे: 
संस्कारों के उपयुक्त है | तभी उन्हें संतान के अच्छे गुणवान होने की 
आशा करनी चाहिए। 

परिवार ओर व्यक्ति---परिवार-रूपी समुदह् का उद्देश्य 
व्यक्ति की उन्नति करना है। व्यक्ति ही परिवार को बनाते हैं ।' 
दोनों का ह्वित एक ही है। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को, जिसकी: 
अवस्था सोचने-समभने की है, यह विचार रखना चाहिए कि वह एक- 
दूसरे के हित का बिचार रखे | प्राय: ऐसे प्रसंग आते हैं जब कि दो- 
व्यक्तियों के विचारों में मत-मेद या भिन्नता होती है | ऐसे अवसर पर 
प्रत्येक को दूसरे का दृष्टिकोण समभने, और यथा-सम्भव समझौता: 
करने का विचार करना चाहिए । कोई व्यक्ति दूसरों पर अपने विचार 
लादने की चेश न करे, परन्तु साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को स्मरण रखना. 
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चाहिए कि हमें ग्राम, नगर और राज्य के द्वित में योग देना है, हमारा 
कोई कार्य उसके प्रतिकूल न हो । 
आज-कल प्रायः लोगों में सहनशीलता या गम्मीरता कम पायी 
जाती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही बात पर ज़ोर देता है, वह दूसरे 
पक्ष की बात शान्ति-पूषंक न सुनता और न विचारता है। लड़के बड़ों 
की परवा नहीं करते, कुछ तो उन्हें मूले समझते हैं। उुघर बड़े-बूढ़े, 
बालकों के दृष्टिकोश का विचार नहीं करते; उन्हें उस अवस्था का 
ध्यान नहीं रहता, जब वे बालक थे । वे बालकों को बात-बात में डाँटते 
डपटते हैं, और उनकी खुल्े-आम निन्‍दा करते हैं। इससे बालक 
बिगड़ जाते हैं। आवश्यकता है कि बालक अपने बड़े-बूढ़ों की बात - 
को आदर-पूर्वक सोचे और समझे, और जब तक कि उन्हें उस बात के. 
सदोष होने का पूर्ण निश्चय न हो जाय, वे उसका पालन करे | और, . 
जब कभी अपनी आत्मा के आदेशानुसार उन्हें उनकी बात न मानने 
का प्रसंग श्राए तो उस बात को छोड़कर अन्य बातों में उनके प्रति 
आदर-बुद्धि बनाये रखें, यह नहीं कि विचार-मिन्नता के कारण वे 
उनकी सेवा-सुभुषा में ही कमी करने लगें। साथ ही बड़े-बूढ़ों को भी. 
चाहिए, कि वे बालकों के व्यक्ति-स्वातंत्र4 का ध्यान रखे | जब तक कि. 
कुछ अनिवार्य कारण उपस्थित न हो, वे बालकों की बात-व्यवह्वार में. 


वृथा इस्तक्षेप न करें। बालकों पर अनुचित नियंत्रण रहने से उनके... 


स्वाभाविक विकास में बाधा उपस्थित होती है॥ इस प्रकार बालक और 
बूढ़े एक दूसरे के यथा-सम्भव निकट रहें। उन के बीच में मत-मेद की 
_ चौड़ी दीवार खड़ी न होनी चाहिए। इसी प्रकार का विचार सत्री- 
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_चुरुषों को अपने व्यवहार में रखना चाहिए । 
संयुक्त प्रिवार---जब परिवार संयुक्त हो, अर्थात्‌ दो भाई अपने- 
अपने स्त्री-बच्चों सहित साथ-साथ रहते हों, वहाँ सहनशीलता, विषेक और 
गम्भीरता आदि गुणों की और भी अधिक आवश्यकताहाँदी है। यह तो 
आवश्यक ही है कि प्रत्येक व्यक्ति यथा-शक्ति धनोपाजँन करे, कोई खाली 
बैठे दूसरे की कमाई न खाए। ऐसा करने से उसके स्वाभिमान की 
हानि होगी और घरमें नित्य कलह रहेगा | हाँ, इस बात का भी विचार 
रहना चाहिए कि यदि घर में एक आदमी दूसरे से अधिक कमाता है तो 
उसे उसका अभिमान करके दूसरे आदमी का निरादर न करना चाहिए | 
उसे दूसरे के लिए वैसे ही भोजन-वस्त्र आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। 
जैसे कि वह स्वयं अपने लिए करता है। अर्थात्‌ घर के आदमियों के रहन- 
सहन और खान-पान आदि में भिन्नता न होनी चाहिए। यह लिखते 
हुए. हम यह भूलते नहीं है कि यह एक आदश मात्र है, और आज 
कल की आर्थिक कठिनाइयों के समय में यह अनेक दशाओं में चिर- 
काल तक निभवा नहीं। संयुक्त परिवारों में बात-बात पर आये-दिन 
 भंगड़ा होता है। पुरुषों में कुछ सहनशीलता का परिचय भी मिलता 
है तो स्त्रियाँ शान्ति नहीं रखतीं। अन्ततः शह-कलह चरम सीमा पर 
पहुँचनाता है और परिवार अलग-अलग हो जाते हैं। प्राय; संयुक्त 
परिवार में व्यक्तियों का विकास रुका रहता है, और जेसी स्वतंत्रता 
को लहर चल रही है उसमें संयुक्त-परिवार-रूपी संस्था पर प्रद्मार हों तो 
आश्चर्य ही क्या £ जहाँ संयुक्त परिवार में व्यक्ति आनन्द-पूर्वक रहते 
हों, समझना चाहिए कि उनमें अपने कर्तव्य-पालन की भावना बहुत ऊंचे. 


हः 
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हें की है। अस्तु, यथा-सम्भव प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि परिवार 
दूसरों की सुख-शान्ति और उन्नति का यथेष्ट ध्यान रखे | हम परि- 
जार की उन्नति करें, और परिवार हमारे विकास में सहायक हो | 

कुल या गोत्र --परिवार के विषय में ऊपर कहा जा चुका है। 
परश्वार में जब बच्चे बड़े दो जाते हैं और उनका विवाह हो जाता है, 
तो कभी-कभी विवाद्दित पुरुष (अपनी स्त्री सह्दित) अपने माता-पिता से 


न 
3०८ 
रू 


अलग रहने लगता है। अथवा, जब किसी परिवार में दो या अधिक 
भाई होते हैं तो वे विवाहित होने पर अलग-अ्रल्ग रहने लग जाते है । 
इस प्रकार नयै-नये परिवार बनते जाते हैं। ये परिवार एक ही पूर्वज 
की सम्तान के दोते हैं| प्राचीन काल में ये प्रायः पास ही रहा करते थे, 
अब भी बहुधा एक गाँव में कई कई निकट-सम्बन्धी परिवार रहते है | एक 
ही पृर्वज की सनन्‍्तानवाले परिवारों को कुल, कबीला, या गोत्र कहते हैं| 
एक कुल के व्यक्तियों में रहन-सहन, खान-पान तथा रीति-रिंवाज की 
रडत समानता द्वोती है। ये एक दूसरे के सुख-दुख और इर्ष-शोक में 
भाग लेते हैं | एक कुल के समस्त व्यक्ति आपस में अ्पनत्व का अनु- 
भव करते और खान-पान तथा विवाह-शादी यां रोटी-बेटी का 
चनिष्ट सम्बन्ध रखते हैं। उनमें जो बड़ा-बूढ़ा द्ोता है, वह सब का 


खया या चौधरी माना जाता है | कल के सब व्यक्ति उसके अघीन 


होते हैं | जब कोई महत्व-पूर्ण कार्य, या रीति-रस्म का संशोधन करना 
होता है तो उसकी सम्मति या परामर्श से किया जाता है । इस प्रकार 
एक-एक सुखिया की अधीनता में एक-एक कुल के आदमियों का 


संगढन होता है | अगर किसी कुल के व्यक्तियों का आपस में मत-मेद या _ 
. डे | कं ४ : 
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भणड़ा होता है तो इसका निपट़ारा मुखिया द्वी करता है। अन्य कुलों 
के आदमियों से लड़ाई या मेल-जोल करने में उसी की सम्मति मुख्य 
मानी जाती है | क्रमश; प्रत्येक कुल के मनुष्यों की संख्या बढ़ती 
जाती है| जब दो था अधिक कुलों के आदमी मिलकर किसी ग्राम या 
नगर में रहने लगते हैं तो उनके शासन-प्रबन्ध का कार्य उनके मुखि- 
याशञ्रों की कमेटी या पंचायत करती हैं । जिन कुलों में व्यवसाय, व्यव« 
हार, रीति-रिवाज आदि समान होते है. या पास रहने के कारण समान 
दो जाते हैं, उनमें खान-पान और विवाह-शादी का सम्बन्ध होने 
लगता है। इस प्रकार बहुत से कुलों के व्यक्ति आपस में इतने 
दिल-मिल जाते हैं, उनकी भाषा, रहन-सहन, सभ्यता, संस्कृति, धर्म, 
परम्परा, आदि में इतनी समानता हो जाती दे कि उन सब को एक ही 
समूह का समझा जाता है| ऐसे समूह को जाति कहते हैं, जिसके 
सम्बन्ध में आगे कहा जायगा | 
निदान, कुल का आधार वंश, नातेदारी या रिश्तेदारी है, 
एक कुल के व्यक्ति किसी विशेष पूर्वज का अभिमान करते हैं 
और बहुघा उस पूर्वज के दी नाम से उस कुल का नामकरण 
होता है । यद्यपि कालान्तर में एक कुल के व्यक्तियों का विवाह-शादी 
दूसरे कुल में होता रहता है; और इस प्रकार कोई भी कुल पूर्णतया 
विशुद्ध नहीं रहता, अनेक कुलों के व्यक्ति अपनी रक्त-शुद्धि का श्रमि- 
मान किया करते हैं। अस्त, प्रत्येक कुल अपने क्षेत्र के व्यक्ति की 
.. उन्नति में बोग देता है, और ब्यक्ति अपने कुल की उन्नति का प्रयत्न 
करता रहता है | दोनों एक-दूसरे के सहायक और उन्नायक होते हैं | _ 
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जाति--मनुष्यों के कुल या गो से बडा संगठन जाति हैं। 
अपने व्यापक अर्थ में, जाति वह समृह है जिसका मूल निवास कोई 
विशेष भू-भाग दो तथा जिवकी छुक विशेष, घंस्कृति हो। प्रत्येक 
जाति का रहन-सहन, खान-पान, उत्सव, त्यौहार, रीति-रिबाज़, आदि 
दूसरी जाति के रहन-सहन आदि से भिन्न होता है । बात यद्द है कि 
जब किसी समूह के व्यक्ति पीढ़ियों तथा सदियों तक इकट्ठे एक 
ही स्थान में रह चुकते हैं ओर उनका खान-पान विवाह-सम्बन्ध 
उसी समूह के ब्यक्तियों से होता रहता है तो उनका रददन-सहन आदि 
एक विशेष प्रकार का द्वो जाता है। उनके साहित्य, सभ्यता, धर्म 
विचार-परम्परा, रस्म, रिवाज आदि में ऐसी विशेषताएँ आ जाती हैं, 
जो दूसरे समूहों में नहीं पायी जातीं | ऐसे समूह को जाति कद्दा जाता 
है | एक जाति के आदमी समान हित और एंक आदर्श की 
श्रद्भुला में बंधे होते हैं। वे कुछ ख़ास-ख़ास महापुरुषों का अभि- 
मान करते हैं, और उनके जीवनचरित्र आदि के आधार पर विविध 
कथाएँ तथा साहित्य और इतिहास का निर्माण करते हैं। उनकी एक 
भाषा होती हे तथा उनके धर्म में भी समानता होती है । 

उपयुक्त व्यापक श्रर्थ के अनुसार जांतियों की संख्या बंसार 
भर में इनी-गिनी हैं। इनमें से मुख्य हैं-आय जाति, सेमेटिक 
जाति तथा मंगोल जाति । भारतवर्ष में हिल्यू आय जाति के हैं और 
मुसलमान अपना सम्बन्ध सेसेटिक जातियों से जोड़ते हैं, यद्यपि वर्त- 
मान अवस्था से अधिकांश मुसलमान हिन्दुओं के ही बंशज हैं। यहाँ न्‍ 


आय॑ जाति के पहले, कर्मानुतार चार भेद थे--ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य सह 
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और शुद्ध | कालान्‍्तर में इन्‌ भेदों में से प्रत्येक के अन्तगंत अनेक 
छोटी-छोटी शाखाएँ बन गयीं | इन उपजातियों के लिए अब “जाति? 
शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाइरणवत्‌ गौड़ ब्राह्मण, सार- 
स्वत ब्राह्मण, माहेश्वरी वैश्य, अग्रवाल वेश्य, बढ़ई, लुद्दर आदि 
अब प्रथक-प्थक्‌ जातियाँ बनी हुई हैं । इन जातियों के आदमियों का 
बिवाह-सम्बन्ध उसी जाति के क्षेत्र में होता है। प्रत्येक जाति की 
अपनी-अपनी पंचायत है, जो अपनी जाति के आदमियों के जन्म- 
मरणु, विवादह-शादी आदि से सम्बन्धित सामाजिक कार्यों' के 
विषय में नियम बनाती है। जो आदमी इन नियमों का पालन नहीं करता, 
उन्हें पंचायत की ओर से दंड दिया जाता है । ये जातीय पंचायतें 
विशेष ध्यान इस बात पर देती हैं कि एक जाति का आदमी दूसरी जाति 
में विवाह-सम्बन्ध न करे, ताकि जाति की शुद्धता तथा मर्यादा 
बनी रहे । 

इस समय इन जातियों की संख्या अनन्त है, और किसी-किसी 
जाति के अन्दर तो कई-कई सेद है। प्रान्तीयता के विचार से 
भी बहुत भेद माना जाता है। उदाहरणबत्‌ अनेक काश्मीरी 
ब्राह्मण. और मारवाड़ी ब्राक्षण अपने को अलग-अलग जाति 
का मानते हैं । इस प्रकार इनमें भी परस्पर में विवाह-सम्बन्ध विशेष 
प्रचलित नहीं है। कुछ जातियों के अन्दर आदमियों की संख्या 
बहुत कम है। और, अधिकाँश जाति उप-जातियों का दृष्टि-कोण 
बहुत संकुचित है। इसलिए जाति-प्रथा को निन्‍दनीय समझा जाने 





लगा है, और जाति-पाँति-तोडक मंडल जैसी उंस्थाओं की स्थापना 
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हो गई है, जिनके सदस्यों का उद्देश्य ,यद्द है कि जाति भेद उठ 
जाय और भिन्न-भिन्न जातियों का एकीकरण हो जाय | 

जाति, व्यक्ति ओर सम्राज--जाति का उद्देश्य है कि वह 
व्यक्तियों की उन्नति और उनके व्यक्तित्व के विकास में सद्दायक दो । 
वर्तमान जातियाँ कुछ अंश तक यह कार्य करती भी हैं। प्रत्येक जाति 
की पंचायत या अम्य संस्था उस जाति के अनाथों तथा विधवाओं 
की सद्यायवा करती है, अपनी जाति के विद्यार्थियों के लिए. छात्रइत्ति 
देती है, या उनके लिए 'बोडिज्ञ हाउस! (छात्रावास) स्थापित करती 
है, इत्यादि। यह बात अ्रच्छी हे। परन्तु जाति-प्रथा में यह दोष 
है कि इनसे व्यक्तियों का इंष्टिकोण संकुचित द्वो जाता है। प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी जाति को ऊँची समझता है, और दूसरों को नौीची । 
विशेषतया द्विज या सबर्ण ( ब्राह्मण, चत्नी और वैश्य ) जातियों के 
व्यक्ति शूद्ों को बहुत निम्न-कोटि का समझते हैं, अनेक आदमी 
शारीरिक श्रम का यथेष्ट सम्मान नहीं करते । जब कोई व्यक्ति समता 
और एकता का आदश रखकर अन्य जातिवालों से सम्पर्क बढ़ाता 
है, शूद्र या इरिजन कहे जानेवालों के पास बैठता-उठता है, था 
उनकी पंक्ति में मोजन करता है, तो प्रायः उसकी जातिवाल्ले उसे 
जावि-वहिष्कृत कर देते हैं। इससे विचार स्वातंत्य का दमन होता है, 
व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता । # हि 

किसी जाति का अपनी उन्नति की ओर ध्यान देना उसी सीमा तकः 
ठीक है, जब तक उससे अन्य जातियों का अद्दित न द्ो। जिस प्रकार 
परिवार जाति का अंग है, उसी प्रकार जाति भी समाज या राज्य का. 


फ् 
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अंग है| ब्यक्ति को अपनी.जाति की उन्नति का ध्यान रखना उस 
दशा में स्वंधा अनुचित है, जब उससे अन्य जातियों समाज 
अथवा राज्य का कल्याण न द्वोता हो। जातियों को अपना कार्य- 
झलेत्र जाति-गत विषयों तक ही परिमित रखना चाहिए। राजनैतिक 
आदि विषयों में उनका कदम बढ़ाना नितान्त हानिकर है। उदाहर< 
शजाथ कोई जाति यह सोचे कि ब्यवस्थायक समा में हमारे इतने सदस्य 
हों; सरकारी पदों में से इतने पद दमारी जातिवालों को मिले, राज्य 
की आय का इतना मांग दमारी जाति के कार्यों में ब्यय हो, तो यह 
अनुचित ओर अक्षम्य है| प्रत्येक जाति को दूधरी जातियों के हित में 
योग देना चाहिए | ह 
अब हम यह विचार करें कि वंश के आधार पर बने हुए समूह 
नागरिकता में कहाँ तक सद्दायक होते हैं। मनुष्य स्वमावतः स्वार्थी 
होता है। वह पहले अपने सुख और सुविधा की चिन्दा करता है, 
और दूसरों के हित का विचार पीछे करता है। पारिवारिक जीवन से 
_स्वाथ-त्याग की प्रेरणा मिलती है। माँ अपने आराम को तिलाँजलि 
देकर अपनी सन्तान के लिए क्या-क्या कष्ट नहीं उठती, अनेक बार 
अपने बच्चे के लिए उसे रात-रात भर जागना पड़ता है। बह बहुधा 
स्वयं भूखी-प्यासी रहकर पहले अपने बच्चे के भरण-पोषण का 
: प्रयक्ष करती है | पिता भी अपनी सस्तान की शिक्षा-दीक्षा आदि के 
. लिए. भरसक उद्योग करता है। ऐसे उदाइरणों की कमी नहीं, जब 
पिता ने अपने पुत्र या पुत्री को चिकित्सा या शिक्षा के लिए इतना 
_ख़र्च किया कि उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना कठिन द्द | 








परिवार और जाति पृ 


गया | इसी प्रकार भाई-बहिनों की एक दुसरे के लिए कष्ट सदने और 
स्वार्थल्याग करने की अनेक बातें प्रत्येक व्यक्ति जानता है। शअ्रस्त॒, 
परिवार या झुटुम्त्र सामाजिक या नागरिक भात्रों की शिक्षा देने वाली 
प्रारम्मिक डंस्‍्था हैं। 
अवश्य ही हमें इस पाठशाला की शिक्षा से दी उन्‍्तोष न कर 
क्ैना चाहिए। हमें परिवार की भावना को परिवार तक ही परिमित 
न रखना चाहिए | जैसा कि आगे बताया जायगा, हमें अयचे आम यह 
नगर के नियातियों से बन्धु-माव रखना चाहिए. तथा अपने जिले, 
_ब्रान्व और देशवालों से मो प्रेम और सद्दान॒भृति रखनी चाहिए यही 
नहीं, मनुष्य मात्र से अपने भाई-बहन की साँति बर्ताव करना चाहिए | 
छाथवा, यों भी कह सकते हैं, हमें अपनी परिवार की कल्पना को क्रमशः 
ब्यापक बनाना चाहिए। अयनेयन का भाव अपनी स्त्री बच्चों तक ही 
सीमित न रख कर, उसका क्षेत्र अधिकाधिक विस्तृत करना चाहिए; 
यहाँ तक कि वह जाति या देश की सीमाओं को पारकर विश्व-बन्धुत्व के 
महान भारतीय आदर्श को जीवन में चरिताथ कर सके । 


रद 


न 











त्रठा परिच्छेद 
घामिक समूह 


कि 0 


छुतूभिक भावना का सूत्रपात; इेश्वर की करपना--- 


मनुष्य इस साष्टि में नाना प्रकार के दृश्य और घटनाएँ देखता है | 
कहीं ऊँचे गगन-चुम्बी पर्वत हैं, कहीं अथाह समुद्र है। कहीं भया- 
नक जंगल हैं, और कहीं मनोहर तथा सुगन्धित पुष्पोंवाले वृक्ष तथा 
पौदे हैं। कहीं डरावनी आकइृतिवाले पशु हैं, तो कहीं मीठी बोली से 
अपनी ओर आकर्षित करने वाले पक्षी | ये सब किसने बनाये £ 
मनुष्य देखता है कि सुदूर पृथ्वी-तल से, एक रक्त-वर्ण का पिंड 
(सूर्य ) उदय होता है, बह क्रमशः आकाश में ऊपर आता है, 
शिखर पर पहुँचकर क्रमशः नीचे उतरता हुआ, जिधर से उदय हुआ 
था, उसके ठीक विपरीत दिशा में अस्त हो जाता है | जब तक वह हमें 

दिखायी देता रहा, सबंत्र प्रकाश था, उष्णता थी, हमारे लिए 

दिन था, उसके अस्त होने पर उष्णता जाती रद्दी, ठंडक हो गयी, 

अन्धकार आगया, रात्रि । द्दो - गयी । हाँ, आकाश में द असंख्य तारे. 





के - 





धामिक समृद्द पूछ, 


टिमटिसाने लगे; कभी-कभी चंद्रमा का शीतल प्रकाश भी मिल 
जाता है। यह जल-थल, यह पर्वत ओर जंगल, यह पशु-पक्षी, यह 
सूबे, चंद्रमा, ओर तारे किसने बनाये ? 

श्रमी तेज़ धूप पढ़ रही थी, एक-दम आकाश मेघाच्छुन्न दो गया, 
सूर्य छिप गया, बादलों में बिजली कड़कने लगी। यह लो, ज़ोर से हवा' 
भी चलने लगी; भ्रांधी दी नहीं, तूफ़ान आ गया। वृक्ष उखड़ने लगे, 
मकानों की छुतों पर से छुप्पर और ठोन उड़-ठड़ कर दूर-दूर गिरने 
लगे | वर्षा होने लगी, इलकी-इलकी बूँदों से आरम्भ होकर वर्षा मूस- 
लाधार दो गयी | तनिक देर पहले जहाँ स्थल था, अब जल ही जल 
है | श्ोलों ने तो सब फसल ही नष्ट कर डाली, कई महीनों का परि- 
श्रम नष्ट हो गया | यह मदह्यान्‌ परिवर्तन किससे कर दिया १ मनुष्य 
इतना ही जानता है कि इसके करनेवाला न तो बह स्वयं हो है, 
ओर न कोई ऐसा व्यक्ति या शक्ति है, जिसे वह देख सकता हो | बह 
तो अद्ृष्ट की महिमा है । 

अच्छा, एक अन्य प्रकार का अनुभव होता है। एक आदमी हे, 
भला चंगा अपना काम कर रहा दे, कोई उसे भाई के रूप में प्यार 
करता है, कोई मित्र के रूप में, पिता-माता अलग ही उसे देख-देखकर 
मन में इर्षित द्वोते हैं, कोई उससे अग्रसन्न नहीं, कोई उसका शत्रु 
नहीं | फिर भी यह आदमी एकाएक बीमार हो जाता है, और बात-की 


बात में इसके प्राण-पखेरू उड़ जाते हैं | सब सम्बन्धित व्यक्ति शोक में. 
अपना-अपना सिर धुनने लगते हैं| क्‍या था, क्‍या हो गया इसे ४... 


आदमी के प्राण किसने हर लिए, इसे किसने मार डाला ! मारने: 


का ह 
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बा 


याला दिखायी नहीं देता,।- मनुष्य सोचता है कि कोई अद्ृष्ट 
शक्ति ऐसी अवश्य है जो प्राणियों पर शासन करती है, और उनके 
जीवन-प्ररण का कारण है। 

मनुष्य इस अदह्ृष्ट शक्ति को जान नहीं पाता, पर वह इसके अस्ति- 


त्व से स्वंधा इनकार भी नहीं कर सकता | वह सोचता है. यह कैसी 


अद्भुत शक्ति है, जे। इस विशाज़ जगत्‌ की रचना करती है, भरणु- 
पोषण करती है, और ढाँ, संहार भी ऋरती है। इस शक्ति के सामने मनुष्य 
का अहंकार नष्ट द्वो जाता है, उसे अपनी लघुता का ज्ञान होता है| 
इस महान सर्वोगरि सबनियंता, शक्ति के सन्मुख वह नत-मस्तक हो जाता 
है, वह इसकी पूजा या आराधना करता है। अपनी कल्पना और बुद्धि के 
अनुसार वह उसे निराकार या साकार मानने लगता है । साकार मानने 
वाले ब्यक्ति अपनी-अपनी दचि और विचार के अनुसार इस सर्वोपरि 


| 


शक्ति के स्वरूप की भिन्न-मिन्न कल्यना करते हैं। भिन्न-भिन्न मनुष्य 


इसे प्रथक्‌ प्रथक नामों से संबोधित करता है, कोई ईश्वर, परमात्मा 
आदि कहता है, कोई खुदा कद्दता है, कोई गाड” ((५००) | फिर, घंसार 


में आदमी इस शक्ति को नाना प्रकार के देवी-देवताओं के रूप में भी 


मानते हैं, तरह-तरह की पूजा-तविधि प्रचलित हैं, भांति-मांति के 


मंदिर या पूजा-स्यान हैं | मनुष्य विश्वास करता है कि ईश्वर या 


देवी-देवताओं की आराधना से वह प्रसन्न रहेगा, भेरे जीवन में सुख- 


शांति बढ़ेगी और अनिष्द का निवारण द्वोगा | यही नहीं, इत जीवन 


के बाद, मरने पर परलोक में भी मेरा हित या कल्याण होगा । 


उपयक्त भावनाएं ही संसार में विविध धर्मों को जन्म देनेवाली हैं । 


चक्र 
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स्मरण रहे कि वास्तव में धर्म का अथ व्यापक है। उसमें हमारे 
सब कतंब्यों का समावेश होता है | यहाँ हम उसका साधारण, बोल- 
चाल में समक्का जानेवाला भाव अहण कर रहे हैं, जेंसा सम्प्रदाय 
था मज़हब आदि से सूचित होता है | 
धार्मिक एकता--जति की एकता के विषय में पिछले परिच्छेद 
में लिखा जा चुका है | जाति की तरह धर्म की एकता भी मनुष्यों के 
मिल्-ज़ुल कर रहने में सहायक होती है। जो आदमी एक धर्म के 
अनुयायी होते हैं, एक ही समान रूप में परमात्मा को या देबी- 
देवताओं के मानते हैं, एक ही तरद से पूजा-पाठ तथा दान-पुएय आदि 
करते हैं, उनमें स्वनावतः पारसरिक एकता का अनुभव होता है। 
वे अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा आपस में अधिक सहानुभूति और प्रेम 
रखते हैं। उनके आच।र-विचार में समानता होने से उनकी इच्छा 
होती है कि वे जहाँ तक हो सके, पास-पास रहें और एक-दूसरे के दुख- 
सुख में काम आवें। । 
| आजकल विशेषतया नगरों में भिन्न-भिन्न धर्मो' के माननेवाले 
_ रहते हैं, तथापि अनेक गाँवों में किसी एक घमवालों की अधिकता 
होती है | कहीं हिन्दू अधिक हैं, कहीं अधिकतर मुसलमानों का ही 
निवास है। मुसिलिम-प्रधान गाँव में एक मसजिद है, तो द्िन्दू- 
प्रधान गाँव में किसी ख़ास देवी-देववा का मंदिर है। यही 
नहीं, अनेक सुसलिम बस्तियों में जहाँ शिया मुसलमान हे तो 


उनकी ही अधिकता है, इसके विपरीत अन्य पुसलिम बस्तियों में । । 
सुन्नियों की दी प्रधानता है । इसी प्रकार हिन्दू बस्तियों में कहीं राम के. 7 | 


* व है 


शक 
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मानने वालों की प्रबलता है, तो कदों कृष्ण आदि के पुजारी ही बहु- 
संख्यक हैं । 

इस समय पहले जेसे विस्तृत जंगल नहीं हैं, जहाँ-तहाँ सड़क बनः 
गयी हैं। रेल, मोटर तथा अन्य सवारियों से जाने-आने की सुवि- 
घाएँ पहले से बहुत बढ़ जाने पर भी यह दशा हे तो प्राचीन काल 
की स्थिति की कल्पना सहज ही की जा सकती है, जब कि आमदरफ़ 
के इतने साधन न थे | उस समय अनेक गाँव ऐसे रहे होंगे कि उनके 
समस्त व्यक्ति किसी धर्मविशेष के अनुयायी हों। अस्तु, धर्म की: 
एकता या समानता लोगों के मिल-जुलकर रहने में बहुत सहायक 
होती है। स्थान-स्थान पर लोगों के ऐसे समूह बने हुए हैं, जिनका 
आधार यह है कि उन लोगों का धर्म एक ही है । 

आधुनिक परिस्थिति में यह तो सम्भव नहीं है कि एक धर्म के. 
माननेवाले सब॒ व्यक्ति किसी एक विशेष नगर या प्रान्त में ही रहे ॥ 


मुख्य-मुख्य धर्मों के अनुयायी भिन्न-भिन्न स्थानों में फैले हुए हैं, यहाँ 


तक कि एक धर्म के माननेवाले व्यक्ति मिन्न-भिन्न राज्यों में पाये जाते 


हैं | समय-समय पर इन घर्मानुयावियों के सम्मेलन होते हैं, उन सम्मेलनों' 
में मिन्न-मिन्न देशों के इस धर्म के माननेवालों के प्रतिनिधि आकर भाग 


लेते हैं। इस ग्रकार धर्म का ज्षेत्र राष्ट्र तक ही परिमित न रहकर 
अन्तर्राष्ट्रीय बन गया है । 


सहिष्णुता और समभाव की आवश्यकता--ऊपर इस 


बात का उल्लेख किया गया है. कि थाजकल विशेंषतया नगरों में मिन्न-- 


मिन्न धर्मवाले व्यक्ति रहते हैं। बात केवल नगरों की ही नहीं है ॥ 


ग 
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गांवों में भी बहुघा विभिन्न धर्मों के ज़्यक्ति इकट्ठे रहते हैं। इससे 
नागरिक जीवन में एक समस्या उपस्थित हो जाती है। यदि प्रत्येक 
'धर्म के माननेवाले इस तरद्द अपने अलग-अलग समूह बनाकर रहें कि 
एक समूह के आदमियों की केवल आपस में ही सहानुभूति और सहयोग 
'रहे, किन्तु दूसरे घर्मवालों को वे गेर या पराया समझे, उनसे सद्दानुभूति 
ओर उदारता का व्यवहार न करे, अथवा उनके प्रति कुछ द्वेष-भाव 
रखें, तो रोज-मर्रा के कामों में बड़ी वाधा उपस्थित हो जाय, नागरिक 
जीवन में बहुत कठुता आजाय। अतः इस बात को अत्यन्त आवश्यकता 
है कि किसी गाँव या नगर में चाहे जितने धर्मो के अनुयायी रहते हों, उन 
सब को आपस में प्रेम ओर सहयोग का भाव रखना चाहिए | 

इस विचार की पुष्टि धामिक दृष्टि से भी होती है। सब धर्मो 
का मूल एक ही है। सब धर्म एक परम पिता परमात्मा को मानते हैं, 
आर विविध देवी-देवताओं को उसी का स्वरूप बताते हैं। विविध 
'घर्मो' के. अनुसार कीजानेवाली पूजा-पाढठ या दान-पुए्य आदि की 
"विधि में चाहे जितना अन्तर हो, सब॒ धरम प्रेम, दया, परोपकार और 
'लोक-सेवा आदि की शिक्षा देते हैं। प्रत्येक धर्म मनुष्य को उच्च गशुर्णों 
की बृद्धि के लिए. आदेश करता है | ै 

दुख का विषय है कि आदमी रोज़मर्र के व्यवहार में इस बात 


'को मूल जाते हैं । हिन्दू मुसलमान को गैर समभझृता है, और मुसलसान 


“हिन्दू के प्रति दुर्भाव रखता है; इसलिए हमें हिन्दू-मुंसलमानों के भंगड़ों 


'का अनुभव करना पड़ता है। यही नहीं, अनेक बार हिन्दू धर्म के... 


अन्तगंत ही विविध धर्मों के अनुयावियों का आपस में कगड़ा हो जाता... 
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है, मुसलमान मुसलमानों से लड़ बैठते हैं। इसलाम घर ने विशाल 
श्रातृत्व (बिरादरी) का आदर्श रखा और जीवन में परिणत किया । ऐसीः 
दशा में शिया सुन्नियों के परस्पर में लड़ने की बात क्यों होती है ! ईसाई: 
धर्म ने शत्रुओं से भी प्रेम करने की बात कह्दी, परन्तु इतिहास के कितने: 
ही पृष्ठ प्रोटेस्टैंडो और रोमन-कैथलिकों के एक-दूसरे के प्रति किये हुए 
भयंकर अत्याचारों की रोमांचकारी कथाओं से भरे पड़े हैं। ओर आज,. 
हजरत ईसा की बीसवीं शताब्दी में हम क्‍या देखते हैं ? एक प्रोटेस्टेंट' 
राज्य दूसरे प्रोटेस्टेंट राज्य से ही घातक युद्ध ठान रहा है। एक 
दूसरे को नष्ट करने पर तुला हुआ है। अपने स्वार्थवश आदमी दूसरे 
धर्मवालों से भी मित्रता करते है, और फिर स्वार्थ वश अपने धम के 
अनुयायियों की हत्या तक करने से संकोच नहीं करते । मालूम द्वोता है, 
स्वार्थ ही सबोंपरि है, धर्म का स्थान मानव जीवन में गौण कर दिया. 
गया है। धर्म मंदिर में, पूजा-पाढठ आदि के लिए एकत्रित होते 
समय दी आदमी अपने धर्म की याद करते हैं, फिर दिन के शेष घंटों: 
में स्वार्थसाथना में लगे रहते हैं, और आवश्यकता होने पर छल,. 
 कपट, हिंसा आदि से परहेज़ नहीं करते। अन्यथा जो आदमी अपने 
को किसी धर्म का अनुयायी कहता और मानता है--बह धर्म हिन्दू 
हो या इसलाम या ईसाई--बह कैसे दूसरों को किसी प्रकार का कष्ट 
यथा हानि पहुँचाने का विचार कर सकता है ! 

... धर्म और व्यक्ति--हमें समझना चाहिए कि धर्म हमारे 
उत्थान का साधन है, उसके द्वारा हम में उच्च मानवी गुणों का विकासः 
होना चाहिए। ईश्वर या धर्म के माननेवालों ( आस्तिकों ) कह 
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सामाजिक और नागरिक जीवन कटुवा[-रहित, आर प्रेम-पूर्ण होना 
चाहिए. । यदि किसी घमवाले आपस में, अथवा अन्य धर्मेन्‍- 
वालों से लड़ते-ऋगड़ते हैं तो कहना होगा कि धर्म ने उनके 
हृदय पर ययथेष्ट प्रभाव नहीं डाला है, और वे सच्चे अर्थ में 
धर्मात्मा ( धर्म वाले ) नहीं हैं । जो व्यक्ति वास्तव में किसी 
धर्म को मानता है, उसका कभी किसी से लड़ाई-झगड़ा नहीं 
दो सकता, वह सब आदमियों को एक परमात्मा की सन्‍्तान समझता 
है, और इसलिए, सब को अपने माई के समान मानता है। यही- 
नहीं, क्योंकि वह एक परमात्मा को समस्त सृष्टि का जनक या 
उत्पादक मानता है, वह प्राणी-मात्र को अपने प्रेम और दया का 
 आधिकारी समझता है, और सब से व्यवहार करते समय त्याग, 
और सेवा-भाव का परिचय देता है। इस प्रकार घर्म व्यक्ति पर कैसा” 
. ह्वितकर प्रभाव डालता है, वह व्यक्ति का समाज से कितना सुखकर 
सम्बन्ध स्थापित करता है, वह व्यक्ति को सामाजिक जीवन के कितना 
अनुकूल बनाता है, यद्द स्पष्ट है। धार्मिक कगढड़ों को देख-सुनकर 
हमें यह बात न भूलनी चाहिए; वास्तव में धार्मिक झगड़े लोगों की" 
अ्रम-मूलक धारणा से, या संकीर्ण ओर अनुदार दृष्टिकोण के कारण 
होते हैं; अन्यथा, धर्म तो व्यक्ति के विचारों को उच्च बनाने, उसमें 
प्रेम, दया आदि उन गुणों का विकास करने में प्रबल सहायक है, जो 
समाज की उन्नति और विकास करने वाले होते हैं । 5 
कभी-कभी धर्म के नाम पर व्यक्तियों को अन्ध-विश्वासी बनाया 
जांता है, उन्हें स्वतन्त्र चिन्तन नहीं करने दिया जाता, और यदि वे 
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अपने विचार-स्वातंत्र्य का परिचय देते हैं तो उनका दमन किया जाता 
'है | यद सर्वथा अनुचित है। प्रत्येक धर्म से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ 
खात-खास ग्रन्थ है। सर्व-साधारण जनता उनका बहुत मान करती है। 
इन भ्रन्थों में अनेक शान की बातें भरी हुई हैं, परन्तु कोई ग्रन्थ समस्त 
-शान का संडार होने का दावा नहीं कर सकता। अब, यदि कोई व्यक्ति 
ऐसी बात कहता है जो किसी धर्म के ग्रन्थ में नहीं है या किसी धर्म ग्रन्थ 
में प्रतिपादित सिद्धांत के विरुद्ध है तो उस व्यक्ति पर पर्मान॒यायी कहे 
ज़ानेवाले सजनों की वक्र-दृष्टि क्यों होनी चाहिए ! । 
प्राचीन काल में कितने ही धर्माधिकारियों ने इस बात का संगढित 
प्रयत्न किया कि स्व-साधारण धर्म-अंथों कोन पढ़ सके, धामिक पुस्तकों 
का प्रचलित भाषाओं में अनुवाद न होने दिया, और जबकिसी ने साइस 
करके अनुबाद करनाचाहां तो उसे मांति-भांति के कष्ट दिये गये | इससे 
व्यक्तियों की मानसिक उन्नति बहुत रुकी रही | अब यह्द बात नहीं रही 
: है,सब सुख्य-मुख्य अंथों का संचार की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका 
'है, और होता जाता है। इससे साधारण शिक्षा-प्राप्त व्यक्ति न केवल 
अपने धर्म की पुस्तकों का अवलोकन कर सकता है, वरन्‌ अन्य धर्मों 
ह से सस्वन्धित साहित्य को पढ़कर उसके सिद्धान्तों या विचारों से भी परि- 
'ब्वित हो सकता है। इससे तुलनात्मक अध्ययन की सुविधाएँ बढ़ गयी 
है; आदमी धार्मिक विषयों घकाधिक प्रगति कर सकते हैं 
परन्तु दुर्भाग्य से अब भी कुछ घर्माधिकारी 'मजहब में अक्‍्ल का दखल 
- नहीं? सिद्धान्त को मानते हैं । धर्म बुद्धि को कंडित करने वाला! हो 
उसके विकास में बाधक हो, लोगों में अन्ध विश्वास बढाने वाला और 
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उन्हें रूढ़ियों का मक्त बनानेवाला हो, थद्द अत्यम्त चिन्तनीय है। . 
इम तो किसी विद्वान के इस कथन का प्रचार और व्यवहार चाहते है 

कि 'जो तक के द्वारा अनुसंघान करता है, वही धंगमे को जानता है, 

दूसरा नहीं ।! अस्तु, घममें का कार्य है. कि ब्यक्त को स्वतब्त्र-चिन्तन 

का यथेन्‍ट्ट अवसर दे और जनता में विचार-विनिमय तथा लक-वितक 

को प्रोत्साहन दे | 

व्यक्ति का भी कर्तव्य है कि बह अपने धर्म का गौरव बढ़ाने 

वाला हो । ब्यक्ति अपने धर्म का गौरव किस प्रकार बढ़ा सकता है? 

बह अपने रोज़मर्रा के कार्य-व्यवहार में उच्च मानवी गुणों का परिचय 

दे, प्रेम, दया; सद्दानुभूति, सेवा, सत्य और परोपकार उसका लक्ष्य 

रहे । यदि मैं हिन्दु हूँ वो मुझे चाहिए कि दिन्दू धर्मावलम्बी होने के 
कारण मैं कोई ऐसा कार्य न करूँ, जिससे ओऔरों की दृष्टि में हिन्दू 
धर्म का स्थान कुछ नीचा हो। जहाँ-कहीं सेवा ओर लोक-द्वित का 

अवसर आये, मुझे आगे बढ़कर भाग लेना चाहिए। प्रत्येक बस्ती 
सें मिन्न-मिन्न धर्मावलम्बी रहते हैं, मेरा यह प्रयक्ष होना चाहिए कि 
नागरिक जीवन में हिन्दुओं का स्थान अग्रगण्य रहे | यदि नगर में 
अकाल या दुर्मिक्ष है तो हिन्दू उसमें जी खोलकर सहायता दें, और 
सहायता देते समय स्मरण रखें कि सब व्यक्ति एक परमपिता परत्मात्मा 
की सन्तान हैं, अतः बिना सेद-माव के सभी दमारी सद्दायता के समान 


अधिकारी हैं। इसी प्रकार यदि नगर में किसी महामारी का प्रकोप है. 


तो इमें अपनी जान संकट में डालकर भी दूसरों की सेवा-सुश्रूषा करनी 
चाहिए । यदि दो व्यक्तियों का भागड़ा है, तो इमें सुय का पक्ष लेना... 
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चाहिए. । इन और ऐसी ही बातों से दूसरे आदमी समभेंगे कि हिन्दू 
धर्म बहुत उदार है, और परोपकारी है। उनको दृष्टि में हिन्दू धर्म 
का आदर-मान बढ़ेगा | कोई व्यक्ति अपने आपको हिन्दू कहते हुए 
असत्य का आचरण करे, दूसरों से लड़ाई कंगड़ा करे, नागरिक जीवन 
को कल्लुषित करे तो वह हिन्दू धर्म का अपकार करता है, उसे दूसरों 
की दृष्टि से गिराता दे । इसी प्रकार प्रत्येक मुसलमान, ईसाई, पार्सी 
आदि को चाहिए कि वह अपने कार्य-व्यवहार से अपने धर्म को 
कलंकित न करे, वरन्‌ उसे अधिकाधिक आदरास्पद बनाये | 

धर्म का क्षेत्र--प्रत्येक धर्म के अधिकारियों को अपने कार्य- 
क्षेत्र का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। वे उस धर्म के अनुयायियों को 
यह तो बतलावें कि ईश्वर की पूजा-उपासनादि किस प्रकार करें, परन्तु 
उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उस धर्म के माननेवालों का कोई 
काय ऐसा न द्दो जिससे अन्य घमंबालों को असुविधा या कष्ड 
पहुँचे | धर्म तो दूसरों की सेवा के लिए है, न कि दुख देने के लिए | 
कुछ धर्माधिकारी धर्म की आड़ में सामाजिक कुरीतियों और अन्ध- 
. विश्वासों का समर्थन करते हैं, जनता की गाढ़ी-कमाई को अपने व्यक्ति- 
गत सुख और मोग-विलास में व्यय करते हैं, स्वयं आरामतलबी या 
विलासिता का जीवन व्यतीत करते हैं, जनता को अपनी ओर आ- 
कषित करने के लिए, अपने धमंवालों के वास्ते विशेष राजनैतिक यां 
आर्थिक अधिकार ,माँगते रहते हैं, नागरिक विधयों में साम्प्रदायिक 
भावना बढ़ाते हैं। ये बातें अनिष्टकारी हैं, धर्म के नाम पर इनका 
किया जाना कक्मपि उचित नहीं है। क्‍ 








धामिक समूह ६७ 


हम चाहते हैं कि हमें अपने विश्वास के अनुसार पूजा-पाठ आदि 
कृत्य करने की स्वतन्त्रता रहे तो हमें चाहिए कि हम अन्य मताव- 
लम्बियों को भी वैसी स्वतन्त्रता देने के लिए, तैयार रहें, और यदि. 
सब को वेसा अधिकार नहीं दिया जा सकता तो हमें भी वेसे अधिकार 
की माँग नहीं करनी चाहिए, | इसी प्रकार हमें दान-पुण्य आदि करने 
का अधिकार है, ऐसा करना हमारा कतंव्य है, परन्तु उसकी सीमा 
या मर्यादा को भुलाना उचित नहीं है। यदि हमारे दान-धर्म से लोगों 
में म॒ुफ़्तवोरी, बिलासिता या भिक्षा-बृत्ति आदि बढ़ती है, तो हमारा 
बह कृत्य अपना उद्देश्य पूरा नहीं करता, अतः वह त्याज्य है।इस 
प्रकार प्रत्येक कार्य में घम के वास्तविक ज्ेत्र का ध्यान रखा जाना 
चादिए । | 














सातवाँ परिच्छोष 
व्यवसायिक समूह 
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ल्लूतशान॒ार और धर्मानुसार बने हुए. सप्रूदों का विचार किया 


जा चुका | एक समूह ऐसा होता है जिसका आधार मनुष्यों का 
व्यवसाय-पेशा या धन्धा होता है। एक-एक पेशे के आदमी मिल 
कर रहना बहुत पसन्द करते हैं, उन्हें एक दूसरे की सह्दायता या 
सलाह-मशविरे की आवश्यकता होती है, और यह उन्हें तब ही अच्छी 
तरह मिल सकता है, जब वे पास-पास रहते हों | 

रे | आवश्यकताओं की पूर्ति---प्रारम्मिक अवस्था में मनुष्य 
की आवश्यकताएँ बहुत परिमित होती हैं| उस समय वे मिलकर 
रहते हैं तो उनके समूह का आधार वंश या जाति होती है। इस समूह 
के आदमी मिलकर एक दूसरे की सहायता से अपनी सब आं- 
_ वश्यकताओं की पूर्ति इकट्ठे ही कर लेते हैं। धौरे-धीरे। जब आवश्य- 
कताएँ बढ़ीं, तो यह अच्छा समझता गया कि मनुष्य अपना समय _ 
और शक्ति विज्ञिष प्रकार कौ । अनेक वस्तुओं के बनाने में न लगा 
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कर किसी एक ही प्रकार के काम में ,लगाये, और कोई विशेष 
पदार्थ तैयार करके उसे उसमें से अपनी ज़रूरत के अनुसार रख 
कर, शेष दूसरे आदमियों को दिया करे | हाँ, यह ध्यान रखे कि वह्द 
अपनी वस्तु ऐसे आदमियों को दे जिन्हें उस पदार्थ की आ- 
वश्यकता हो, और जो उसके बदले में उसे उसकी आवश्यकता 
की वस्तु दे सकें। इसीका यह परिणाम है कि गाँव भें एक आदमी 
अजन्नकपास आदि पैदा करता है, दूसरा कपड़ा बनाता है। अन्न या 
कपास वाला अपनी वस्तु दूसरे को देकर उससे कपड़ा ले लेता है। 
इससे उसकी कपड़े की माँग पूरी दो जाती है, ओर दूसरे को अपने 
भोजन के लिए अन्न मिल जाता है, या कपड़ा बनाने के लिए 
कपास प्राप्त हो जाती है | इसी प्रकार एक आदमी औजार बनाता 
है, जिसको किसान और जुलाहे को ज़रूरत होती है, वह उन्हें 
ओज़ार देकर अन्न-वस्त्र ले लेता है । 

इस प्रकार अ्रम-विभाग से कुछ आदमी केवल अन्न था कपास 
आदि पैदा करते हैं, कुछ आदमी केवल कण्ड़ा तैयार करते हैं, 
ओर कुछ केवल ओऔजार बनाते हैं। खेती करनेवाले व्यक्ति को 
दूसरे खेती करनेवाले व्यक्ति के संग-साथ की आवश्यकता रंहती है। 
कल्पना कीजिये उसका एक ओज़ार टूट गया। अब जब तक वह 
नया औज़ार बनवाये तव॒ तक उसका काम कैसे चले १ यदि पास 


में दूसरा खेती करने वाला है तो उससे वह ओऔज़ार मांग कर 


काम निकाला जा सकता है। अथवा, यदि दो किसानों के पास 


एक-एक ही बैल हैं. तो पास रहने की दशा में प्रत्येक किसान दुसरे से 
हे 0 था व हः पा, 
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बैल माँगकर खेती कर सकता है | इस प्रकार दोनों किसानों का एक- 


एक बैल से ही काम चल सकता है। अगर प्रत्येक किसान अकेला रहे. 


तो उसे यह सुविधा न मिले । इसी प्रकार यदि एक किसान को अपने 
कार्य में कुछ सलाह-मशविरे की ज़रूरत हो वो उसे यह आसानी से 
तमी मिल सकता है, जब उस कार्य का अनुभव रखनेवाला दूसरा 
किसान उसके निकट रहता हो | इससे प्रतीत हुआ कि खेती करने वाले 
प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग एक दूसरे से दूर रहने में बड़ी असुविधा 
का सामना करना पडता है; अतः उन्हें पास-पास रहने में ही लाभ है । 
यही बात अन्य कार्य करनेवालों के सम्बन्ध में कही जा सकती है। 
पूर्वोक्त विवेचन के अनुसार अब समाज में तीम समूह बन गये | 
एक समूह खेती करनेवालों का है, दूसरा कताई-बुनाई करनेवालों 
तीसरा समूह लकड़ी लोहे का काम करनेवालों का है। प्रत्येक 
समूह के आदमी अपना धरथक्‌-पुथक्‌ काम करते हैं। प्रत्येक समूह का 
ब्यवताय या पेशा अलग-अलग होता है, उसे कई-कई कार्य नहीं करने 


पड़ते । व्यवसायानुसार समूह बनने की यही विशेषता है, और यह बात - 


क्रमशः बढ़ती जाती है । 
 अम-विभाग ओर जाति-अप्रथा--ज्यों-ज्यों लोगों की आ- 
वश्यकवाओं की बृद्धि होती है, नये-नये व्यवसाय निकलते जाते हैं, 


और एक व्यवसाय के भी कई-कई भेद हो जाते हैं, तथा पीछे इन 


भेदों के अनुसार नये व्यवसायिक समूह बनते जाते हैं । उदाहरणार्थ 
कपड़ा तैयार करने के काम की बात लें। आरस्म में एक ही समूह 
के आदमी मिल कर इस कार्य को कर लेते हैं, पीछे कुछ आदमी 


# 


न्‍ी 
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केबल कपास ओटने अर्थात्‌ चर्खी द्वारा रू को बिनोलों से इथक 
करने का काम करने लगते हैं। कुछ आदमी केवल सूत कातते हूँ, 
और कुछ केवल उस सूत का कपड़ा छुनते हैं। इस प्रकार प्रत्येक 
व्यक्ति कार्य का एक भाग करता है। अम्-विभाग से, थक इथक 
कार्य या उनका भाग करनेवाल्ले व्यक्तियों के भिन्नःसिन्न समूह बन 
जाते हैं | प्रत्येक समुद्र का एक धृथक कार्य या कार्य भाग होता है । 
क्रमश अम-विभाग का स्वरूप और आगे बढ़ता है। ऊपर बताये हुए 
एक-एक कार्य के विविध भागों में से एक-एक के कई सूहम उप-विभाग 
हो जाते हैं, ओर जब सब उप-विभागों का कार्य पूरा हो जाता है तब 
अभीष्ट वस्तु तैयार होती है। आधुनिक कल-कारखानों में कपड़ा 


जुनने की क्रिया कई दर्जन उप-विभागों में विभक्त है। प्रस्येक्त उप 


विभाग के काम को थक पेशा कहा जा सकता है। इन पेशों में से 
प्रत्येक पेशे के आदमियों का प्रथर्के समूह होंजाता है, ये लोग कल्ल- 
कारखाने में एक जगह इक्ट्टे काम करते हैं, और प्रायः साथ-छाथ 
रहते हैँ, अनेक वार आपस में मिलते-जुलते हैं, इनका आपस में सम्बन्ध 
बढ़ जाता है, इनमें मेल-जोल हो जाता है। 

यह स्पष्ट ही है कि ज्यों-ज्यों सभ्यता की बृद्धि होगी जाती है, 
श्रम-बिभाग पृक्ष्म दोता जाता है। परन्तु स्थूल रूप में तो यह चिर- 
काल से हैं। हिन्दुओं के चार बर्णों में विमक्त होने का आधार भी. 
अम-विभाग ही है। एक वर्ण शिक्षा का प्रचार और पूजा-पाठ करे; 
दूसरा, लोगों की जान-माल को रक्षा का भार ले; तीसरा, कंषि, गो. 


रक्षा और वाणिज्य द्वारा ्माज की आर्थिक उन्नति में योग दे; 


०04 सजँ: 
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और चौथा वर्ण अन्य तीन वर्थों' के आदमियों की सेवा करे । ये वर्ण 
क्रमशः बआहमण, छत्री, वेश्य भर शुद्र कदलाते हैं । समाज में मनुष्यों 
के ऐसे भेद थोड़े-बहुत रूप में सभी देशों में हैं। भारतवर्ष में उपयुक्त 
चार वर्णों को जातियाँ कहा जाने लगा और कालान्तर में इन जातियों 
की अनेक शाखाएँ तथा उप-शाखाएँ हो गयी । सर्व साधारण व्यवद्दर 
में यह बात भूल गये कि वास्तव में इनका आधार व्यवसाय या पेशा 
था। जातियों का आधार जन्म, अर्थात्‌ वंश माना जाने लगा | लुह्दार 
का लड़का लुहार, सुनार का लड़का सुनार, और बढ़ई का लड़का 
बढ़ई, कद्दा जाने लगा, चाहे वह अपने पिता का काम ने करके, कोई 
अन्य काय ही क्‍यों न करता हो । इसी प्रकार आज दिन शूद्र कद्दी 
जानेवाली जाति के अनेक आदमी आह्यण, ज्त्री या वैश्य वर्ण के 


काम करते हैं, और ब्राह्मण, क्षत्री तथा बेश्य वर्ण के आदमी शूद्वों का 


काम करते हैं। फिर भी बआह्षण का लड़का बआह्मण ही कहा जाता है, 
ओर शूद्र का लड़का शूद्र ही । 

यह बात विशेषतया इसलिए अखरने वाली है कि यहाँ कुछ 
जातियों को उच्च और दूसरों को नीच माना जाने लगा है। 
आरम्भ में भिन्न-मिन्न व्यवसाय या कार्य करनेवालों में ऊंच-नीच 
का मेद-भाव नहीं था। पीछे जाकर लोगों में यह घारणा हो गयी 


कि अमुक कार्य करनेवाला उच्च वर्ण या जाति का है, और 


अमुक कार्य करने वाला नौची जाति का है। वास्तव में जातियों का 
आधार अम-विभाग है, और इसमें मुख्य विचार यह रहता है कि 
समाज का ज्ञो अंग अथवा जो व्यक्ति जिस कार्य को अच्छी तरह 


ही 


का 
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कर सके, वह उस कार्य को करे, जिससे उसके समय ओर शक्ति का 
घिक से अधिक उपयोग हो, उसका अप-व्यय न हो | श्रतः समाज 
के लिए. किये जानेवाले प्रत्येक प्रकार के श्रम का सम्मान दोना 
चाहिए । किसी भी प्रकार के उपयोगी कार्य करने वाले व्यक्तियों के : 
समूह या जाति को निम्न श्रेणी का समझा जाना अनुचित है, सामाजिक 
अन्याय है, इसका निवारण दोना चाहिए | 
यह ठीक है कि सन्तान में माता-पिता के कुछ गुण स्वमावतः.- 
दोते हैं, ओर बालक पैत्रिक व्यवसाय को सुगमता-पूर्वक सीख सकते 
हैं। परन्तु जब लड़का पिता के काम को छोड़कर स्वतंत्र व्यवसाय 
करने लगता है, ओर यद् क्रिया कई पीढ़ियों तक चलती रहती है तो. 
मनुष्यों में उनके पेनिक व्यवसाय की योग्यता मिलने की सम्भावना 
क्षीण दो जाती है। इस प्रकार आज-दिन मनुष्यों की जाति उनके. 
जन्म अर्थात्‌ वंश के अनुसार मानना निरथंकर है। उदाहरणवत्‌ एक 
आदमी को ब्राह्मण या वेश्य केवल इसलिए मानना कि पांच-सात 
अथवा दस-बीस पीढ़ी पहल्ते उसके पूवज आाह्मण या वैश्य का कार्य 
करते थे, कुछ अर्थ नहीं रखता | देश में यह आन्दोलन हो रहा है कि 
वरणों (जातियों ) का आधार जन्म न माना जाकर, व्यवसाय या 
पेशा माना जाय। इस प्रकार के विचार शिक्षित और विवेक-शील 
व्यक्तियों के मन में अधिकाधिक स्थान पाते जा रहे हैं, परन्तु चिरकाल- 
के जमे हुए संस्कार मन से सहज ही नहीं हृटते | ऐसे कार्य में घीरे-- 
धीरे ही सफलता मिलती है । 
समता ओर सहकारिता की आवश्यकता--नागरिकता 


| 
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की दृष्टि से यह अत्यन्त आवश्यक हैं, उम्ताज के विविध समझुद्दों में 
ऊंच-नीच का भेद-भाव ते हों; ऐसा माव समाज के लिए, बहुत द्ाानिकार 
है, इससे सामाजिक जीवन में बड़ी विधमता और कटठ्धता उत्पन्न 
होती है। समाज का कार्य सुचारु रूप से चलने के लिए परस्पर 
साम्य और सहकारिता के भाव की अत्यन्त आवश्यकता है। कल्पता 
कीजिए, जिन्हें समाज में नीच समझा या कहां जाता है, उनका सहयोग 
न रहे तो उच्च जातियों के आदमियों का जीवन कितना कष्टमय हो | 
उदाहरण के लिए, घोबी कपड़े न धोये तो उन्हें पहनने को उजले 
"कपड़े कहाँ से मिलें, नाई हजामत न करे तो सब को जटाधारी ही 
बनना पड़े, यदि मेदतर टट्टी साऊ न करे तो सब को जंगल की हवा 
खानी पड़े | इससे स्पष्ट है कि धोबी, नाई तथा मेहतर आदि का काम 
समाज के लिए कितने महत्व का है। फिर, इन्हें नीच वर्ण का क्‍यों 
समझा जाय। इनके काय की उपयोगिता है, तो इन्हें समाज में 
उचित सम्मान भी मिलना चाहिए; यह कोई रियायत या मेहरबानी 
नहीं, साधारण अधिकार और न्याय की बात है | ह 

सामाजिक सुविधा के लिए एक और विषय भी विवारणीय है 
व्यक्तियों की भाँति समूहों का भी अपने द्वित और स्वाथ की बात 
सोचना स्वाभाविक है। परन्तु इसके साथ ही इस बात की भी बढ़ी 
ज़रूरत है कि कोई पमूद केवल अपने ही स्वार्थ की बातें न सोचा करे, 
अत्येक समूह को दूसरों के हित का भी समुचित ध्यान रखना चाहिए । 
कुछ समूह ऐसे हैं, जिनका परशुपर घनिष्ट सम्बन्ध है, उनका तो 
एक-दूसरे से सहयोग हुए बिना ठीक तरह से काम ही नहीं चल 


शी 
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सकता | उदाइरणवत्‌ किसानों और ज्मीदारों में, मज़दूरों और ( मिलों 


और कारखानों के ) मालिकों में, लेखकों कोर प्रकाशकों में अच्छा 
सहानुभूति पूर्ण ब्यवह्ार होना समाज-द्वित के लिए अनिवाय है। बहुधा 
अजुदार या संकीर्ण दृष्टि के कारण धनी वर्ग इस सिद्धान्त को भूज 
जाता है, ओर अपने आप को अधिक घनवान बनाने में उचित - 
अनुबित का विचार नहीं करता | फल-स्वरूप समाज में विकट संघर्ष 


उपस्थित हो जाता है । ऐश़ा प्रतीत द्ोता दे, मानों उपयुक्त समूहों का 
परस्पर वर्ग-बेर है। सामाजिकता और नागरिकता चाहती है कि इस 


सें सम्यक्‌ सुधार हो, कोई ब्यक्ति, अथवा व्यक्ति-समूह अपने स्वार्थ में 


ऐसा लबलीन न दो कि दूसरों के उचित हितों की अवहेलना करें | 
सब व्यक्ति, चाहें वे किसी भी व्यवसाय या पेशेवाले हों, परस्पर 


सहयोग और सहाठु॒मूति का भाव रखें। सब के हित में हमारा भी हित 


है। केवल अपने-अपने हित का साधन करने से समाज का वास्तविक 


हित न होगा; फल-स्वरूप हमारा भी यथेष्ट कल्याण न होगा। अतः 
प्रत्येक समूह उदार दृष्ठि-कोण रखे, और दूसरों के मी द्वित की बाव 
सोचा करे | 


व्यवसायिक सप्ूहों कक आदशे---अठारहवीं शताब्दी के 


अन्तिम भाग में, वैज्ञानिक उन्नति के कारण औद्योगिक क्रान्ति हुई। 
तब से आर्थिक जीवन का विस्तार हो गया है, से साधारण के लिए... 
जीवन-संघ्र्ष बढ़ गया है। अब आदमी अधिकाधिक आर्थिक विषयों 
में लीन रहते हैं। व्यवसायिक समूहों की उत्तरोत्तर वृद्धि दो रही है। 
अल्येक व्यवसाय वाले अपना अलग संगढन करके कोई. संघ आदि । 
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बनाते रहते हैं। किसान, मजदूर, जमींदार, व्यापारी, मिल्-मालिकों' 


के अतिरिक्त पोस्टमेन, रेलवे-कमेचारी, अध्यापक, लेखक, सम्पादक, 


वकील, डाक्टर, स॒ुन्शी-मुदर्रिर, धोबी, दर्जी, छुद्दार, बढ़रे, मेहतरः 
आदि भी अपना-अपना संगठन कर रहे हैं। सत्र 'कल्षियुग में संघ ही 
शक्ति है? का मूल मंत्र ग्रहण कर रहे हैं) संगठन करना और शक्ति: 
बढ़ाना बुरा नहीं। पर उसका दुरुपयोग ने होना चाहिए, उसके 


सदुपयोग की ओर सम्यक्‌ ध्यान रहना आवश्यक है। 


वर्तमान अवस्था में प्रत्येक्ष समूह अपनी उन्नति ओर स्वार्थ-सिद्धि: 


. में यह बात भुल जाता है. कि बह एक इहृत्‌ समाज का अंग है, ओर 


उस बृहत्‌ समाज के द्वित का विचार उसे दर घड़ी, अपने प्रत्येक कार्य 
में, रखना चादिए | प्रायः होता यह है कि हमारा इष्टिकोण एकांगी 
रहता है, व्यापक नहीं होता, व्यवसायिक समूह केवल अपने हित की 
ही बात सोचता है, ओर समाज के उन अंगों के हित की भी अवहेलना' 
करता है, जिनसे उनका घनिष्ट सम्बन्ध हे। उदाहरणार्थ अनेक: 


अध्यापक-संघ यह तो सोचते हैं कि हमारे सदस्यों को अधिक वेतन 


: मिल्ले, वेतन-बद्धि जल्दी-जल्दी हो, स्कूल में छुट्टियाँ आसानी से तथा: 
सवेतन मिल सके, इत्यादि । परन्तु वे इस बात का विचार बहुत कम 


करते हैं कि जो बालक उनके पास शिक्षा पाते हैं उन्हें अधिक-से- 


अधिक योग्य ओर सदाचारी कैसे बनाया जाय, स्कूल के समय के अतिरिक्त 
अन्य समय भी उनकी देख-भाल करें, तथा उन्हें एवं उनके सरंक्षकों 


को उचित पराम्श दिया करे । अध्यापकों का काम यही नहीं है कि 


अधिक-से-अधिक विद्यार्थियों को स्कूल की परीक्षाओं में पास करा दें,. 


री 
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डनका कतंव्य भावी नागरिकों को उनके जीवन की परीक्षाओं में 
अधिक-सै-अधिक सफल बनाने सें सहायक होना है। अतः उनके संघ 
को इस ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार लेखकों के संघ 
का कार्य यही नहीं है कि उनके सदस्यों को अधिक-से-अधिक पारिश्रमिक 
'मिल्े, उन्हें इस बांत का भी प्रयत्न करना चाहिए कि लेखकों द्वारा जो 
साहित्य प्रस्तुत किया जाता है, वह जनता के मानसिक स्वास्थ्य को 
'बिगाड़ने वाला न होकर उसे सुधारनेवाला हो। किसी लेखक-संघ 


अपने आपको प्रकाशकों का प्रतिदन्दी न सम्रक केर, उन 


को, 


-का सहयोगी समझना चाहिए । प्रकाशकों का भी काम है कि लेखकों 
के परिश्रम से अत्यधिक लाभ उठाने की बात न सोचें, वरन्‌ वे अच्छा 


उच्च कोटि का साहित्य प्रस्तुत करने के लिए' लेखकों को विविध 


सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयत्न किया कर । इसी प्रकार ज़मीदारों को 
किसानों के हित का, और मिंलों तथा कारख़ाने के मालिकों को 
मज़दूरों के हित का तो ध्यान रखना ही चाहिए; उसके साथ यद्द भी 
आवश्यक है कि जो वस्तु उस्चन्न की जाती है, या तैयार की जाती 
है, उसको अधिक-से-अधिक अच्छे और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने 
का प्रयक्ञ किया जाय । ह ह 
इस सिद्धान्त की ओर समुचित ध्यान नदिये जाने का फल 

यह है कि प्रत्येक आर्थिक ज्षेत्र में विकट संघर्ष विद्मान है। ज़मौदार 
किसानों पर अत्याचार करते हैं, और किसान ज़मींदारों के विरुद्ध खड़े... 
होते हैं। मज़दूर इड़ताल करते हैं ओर मिल-मालिक उनका काम पर 
आना बन्द करते हैं। यह तब केवल सम्बन्धित समूहों के लिए ही... 


क्र 
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हानिकर नहीं है, वरन्‌ समाज कौ दृष्टि से भी अद्वितकर है। बहुत से” 


व्यवसायिक समूहों का आधार जाति-गत या धाम्प्रदायिक्ष होता है। 


ऐसे समूहों से जाति-गत ईर्षा-देष बढ़ता है; यह निन्दनीय है। समाज 
में प्रत्येक समूह का स्वार्थ दूसरे समूह के स्वार्थ से मिला हुआ रहता 
है, ओर एक समृह को हानि पहुँचाने का अर्थ अन्य समूहों को भी 
आगे-पीछे हानि पहुँचना होता है | प्रत्येक समेह को यह बात ह्ृदयंगमः 


करनी चाहिए, उसे अपने स्वार्थ की प्रथक्‌ रूप से चिन्ता न कर, 


उसे दूसरे समूहों के स्वार्थ के साथ सामंजस्य करना चह्िए.। जब 
ऐसा नहोतो राज्य को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। वह सब 
समूहों के द्वित का प्रतिनिधित्व करता है, अतः उसे विभिन्न समूहों के. 


: पारस्परिक संघर्ष को मिटाने का प्रबन्ध करना चाहिए। अस्तु, प्रत्येक 


व्यवसायिक समूह का आदर्श यह होना चाहिए कि वह सावंजनिकः 


हित की कामना करे, और उसकी पूर्ति में पूर्णतया योग दे | 


व्यवसायिक समूह ओर व्यक्ति---प्रत्येक व्यवसायिक 
समूह और उसके सदस्यों का घनिष्ट सम्बन्ध है। दोनों को एक दूसरे 


. के उत्थान और विकास का प्रयत्न करना चाहिए । समूह का कतंब्य 


है कि वह व्यक्ति की कठिनाइयाँ दूर करे, और उसे आवश्यक सुवि- 


घाएँ प्रदान करे | व्यक्ति की उन्नति से उसकी भी उन्नति ोगी, क्योंकि 


वह व्यक्तियों का ही तो बना है । इसी प्रकार व्यक्ति का भी कतव्य है - 


कि वह अपने कार्य-व्यवद्दार से' अपने समूह का गौरव बढ़ावे। 
आज-कल लोगों की आदर्श-हीनता ओर सिद्धान्त-अवहेलना से जन 


छः 


साधारण की यह धारण हो चली है कि व्यवसाय का उद्देश्य स्वार्थ- . 


ह। 
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साधन है। व्यवसाय में लगा हुआ कोई व्यक्ति सच्चाई ईमानदारी आदि 
का आदर्श नहीं रख सकता। व्यक्तियों का कर्तव्य है कि अपने-अपने 
व्यवसाय में इन सदूगुणों का परिचय देकर लोगों की उक्त धारणा को 
निर्मूल करें । प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने व्यवसाय को केवल 
धनोपार्जन का साधन न समझ; कर उसे अपने विकास का साधन 
बनावे | हम अपने व्यवसाय को खूब मन लगा कर करे, ओर विविध 
कठिनाइयाँ उपस्थित होने पर भी अपने सुनिर्धारित सिद्धान्तों से 
विचलित न हों तो हमारा व्यवसाय निस्लन्देद्द हमारा उत्थान करने 

वाला होगा । 

कुछ आदमी समभते है कि व्यवसाय में लग जाने से आदमी 
देश-भक्ति, नागरिकता, या समाज-सेवा नहीं कर सकता । यह समझ. 
ठीक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो बह अपना व्यवसाय करते 

हुए ही देश-भक्ति आदि का सम्यक्‌ परिचय दे सकता है। यह 
आवश्यक नहीं है कि देश-भक्ति के लिए; कोई खास प्रकार का ही 
व्यवसाय किया जाय। चाहे जो भी कार्य हो, उसी में देश. 

. भक्ति की भावना का समावेश किया जा सकता है। लेखक, अध्यापक 
आदि अपना कत॑व्य-पालन करते हुए देश-मक्ति कर सकते हैं, ओर 
दूसरों को देश-मकत बना सकते हैं, यह तो सहज ही ध्यान में आ । 
सकता है | परन्तु हमारा वक्तव्य यह है कि कार्य कोई मी हो, यह तो... 
उसके करनेयाले व्यक्ति पर निर्भर है कि वह उसमें सेवा या परोपकार 

आदि का भाव रखे । उदादरणार्थ दुकानदार की ही बात लौजिए, . । 

: वह अच्छा माल रखता है, साधारणतया सुनिर्धारितु मुनाफा लेते हुए, रा 
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उसे उचित मल्य पर बेचता है, ढीक तोलता है, कोई बालक या 
अनजान आदमी भी उसके यहाँ माल लेने आये तो उसे ठगने की 
कोशिश नहीं करता, अपने माल के दोष को छिपाकर या उसझ 
कुछु मिलावट करके ग्राहकों की अखों में धूल मोंकने का तथा 
उनके धन और स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने का प्रयत्न नहीं करता, 
अकाल या महंगी के समय अपने स्वाथ के लि उसके मंह्य 
में अपरिमित बृद्धि नहीं करता, वबरन्‌ त्याग-मावब से उस सस्ता 
ही बेचता है, तो कौन उस दुकानदार के नागरिक भावों की प्रशंसा 
ने करेगा ! इस व्यक्ति के देश-भक्त होने में क्या संदेह है?! ऐसे 
व्यक्ति दुकानदारों में, यथेष्ट संख्या में दों तो दुकानदारी का गौरव 
बढने में क्या सन्देह है ! अस्त, अपने व्यवसाय का मात्र बढ़ाना, सह 
प्रत्येक व्यक्ति का कार्य है। व्यवसायिक समृह को चादिए कि बढ अपने 
सदस्यों के सामने सफलता का ऐसा आदर्श उपस्थित करे, और उ 
तेसा आदर्श रखने के लिए प्रोत्साहित करे | 



























आठवोँ परिच्छेद ..ः 
राजनेतिक समूह ॥ 


छूछले परिच्छेदों में वंशानुसार समूह, घर्मानुसार समूह, 
ओर व्यवसायानुसार समूह के विषय में विचार किया गया| है। इनके 
अतिरिक्त मनुष्यों के समूहों का एक और प्रमुख भेद बह होता है, 
जो मनुष्यों के राजनेतिक मतानुसार होता है। जिस प्रकार लोगों के 
व्यवसाय भिन्न-भिन्न होते हैं। उनके धार्मिक विचार प्रथक्‌.वथक्‌ 
होते है, उसी प्रकार उनके राजनैतिक विचार भी भिन्न-मिन्न होते हैं। 
जिन लोगों के राजनेतिक विचार एक प्रकार के होते हैं, उनका 
समूह दूसरे प्रकार के राजनैतिक विचारवालों के समूह से भिन्न होता 
है । इस प्रकार एक देश सें राजनैतिक मतानुसार कई समूह हो सकते रे 
हैं, और |समय-समय पर नये समूहों के बनने तथा पुराने समहों के 
विलुप्त होते रहने से सब समूहों की संख्या में अन्तर होता 
रहता है। ; 

राजनैतिक मतानुसार बने हुए समूहों का स्थूल वर्गीकरण इस ० 
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प्रकार किया जा सकता है--(१) पराधीन देश के अन्तर्गत (२) स्वा- 
घीन देश के अन्तगंत, (३) राज्य से बाहर के क्षेत्र से भी सम्बन्धित | 
इनका क्रमशः विचार किया जायगा। 

पहले उस समूह का उल्लेख कर देना आवश्यक है जो राज्य 
को अनावश्यक, तथा समाज के लिए, अ्रद्वितकर समझता है। इस 
. समूह के व्यक्तियों का मत है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, 
अभी समाज अपूर्ण या अविकसित अवस्था में है, इसलिए उसे राज्य 
जैसी निर्यत्रण करनेब्राली सत्ता की झावश्यकता है; जब समाज 
उन्नत और विकसित हो जायगा, उसे राज्य की आवश्यकता न रहेगी। 
हमें चाहिए कि समाज की उस परिस्थिति को लाने का प्रयत्न करें, 
जिसमें राज्य की आवश्यकता ही न रहे। इस समूह के, देश-काल के 
अनुसार कई भेद हैं। 

राजनेतिक समूह, पराधीन देशों में---अब हम राजनैतिक 
मता नुसार बने हुए उन समूहों पर विचार करते हैं, जो पराधीन देशों 
में होते हैं। कुछ आदमी क्रांतिवादी होते हैं। ये सत्ताधारियों को 
इटाकर स्वराज्य स्थापित करने के पक्ष में होते हैं। इनके भी दो भेद 
मुख्य होते हैं, (१) सशख-क्रान्तिवादी; ये शस््रास्त्रों के बल से, इिंसा 
के प्रयोग से, सत्ताधारियों को भगा देने या उनको नष्ट करने के पक्ष में 
द्ोते हैं, जिससे उनका इतना आतंक जम जाय कि कोई दूसरी शक्ति 
उनके देश को पराधीन करने का साइस न करे, उनके देश को स्वराज्य 
मिल जाय । इस विचार-पद्धतिवालों का जब तक काफ़ी प्रबल संगठन 
न हो जाय, ये ल्ुक-छिप कर रहते हैं, इन्हें अपनी सब कार्रवाई 








राजनेतिक समूह | ब्द३ 


तथा अख-शत्र गुप्त रखने पड़ते हैं। इन्हें अपने कुछ गुप्तचर भी 
रखने पडते हैं, जो इस बात का पता लगाते रहें कि कौन मुख्य 
अधिकारी किस समय कहाँ होगा, केसे उस पर आक्रमण करने में 
अधिक सफलता मिल सकेगी। प्रायः ऐसा होता है कि उनकी कार्रवाइयों 
का रहस्योद्धाटन हो जाता है, उनमें से कुछ व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये 
. जाते हैं, और उनके द्वारा दूसरों का पता लगाकर उन्हें कठोर दंड 
दिया जाता है, और उनके समूदद को छिन्न-मिन्न कर दिया जाता है। 
कालान्तर में ऐसा नया समूह बन सकता है, ओर फिर यहद्द प्रयत्न 
होने लगता है। ऐसे समूह अनेक बार असफल होते हैं, तो कभी-कभी 
अपने उद्द श्य में सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। असफल द्वोने की 
दशा में ये विद्रोही, क्रांतिकारी आदि कहे जाते है, और इनके कुछ 
अग्रणी मौत के घाट उतारे जाते हैं, दूसरे प्रायः आजन्म कारावास 
भुगवते हैं। हाँ, जब-कभी ये अपने मनोरथ में सफल हो जाते हैं 
तो देश का शासन-सूत्र इनके ही हाथ में आजाता है। 

क्रान्तिवादियों का दूसरा समूह अदिंसा-अती होता है | इस , 
समूह के व्यक्ति सत्ताधारियों को जान-माल की हानि पहुँचाये 
बिना ही अपना उद्देश्य सिद्ध करना चाहते हैं। ये अपने विपक्षियों 
के प्रति भी प्रंभ-भाव रखते हैं, और अपने सात्विक प्रयत्नों दारा उनके 


हृदय-परिवर्तन करने के पक्ष में होते हैं। इस मत का विशेष संगठन | 
और ग्रचार आधुनिक काल में ही हुआ है। इसके प्रधान प्रवत्तक 
टालस्टाय और महात्मा गांधी हैं। अहिंसकक्रान्तिवादियों के मुख्य 


साधन सत्याग्रह और असइयोग हैं। उनके मतानुसार देश में रचनात्मक . 


है] 
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काय करके क्रमश; जनता का संगठन करना और उसका नैतिक 
तथा आर्थिक बल बढ़ाना आवश्यक है| उनका यह आदेश होता है 
कि अनुचित कानूनों को भंग करो और उसके लिए. आवश्यक दंड 
सहष सहन करो, साथ ही शासकों से ऐसा असहयोग करो कि 
उन्हें शासन-यंत्र चलाना ही दूभर हो जाय; वे शासन-कार्य को छोड़ने 
को वाध्य हो जायूँ और देश में स्व॒राज्य की स्थापना दो, जिसे संभा- 
लने के लिए. जनता पहले से ही, रचनात्मक कार्य-क्रम द्वारा, तैयार 
रहे। भारतवर्ष में उपयुक्त प्रकार का समूह कांग्रेस है, ओर उसके 
सामने यह कार्य-क्रम सन्‌ १९१९ ई० से ही है । 

पराधीन देशों में एक समूह सुधारवादियों का द्ोता है। वे क्राँति 
करना पसन्द नहीं करते। वे शासन-यंत्र में क्रमशः सुधार कराते रहना 
चाहते हैं, जिससे अन्त में शासन-कार्य शासितों के लिए! बहुत कष्ठटप्रद 
या द्वानिकर न रहे । उनके प्रयत्न से जो कार्य होता है, वह जल्दी पूरा 
होने, में नहीं आता; शासक थोड़ी-थोड़ी रियायतें करके इस समूह को 
, असन्न करते रइते हैं। उनके कुछ आदमियों को उच्च पद मिल जाते हैं, 
जनता की कुछ असुविधाएँ दूर कर दी जाती हैं। परन्तु यह सब-कुछ 
होता है, अधिकारियों की छुत्र-छाया में ही, ओर उनकी ही कृपा-हृ् 


के फल-स्वरूप। आथिक और राजनेतिक सत्ता वास्तव में अधिकारियों 
के ही हाथ में रद्दती है, जनता को यथाथ स्वराज्य प्राप्त नहीं होता; हाँ, 
_ स्वराज्य के नाम पर, कृत्रिम या दिखावटी स्वराज्य अवश्य प्रदान 


कर दिया जाता है | 


भारतबष में उपयु क्त प्रकार का समूह “लिंबरल? दल है। इसके 


रा 
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वाषिक अधिवेशन हो जाते हैं, उससें झनेक प्रस्ताव स्वीकार किये 
जाते हैं, समय-समय पर कुछ नेताओं के वक्तव्य निकल जाते हैं, इसे 
छोड़कर, इस समूह का क्रियात्मक या रचनात्मक कार्य प्रायः नगण्य है| 
देश की विशाल जन-संख्या में इसके नियमानुसार सदस्य केवल कुछ 
हजार ही हैं, जबकि कांग्रेस का संगठन नगर-नगर ओर गाँव-गाँव में 
है, और इसके नियमानुसार शुल्क देकर बने हुए. सदस्यों की संख्या 
लाखों पर है | हिन्दू महासभा और मुसलिम लीग भी अंशतः ऐसे 
समूहों में शामिल की जां सकती है। पर इनमें साम्प्रदायिकता की 
भावना है| मुसल्रिम लीग तो केवल कुछ कट्टर मुसलमानों के ही मत 
की सूचक है |मं | 
पराधीन देशों में एक समूह ऐसे लोगों का भी होता है, जो देश _ 
की स्वाधीनता की बिल्कुल चिन्ता नहीं करते, उसे अपने स्वा्थ- 
साधन का हो ध्यान रहता है। इसलिए. वह सदैव शासकों की हाँ में 
हाँ मिलाकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करता रहता है। वह शासकों 
के प्रत्येक कार्य का समर्थन ही नहीं करता, उसके साथ तन, मन - 
और घन से सहयोग करता है। यही नहीं, इस समूह के आदमी अनेक 


बार शासकों का भाव देखकर दमन या शोषण-कार्य उस सीमा तक... 
भी करने लगते हैं, जहाँ तक कदाचित शासक भी न करें | बे लोग... | 
अपने स्वार्थ के लिए. अपने देश-बन्धुओं के हितों की अवहेलना तक... 


करते हैं, और इस प्रकार अपने नागरिक कतंव्य पालन न करने के 


...._ भारतवष के इस राजनैतिक समूहों के सम्बन्ध में आगे राजनैतिक दलबंदी? 
. शीर्षक परिच्छेद में लिखा जायगा। 7:74" 
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दोषी होते हैं। इन लोगों के समूह को “जी-इजूर” समूह कहा 
जा सकता है | 

भारतवर्ष में अधिकतर राजा महाराजा, नवाब, तालुकेदार, 
जमींदार, पूंजीपति, महन्त, सरकारी नोकर तथा सरकारी पेंशन पाने- 
वाले इस भेणी में है। यद्यपि इनमें कुछ सुन्दर अपवाद भी है, 
अधिकतर व्यक्तियों की भावन्ना राष्ट्रविरोधी ही है। पिछले राष्ट्रीय 
आन्दोलन के समय अमन-सभाओं के संयोजक और संचालक प्रायः 
ये ही लोग थे | 


स्वाधीन देशों में--अस्ठ, यह तो राजनेतिक मतानुसार बने 
हुए. उन समूहों की बात हुई जो पराधीन देशों में होते हैं। अब हम 
इस प्रकार के ऐसे समूहों पर विचार करते है, जो स्वाधीन देशों में होते 
है। यहाँ इन समूहों को स्वराज्य प्रास करने का कार्य नहीं करना 
होता, केवल उसको रक्षा तथा राज्य की उन्नति करना द्वोता है | 
रक्षा करने का प्रश्न विशेष रूप से उसी दशा में उपस्थित होता है, 
जब उनके राज्य पर किसी का आक्रमण द्वोता हो, या होने वाला हो । 


ऐसे अवसर पर राज्य के विविध समूह अपना भेद-भाव मिटाकर 


सम्मिलित शक्ति से काम करते हैं। इस प्रकार उस समय प्रायः एक 
ही समूह प्रधानतया कायशील रह ता है । 


राज्य की उन्नति के सम्बन्ध में लोगों के विचारों में काफ़ी मत- 


भेद रहता है। मत-सेद का विषय प्रायः आशिक कार्य-क्रम दोता है। 
एक समूह एक योजना अपने साभने रखता है, दूसरा समूह अन्य 
. प्रकार से ही राज्य की आथिक उन्नति होने में विश्वास करता है। 


कद अक 
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इस प्रकार भिन्न-भिन्न मत या आदश्श के अनुसार राज्य में अनेक समूह 
होते हैं; यथा व्यक्तिवादी, समाजवादी, बोलशेविक, नाज़ी,, फैसिस्ट 
आदि | जिस समूह का कार्य-क्रम जनता को अधिक उपयोगी तथा - 
ब्यवहारिक प्रतीत होता है, उसमें अधिक ब्यक्ति सम्मिलित होते हैं; 
इसके विपरीत, जिस कार्य-क्रमवाला समूह विशेष सफल्नता प्राप्त करने- 
बाला प्रतीत नहीं होता, उसके सदस्यों की संख्या कम होनी स्वाभा- 
_ विक ही है। आज-कल ये दल नित्य नये बनते रहते हैं, और प्रत्येक 
राज्य में इनकी ख़ासी संख्या होती है। जिन राज्यों मे डिक्टेटर या 
अधिनायक का प्रभुत्व है, वहाँ प्रायः एक ही समुह प्रमुख रहता है। 
यह समूह वह होता है जो डिक्टेटर का समर्थक तथा अनुयायी दोता 
है। अन्य मत सब गौण हो जाते हैं। हाँ, इन समूहों में से भी 
कोई-कोई चुपचाप प्रचार करके अपनी शक्ति ओर संगठन बढ़ाता 
ओऔर उस समय की प्रतीक्षा करता है, जब डिक्टेटर की डिक्टेटरी 
का अन्त हो जाय और यह समूह प्रमुख समूह का उत्तराधिकारी 
बन सके | 
अन्तरराष्ट्रीय समूह---अब राजनेतिक मतानुसार बने हुए. 
ऐसे समूहों पर विचार करें, जिनका ज्षेत्र किसी राज्य विशेष तक 
परिमित न होकर कई-कई राज्यों तक विस्तृत हो। कुछ समूह दो 
या अधिक राज्यों का पारस्परिक सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ करने का 
उद्देश्य रखते हैं, ये ऐसी ही योजनाएँ बनाते तथा उन्हें अमल . 
में लाने का प्रयत्न करते हैं। कुछ समूहों का बिचार-क्षेत्र कोई 
.. आम्नाज्य विशेष होता है। इनका उद्देश्य उस साम्राज्य के हितों 
| हर ५ हम 
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की रक्षा और वृद्धि करना द्ोवा है। प्रत्येक साम्राज्य में एक राज्य 
प्रमुख होता है, दूसरे भाग उस राज्य के न्यूनाधिक अधीन होते हैं ॥ 
फलत; उक्त समूह का उद्देश्य विशेषतया उस ग्रमुख राज्य ( तथा 
उसके स्वाधीनता-प्राप्त राज्यों का ) द्वित-साधन होता है, चाहे इससे 
साम्नाज्यान्तगंत अधीन देशों की कितनी ही हानि क्‍यों न हो । 
वैज्ञानिक आविष्कारों और उन्नति ने संसार की एकता बढ़ा दी 
है। अब एक देश के सुख-दुख का प्रभाव कभी-कभी संसार के दूर-दुर 
के देशों पर भी पड़ता है। यदि एक देश में दुर्मिक्ष पढ़ता है या 
भूकम्प आता है तो अन्य देशों के अनेक आदमी उससे सहामुभूति- 
सूचक ब्यवद्यार करते हैं, उसे धन-जन से सहायता पहुँचाते हैं। इसी 
प्रकार यह सोचनेवालों की संख्या क्रमशः बढ़ती जाती है कि यदि 
एक राज्य अपने अख्र-शत्रों की बहुत अधिक बृद्धि करे और युद्ध के 
लिए: तैयार हो तो अन्य राज्यों पर बड़ा संकट उपस्थित हो सकता हैं। 
अतः विविध राज्यों में अख्र-शस्त्रों तथा युद्ध-सामग्री का परिमाण 
 परिमित रहना चाहिए.। ऐसे ही विचारों से पिछुले महायुद्ध के पश्चात्‌ 
सन्‌ १९२० ई० में राष्ट्रसंध की स्थापना हुईं। इसका उद्देश्य दो या 
अधिक राज्यों को परस्पर लड़ने से रोकना तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
की वृद्धि करना है। इसका प्रधान कार्यालय जेनेबा ( स्विटजरलड) 
में है। इसके सम्बन्ध में विशेष, इस पुस्तक के वूसरे भाग में लिखा 
जायगा । यहाँ हमें कुछ अन्य बातों पर विचार कर लेना है । 
: राज्य तथा राष्ट्र--किसी राज्य में सब से बड़ा राजनैतिक 
समूह स्वयं वह राज्यू ही होता है। राज्य के सम्बन्ध में विस्तार-पूर्वक 





ना नढ 


राजनेतिक समूह दर 


अगले परिच्छेदों में लिखा जायगा। संक्षेप में, राज्य किसी भू-माग 


के उस जन-समूह को कहते हैं, जिसका भली-भांति संगठन हो, और 


जो स्वाधीन दो, किसी अन्य राज्य के अधीन न दो। अस्तु, यहाँ हमें 
एक दूसरे राजनेतिक समूह के विषय में विचार करना है; यह समूह 


है, राष्ट्र! | पहले यह जान लेना चाहिए कि राष्ट्र किसे कहते हैं। 


संक्षेप में राष्ट्र उस जन-समूह को कहा जाता है, जिस में भाषा, 
धर्म, जाति, और संस्कृति आदि में से किसी एक या अधिक 
प्रकार की एकता होने के अतिरिक्त भावों या हृदय की एकता 
अवश्य दो, जो स्वतंत्र हो, या जिसमें स्वतंत्र होने की प्रबल 


कामना हो। राष्ट्र की व्याख्या में अनेक लेखकों ने विस्तार-पूर्वक 


लिखा है। उसका आशय यही है कि मानव-समाज के किसी 
अंग को राष्ट्र उसी दशा में कद्दा जाता है, जब उसके व्यक्ति परस्पर 
ऐसी सहानुभूति से मिले हुए हों, जैसी उनकी अन्य आदमियों से न 
हों, उनका परस्पर इतना सहयोग हो जितना दूसरों से ने हो,.. 
वे एक ही शासन में रहने के इच्छुक हों, ओर उनकी यह अभिलाषा- 
दो कि वह शासन उनका हो हो, अथवा केवल उनमें से ही कुछ. 


लोगों का। राष्ट्रीयता की यह भावना अनेक कारणों से उत्पन्न हो.  । 
सकती है। कमी-क्ी इसका कारण यह होता दे कि वे लोग एक ही 


जाति के द्ोते हैं। भाषा और घम की एकता से इसमें बहुत 


सद्दायता मिलती है। भौगोलिक एकता भी इसका एक मुख्य कारण' 


होती है, राजनैतिक परम्परा की समानता का तो इसमें बहुत ही भाग 


होता है। राष्ट्रीय इतिहास, समान समष्टिगत गौरुब और अपमान,. 
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सुख-दुख की स्घूतियाँ और सम्रान॑ भविष्य की आशाएँ राष्ट्र-निर्माण की 
महत्वपूर्ण सामग्री होती है। 

कभी-कभी राज्य और राष्ट्र को एक ही समझ लिया जाता है । 
परन्तु इन दोनों में बहुत अन्तर है। प्रथम तो राज्य के लिए स्वतंत्र 
होना अनिवार्य है, राष्ट के विषय में यह बात नहीं है, स्वतंत्रता-प्राप् 
का उद्योग करनेवाला संगठित जन-समूह भी राष्टू कह्दा जा सकता 
है | दूसरी बात यह है कि राज़्य का ज्षेत्र एक देश विशेष तक ही 
परिमित रहता है, राष्ट्र का ज्षेत्र अपरिमित है, उसके व्यक्ति अपने देश 
से बाहर जाने पर भी राष्ट्र ही कहे जाते हैं । 

व्यक्ति, राष्ट्रीयीवा और मानवृता--पहले कद्दा गया है कि 
राष्ट्र के आदमियों में सब से बड़ी एकता मावों याहृदय की एकता होती 
है | जदां एक ग्राम, नगर या प्रान्त के निवातियों को कष्ट हो तो अन्य 
सब आदमियों को चाहिए. कि उनसे सहानुभूति रखते हुए उनके 
कृष्ट को निवारण करने का जी-जान से प्रयत्ष करें; और जब तक 
इसमें सफलता न भिल्तें, चेन न लें । राष्ट्र के मनुष्यों को यह समझना 


और अनुभव करना चाहिए कि हम सब एक मातृ-भूमि (या पितृ -मूमि ) 


की सन्तान है, परस्पर भाई-बन्धु हैं, दूसरे के सुख-दुख में हमारी भी 
लाभ-दानि है| किसी व्यक्ति को भय से या प्रलोभन से भी अपने राष्ट्र- 


बन्धुश्ों को द्वानि पहुँचाने का विचार न करना चाहिए। व्यक्ति का 


कतंब्य है कि बह राष्ट्र के द्वित और उत्थान को अपना हित और 
उत्थान समझे | | 


कुछ लोगों का कथन है कि जब किसी देश के मनुष्यों में राष्ट्रीयता 


ज्क्क 


हि ली कमल शक कक आय लव 
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का भाव उदित हो जाता है तो उनके विद्वारों था कार्यों में स्वतंत्रता 
नहीं रहती, राष्ट्रीयवा के भाव में ब्यक्तित्व का भाव विलीन हो जाता 
है | ब्यक्ति के सुलनदुख, आशा-निराशा, दया, स्नेह, प्रेम आदि 
सुकुमार प्रशृतियाँ राष्ट्रीयता के भार से दब जाती हैं। मनुष्य राष्ट्रःरूपी 
यंत्र का एक पुर्ज़ा मात्र रह जाता है। यह कथन कहाँ तक ठीक है १ 
तनिक विचार करने पर यह स्पष्ट हो जायगा कि यह राष्ट्रीयता के 
डुसुपयोग का अतिरंजित चित्र है। वास्तव में राष्ट्रीयता मनुष्य को 
यह शिक्षा देती है कि वह अपने विचार-क्षेत्र को विस्तृत करे; मनुष्य 
केवल अपने लिए या अपने परिवार अथवा जाति के ही लिए नहीं है, 
उसे देश भर के मनुष्यों को, चाहे वें किसी भी जाति, धर्म आदि 
के क्‍यों न हों, प्रेम करना चाहिए | इस प्रकार यह उसको 
 असभ्यावस्था की, परिमित क्षेत्रवाली स्थिति से निकालकर उसके 
दया, त्याग और सहयोग आदि खदूगुणों के विकास में सहायक 
होती है ! 8 
स्मरण रहे कि वास्तविक राष्ट्रीयता अन्तर्राष्ट्रीय की विरोधी 


नहीं। अन्तर्राष्ट्रीयता का अमिप्राय यही तो है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के... | 
सुख-छुख को अपना सुख-ढुख समझे, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को... 


हानि न पहुँचावे, और ऐसा करने में उसकी दृष्टि केवल अपने राष्ट्र 

तक ही सीमित न रहे । हम ऊपर कह आये हैं कि राष्ट्रीयता मनुष्य 
की संकीर्णता को हटाकर, उसे डदारता का पथ दर्शाती दे | मनुष्य 

. की उन्नति या विकास का यह कार्य निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, 
उसे किसी राष्ट्र या. देश की चार-दिवारी में बन्द न रहना चादिए । 


५.77 
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मनुष्य अपने परिवार, जाति; भ्राम, नगर, राज्य, राष्ट्र आदि को 
विविध मंज़िलों को पार कर चुकने पर भी अपनी यात्रा का अन्त 
न समझे ले, उसे और आगे चलना है, उसे विशाल मानव- 
समाज में मिलना है; तभी उसे मानवता का अनुभव होगा और 
इतना विकसित होने पर ही वह वास्तव में पमनुष्याँ पद का 
अधिकारी होगा । 




















५९9 दिकर 

नवाँ परिच्छेद 
राज्य ओर उसके तत्व 

॒ ““|%ऋण्ए के र2छ9 >> द 
शाज्य ओर अभ्य समूहों में भेद--पिछल्ले परिच्छेदों में. 
मनुष्यों के कई प्रकार के समूह्दों का वर्णन किया गया है। वे समूह 
कुछ बातों में राज्य से मिलते हैं; राज्य स्वयं एक बड़ा समूह है। परन्तु 
राज्य में कई विशेषवाएँ ऐसी हैं, जो उनमें नहीं हैं। अन्य समूहों से 
सम्बन्ध रखना न रखना, व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है; वह 
चाहे तो उनका सदस्थ बने और चाहे न बने; सदस्य बनना 
उसके लिए. अनिवार्य नहीं है। उदाहरणार्थ व्यवसायानुसार कई 
समूह होते हैं, कोई व्यक्ति चाहे जिस एक का सदस्य हो सकता 
है; अन्य समूहों से उसका सम्बन्ध न रहेगा। थहीं नहीं, वह 
चाहे तो इन समूहों में से किसी का भी सदस्य न हो। ऐसा करने. 
से बह सम्भवतः उन सुविधाओं से वंचित रहेगा जो उस समद के 


सदस्यों को प्राप्त होती हैं, तथापि कोई उसे इस बात के लिए वाध्य 
नहीं कर सकता कि वह किसी समूह का सदस्य अ्रवश्य ही बने | किन्तु. 
राज्य के सम्बन्ध में यह बात नहीं है । राज्य का सदस्य तो प्रत्यके 


्क न 
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व्यक्ति को बनना द्वी पड़ेगा | जो व्यक्ति राज्य का नागरिक नहीं है 
बह उसका पूरा सदस्य नहीं है, तथापि उस पर राज्य का अधिकार 
या नियन्त्रण तो रहता ही है। यदि कोई व्यक्ति अपने राज्य को 
छोड़ कर बाहर अन्य राज्य में चला जाता है, तो वहाँ. वद्द उस राज्य 
के नियन्त्रण से मुक्त नहीं हो सकता । प्रत्येक व्यक्ति को किसी-न-किसी 
राज्य के अधीन रहना पड़ता है | 

याद किसी अन्य समूह का व्यक्ति अपने समूह के प्रति कुछ 
अपराध करे तो उसे परिमित परिमाण में दंड दिया जा सकता है। 
उदाहरणाथरथ वह कुछ जुर्माना आदि कर सकता है। व्यक्ति चाहे तो 
उस दंड को सहन करने के बजाय उस समूह से प्रथक्‌ हो सकता है| 
परन्तु राज्य के विषय में यह बात नहीं; राज्य से पथक्‌ तो वह हो ही 
नहीं सकता। जेसा कि ऊपर कहा गया है, यदि वद्द एक राज्य से 
प्ृथक्‌ होता है, तो दूसरे से सम्बन्ध हो जाता है। रही दंड की बात, 


सो राज्य व्यक्ति को फाँसी तक का दंड दे सकता है। इस प्रकार 


का दंड देने का अधिकार अन्य समूहों को नहीं होता । 
राज्य में एक विशेषता यह भी है, कि वह अन्य सब समूहों से 
ऊपर है। वह सब समूहों पर नियंत्रण करता है, उनके कार्यक्षेत्र 


की मर्यादा निश्चित करता है, और प्रत्येक समूह को दूसरे के उचिता 


काय में बाधा उपस्थित करने से रोकता है। 
पुनः अन्य बहुत-से समूहों के सम्बन्ध में यह बात है कि उनका 
होना सर्वत्र अनिवाय नहीं हे, किसी समृद्द का किसी देश में होना 


: यहाँ की परिस्थिति या जनता की आवश्यकता पर निर्भर है। परन्तु 


हू 
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राज्य और उसके तत्व ९५. 


राज्य एक ऐसा समूह है जो मनुष्य की सम्यता के साथ अनिवाय 
हो गया है। भिन्न-भिन्न देशों में राज्य का स्वरूप या संगठन अदि 
भिन्न प्रकार का हो सकता है, परन्तु सभ्य कहें जानेवाले प्रत्येक देश 
में राज्य होगा अवश्य ही । 
यह ठीक है कि कुछ समूहों का ज्षेत्र राज्य की सीमा से बाहर भी 
होता है, परन्तु अन्य सब समूह एक सीमा तक राज्य के अधीन होते हैं, 
उन्हें राज्य के नियंत्रण में रहना पड़ता है, ओर उसकी आशजाओं अर्थात्‌ 
कानूनों का पालन करना होता है। राज्य का निर्माण ही उस समय 
होता है, जब बह अपने क्षेत्र के सब व्यक्तियों तथा संस्थाओं पर 
नियंत्रण कर सकता है, उन पर अपनी आज्ञा चला सकता है। इससे" 
स्पष्ट हो जाता है कि राज्य अन्य समूहों से बहुत भिन्न प्रकार का. 
होता है । 
राज्य! शब्द का व्यवहार कई जगह आ चुका है, और आगे 

भी होगा। इमें अच्छी तरह जान लेनां चाहिए कि राज्य से क्‍या 
अभिप्राय है, राज्य किसे कहते हैं, और उसके मुख्य तत्व कौन-कौन 
से हैं। द द 
राज्य के तत्व---अनेक लेखकों ने राज्य की भिन्न-मिन्र- 
परिभाषाएँ की हैं। उनका उल्लेख करने की यहाँ आवश्यकता नहीं |. 
संक्षेप में राज्य उस जन-समूह को कह्दा जा सकता है जो एक निर्धारित 

भूमाग पर रह्ठता द्वो, जिसका राजनैतिक छंगढन हो, और जो अपने क्षेत्र _ 
में पूर्ण स्वतंत्र दो, किसी अन्य सत्ता के अधीन न हो। इस प्रकार राज्य । । 
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"के निम्न लिखित तत्व होते हैं।--८- 
(१) जनता, 
(२) भूमि, 
(३) राजनैतिक संगठन, और 
(४) प्रशुत्व शक्ति 
अब हम इन के विषय में क्रमशः विचार करते हैं। 


जनता 

यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य में कम-से-कम इतनी जन-संख्या 
होनी ही चाहिए | प्राचीन-काल में, कितने ही देशों में नगर-राज्य थे; 
उनकी सीमा एक नगर विशेष तक ही थी। उन राज्यों के नागरिकों 
की संख्या कुछ हज़ार ही दोती थी । पारस्परिक युद्धों के भव, एकता 
की भावना, तथा यातायात के साधन और सुविधाएं, बढ़ जाने पर 
राज्य बड़े-बड़े होने लगे; नगर-राज्यों का स्थान देश-राज्यों ने लिया। 
अब कुछ लाख जन-संख्यावाले राज्य भी कम हैं, तथा उनका 
अस्तित्व विशेष कारणों पर अवलबण्बित हैं । इस समय कितने द्वी राज्यों 
. की संख्या कई-कई करोड़ को है। यदि वर्तमान विविध राज्यों का 
“विचार करें तो उनकी जन-संख्या की विषमता की सहज दही कल्पना 
हो सकती है; बड़े राज्यों की जन-संख्या छोटे राज्यों की अपेक्षा कई- 

कई गुनी हैं। द ' 3 कर 
| राज्य में कम से कम जन-संख्या कितनी दो, ओर अधिक-से-अधिक _ 
कितनी, इसके सम्बन्ध में कोई भी सिद्धान्त स्थिर नहीं किया जा सकता। _ 

हाँ, यह कद्दा जा सकता है. कि जनता इतनी द्ोनी चाहिए, जिसका 


रू 




















राज्य की उत्पत्ति श्श्ड 


अब कोई विवेकशील व्यक्ति यह स्वीकार या प्रतिपादन नहीं करता कि 
राज्य कोई देवी संस्था है, और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि, या देवता 
का अंश है। इस प्रकार जैसा कि पहले कह्दा गया है, राज्य का दैवी 
तिद्धान्त उन्नत समाज में प्रायः इतिहास की वस्तु रद गया है । 
राज्योत्रलि का सामाजिक इकरार-सिद्धान्त सतरहवीं और: विशेषतया 
अगठारहवी शताब्दी में खूब ही प्रचलित रहा | पीछे क्रश। इसकी 
आलोचना होने लगी | इस का खंडन किया जाने लगा | इस सिद्धान्त 
के विपक्ष में बात यह हे कि इतिहास में इस का आधार नहीं मिलता | 
किसी सुनिश्चित समय पर ऐसा नहीं हुआ कि एक राजा और प्रजा ने इस 
प्रकार का इकरार किया हो, और इस तरह राज्य की उत्पत्ति हुईं हो । 
: ऐसी प्रतिज्ञा सम्य और उन्नत तथा संगठित जनता ही कर सकती है 
और जनता की ऐसी अवस्था द्ोने के लिए राज्य का होना आवश्यक 
। इकरार पविद्धान्त के समथकों के पास उपयुक्त तक का कोई उत्तर 
नहीं है, अतः यह सिद्धान्त कल्पना-मात्र ही रह जाता है । ै 
विकास-सिद्धान्त-- राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धान्त ऊपर 
बताये गये हैं, वे श्रमाव्मक हैं, उनमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परच्तु 
वे व्यापक-रूप में ग्रहण नहीं किये जा सकते | बाद यह है कि राज्य कोई 
ऐसी संस्था नहीं है, जिसके सम्बन्ध में यह सनिश्चित रूप से कहा जा... 
सके कि अमुक समय इसका आविष्कार या प्रारम्भ हुआ । वरन्‌ यह तो 
एक ऐसी संस्था है जिसका क्रमशः विकास हुआ है, जो छदूर 
भूव-काल से अब तक धीरे-घोरे उन्नत होती आ रहौ है | मनुष्य समाज 


_ की किसी समय ऐसी अवस्था रही द्ोगी, जब उसे (जय की कल्पना 
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भी न हो। पीछे कल्पना भी हुई तो कुछ विशेष विचारबान लोगों के 
मन में ही हुई । उन्होंने अपने विचार का जनवा में प्रचार किया । कुछ 
5. समय कल्पना-जगत में ही रद्द कर, राज्य ने स्थूल रूप धारण किया; 
इसका प्रारम्भिक स्वरूप केसा अ-विकसित रहा होगा ! पीछे देश-काल 
सेद से इसमें आवश्यक परिवतन होता रहा । और अब तो विविध भू- 
.. भागों में इसके भिन्न-भिन्न जटिल स्वरूप विद्यमान हैं । इस प्रकार यह 
न नहीं कहा जा सकता कि मानवसमाज किसी ख़ास समय, अम्रुक 
>.. मानसिक तथा शारीरिक उन्नति करके, यद्द विचार करने लगा कि अब 
राज्य का निर्माण किया जाय। राज्य-रूपी संस्था का तो धीरे-धीरे 
क्‍ विकास हुआ है | 
मिक विकास का यह सिद्धान्त सामान्यतया ठीक जँचता है, 
ओर आसानी से समझ में आ जाता है। तथापि सामाजिक उन्नति की 
भिन्न-भिन्न मंज़िलों को निश्चित करने में बड़ी कठिनाई उपस्थित होती 
है | एक साधारण कल्पना यह है कि राज्य के प्रारम्मिक स्वरूप का 
परिचय परिवार में मिलता है, बच्चे पिता के अधीन, उसके नियंत्रण 
में रहते हैं। यही भावना आगे बढ़ती है। परिवार बढ़ जाने पर, 
कई परिवारों के इकट्ठे रहने की दशा में, जो व्यक्ति बड़ा-बूढ़ा दोता 
है, उसकी आज्ञा उस क्षेत्र के सब स्त्री-पुरुष मानते हैं। बहुत से 
आदमियों की जाति या समूह पर एक चौधरी या मुखिया का अनु- 
शासन रहता है। इसमें उपयुक्त पारिवारिक पद्धति से ही कार्य द्वोवा 
है। पीछे समाज का विकास होने पर जब शान्ति और सुव्यवस्था 
की आवश्यकता होती है, तो इसी पद्धति से उसके शासन-प्रबन्ध का. 


४, 

















राज्य की उस्त्ति ११५ 
विचार किया जाता है। एक योग्य, वयोबृद्ध और समर्थ व्यक्ति को 
सरदार या नेता मानकर सब उसकी आज्ञा या सलाह से काम करने 
लगते हैं | इस प्रकार राज्य-संस्था का प्रादुर्भाव दोता है। इसमें स्मरण 
रखने की बात यह है कि जिस प्रकार कुट्ठम्ब में पुरुष की प्रधानता 
होती थी, उसी प्रकार राज्य-प्रबन्ध में भी पुरुष ही प्रधान रद्या। 


इसे पैन्िक सिद्धान्त कहते हैं। चिरकाल तक विद्वानों को यही मत 


मान्य रहा । द 

परन्तु उन्नौसवीं शताब्दी के इतिहास-सम्बन्धी आविष्कारों ने यदद 
सूचित कर दिया कि राज्य की उत्पक्ति का यही एकमात्र, पूर्णतया 
व्यापक सिद्धान्त नहीं है। परिवार सर्वत्र पुरुष-प्रधान ही नहीं रहे; 


अनेक स्थानों में, समय-समय पर ख््री-प्रधान भी रहे | अब भी, जैसा कि 


पाँचव परिच्छेद में कहा गया है, कहीं-कहीं ऐसे परिवार मिलते हैं, जिनमें 
स्त्री ही मुखिया रहती है, और बालक माता ( या नानी आदि) के वंश 
के माने जाते हैं। इस प्रकार यह नहीं कद्दा जा सकता कि राज्य की . 
उत्पत्ति के विकास-सिद्धान्त में, पैत्रिक स्वरूप ही सत्र प्रचलित रहा; 
वरन्‌ अनेक स्थानों में मातृ-स्वरूप भी रहा है | इस मत के समर्थकों का 
कथन है कि आरम्भ में जब मनुष्य शिकार करके निर्वाद्द करता था 
ओर जहाँ-तहदाँ जंगलों में घूमकर रहता था, ख््री-पुरुषों में आज-कल' 


की तरह विवाह-शादी करके स्थायी रूप से साथ-साथ रहने की रीति . ३ 
.. नहीं थी। किसी स्री का किसी पुरुष-विशेष से सम्बन्ध न होकर कई 
. पुरुषों से सम्बन्ध हो सकता था। उस दशा में बच्चों पर माता का ही 


अधिकार था; ओर उनको माता के द्वी वंश का माना जाना स्वाभाविक 
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था। इस पद्धति से जिस :राज्य-प्रणाली का प्राहुर्भाव हुआ, वह 
स्वभावतः मातृ-सिद्धान्त की हुईं, न कि पितृ-सिद्धान्त की | हाँ, पीछे 
जब मनुष्य कृषि-कार्य करने लगा, ओर स्थायी रूप से एक स्थान पर 
रहने लगा, किसी स्त्री से एक पुरुष-विशेष का दी सम्बन्ध होने लगा, 
तो परिवार पितृ प्रधान होने लगे, ओर फलतः राज्य-पद्धति का स्वरूप 
भी पैन्निक सिद्धान्त के अनुसार होने लगा । | 
अस्तु, यद्यपि आज-कल पैत्रिक सिद्धान्त का ही अधिक समर्थन 
किया जाता है, ओर अधिकांश स्थानों में इसके अनुसार राज्य-पद्धति 
का स्वरूप पाया जाता है; दूसरा पक्ष ( मातृ-सिद्धान्त ) मी उपेक्षणीय 
नहीं है, इसके समर्थकों के कथन में भी बहुत-कुछ सार है । हाँ, यह 
निश्चय करना कि किस स्थान पर पहले कब कौनसा सिद्धान्त व्यवह्यार 
में आया, कठिन है। ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं एक सिद्धान्त 
व्यवद्वार में आया होगा, कहीं दूसरा । यह भी आवश्यक नहीं कि जहाँ 
एक प्रकार से राज्य की उतपत्ति हुईं, वहाँ निरंतर वही क्रम बना रहा | 
.. समय और परिस्थिति के अनुसार एक प्रकार के क्रम का दूसरे रूप में 
. चदल जाना असम्भव नहीं । सारांश यह कि राज्य की उसप्तत्ति किस 
 अकार हुई, इस विषय के अन्‍्यान्य सिद्धान्तों में विकास सिद्धात्त ही 
अब अधिक तक-संगत और मान्य है। हाँ, इसके अनुसार, कहीं राज्य- 
पद्धति का स्वरूप सातृ-प्रधान रहा, और कहीं पितृन्प्रधान; तथा इन 
रूपों में से एक का समय पर दूसरे में परिवर्तित हो जाना भी सबंथा 
सम्भव है | 


. आधुनिक राज्यों के विकास की कोई ख़ासपद्धति या कारण निश्चित्‌ - 
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करना, लेखक के लिए बड़ी जोखम उठाना है; क्योंकि उसके विपक्ष 
या खंडन में बहुत कुछ कद्दा जा सकता है। कुछ लेखकों ने राज्य के 
बिकास का प्रधान कारण सेनिक बल माना है | इसमें सन्देदह नहीं कि 
समय-समय पर ऐसा हुआ होगा कि एक गाँव या नगर के आदमियों की 
आवश्यकताएँ बढ़ने पर उसके प्रमुख व्यक्तियों ने दूसरे गाँव या नगर 
से सम्बन्ध जोड़ने की बात सोची | यह कार्य सदेव मिन्नता-पूर्ण ढंग 


से न होकर कभी-कभी संघर्ष-सय भी रहा होगा। अथवा, शक्तिवान 


लोगों के मन में लोभ समाया, तो उन्होंने पास की दूसरी बस्तियों पर 
बल-पू्वंक अधिकार जमाने का प्रयत्ञ किया होगा | इस प्रकार जबकि 
इस समय भी राज्यों के जीवन में युद्ध का ख़ासा भाग है, प्रारम्भ में 
ऐसा होना सर्वथा सम्भव और स्वाभाविक है । परन्तु इससे यह निष्कर्ष 


नहीं निकाला जा सकता कि राज्य की उ्पत्ति ही युद्ध से हुई । हाँ, युद्ध 


से राज्य की बृद्धि हो सकती है, ओर, हो सकता हैं विनाश भी | 


> इसी प्रकार समाजवादियों के इस कथन पर विचार किया जा. 


सकता है कि अन्य सामाजिक संस्थाओं कीं भाँति राज्य के विकास का 
आधार आर्थिक है। राज्य के संगठन में आथिक परिस्थियों का 


बहुत प्रभाव पड़ता है। आज-कल भी इम देखते हैं, कि प्रजातंत्र कहे - 
जाने वाल्ले राज्यों का सूत्र-संचालन बहुत-कुछ पूंजीपतियों द्वारा होता 
है | जहाँ समाज में घन-वितरण की अ्रसमानता होती है, वहाँ प्रजातंत्र < 
नाम-मात्र का ही होता है। बर्दाँ वास्तव में धनिक-तंत्र बन जाता है। पा 
परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि राज्य की उत्तत्ति का एक-मात्र कारण 


आशिक परिस्थितियाँ ही हैं । 
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निदान, राज्य की उत्त्ति.या विकास में समय-समय पर विविध 
बातों का प्रभाव पड़ा है, परन्तु किसी एक बात को ही उसका मूल 
कारण नहीं कहा जा सकता । मिन्न-मिन्न स्थानों और मिन्न-भिन्च समय 
में राज्य का क्रमशः विकास हुआ है | कोई राज्य एक दिन में नहीं बन 
गया | उपके निर्माण का रहस्य बड़ा पेचीदा रहा है। इसी प्रकार किसी 
राज्य के भविष्य के विषय में मी यह निश्चय-पूर्वक नहीं कद्दा जा 


सकता कि उसका विकास किस प्रकार होगा अथवा उसका क्‍या रूप 


होगा। हाँ, आधुनिक राज्य प्राचीन राज्य से कई बातों में स्पष्टतया 
भिन्न हैं; दोनों में मुख्य अन्तर निम्नलिखित हैं ;-- 

(के ) अब राज्य बहुत बड़े-बड़े होने की प्रवृत्ति है। कई आधुनिक 
साम्राज्य प्राचीन साम्राज्यों से कहीं अधिक विस्तृत हैं, छोटे-छोटे राज्यों 
की भूमि तथा क्षेत्रकत् भी पहिले से अधिक है। अब नगर-राज्यों का 
तो युग गया ही समझो | 

( ख ) प्राचीन राज्यों की कार्य-पद्धति में स्थिरता कम थी, 
उदाइरणवत्‌ किस अपराध का क्या दंड होगा, इसका कोई नियम न 
था। श्रब राज्य की प्रत्येक बात सुनिश्चित है, उसके लिए नियम या 
कानून बने हुए हैं, तथा बनते जाते हैं । 

. (ग) अब जनसाधारण में राजनतिक जाणति अधिक है, 'कोउ 
उप होठ हमें का हानीः? की बात नहीं; राज्य के कार्यों में जनता 
अधिक भाग लेती है, ओर उनकी चर्चा बहुत होती है। राजतंत्र 
की जगह प्रजातंत्र बढ रहा है, अवैध राजतंत्र तो लुप्त-प्राय 
ह्डीहै। द 


शः 


| 
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(घ ) पहले राज्य के कार्य में धर्म तृथा धर्माधिकारियों का बड़ा 
भाग होता था; अब घर्मं और राजनीति को यथा-सम्भव प्रथक रखा . 
जाता है, राज्य के विषयों को धार्मिक इब्टि-कोण से नहीं देखा जाता | 
राज्य सब धर्मो' से समानता का व्यवहार करता है। फल्न-स्वरूप किसी 
विशेष धर्म के अनुयायियों का पक्षयात नहीं होता और न किसी घ्म के. 
अनुयायियों पर पहले की तरद् अत्याचार दी होते हैं । द 
इस प्रकार, इस परिष्छेद में हमें मालूम हुआ कि राज्य की उत्पत्ति 
के विषय में विकास-सिद्धान्त ही अधिक सत्यता-पूर्ण है। यह भी ज्ञात 
हो गया कि आधुनिकराज्य प्राचीनराज्य की अपेक्ष! विशेषतया क्िन- 
किन बातों में भिन्न हैं | 
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ब्यारहवा ४॥, श्च्छ्द 
राज्य की प्रभुख-शुक्ति 


लच्ल्ज्च्पए हि 





“ कुदले बताया जा चुका है कि राज्य के तत्वों में से एक, प्रभुत्व- 


शक्ति है। इस परिच्छेद में इसी के सम्बन्ध में विशेष विचार करना है | 

प्रत्येक राज्य में कोई संस्था--चाहे वह एक व्यक्ति हो, या 
व्यक्ति-समृह--ऐसी होती है, जिसके द्वारा राज्य अपनी प्रमुख सता. 
का उपयोग करता है। यह संस्था किसी के अधोन नहीं होती, इसकी 
आज्ञा राज्यभर में सबको शिरोधाय होती है। इस संस्था की शक्ति 
को प्रभुत्वन्शक्ति कहते हैं, ओर इसकी आज्ञाओं या आदेशों को 
कानून । 

राज्य की प्रमुत्व-शक्ति अपरिमित तथा अबाधघ द्ोती है। यदि 
कोई दुसरी छंस्था इसमें बाधक द्वो सकती है, तो फिर वही संस्था प्रझुत्व- 
शक्तिवाली समझो जायगी; राज्य की प्रभुत्व-शक्ति नहीं रहेगी, और 
. परिणाम-स्वरूप राज्य मी वास्तव में राज्य न रहेगा। राज्य और 
. अ्रभ्ुत्व का एक दूसरे से अनिवार्य और अंट्ट सम्बन्ध है। राज्य के 
_ बिना प्रशुत्व नहीं, और प्रभुत्व बिना राज्य नहीं । 


दर 
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प्रशुत्व-शक्ति वे; लक्षश--अन्याभ्य लेखकों में यूनान के प्रसिद्ध 
नीतिश अरस्तू ने ग्रमुत्व-शक्ति की परिभाषा बहुत सरल और स्पष्ट 
तथा व्यवह्ारिक रूप में की है। उसका कथन है कि “प्रभुत्व-शक्ति 
वह है जो ( दूसरे राज्यों से ) युद्ध और शान्ति, मित्रता स्थापित करना 
और संधि भंग करना, आदि विषयों का निर्णय करती है, जो क़ानून, 
प्राण-दंड, अथ-दंड, देश-वहिष्कार, आय-व्यय की जांच, और शासकों 
की परीक्षा का निश्चय ( उनके सेवा-काल की अवधि पूरी होने पर ) 
करती है |” इस परिमाषा के अनुसार, प्रभत्व-शक्ति के मुख्य लक्षण: 
निम्नलिखित हैं 

(१) युद्ध ओर शान्ति का निश्चय करना | 

(२) व्कसाल चलाना । 

(३) क़ानून बनाना | 

(४) प्रजा से कर लेना और उसका व्यय करना | 

(५) अपराधियों पर जुर्माना करना | 

(६) अपनी शासन-पद्धति को निश्चित करना । 

इन लक्षणों के आधार पर, पाठकों को यह विचार करने में. 
सुविधा दोगी कि कोई राज्य वास्तव में कहाँ तक राज्य कहे जाने का 


अधिकारी है | 


प्रशुत्व-शक्ति अबाघ होती हे-- पहले कहा गया है कि 
राज्य की प्रभुव-शक्ति नागरिकों तथा उनके समस्त समूहों पर सर्वोपरि' 
और निर्वाध होती है। राज्य-शासकों से भी ऊपर है। शासक वही 


कार्य तो कर थकते हैं, जिनके लिए राज्य अनुमति दे, इस प्रकार राज्य... 


ज्क 
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का प्रभ्ुत्व आपने ज्षेत्र में सब-प्रधान दोता है। किन्तु यह तो राज्य के 
भीतर की बात हुई । बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप से मी राज्य मुक्त रहता 
है।* यदि ऐसा न हो तो फिर उसकी स्वतंत्रता ही क्यों हुईं। राज्य 
की प्रमुख-शक्ति अ्विभाज्य होती है, राज्य में उसका पूर्णाधिकार होता 
है | जिस प्रकार एक मियान में एक ही तलवार रहती है, उसी प्रकार 
एक राज्य में एक ही प्रशुत्व-शक्ति रह सकती है, उसमें दूसरे का 
दख़ल नहीं हो सकता। दूसरी प्रभुत्व-शक्ति के हस्तत्ञेत हो सकने का 
अर्थ यह होगा कि उस राज्य की प्रभ्॒ुत्व-शक्ति अपूर्ण या विभाजित 
है ओर यह अस्वाभाविक है | 

.._ राज्य की प्रभुंख-शक्ति के पूर्णाधिकारी द्वोने के सम्बन्ध में 
लेखकों में बड़ा मतभेद रहा है। प्रोफ़ेसर वर्गत के इस कथन का 


खूब विरोध हुआ है कि मैं व्यक्ति या व्यक्ति-समूहों पर राज्य . 


की प्रभुत्व-शक्ति को अपरिमित, पूर्ण ओर व्यापक मानता हूं। 
परन्तु भमली-माँति विचार करने पर यह स्पष्ट हो जायगा कि इसमें विरोध 
करने योग्य कोई बात नहीं है। राज्य मनुष्यों का संगठित समाज है, 
... उसकी उल्त्ति ही तब होती है, जब उसके ज्ञेत्र के व्यक्ति राज्य का 
नियंत्रण मानते दों शौर उसकी आश्ञाओं अर्थात्‌ क़ाबूनों का पालन 


करते हों। राज्य का अस्तित्व तमी तक है, जबतक कि व्यक्ति उसके 


“प्रायः राज्य अन्तर्राष्ट्रीय नियमों, समभझौतों, संधियों और कानूनों के अनुसार 


कार्य करता है.। पर इससे उसको प्रभ्भुल-शक्ति में अन्तर नहीं आता । कारण कि वह _ 


'अन्तर्जातीय नियमों आदि का विचार स्वेच्छा से, अपने तथा अन्य राज्यों के हित्त 
की दृष्टि से, करता हैं । | | 


# 
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अनुव्तों हैं | इस प्रसंग में सुप्रसिद्ध अंगरेज़ नीतिन्ष जान-आस्टिन का 
का कथन है कि यदि कोई निश्चित और समर्थ व्यक्ति (या व्यक्ति-समूह) 
ऐवा हो, जो किसी के भी अधीन न होते हुए अपनी आज्ञा समाज के 
अधिकांश भाग पर चलाता हो तो वह व्यक्ति (या व्यक्ति-समूह ) 
उसप्त समाज में प्रभु है, और वह समाज राजनेतिक और स्वतंत्र 
समाज है । 

प्रशुख-शक्ति के सिद्धान्त की आलोचना-- 
अम्ुुत्व-शक्ति के सिद्धान्त पर अनेक आलोचनाएं हुई हैं। कुछ विद्वानों 
का मत है कि राज्य को लोगों के वैयक्तिक धमें तथा जीवन में हस्तक्षेप 
करने का अधिकार नहीं। परन्तु वैयक्तिक धमे ओर जीवन का क्षेत्र क्या 
हो, जिसमें राज्य हस्तक्षेप न कर सके, इसका निर्णय भी तो जनता की. 
बहु-सम्मति से होता है । इस प्रकार प्रमुत्व-शक्ति का प्रतिबन्ध-रहित 
होना एवं पूर्वोक्त आक्षेप का महत्व-दीन होना स्पष्ट है। 

प्रभुत्व-शक्ति पर विशेष विचारणीय आज्षिप सर हेनरी मेन का है | 

यह मद्दाशय भारतवर्ष में सात वर्ष तक सरकार के क़ाबून-सदस्य रहे 
थे। इन्होंने अनुभव किया कि प्राचीनकाल में मारतवर्ध आदि पूर्वीय 
राज्यों में क्ामून बमाने का भाव नहीं रहा है। प्राचीन प्रथा और नियम 
के अनुसार ही शासन दोता रद्द । स्वेच्छाचारी शासक भी मनसाने 
नये क़ानून न बनाते थे | इस प्रकार यहाँ प्रभुत्व-शक्ति ऐसी अपरिमित 
कभी नहीं हुई कि वह प्राचीनप्रथाओं और प्राचीन-नियमों की अवहेलना 


. करे बरन्‌ वह तो सदैव इनके द्वारा परिमित रही दै। यह बात कुछ रे 


अंशों में आधुनिक पाश्चात्य देशों के सम्बन्धमें भी चरितार्थ होती है |. 























१५४ घरल नागरिक शास्त्र 


इस दृष्टि से मेन ने यह प्रतिपादन किया कि प्रमुत्व-शक्ति को अपरिमित 
या प्रतिबन्ध-रदहित नहीं कहा जा सकता । 

इस विषय में कुछ राजनीतिशों का कथन है कि प्रभुत्व-शक्ति का' 
सिद्धान्त आधुनिक राज्यों के सम्बन्ध में ही चरितार्थ होता है । अन्य 
लेखकों ने प्राचीन और मध्य-कालीन राज्यों पर भी प्रभ्ुत्व-शक्ति का 
विद्वान्त लगाने, ओर साथ ही पर हेनरी मेन द्वारा किये हुए पूर्वोक्त 
आज्ञेप से बचने के लिए राज्य ओर कानून का अथ व्यापक कर दिया 
है। वे क़ानून के अन्त्गंत समाज के उस आचार-विचार को भी 
सम्मिलित करते हैं जिसको राज्य ने मान्य करके नियम का स्वरूप 
प्रदान कर दिया है | 

राज्य की प्रशुत्व-शक्ति कहाँ होती है ?--प्रत्येक राज्य *“ 
में ऐसी शक्ति होती है जो सर्वोपरि या सर्वोच्च होती है; पर वह शक्ति 
कहाँ पायी जाती है ! उसका निवास-स्थान कहाँ है ! इस विषय पर 
विचार करने के लिए एक स्वतंत्र राज्य का उदाहरण ले। इंगलेंड का 
उदाहरण सहज ही समझ में आ सकता है। यद्यपि यहाँ क़ानून से 
बादशाह समस्त शक्ति का खोत है, वह सब काय अपने प्रधानमंत्री के 
. परामर्श से करता है। प्रधानमंत्री को अन्य मंत्रियों का सहयोग प्रास 
होता है। और, सब मंत्री ब्रिटिश पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदायी होते हैं | 
इस प्रकार पालिमेंट को ही कानूनी प्रभ्र॒ताप्राम है। पालिमेंट का 
परिभाषिक अर्थ बादशाह के अतिरिक्त सरदार-सभा और प्र तिनिधि-सभा 
है। जिस क़ानून को वह बनाती है, वह बैध होता है; किसी न्यायालय 
.. में उसके औवित्य या न्यायानुकूलता का प्रश्न नहीं उठ सकता; परम्परा... 


7 थी 

















राज्य की प्रभुत्व-शक्ति श्श्छूः 


रिवाज या पुराने क़ानून या अधिकार-पतन्र ड्स प्रयोग में बाघक नहीं हो 
सकते | कोई संध्या उसे रद्द वा वंशोधित नहीं कर सकती । किसी 
नागरिक का कोई ऐसा अधिकार नहीं है, जिसे पालिमेंट रह न कर 
सके | 

अच्छा, संयुक्त-राज्य-अमरीका में प्रभुत्व-शक्ति का निवास कहाँ 
है ! यहां प्रभुत्व शक्ति के निवास-स्थान की बात कुछ पेचीदा है । 
यहाँ की भिन्न-भिन्न रियासतों की प्रबन्धक तथा व्यवस्थापक (नियामक) 
शक्तियाँ परिमित हैं। इसी प्रकार संघ सरकार के राष्ट्रपति तथा काँग्रेस 
में से प्रत्येक की, तथा सम्मिलित रूप से दोनों की, शक्तियाँ भी परिमित 
हैं| ब्रिटिश पार्लिमेंट की तरह अमरीका की कांग्रेस को मनचाहा क़ानून 
बनाने का अधिकार नहीं है। न्यायालय में संघ सरकार तथा प्रत्येक 
(रियासत के बनाये कानून की न्‍्यायानुकूलता पर विचार हो सकता है, 
और अगर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उक्त कानून अमरीका 
के शासन-विधान के विपरीत है तो वह उसे रद्द कर सकता है। परन्तु 
इससे यही तो अभिप्रायः निकला कि अमरीका में कांग्रेस, राष्ट्रपति 
अथवा (अमरीका की) रिवासतों में से किसी एक को प्रभु त्व-शक्ति 
प्राप्त नहीं है। मुख्य अधिकारी कोई और ही है। यहाँ प्रभुत्व-शक्ति उस 
संस्था के पास है. जिसे मनचाह्ा क़ानून बनाने का--अथात्‌ू अमरोका 
. के शासन-विधान का संशोधन करने का कानूनी अधिकार है |* इस 


#कॉग्रेस के दो-तिहाई सदस्य, या विविष रियासर्तों के तीन-चौथाई व्यवस्थापकों 





'ह्वारा अनुमोदित विशेष सभा के सदस्य, अमरीका के शासन-विधान की बदल ., -..॥ 


सकते है । 
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संस्था के बनाये नियमों पर न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है। 
इसके अधिवेशन केवल विशेष दशाश्रों में ही होते हैं। तथापि 
सिद्धान्तत; इसका अस्तित्व है । 

राजनेतिक पशुत्व-शक्ति ओर जनता-- कुछ लेखकों के 
विचार से प्रझुत्व-शक्ति की एक कल्पना क़ानूनी है और दूसरी राज- 
भैतिक । कानूनी प्रसुत्व-शक्ति वह है जिसका अस्तित्व केवल कानून 
की दृष्टि से हो, राजनैतिक प्रभुता का सम्बन्ध दैनिक अर्थात्‌ व्यव- 
हा रिक राजनीति से होता है। स्वेच्छाचारी या अनियंत्रित राज्यों में राजा 
में प्रशुत्व-शक्ति मानी जाती है, क़ानून से वही सर्वे-सर्वा, कर्ता-घर्ता' 
है। परन्तु बहुधा वह कुछ विशेष कार्य नहीं करता, करने-घरनेवालले 
तो उसके मंत्री आदि होते हैं, वास्तविक या राजनेतिक प्रथ्॒त्व इन्हीं 
का होता है। कहीं-कहीं पुरोहित, सेनापति, पूजीपति आदि राज्य के 
वास्तविक ( राजनैतिक ) प्रभु होते हैं; कहने-सुनने को (क्रानून से ) 
प्रभु-पद राजा आदि का रहता है । 

फ्रांस की राज्य-क्रान्ति के बाद यह विचार फैला कि राजनेतिकः 
प्रभुत्व जनता के द्वाथ में है, जनता दी समस्त अधिकार ओर सत्ता का 
खोत है | जनता ही राज्य को बनाती है, और एक विशेष प्रकार की 
शासन-पढति प्रचलित करती है, वह्दी ( जनता ) जब चाहे शासकों 
को पदच्युत कर सकती है, शासन-पद्धति का स्वरूप बदल सकती है । 
प्रजा-तन्त्र राज्यों में जनता अपने व्यवस्थापकों ( नियामकों ) को, और 
कहीं-कहीं अपने शासकों के चन॑ती है । निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ 
इन व्यवस्थापकों और शासकों का नया निर्वाचन द्वोता है। 
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राज्य की प्रभुत्व-शक्ति १२७- 


ऊपर कहा गया है कि इंगलेंड में प्रभुत्व-शक्ति ब्रिटिश पालिमेंद- 
के हाथ में है। वहाँ केवल क़ानूनी प्रश्यता का आशय लिया जाना 
चाहिए.। राजनैतिक प्रभुता तो वहाँ जनता की ही समकनी होगी । 
बात यह है कि पाल़िमेंट के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, वे जनता' 
के विचारों और इच्छाओं को अवदेलना नहीं कर सकते | उन्हें वही . 
कानून बनाने का विचार करना पड़ता है, जिसे, उनकी समझ से,. 
जनता का प्रभावशाली भाग चादइता है। “वे अपनी पक्ष के समर्थन 
में जनता की इच्छा की ही बात कहते हैं। 

यहाँ हमने इंगलैंड के सम्बन्ध में विचार किया है। यद्द एक वेध' 
राजतंत्र है। अन्य बेध राजतंत्र या प्रजातंत्र राज्यों के विषय में 
भी यही बात ( प्रभुत्व-शक्ति का जनता में होना ) सहज ही समझ में 


आ सकती है। परन्तु अवैध राज-तंत्र में यद बात कुछ अस्पष्ट रहती 


है। वहाँ राजा दी क़ाबून बनाता है और वद्दी उसका पालन करावाः _ 
है इस प्रकार वह्दी व्यवस्थापक और शासक होता है । यही नहीं, उसके 
बारे में तो यह कद्दावत ढीक दी है कि “राजा करे सो न्याय”! । ऐसा: 
प्रतीत होता है कि राजा में ही प्रभुत्व-शक्ति रहती है। परन्तु इसः - 
सम्बन्ध में विचार करना होगा कि उपयु क्त राजा भी प्रायः किसी न. 
किसी मित्र, मंत्री, सेनापति, पुरोहित आदि से विचार-विनिमय करता 
है, सलाद लेता है, चाहे वह नियमित रूप में न दो। प्राचीन भारत 
में जबकि एक तंत्र राज-पद्धति बहुत प्रचलित थी, राजा स्वयं-क्रानून 


नहीं बनाते थे, वरन्‌ धमशास्रों में वर्णित कानूनों के अनुसार शासन 


करते थे। नये क़ानून बनाने, या कानूनों की व्याख्यां करने का काम 
के 2 का 


के 











श्श्थ सरल नागरिक शाख्र 


-बिद्वान ब्राह्मणों आदि का के, और ये लोग जनता के भावों, विचारों 
तथा उसकी आवश्यताओं का चथेष्ट ध्यान रखते थे। इस प्रकार 
एक-तंत्र राज्य में मी प्रभुत्व-शक्ति का निवास-स्थान अन्ततः जनता में 
'ही होना सिद्ध छोता है ।* 
एक विद्वान का कथन है कि 'प्रशुत्व उसीका होता है, 
शक्तिशाली है। जो आज्ञा का पालन करा सके और राज्य के 
नियंत्रित रखे, उसी को राज्य का प्रभु समझना चाहिए । यदि दम 
जनता को प्रभुत्व-शक्ति-सम्पन्न मान तो क्या समस्त जनता शक्तिशाली 
'होती है ? जनता में तो बालक, बूढ़े, स््रियाँ ओर रोगी भी होते हैं | फिर 
संगठित तथा नियंत्रित जनता और असंगढित तथा अनियंत्रित जनता सें 
-भी बहुत अन्तर है । 
क्या जनता के राजनेतिक प्रभुत्व का अथ निर्वाचकों की प्रशुत्व- 
शक्ति समभा जाय ? अनेक राज्यों में निर्वाचक कुल जनता में से आधे 
सेल्ेकर पंचमांश या इससे भी कम होते हैँ। क्या इन्हें ही जनता समझा 
जाय ! परन्तु ये तो निर्धारित समय पर केवल प्रतिनिधियों का चुनाव 
'करते हैं, ओर कुछ नहीं करते। फिर इन्हें प्रसुतव-शक्ति-सम्पन्न केसे 
_ माना जाय! जिन राज्यों में, किसी विशेष विषय पर, अथवा कोई 
विशेष नियम बनाने के लिए, निर्वाचकों का मत ल्लेने की पद्धति है, 


जननी भनिनन+-+। 





*जान आस्टिन का मत है कि अभुल्॑-शक्ति ऐसे ख़ास व्यक्ति या व्यक्ति-समूह 
'के हाथ में रहती दे, जो निश्चित या. प्रत्यक्ष हो। परन्तु जनता में यह बात नहीं 
होती । जनता का कोई निश्चित ,स्वरूप नहीं हैं, कोई खास व्यक्ति या व्यक्ति- 
_ समूह अपने आपको वास्तव में जनता नहीं कह सकता । 


क्र 




















राज्य की प्रशुत-शक्ति ११९ 


वहाँ उस सीमा तक अवश्य ही शासवं-कार्य में उनका कुछ विशेष 
अधिकार माना जा सकता है; परन्तु स्मरण रहे कि अधिकांश निर्वा- 
चकों पर उनके सम्बन्धियों तथा पेसेवालों आदि का इतना प्रभाव 
पड़ता है. कि वे अपने स्वतंत्र मत का उपयोग बहुत कम करने पाते 
हैं। इस प्रकार निर्वाचकों को भी प्रभु का आधार मानना कहाँ 
तक ढीक है ? 
अच्छा अब प्रतिनिधियों की बात लें। आजकल प्रतिनिधि-निर्वाचन 

कार्य बहुत कष्ट और व्यय-साध्य है। अधिकाँश स्थानों में या तो धनी- 
मानी व्यक्ति प्रतिनिधि चुने जाते हैं, या ऐसे व्यक्ति जिनको धनी» 
सानियों का समथन प्राप्त हो । फिर दलबन्दी का युग ठहरा | जिस दल 
का व्यवस्थापक सभा में बहुमत होता है, वह्दी दल मंत्रि मंडल बनाने 
. में सफल होता है, शासन-सूत्र उसी के हाथ में रहता है। अन्य दलों 
में जो सब से बलवान होता है, वह इस बात की प्रतीक्षा में रहता है 
कि कब उसके लिए. अनुकूल समय आवे और कब उसका बहुमत 
बन सके | हिसाब लगाने पर मालूम हो सकता है कि बहुधा पदारूढ़ 
दल वास्तब में जनता के बहुत थोड़े माग का ही प्रतिनिधित्व करता । 
है। जो लोग निर्वाचन-कार्य में, आर्थिक वाधाशं के कारण सफल 
. नहीं होते, अथवा प्रतिनिधि निर्वाचित हो जाने पर भी दलबन्दी में 
अनुराग नहीं रखते, उनकी शासन-कार्य में कुछ नहीं चलती । फिर 
भी आधुनिक प्रतिनिध्यात्मक शासन को जनतंत्र या जनता का ही - 

राज्य कहा जाता है। बात यह है कि जनता को शासन-कार्य में. 

भागीदार बनाने का श्रभी कोई इससे द बेहतर तरीका, मात्रूम नहीं दो. 

९ ३ मी 
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सका है। इस सम्बन्ध में प्रगृत्न चल रहा है। सम्भव है, धीरे-धीरे इस 
दिशा में कुछ सुधार हो और कालान्तर में, शासन में अधिकाधिक 
जनता की शक्ति का उपयोग द्ो। अस्तु, चाहे निर्वाचन-पद्धति और 
दल-निर्माण आदि में सुधारों कौ कितनी ही आवश्यकता हो, यह तो 
स्वीकार करना ही द्वोता हे कि राज-सत्ता या प्रभुत्व-शक्ति का निवास, 
ओऔर किसी की अपेक्षा जनता में ही अधिक है। 


विशेष वक्‍तव्य---यहाँ यह प्रश्न भी उढ सकता है कि जब 
जनता में प्रशुत्व-शक्ति का निवास है तो वह शासकों का अत्याचार क्यों 
सहती है। बात यह है कि जनता में अशान होता है, उसे अपनी 
शक्ति का बोध नहीं होता, उसमें संगठन का अभाव होता है, 
बह अपने बल का ययेष्ट उपयोग करने की अत्युत्तम विधि नहीं 
जानती, उसके, भिन्न-मित्न भागों में, विभाजित होने से और उन भागों 
के आपस में लड़ने-कगढ़ने से उसको शक्ति नष्ठ हो जाती है तो राजाओं 
का जोर बढ़ जाता है, बह मनमाना शासन करते हैं। जनता की यह 
बिचार ही नहीं होता कि राजा के कार्य का विरोध कर उसे 
: सत्पथ पर लाने का प्रयत्न करे। तथापि उस दशा में भी ऐसे अनेक 
उदाहरण मिलते हैँ जब राजाओं का अत्याचार बहुत अधिक होने 
लगा और वह प्रजा की सहन-शक्ति को लाँच गया, वो प्रजा में 
क्रमश: विद्रोह को भावना जांश्त हो गयी और वह यहाँ तक 
बढ़ी कि अन्ततः राजा को अपने अधिकार और पद से हाथ 
बोनों पढ़ा। कि 55 आप हक 
: अस्त; अवध्प्रत्यक सभ्य समाज में यह बात मानी जाती है कि 
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राजनैतिक प्रभुत्व का निवास जनता ,में है, चाहे वह अपनी 
शक्ति कुछु विशेष अधिकारियों को ही क्‍यों न देदे। अतः उन्नत 
समाजों में बिना विद्रोह के ही जनता शासन-पद्धति में आवश्यकता- 
नुसार पारिवर्ततन और संशोधन कर लेती है। हाँ, प्रभुत्व-शक्ति 


की दृष्टि से संसार में वास्तविक जनता का युग झओोने में अभी 
वि्मम्ब है। | 





















बारहवाँ परिच्छेद 
श्ज्य ओर व्यक्ति 


“5०2 कि5:४-59-- 


फ्िवते परिच्छेद में यह बताया गया है कि राज्य की प्रशुत- 


शक्ति अपरिमित, निर्वाध और पूर्ण द्ोती है। तो क्या राज्य में व्यक्ति 
या नागरिक की कोई स्वतंत्रता नहीं होती ! क्या प्रभ्न॒त्व-शक्ति के साथ 
व्यक्ति-स्वातंत्र्य का सामंजस्य नहीं है ! 

क्या राज्य की उत्पत्ति से पूवे मनुष्य स्वतंत्र था १- 
... आये यह समझा जाता है कि ग्रारम्मिक अवस्था में, जब राज्य का 
प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, मनुष्य प्राकृतिक या नैसर्गिक जीवन व्यतीत 
करता था, तो वह स्ंथा स्वतंत्र था; जो जी में आता वह करता और 
: जहाँ इच्छा होती, वहाँ जाता। राज्य की उत्पत्ति के बाद मनुष्य के 
स्वच्छुन्द जीवन में बाधा उपस्थित हो गयी । उसके कार्यों पर नियंत्रण 
होने लगा | अब वह अपनी मनमानी कारवाई नहीं कर सकता, राज्य 
से उसकी स्वच्छुन्दता वि्ुत होगयी । इस कथन में कहां तक सच्चाई 
है ! क्‍या वास्तव में, राज्य की उत्पत्ति के पूर्व मनुष्य स्वतंत्र जीवन 
व्यतीत करता था! द 


नल 
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उस अवस्था कौ कल्पना करो, जब मनुष्य पर किसी प्रकार का 
नियंत्रण न हों। मोहन के मन सें आया, उसने गोविन्द की कोई चीज़ 
'उठाली, सोहन को पीटा और यमुना को अपशब्द कहा | इस दशा में 
मोहन बलवान है, वह स्वच्छुन्दता का व्यवहार कर रद्दा है । अब यदि 
_कैवल उसी की दृष्टि से विचार करना हो तो कहा जा सकता है कि 
उस समय॑ स्वतंत्रता थी | परन्तु मनुष्य अकेला नहीं रहता, वह समाज 
में रहता है, और हमें समाज की दृष्टि से ही विचार करना है । 
सामाजिक जीवन में वेयक्तिक स्व॒तंत्रता--उपयुक्त उदा- 
हरण में मोहन की स्वतंत्रता का अर्थ गोविन्द, सोहन ओर यमुना की 
: स्वतंत्रता का अपहरण है। इसी प्रकार, अन्य उदाहरण लेकर यह 
दर्शाया जा सकता है कि यदि मोहन बीस आदमियों की मंडली में सबसे 
बलवान है, और अपनी स्वतंत्रता के उपभोग में सब को कष्ड पहुँचाता 
है, तो समाज की दृष्टि से यहाँ स्वतंत्रता का अभाव ही है। यदि मोइन 
अकेला रहता तो वह चाहे जहाँ जाता, और चाहे जो वस्तु लेता, वह 
अपनी प्राकृतिक या नेसर्गिक स्वतंत्रता का पूर्ण उपयोग कर सकता 
था | परन्तु यह बात तो है नहीं, बह समाज में रहता है। और, समाज 
में व्यक्तियों को ऐसी स्वतंत्रता नहीं रह सकती । आज दूसरे लोगों को 
मोहन के विरुद्ध शिकायत है, कल ऐसा अवसर आ सकता है कि कोई 
मोहन को सताने लगे, तब मोहन को उसके विरुद्ध शिकायत होगी। । 
निदान, समाज में व्यक्तियों की सुख-शान्ति और वैयक्तिक स्वतंत्रता. 
अभीष्ठ है तो मोहन और उसके जैसे और भी सब व्यक्तियों के... 
उन कार्यों का नियंत्रण करना द्ोगा, जिनसे दूसरों को द्वानि होती है... 


ध्; / 
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था कष्ट पहुँचता है। यदि यह: नियंत्रण करने वाली सत्ता अपूर्ण हुई, 
उसे अपने अधिकार के उपयोग करने में कुछ बाधा रही तो उसी सीमा 
तक वह उमाज में व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रह्ता करने में असमर्थ 
रहेगी | इस प्रकार व्यक्ति-स्वातंत्य के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है 
के कोई शक्ति ऐसी हो जिसका सब व्यक्तियों पर अपरिमित, निर्वाच 
ओर पूर्ण नियंत्रण हो । जब राज्य का निर्माण व्यक्तियों कौ जाननमाल 
की सुरक्षा आदि के लिए. किया जाता है वो राज्य की शक्ति अवश्य 
ही अपरिमित, निर्वाध और पूर्ण होनी चाहिए. । किसी नागरिक का 
राज्य के विरुद्ध अधिकार नहीं माना जा सकता, बिना भेद-भाव के 
सभी नागरिकों पर राज्य की पूर्ण सत्ता होनी चाहिए | 

अराजकता की दशा में कुछ व्यक्ति-विशेष मनमाना कार्य करते 
. हैं, दूसरों के कार्य-व्यवहार में हस्तक्षेप करते और उन्हें द्वानिया 
क्षति पहुँचाते हैं। इसके अतिरिक्त यद भी होता है कि किसी चीज़ 
को सभी आदमी लेना चाहते हैं। इससे आपस में झगड़ा होता है, मार- 
._ प्री की नौबत आती है और अनेक व्यक्ति हताइत हो जाते हैं; भावी 
.. कलइ की नींव पड़ जाती है, समाज छिन्न-भिन्न हो जाता है । इसलिए 
समाज की दृष्टि से, अधिकांश व्यक्तियों के विचार से, अराजकता 
अबवांछुनी य है । : शज्य का निर्माण करके, समाज के व्यक्ति सनमाने 
कार्य करने या सनचाद्दी चीज़ प्राप्त करने के अधिकार पर राज्य 
का नियंत्रण स्वीकार करते हैं। इस प्रकार राज्य के प्रादुर्भाव से 
व्यक्तियों के अधिकार सीमित हो जाते हैं | 


स्मरण रहे कि वास्तव में स्वतंत्रता और बात है तथा स्वच्छुन्दता 
। हे £ ८ 
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या उच्छुछुलता और बाव। दोनों क़ो एक समझना भर्यकर मूल 
है | दोनों में ज़मीन आसमान का अन्तर है | स्वच्छुन्दता का आशय, 
बिना किसी व्यक्ति या संस्था का लिहाज किये मनमाना कार्य करने 
का है। स्वच्छुन्द व्यक्ति किसी के सुख-दुख या हानिन्‍लाभ का 
विचार नहीं करते। यह खमाज के लिए अद्वितकर है, बहुत 
अनिष्टकर है। इसी प्रकार यदि स्वतंत्रता का अर्थ बिना किसी भी 
प्रकार की बाधा के, जो जी में आये, वह करने का लिया जाय, तो 
ऐसी स्वतंत्रता सम्भव या व्यवद्यरिक नहीं है। समाज में एक-से-एक 
अधिक बलवान हैं, इस प्रकार एक की स्वतंत्रता में दूसरा बाधक हो 
सकता है, दूसरे की स्वतंत्रता में तीसरा बाधक हो सकता है। इसी 
प्रकार यह क्रम चलता रहेगा, यहाँ तक कि अन्त में एक ही व्यक्ति 


: ऐसा रहेगा, जिसकी स्वतंत्रता में कोई अन्य व्यक्ति बाधक न हो सके । _ 


पर उसकी स्वतंत्रता में भी कोई अन्य दो या अधिक व्यक्ति मिलकर 

बाधक हो सकते हैं। इस प्रकार किसी की भी स्वतंत्रता स्वेथा निर्वाच 
हीं हो सकती | । 2 

इंससे स्पष्ट है कि ऐसी निर्वाघ ओर पूर्ण स्वतन्त्रता सब व्यक्तियों 

को एक-साथ एक ही समय में नहीं हो सकती। ऐसी स्वतन्त्रता न 


राज्य के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, और न उसके बिना ही । अतः 
स्वतन्त्रता का अथ दूसरों को कम-सें-कम हानि पहुँचाते हुए अपनी ... 


इच्छाओं को पूरा कर सकने का लिया जाता है। समाज में कोई 


व्यक्ति अपने व्यवद्वार में वहाँ तक ही स्व॒तन्त्र रद्द सकता हैः जहाँ... 


तक कि वह दूसरों की स्वतन्त्रता में बाधा उपस्थित न करे | एक की. 


डे 
क्र 
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स्वतन्त्रता का आशय, दूसरों को स्वतन्त्रता पर आधात पहुँचाना 


नहीं है। वह स्वतन्त्रता ही क्‍या हुई जो सब नागरिकों के लिए 


समान रूप से न हो | 
हरवर्ट स्पेन्सर ने बहुत ठीक कहां है कि एक आदमी अपनी 
इच्छानुसार कार्य करने में स्वतन्त्र है, बशर्ते कि वह किसी दूसरे 
आदमी की वेसी स्वतंत्रता में बाधक न हों। अथवा हम यों भी 
कह सकते हैं कि मनुष्य को वैसा काय करने की स्वतन्त्रता नहीं 
दोनी चाहिए, जेसे कार्य की स्वतन्त्रता वह दूसरों को देने को तेयार 
नहीं है। उदाहरणवत्‌ में नहीं चाहता कि कोई मेरा माल चुरावे, 
मुझे मारे-पीठे या गाली दे, तो मुझे भी ऐसी स्वतन्त्रता नहीं मिल 
सकती कि मैं किसी दूसरे का माल चुराऊँ, किसी को मारू या अपशब्द 


. कहूँ। यदि स्वतन्त्रता की यह मर्थादा न रहेगी तो समाज का जीवन 


कितना संकटमय हो जायगा, यह स्पष्ट द्वी है । 

समाज में स्वतन्त्रता की मर्यादा रखने के लिए, जिसकी लाढी 
उसकी भेंसः न होने देने के लिए, यह आवश्यक है कि मनुष्यों के 
पारस्परिक व्यवद्वार की सुविधा के लिए कुछ नियम या क़ानून रहें, 
जिनका सब व्यक्ति पालन कर | कानून का उद्देश्य यह होता है कि 
मनुष्य सुख-शान्ति का जीवन व्यतीत करे, परन्तु उसके किसी कार्य- 
व्यवहार में दूसरों की हानि, असुविधा या कष्ड आदि न हो। 
साधारणतया आदमी कानून को स्वतन्त्रता में बाधक समझा 
करते हैं। वे यह नहीं सोचते कि कानून और स्वतन्त्रता का परस्पर 
_घनिष्ट सम्बन्ध है। वे तो इन्हें सर्वथा बे-मेल मानते हैं। उनका 


कक; 


६24 
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कथन है कि जहां कानून होगा, वहाँ स्वतन्त्रता नहीं रह सकती । परतल्तु 
विचार करने पर यह ज्ञात हो सकता है कि इस कथन में कुछ सार 


नहीं है। ऊपर उदाहरण द्वारा यह बताया जा चुका है कि स्वधा 
अमर्यादित स्वतन्त्रता केवल उसी दशा में सम्भव है, जब अकेले एक. 
ही व्यक्ति की बात हो | समाज में, जहाँ अश्रनेक आदमी मिल-जुलकर 
पास-पास रहते हैं, वेसी स्वतन्त्रता व्यवह्ारिक नहीं है, हितकर भी 


नहीं है | राज्य में नागरिकों को वही स्वतन्त्रता रहती है, जो सब के 


लिए, सम्भव होती है। इसी स्वतन्त्रता का क़ानून द्वारा अनुमोदन होता 


है; इसी की रक्षा कानून करता है। 


अब यह अच्छी तरह ध्यान में आ सकता है कि वास्तविक अर्थात्‌ 
व्यवह्रिक स्वतन्त्रता का राज्य की नियमन्त्रक शक्ति से कोई विरोध: 


नहीं है। मुझे दूसरे व्यक्तियों के हस्तत्ञेप से मुक्ति तभी मिल सकती 


है, जब उस हस्तक्षेप को बल-पूवक रोक सकनेवाली शक्ति का अस्तित्व- 

| हो। यह शक्ति राज्य में होती है । नागरिक अपने कार्य में दूसरों के... 
हस्तक्षेप. और बाधाओं से बचना चाहते हैं तो इसका उपाय यही 
है कि वे राज्य की सत्ता को अपरिमित, निर्वाध और स्वृतन्त्र माने ३- 

. यही बात राज्य की प्रभत्व-शक्ति के सिद्धान्त में निहित है। नागरिकों 

को व्यवह्ारिक स्वतन्त्रता का उपभोग करने के लिए राज्य की  - 


प्रभतव्व-शक्ति मान्य करनी होती है । 


वेयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा---नागरिकों की. वैयक्तिक 
स्वतंत्रता पर निम्नलिखित दो तरह से आघात पहुँचने की सम्भावना - 


हुआ करती है 


कै 
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(१) जबकि एक नागरिक (व्यक्ति या व्यक्ति-समूह ) के कार्य- 
 ज्यवह्ार में दूसरा नागरिक (व्यक्ति या व्यक्ति-समूह) अ्नुवित हस्तक्षेप 
करता है; अर्थात्‌ जब नागरिकों का आपस में ही ऋगड़ा होता है | 

(५) जबकि सरकार (सरकारी कर्मचारी ) किसी नागरिक के 
अधिकार को अपहरण करना चाहती है; अर्थात्‌ जब नागरिक का 
“सरकार से विरोध हो । 

दोनों दशाओं में राज्य नागरिकों की बेयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा 
करता है। जब दो नागरिकों का पारस्परिक झगड़ा होता है तो यह 
निर्णय करना द्वोता है क़ानून को दृष्टि से किसका पक्ष उचित 
है और किसका अनुचित | इसके लिए राज्य में स्थान-स्थान 
पर दीवानी तथा फ़ोजदारी आदि के सरकारी न्यायात्रथ स्थापित _ 
रहते हैं। छोटे न्यायालयों के फ़ेसलों की अपील बड़े न्यायालयों 
में हो सकती है, जिससे यदि यह आशंका हो कि निचले न्यायालय 
में निर्णय ठीक नहीं हुआ, तो उसका पुनर्विचार था संशोधन 
हो सके । | 

सरकार (अथवा उसके किसी अधिकारी) को भी यह अधिकार 
नहीं है कि नागरिकों की वेयक्तिक स्वतंत्रता का अपहरण करे। उन्नत 
राज्यों में ऐसी व्यवस्था रहती है कि यदि सरकार नागरिकों के अधि- 
कारों में इस्तक्षेप करें तो वे अपनी रक्षा कर खकें | शासन-पद्धति की 
कुछ धाराएँ इसी उद्देश्य से बनायी जाती हैं; क्योंकि शासन-पद्धति 


में संशोधन तथा परिवर्तन करने का अधिकार नागरिकों (अर्थात्‌... 


उनके प्रतिनिधियों ) को ही द्वोता है, अतः जब ऐसा प्रतीत होता है कि 


५० की 
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वतंमान धाराएँ नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं 
हैं, तो उनमें आवश्यक परिवर्तन या परिवद्धन कर दिया जाता है। 


इसलिए. अधिकारियों को सदसा यद्द साहस नहीं होता कि नागरिकों 


को वैयक्तिक स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का आघात कर | हाँ, जिन 
राज्यों में व्यवस्थापक सभाएँ यथेष्ट अधिकार-सम्पन्न नहीं हैं. अर्थात्‌ 


जहाँ नागरिकों को शासन-पद्धति में आवश्यक परिवतन आदि करने 


का अधिकार नहीं है और जहाँ न्योयालय मी पूर्ण स्वतंत्र नहीं हैं, 
वहाँ सरकार द्वारा वैयक्तिक स्वतंत्रता पर आचात होने की आशंका 
बनी रहती दै। इंगलैंड में पार्लिमेंट को शासन-पद्धति सम्बन्धी पूण 
स्वतंत्रता है, वह जब चाहे उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकती है । 
उसने नागरिकों की वैयक्तिक स्वतंत्रता सम्बन्धी कई क़्रानूम बना रखे 
हैं। इसके अतिरिक्त, इंगलैंड में वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा में बहाँ 


के न्यायात्रयों का भी बड़ा माग है। वे उपयु क् कानूनों की आलो- 


चना तथा व्याख्या बड़ी उदारता से करते रहते हैं। जब कोई 
_स्वेच्छाचारी अधिकारी --चाहे वह कितना दी बड़ा क्यों न हो--उक्त 


कानूनों की अवहेलना करता है, तो उसे पर्याप्त दंड दिया जाता हे।- 
बहुत समय से वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा होते रहने से, अब तो वहाँ 
उसकी परम्परा दी बन गयी है। नागरिक उसका तनिक भी अपहरण 
सहन नहीं कर सकते । हे 

मरीका में, शासन-विधान में ही वैयक्तिक स्वतंत्रता को सुरक्षा ० 
की व्यवस्था है। कोई राज्य उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। पुनः 


वहाँ संघ न्यायालय है, जो व्यवस्थापक सभा से मी ऊपर है । यदि वहाँ .. 


द्क् 
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कोई क़ाबून शासन-विधान: को भावना के विरुद्ध बन जाय तो संघ- 
न्यायालय उसे तुरन्त रद्द कर सकता है। अस्त, इंगलैंड, अमरीका 
आदि में वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा की विधि कुछ मित्र होते हुए भी 
नागरिकों को प्रायः समान रूप से ही स्वतंत्रता प्राप्त है। योरप 
अमरीका में राज्य-नियम स्पष्ट तथा सुनिश्चित हैं, उनका सम्यक पालन 
किया जाता है और सब नागरिक समान समसके जाते हैं। इससे वहां 
वेयक्तिक स्वतंत्रता पूर्णतः सुरक्षित है । 

राज्य का सावयव सिद्धान्त --राज्य और व्यक्ति के पारस्परिक 
सम्बन्ध को समझाने के प्रसंग में राज्य का सावयव सिद्धान्त भी 
बहुत विचारणीय है। इस सिद्धान्त के समर्थकों का मत है कि 
मनुष्य एक राजनेतिक प्राणी है, राज्य और मनुष्य में बहुत-कुछ 
समानता है। राज्य एक राजनेतिक संस्था है। दोनों शरीरबारी हैं। 
मनुष्य के शरीर के रक्त-विन्दुओं ((७|७) का जो सम्बन्ध शरीर 
के साथ है, वही सम्बन्ध मनुष्यों का राज्य के साथ है। जिस 
प्रकार शरीर के किसी अंग को आधात पहुँचने से समस्त शरीर 
पीड़ा का अनुभव करता है, उसी प्रकार ( वास्तविक ) राज्य को' 
भी अपने किसी नागरिक के पीड़ित दोने पर कष्ट होता है । मनुष्यों 
की ही तरह राज्य उत्न्न होता, बढ़ता और अन्त में नष्ट होता है। 
मनुष्य के भिन्न-भिन्न अंगों की भाँति राज्य के विविध अंग अपना- 
अपना कार्य करते हैं। राज्य मनुष्य का विराट-रवरूप है। भिन्न-भिन्न 
लेखकों ने मानव शरीर के साथ राज्य की तुलना बहुत आकर्षक 
दंग से की है। एक ने मनुष्य के सिर की तुलना राज्य की सर्वोच सत्ता 


हा 
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से मस्तिष्क की राज्य के कानून और प्रथाओं से, इच्छाओं की जजों 


और मजिस्ट्रेटों से, मंह और पेट की व्यापार, खेती ओर उद्योग धंधों 


से, तथा रक्त की सावंजनिक कोष से तुलना की है। इससे इस सिद्धान्त 


का साव सहज ही समझ में आरा सकता है। 

अब॒ तनिक यह भी विचार करें कि इस के विपक्ष में क्या कहा 
जाता है। इस सिद्धान्त के विरोधियों की मुख्य बातें ये हैं :-- 

( क ) शरीर में रक्त विन्दुओं की स्वतंत्र इच्छा या कार्य-शक्ति 


बिक 


नहीं है; वे शरीर के साथ रहने की दशा में, उसकी क्रिया में 


सहायक अवश्य हैं, पर शरीर से प्रथक होने पर उनका उपयोग नहीं 
.. रहता | इसके विपरीत मनुष्य में स्वतंत्र इच्छा या कार्य-शक्ति है, चाहे 
बह राज्य में रहे या अलग | 


(ख ) मनुष्य चेतन प्राणी है, उसका जन्म, विकास और ऊझत्यु 
होती है । उसके शरीर के साथ दी उसके भिन्न-भिन्न अंगों की वृद्धि 
द्वोती हैं; परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि राज्य की वृद्धि के साथ उसके 
आअंग्-भत मनुष्य की भी वृद्धि ही द्वोती हो। बहुधा इसके विपरीत 
भी अनुभव में आता है । इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की भाँति 

ज्य चेतन प्राणी नहीं है । 

(ग) चेतन प्राणी का विकास और विनाश स्वयं प्राकृतिक नियमों 


से द्ोता रहता है, किसी दूसरे के आधार पर नहीं। परन्तु राज्य 
का प्रादुर्भाव, विकास और विनाश मनुष्य के आश्रित है। मनुष्य 
जब चाहे उसमें आवश्यक परिवर्तन या परिवर्दन आदि कर 


सकता है । 
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, दोनों पक्ष की बातों पर विचार करने से प्रतीत होता है कि राज्य 
और व्यक्ति में कुछ समानता तो अवश्य है, पर बह समानता एक अशः 


में द्वी है, पूर्ण रूप से नहीं | अस्तु, मुख्य प्रश्न तो यह है कि इसः 


तुलना से क्‍या निष्कर्ष निकाला जाता है | राज्य के सावयव-सिद्धान्त' 
को स्वीकार करने से यह मानना होता है कि व्यक्ति का स्वतंत्र! 
अस्तित्व नहीं है, वह जो कुछ है, समाज या राज्य का अंग होने से है |: 
अत: व्यक्ति को चाहिए कि अपने-आपको राज्य के अपंण करदे और 
उसकी इच्छा या उद्देश्य की पूर्ति में लगा रहे । इस प्रकार राजनीति 
में व्यक्तिवाद का कोई स्थान नहीं रहता । परन्ठु, जैता कि ऊपर कद्दा 
गया है, राज्य ओर व्यक्ति में समानता पूर्णो रूप से नहीं है; कई बातें 
राज्य के सावयव-सिद्धान्त के विरुद्ध हैं। अ्रतः राज्य ओर व्यक्ति कोः 
तुलना से जो निष्कर्ष निकाला जाता है, वही पूर्ण रूप से उचित नहीं 
है । राज्य और व्यक्ति एक दुसरे से प्रथक्‌ या स्वतंत्र नहीं हैं, दोनों को 
एक दूसरे का सदयोग चाहिए । राज्य नागरिकों की वैयक्तिक स्वतंत्रता 
की रक्षा करे और व्यक्ति राज्य को प्रभ्ुता को मान्य करे। इसमें 
_ कोई विरोधाभास नहीं है; इसका विशेष विचार ऊपर ह्दोदी 
चुका है। हा 

.. स्वतंत्रता का विशेष अथे--राज्य के नियंत्रण में प्राप्त होने- 
बाली वैयक्तिक-स्वतंत्रता को नागरिक स्वतंत्रता (सिविल लिबर्टी), 
कदते हैं। राजनैतिक साहित्य में स्वतंत्रता! शब्द का प्रयोग अन्य अर्थ 


में भी किया जाता है। उदाहरणाथ इससे राष्ट्रीय स्वतंत्रता का भाव 
अहण किया जाता है। जब यह कद्दा जाता है कि भारतवर्ष स्वतंत्र नहीं. 
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है, यह देश स्वतंत्रता-प्राप्ति केलिए आन्दोल्लन कर रहा है, तो स्वतंत्रता 


का अर्थ राष्ट्रीय स्वतंत्रता होता है, जो प्र्येक देश के लिए अत्यन्त 


आवश्यक हे । 
पुनः जब हम यह कहते हैं कि अमरीका या इंगलेड में स्वतंत्र” 
सरकार है तो इमारा आशय ऐसी सरकार से होता है, जो जनता के 
मत से बनी है तथा उसके प्रति उत्तरदायी है, और क़ानून द्वारा 
स्थापित है। इन देशों की राजनैतिक परिस्थिति के दिगूदर्शन के लिए. 
हम उसे बैधानिक या विधानात्मक स्वतंत्रता कह सकते हैं। ऐतिहासिक 
प्रसंग में हम ऐसी सरकार को भी वेधानिक सरकार कट देते हैं, जिसके 
निर्माण या संगठन में राज्य के कुछु द्वी आदमियों ने भाग लिया था, 
सब ने नहीं | उदाइरणवत्‌ इंगलैंड में मताधिकार का विस्तार तथा: 
तत्सम्बन्धी सुधार प्रथम बार त्रिशेषतया सन्‌ श्द३२ ई० में हुआ, उस - 
से पूर्व वा जनता के बहुत थोड़े व्यक्तियों को ही शासन-पद्धति 
निर्धारित करने का अवंसर प्राप्त था | परन्तु चूँकि वे थोड़े से व्यक्ति 
( मतदाता ) भी जनवा का प्रतिनिधित्व करते तथा लोगों को सरकार 


: की ज्यादतियों से बचाने का प्रयत्ञ करते थे, इसलिए इंगलेड की 
तत्कालीन राजनेतिंक स्थिति को भी 'वैधानिक ख्तंत्रता! कह्ठा जा... 
सकता है। तथापि वास्तव में इस शब्द का प्रयोग इमें ऐसे देश के 


सम्बन्ध में ही करना चाहिए, जहाँ जनता अर्थात्‌ सर्ववाधारण नागरिक. | 


अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन करते हैं । 


























तेरहवाँ परिच्छेद 
राज्यों के भेद 


कलम 
(थूछले परिच्छेदों में राज्य-सम्बन्धी कुछ बातों का विचार क्रिया. 
“गया है। अब दम यह विचार करेंगे कि राज्य कितने प्रकार के होते 
हैं, प्राचीन-काल में उनके कितने भेद किये जाते थे, ओर पीछे उस 
वर्गीकरण के विषय में लोगों का क्या मत हुआ | इस विषय की भी 
चर्चा की जायगी कि किस प्रकार के राज्य में क्‍या गुश-दोष 
होते हैं | 
.._ नगर-राज्य और देश-राज्य--प्रत्येक राज्य में भूमि और 
जनता अनिवार्य रूप से होती हैं। कया इनके आधार पर राज्यों का 
वर्गीकरण करना ठीक होगा ? यह कहना कि इतनी जनता वाल्या इतना 
भू-माग एक प्रकार का राज्य माना जाय, और उससे बड़ा दुसरे प्रकार 
का, शास्त्र की दृष्टि से ठीक नहीं जचता। व्थापि भूमि ओर जनता 


म््प 
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के विचार से राज्य के दो भेद किये जाते हैं, नगर-राज्य ओर देश- 
राज्य। नगर-राज्यों का उदाहरण विशेषतया प्राचीन यूनान में 
मिलता है| वहाँ एक-एक नगर का एक-एक राज्य था। नगर के 
निवाधियों को नागरिक कहा जाता था, और वे अपना शासन-प्रबन्ध 
करते थे। कालान्तर में वहाँ राज्य बड़े-बड़े होने लगे, उनका क्षेत्र एक- 
एक देश तक होने लगा | इन्हें देश-राज्य कद्दा जाता है | एशिया में तो 
ऐसे राज्य चिरकाल से रहे हैं । 

राष्टू-राज्य--सोलहवीं शताब्दी से कई देश-राज्य राष्ट्र-राज्य 
बनने लगे | उस समय राष्ट्रीयाता की लहर बड़े वेग से चलने लगी थी । 
किसी एक जाति या संस्कृति के आदमी जब अपने राज्य का निर्माण 
कर लेते हैं, तो उसे राष्ट्‌ कहा जाता है । राष्ट्रीयवा के लिए एक 
निर्धारित भूमि का होना तो आवश्यक है ही, इसमें और भी कई बातें 
सहायक होती हैं, यथा जाति ओर भाषा की एकता, धर्म की एकता 
आदि | किन्तु सब से अधिक महत्व भाषों या हृदयों को एकता 
का होता है, जिससे उस क्षेत्र के सब आदमी परस्पर ग्रेम और 
सहानुभूति से रहते हैं, और सम्मिलित रूप से अपनी उन्नति का प्रयत्न 
करते हैं | राष्ट्रीयता के आधार पर बने हुए राज्य राष्ट्र राज्य कहलाते 
हैं | योरप में फ्रांस, जमेनी, इटली, टर्कों आदि राज्यों का निर्माण - 
इसी प्रकार हुआ । किन्तु अब तो कोई राज्य किसी _ विशेष राष्ट्रीयता ९ 
के ही आदमियोंवाला नहीं होता । प्रत्येक राज्य में मिन्न-मिन्न राष्ट्रीयता . 
वाले व्यक्ति रहते हैं; उन्नत राज्यों के व्यक्ति अपनी भिन्नता की बातें. 
सुलाकर राज्य-कार्य में मी भाँति सहयोग प्रदान करते हैं। इसलिए 
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अब राष्ट्रीयता के अनुसार राज्यों का वर्गीकरण किया जाना 
निरथंक है | 

प्रोहित-राज्य और लोकिक राज्य--राज्यों का एक 
वर्गीकरण इस विचार से भी किया जाता है कि उससें या तो धर्म- 
सम्बन्धी विषयों को प्रधानता दी जाती है, था सांसारिक विषयों को | 
पहले को पुरोहित-राज्य और दूसरे को लौकिक राज्य कहा जाता है । 
प्राचीन काल में पुरोहित-राज्य की बहुतायत थी। आदमी समझते थे 
कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है तथा राज्य को अपने क्षेत्र में विशेष धर्म 
के प्रचार का काय करना चाहिए । ऐसी अवस्था में राज्य में पुरोहितों 
और पंडितों का विशेष प्रभाव होना स्वभाविक ही था। पीछे क्रमशः ऐसे 
विचारों का हास होता गया | अब एक ही राज्य में भिन्न-भिन्न धर्मों 
के माननेवाले रहते हैं और यह आवश्यक समझा जाता है कि राज्य 
को लौकिक विषयों पर ही ध्यान देना चाहिए, और उसे पुरोहितों, 
आदि के प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए। इस प्रकार अब पुरोहित- 
राज्य का प्रायः लोप ही हो गया है। अधिकाँश में लौकिक राज्य 
ही रह जाने से, राज्यों के इस वर्गीकरण में कुछ तत्व नहीं 

रा द 

प्रशुत्व शक्ति के विचार से राज्यों के भेद, अरस्तू का 

मत---प्राचीन राजनीतिज्ञों में यूनान के सुप्रसिद्ध लेखक अरस्तू 

(ऐरिस्टाटल) आदि ने राज्यों के मेद करते हुए; विशेष ध्यान इस बात 

पर दिया था कि सर्वोच्च रांज-सत्ता या प्रभुत्व-शक्ति कितने व्यक्तियों में. 


डा 
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होती है। अरस्तू ने राज्यों के तीन भेद किये थे ३-- 

. १-राजतंत्र; एक व्यक्ति द्ार शासन (/०5०४८०३) 
२--उच्च-जन-तंत्र; कुछ व्यक्तियों द्वारा शासन (ह७5६४०८७४८५) 
३--प्रजातंत्र;. बहुजन प्रजा द्वारा शान. (एगाछ) 
अरस्तू का कथन है कि राज्यों के उपयुक्त नाम उसी दशा में 

प्रयुक्त होने चाहिए, जब शासन-कार्य लोक-हित की दृष्टि से हो | इसके 
विपरीत, जब शासक स्वार्थ भाव से शासन कर, लोक-हित की परवाह 
न करें, तो राज्यों का स्वरूप विकृत हो जाता है। विकृृत दशा में 
उपयु क्त भेदों का नाम क्रमश३ इस प्रकार होना चाहिए ३-- 


हितकर स्वरूप विकृत स्वरूप 


राजतंत्र स्वेच्छाचारी तंत्र (४#४४०५) 
उच्च-जन-तंत्र कुलीन या घनी तंत्र. (8०४०९) 
प्रजा-तंन् झुन्ड-तंत्र ((02०४।०0०४७४८५) 


अरस्तू ने इसी वर्गीकरण में, बहुत-कुछ प्राचीन नगर-राज्यों के 
इतिहास के आधार पर, राज्य के स्वरूप-परिवर्तन का क्रम भी सूचित 
किया है । उसका मत है कि आरम्भ में राजा का शासन हुआ | कारण, 
उस समय नगर ही राज्य थे। ये नगर छोटे-छोटे थे तथा इनमें 
विशेष गुण-सम्पन्न व्यक्ति कम थे। ये व्यक्ति लोक-दवितैषी थे। पीछे 
गुणवानों की संख्या बढ़ी, उन्हें एक व्यक्ति की प्रभुता सहन न हुईं । 
उन्होंने अपना एक समूह बनाया और शासन करने लगे । कालान्तर 
. में इन शासकों का पतन हुआ, ये जनता के घन से घनी होने लगे। 

घन से जनता में आदर मान द्वोने लगा । इस प्रकारब्धनिकों के शासन 
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का सूत्रपात हुआ । पीछे धन-तृष्णा से शासकों का हास हो जाने से, 
इनके स्थान पर स्वेच्छाचारी व्यक्ति का शासन आया। इससे जनता 
को बल मिला और अन्ततः भुंड-तंत्र की स्थापना हुई। 

कुछ लेखकों ने अरस्तू के पूर्वोक्त वर्गीकरण का स्वाभाविक 
क्रम इस प्रकार निर्धारित किया है ३--पहले राजतंत्र होता है, 
फिर क्रमशः स्वेच्छाचारी तंत्र, उच-जन-तंत्र, धनिक-तंत्र, प्रजातंत्र 
ओर अन्त में भूड-तंच | भुंडन्तंत्र के बाद पुनः राजतंत्र की 
सम्भावना द्ोती है। इस प्रकार बार-बार दोहराये जानेवाला एक 
चक्र बन जाता है। कुछ विद्वानों ने यह भी कहा है कि अनेक राज्य 
ऐसे होते हैं, जिन्हें न तो विशुद्ध राजतंत्र ही कहा जा सकता है, 
और न विशुद्ध उच्च-जन-तंत्र या प्रजातन्त्र ही | उनमें, इन भेदों में से 
दो-दो के, और किसी-किसी में तो तीनों के दी लक्षण मिलते हैं। इन्हे 
'सिश्चित राज्य कद्दा जाना चाहिए | 

यद्यपि अब नये-नये स्वरूपवाले अनेक राज्यों के अस्तित्व में 
आ जाने के कारण अरस्तू का वर्गीकरण उतना ठीक. नहीं है, जितना . 


उसके समय में था | तथापि वह है बहुत विचारणीय । उसका क्रमशः 


विचार किया जाता है। पहले राजतंत्र को लें। 


राजतन्त्र 


राजतन्त्र, राज्य का वह स्वरूप है, जिसमें शासनाधिकार एक 


व्यक्ति में ( राजा या बादशाह ) में केन्द्रित हों, सब राज-काज उसकी 
इच्छानुसार चले; राज-कर्मचारियों को जो अधिकार हों, वे राजा के दिये - 


के 
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हुए हों। राजतंत्र के दो भेद होते हैं. :--(१) अनियंत्रित या अवध 
राजतंत्र और (२) नियंत्रित या वध राजतंत्र । 

अवध राजतंत्र---अबेध राजतन्त्र में राजा को शासनाधिकार 
पूर्ण रूप से रहता है, उसमें कोई इस्तक्षेप नहीं कर सकता । वह जेंसा 
चाहता है, करता है; कानून या विधान से उसकी इच्छा या कार्य पर 
कोई प्रतिबंध नहीं होता | अथवा यों कह सकते हैं कि उसकी इच्छा दी. 
कानून है। 'राजा करे सो न्याय” से यही भाव व्यक्त होता है। ऐसी 
दशा में, यदि राजा में दया, सेवा और परोपकार का भाव हो तो वह 
प्रजा की बहुत आर्थिक, और नैतिक आदि उन्नति करता है, जनता को 
खूब सुख शान्ति और समृद्धि प्राप्त द्वोती है, शिक्षा का प्रचार होता है, 
स्वास्थ्य की बृद्धि होती है, और राज्य उत्तरोत्तर उन्नत तथा सम्य होता. 
जाता है। इसके विपरीत, यदि राजा भोग-विलास में रत, अपने ऐश्बय 
की चिन्ता में लीन हुआ तो प्रजा के दुख का ठिकाना नहीं रहता । 
प्रजा की गाढ़ी कमाई का पैसा राजा तथा उसके मर द-लगे यार-दोस्तों 
, द्वारा पानी की तरह बहाया जाता है, जनता की उन्नति या विकास की 
बात दूर रद्द, उसे खाने-पीने के भी यथेष्ट साधन नहीं रहते; राज्य कौ 
. दशा दिन-प्रति-दिन अ्वनत होती जाती है। इस प्रकार अनियंत्रित 
राजतंत्र में प्रजा की दशा राजा के अच्छे या बुरे होने पर निर्भर है; 
वह बहुत उन्नत भी हो सकती है और बहुत अवनत मी। इतिहास 
में दोनों ही प्रकार के उदाइरण मिलते हैं। प्रायः अनियंत्रित राजाओं 
के बुरे होने का अनुभव अधिक हुआ है।  . 

कुछ आदमी अनियन्त्रित राज्य के अच्छे दोने के उदाहरण-स्वरूप । | 


| 
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राम-राज्य का उल्लेख किया करते हैं। इपमें सन्‍रेद्द नहीं कि रामचन्द्र 
जी बहुत साधु-स्वमाव के, संयमी और लोकोपकारों थे। उनके शासन 
में प्रजा बहुत सुखी और संतुष्ट थी। उनका आदर्श ही प्रजा की सेवा 
करना था । वे प्रजा के लिए. अपना सबस्व त्याग करने के लिए तत्पर 
रहते थे। किन्तु हम राम-राज्य को अनियंत्रित राज्य नहीं समझते | 
जेसा कि हमने अन्यत्र कह्दा है, उस समय शासन-विधि धर्मे-शाह्म द्वारा 
निर्धारित थी। अच्छे अनुभवी, त्यागी ओर परोय्कारी विद्वान राजा को 
समय-समय पर उचित निर्देश करते थे । राजा उनके परामर्श का आदर 
करता था, उसका पालन करता था। निदान तत्कालोन राज्य वास्तव 
में अनियंत्रित नहीं था, वह प्रक प्रकार से नियंत्रित या वैध ही था । 
वैध राजतंत्र का विचार आ्रागे किया जाता है । 

बेध राजतंत्र--वैध राजतंत्र में, राजा की शक्ति मर्यादित रहती 
है| वह मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकता, उत्च पर मंत्रियों या 
व्यवस्थापक सभा आदि का नियंत्रण रहता है। प्राचीन काल में 
भारतीय प्रजाओं के वैध शासक होने की बात ऊपर कद्दी जा चुकी 
है। आधुनिक काल के बेध शासक का एक अच्छा उदाहरण इगलेंड 
का बादशाह है। 

बादशाह द्वोने की हेसियत से उसे अपरिमित. अधिकार है। वह 
यदि वाहे तो पाल्िमेंद की अनुमति बिना ही सेना के हथियार 
रखवा सकता है, सरकारी नोकरों को बर्ख़ास्त कर सकता है। इस 
प्रकार अंगरेज़ी शासन-पद्धति के अनुसार चलता हुआ भो बादशाह 
कई ऐसे कार्य कर सकता है, जिनका देश की आन्तरिक उन्नति तथा 


व 





|| 
2 


हा 
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. अ्रन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों पर बहुत प्रभाव पड़े; परन्तु जैताकि अन्यत्र कह्दा 


गया है, आज-कल वह कोई भी कार्य, केवल अपनी इच्छा के अनु- 
सार नहीं करता । प्रस्येक शासन-कार्य का निश्चय प्रधान मन्त्री 
करता है, जो अन्य मंत्रियों सद्वित ब्रिटिश पालिमेंट के प्रितिउत्तरदायी 
है | शासन-नीति का निश्चय पार्लिमेंट करती है, मंत्री उसे अमल में 
लाते हैं | हां, सब मुख्य काय बादशाह के नाम और हस्ताक्षर से 
होता है| बादशाह को न्याय सम्बन्धी मामलों में भी हस्तत्ञेत्र करने का 
अधिकार नहीं, वह केवल विशेष दशाओं में अपराधियों को क्षमा-दान 
कर सकता. है। राज-कोष पर भी बादशाह का कुछ अधिकार नहीं, 
उसे निर्धारित रकम प्रतिवर्ष मिलती है। यदि वह इस रक़म से कुछ भी 
अधिक चाहे तो पालिमेंट की नियमानुसार स्वीकृत लेनी द्वोतो है । 
बादशाह पालिमेंट में जो माषण देता है, वह प्रधान मंत्री या अन्य 
मंत्रियों द्वारा लिखा होता है। उसका अन्य राज्यों से जो पत्र-व्यवहार 

होता है, वह भी मंत्रियों से छित नहीं रहता । यदि वढ किसी अन्य 
राज्य के शासक या प्रधान कर्मचारीसे मिलना चाहे ता जब तक प्रधान 

मन्त्री इसमें सहमत जे हो, वह ऐजसा नहीं कर सकता | यहां तक कि. 
बादशाह अपने विवाइ-शादो के मामल्ते में मी स्वंथा स्र॒तंत्र नहीं है । 

कुछ ही समय की बात है, इंगलेंड के बादशाह ने प्रधान मन्त्री की 
इच्छा की अवद्देलना कर अपनी पसंद की महिला से विवाद किया, तो 
शोसी परिस्थिति पेदा हो गयी कि बादशाह ने राजगद् छोड़ देना ही 
उच्चित समझता | इससे स्पष्ट है कि वैध राजतंत्र में राजा की शक्ति 
कितनी परिमित द्वोती हे | यदि राजा बहुत अच्छा हो तो बह एक 








श्पू ३ परल नागरिक शात्र 


सीमा तक ही शासन-नीति को-प्रमावित कर सकंता है, ओर यदि वह 
बहुत बुरा दो तो शासन-कार्य जनता के लिए विशेष हांनिकर नहीं 
होने पाता | 
ह पुश्तैनी या पेत्रिक राजा--राजतंत्र ( वह अवेध हो 
या वैध), राजा दो प्रकार का द्ोता हैः--(१) पुश्तैनी, जो बंशथरम्परा 
के आधार पर राजा बनता है, या (२) निर्वाचित | पुश्तैनी राजा में 
कोई विशेष गुण या योग्यता होने की आवश्यकता नहीं | उसके राजा 
बनने के लिए, यही पर्यात्र होता है कि वह राजा का पुत्र है। प्रायः: 
राजा के देहान्त या असमर्थ होने के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र सिंहासन पर 
बैठता है । यदि सबसे बड़ा पुत्र जीवित न हो तो उस पुत्र के सबसे बड़े 
पुत्र को (और पुत्र न द्वोने की दशा में पुत्री को ) राजगद्दी पाने का 
अधिकार होता है| यंदि बादशाह के बड़े पुत्र की कोई संतान न दो तो 
बादशाह का दूसरा पुत्र, या उस्ते भी जीवित न होने पर उसकी 
संतान अधिकारी होती है। यदि बादशाह का कोई पुत्र अथवा किसी 
पुत्र की संतान जींवित न हो तो बादशाह की सबसे बड़ी लड़की या 
उसकी संतान अधिकारी होती है । 

निवाचित राजा-...आजकल प्रायः राजतंत्र में राजा पुश्तैनी 
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ही होता है, परन्तु वह निर्वाचित भी हो सकता है। प्राचीन भारतवर्ष 
में अनेक राजा लोगों द्वारा छुने गये थे। यहाँ के बेदिक तथा बौद्ध 
साहित्य में राजाओं के निर्बाचन के विषय में बहुत-कुछ लिखा मित्रता 


है। अन्य देशों में भी राजाओं का निर्वाचन हुआ दै। निर्वाचन में 


राजा की व्यक्तिगत योग्यता की ओर ध्यान दिया जाता है, देश-काल 
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के अनुसार भिन्न-भिन्न गुणों का महत्व अधिक माना जाता है। तथाविः 

प्रायः यह अवश्य देखा जाता है कि राजा ऐसे व्यक्ति को बनाया . 
जाय जिसका अधिक-से-अधिक जनता पर नियंत्रण हो सके, जों सब 
पर प्रभाव डाल सके | प्राचीन काल में राजा होनेवाल्े व्यक्ति में 
विशेषतया सैनिक गुणों को आवश्यकता बहुत समझती जाती थी । अन्य 
व्यक्ति की श्रपेक्षा जनता एक वीर योद्धा का नेतृत्व अधिक मानती 
थी | अतः अनेक राजा ऐसे व्यक्ति हुए हैं, जो सुयोग्य सेवापति थे। 

स्मरण रहे कि जब राजा एक बार निर्वाचित दो जाता है तो साधारण- 
तया उसे हटाने का प्रधंग बहुत कम आता है | उसके ह्वाथ में सत्ता 
होती है, अनेक आदमी उसके समर्थक होते हैं। जब तक कि उसके 
व्यवद्वार में विशेष अधंतोष और ज्ञोम पेदा करनेवाली बात न हो,. 


बह अपने पद पर आरूढ़ रहता है, जनता उसके विरुद्ध खड़ी नहीं 


होती | इस प्रकार प्रायः जब प्रजा ने उसे एक बार चुन लिया तो वह 
जन्म भर के लिए ही चुना गया समझा जाता है | 
. राजतंत्र के गुण-दोष --संसार में राजतंत्र बहुत पुराना है| 
अनेक राजाश्रों का प्रजा स्‌ पुत्रव॒त्‌ व्यवद्यार रह है, उन्होंने जनता का 
खूब हित-साधन किया है | इसमें एक लाभ यद्द है कि शासन-शक्ति: 
एक जगह केन्द्रित रहती है, कुलीन-तन्त्र या प्रजातन्त्र की भांति बिखरी 
हुई नहीं होती । जद्दां जनता में यथेष्ट राजनैतिक जाग्यति नहीं है, प्रजा 
में शिक्षा की कमी है, सम्यता का विकास नहीं हुआ है, वहां राजतन्धः 


_ बहुत उपयोगी प्रमाणित हुआ है। राजाओं ने अपने पैन्रिक था वंशागत- 


गुणों तथा अनुभवों से जनता का बड़ा कल्याण किया है। 
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यह बात अच्छे राजतन्त्रों को लक्ष्य में रख कर कही गयी है, 
जिन्हें सुयोग्य और सेवा-भाव-युक्त राजा प्राप्त करते का सौभाग्य मिला 
है । परन्तु सदैव क्या, साधारणतया भी ऐसा नहीं होता । राजतन्त्र 
बहुत बुरा भी हो सकता है, ओर अनेक बार हुआ है। राजतन्त्र से 
हमारा अभिप्राय यहाँ अवैध राजतन्त्रसे है। बात यह है कि अनियंत्रित 
'राजतन्त्र में राजा के व्यक्तित्व का बड़ा प्रभाव पड़ता है | राजा अच्छा 
हुआ तो शासन बहुत अच्छा होता है और वह बुरा हुआ तो शासन 
बिगड़ने में शंका नहीं होती। इस पद्धति में राजा के हाथ में अपरि- 
मित शक्ति तथा घन-बल रहता है। इससे उसकी प्रवृत्ति अपने सुख- 
-भोग की ओर बढ़नी स्वाभाविक है; किसी प्रकार का नियंत्रण न दोने 
से उसके, अपने स्वार्थ के लिए. जनता के हित को बलिदान करने की 
सम्भावना बहुत होती है। लाखों आदमियों पर हृकूमत करनेवालों 
में ऐसे व्यक्ति विरत्ते ही होते हैं जो संयमशील और कष्ट-सहिष्णु 
'बने रहें | अनियन्त्रित राजाओं का जीवन प्रायः ऐश्वर्य-मोगी, बिलासी 


आराम-तलब, स्वेच्छाचारी और अत्याचारी हो जाता है। घुनः यदि 


अनियन्नित राज्य में राजा अच्छा भी हुआ, और उसके कारण से 
-शासन-कार्य लोक-हिंत की दृष्टि से दी संचालित हुआ, तो भी इसमें 


-यह दोष रह जाता है कि जिन लोगों पर शासन होता है, उनका श्रपने 


शासन में कोई भाग नहीं होता | फलतः न उनमें राजनैतिक जाश॒ति 
होती है और न वे शासन-सम्बन्धी कार्य करने की योग्यता या क्षमता 
प्राप्त कर सकते हैं। शासन-कार्य में योग देने से ही जनता में अपने 
उत्तरदायित्व का भाव उल्न्न होता है, और इससे उसके विकास में 


े 


क्् 
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सहायता मिलती है। अनियन्त्रित राज्य में यह बात नहीं; दोती यद्द 
तो वैध राजतन्त्र ( अथवा प्रजातन्त्र में ) ही हो सकती है। वैध राज- 
तम्त्र में, जनता शासन-कार्य में भाग लेती है और अपनी जिम्मेवरी सम- 
भरती है | इस प्रकार उसमें राजनेतिक भावना का उदय होता है और 
उसका विकास होता है। राजा भी भोग-विलास में जीवन व्यतीत नहीं 
करता, वह योग्य और अनुभवी व्यक्तियों के सम्पके में आता और 
उनके बहुत-कुछ नियन्त्रण में रहता है । इससे वह अनियन्त्रित राजा 
की तरह पतित होने से बचा रहता है | 

अब पुश्तैनी ओर निर्वाचित राजतन्त्र के विषय में विचार करें। 
आय; पुत्र में एक सोमा तक पिता के गुण शआ्ञाते हैं। पुत्र को पिता 
के अनुभवों का लाम भी सहज ही मिल जाता है। साधारणतया 
आदमी यह आशा और अ्रनुमान करते हैं कि अच्छे खानदान का 
लड़का सदूगुण-सम्सन्न होगा | परन्तु यह आशा सदेव द्वी पूरी नहीं 
होती | कितने ही सजनों के पुत्र दुजन ओर गशुणवानों के पुत्र अयोग्य 
हुए हैं| इतिहास में इसका स्पष्ट उल्लेख होते हुए, किसी व्यक्ति 
को, उसके गुण “कस का विचार किये बिना केवल उसके वश के 
विचार से दी, राजा के उत्तरदायी पद पर बैठाना बहुत अनुचित हे । 
बहुधा जो व्यक्ति अपने वंश के कारण दी राजा, और विशेषतया 
अनियंत्रित राजा, बन जाते हैं, वे बहुत शोक्ोन, आराम-तलब ओर 


_ विलासी होते हैं। उन्हें शारीरिक या मानसिक परिश्रम करने का 


अभ्यास नहीं होता, उनकी शक्ति या गुणों का विकास नहीं होता 
फिर उनके संगी-साथी भी उन्हें बिगाड़नेवाले हो मिलते हैं। फल्तः - 


क् 
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वे प्रजा को केवल अपने सुख या स्वार्थ का साधन मानते हैं, उसे 
दास या गुलाम समझते हैं, उसे यथा-सम्मव कम अधिकार देते हैं।॥ 
ऐसे राज्य में साघारणतया राजा और प्रजा दोनों का पतन होता है। 
निर्वाचित राजाओं की बात दूसरी है। जहां राजा के निर्वाचन की 
प्रथा होती है वहां व्यक्तियों में अपने गुण या योग्यता बढ़ाने की 
भावना होती है, उन्हें प्रोत्ताइन मिलता है, उनमें प्रतियोगिता 
होती है कि योग्यता-बद्धि में कोन आगे बढ़े | इमने ऊपर कहा है कि 
बंशागत राजतंत्र में कभी-कभी अच्छे सुयोग्य राजा का होना असंभव 
नहीं, पर उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम रहती है, वे अपंवाद-स्वरूप दीः 
रहते हैं। नियम की बात करते हुए अपवाद को आवश्यकता से अधिक. 
महत्व नहीं दिया जाना चाहिए | 


उच्च-जन-तन्‍त्र 


उच्च जन-तन्त्र में प्रमुख शातनाधिकार न तो एक दी व्यक्ति 
को द्वोवा है, और न संमस्त जनता को ही । यह एक-तंत्र और प्रजा 
तंत्र के बीच का है। इसमें राज-सत्ता कुछ थेड़े-से व्यक्तियों के दवथ में 
. रहती है। ये व्यक्ति (१) उँचे घरानों के, (२) घनवान या (३) पंडित 
ओर पुरोहित, इन तीन वर्गों में से किसी एक के हो सकते हैं । 


 उच्च-जंन-तंत्र के समर्थकों का कथन है कि इसमें शासन-सूत्र उन 


व्यक्तियों के दवाथ में होता है, जो इसके योग्य होते हैं, जिनमें राज- 


कार्य के संचालन के लिए. आवश्यक गुण दोते हैं। इस प्रकार 
इसमें संख्या की अपेक्षा गुणों को अधिक महत्व दिया जाता है। यदि 


के के 
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इस सिद्धांत की रक्षा होती रहे, अर्थात्‌ शासन-सूच संभालनेवाले व्यक्ति 
ऐसे ही रहें जिनमें इस काय का अनुभव, दक्षता और योग्यता हो, ते 

सन्देह कार्य बहुत उत्तम हो | उच्च जनतंत्र सेव विचार कर आगे 
बढ़ता है, एकदम क्रांति करने के पक्ष में नहीं होता, यथा-सम्भव प्राचीन 
अणाली को बनाये रखने का प्रयत्न करता है, इसमें बहुत-से व्यक्ति 
अनुभवी ओर गम्भीर होते हैं। देश-काल का विचार करते हैं। इसमें, 
उन लोगों का प्राबल्य नहीं होता, जो अयोग्य होते हुए भी शासन 
जैसे उत्तरदायी कार्य में योग देने लगते हैं, जेसाकि प्रजातंत्र में प्रायः 
होता है। 
परन्तु यह केवल आदर्श की बात ठहरी | व्यवहार की बात 
लीजिए | शासन-कार्य के लिए सर्वोत्तम व्यक्तियों का चुनाव कैसे 
किया जाय, चुनाव का आधार क्‍या हे १ जन्म या वंश के आधार 
मानें तो यह पहले ही कटद्दा जा चुका है कि यह आवश्यक नहीं है कि. 
योग्य पिता की सन्‍्तान योग्य ही हो, फिर इस बात की तो संभावना 
और भी कम है कि अच्छे ख़ानदान के व्यक्ति अवश्य ही शासन-कार्य 
में दक्ष ढोंगे। घन को भी उत्तम व्यक्तियों के चुनाव का आधार नहीं 
माना जा सकता। बनवानों की संतान को शिक्षा-दीक्षा के साधन 
अपेक्षाकृत सुलभ अवश्य द्वोते हैं, परन्तु वे प्रायः आलसी या आराम- 
'तलब होते हैं। उन्हें जीवन-संग्राम की कठिनाइयों का अनुभव नहीं... 
होता, अतः वे सर्व साधारण के लिए. हिंतकर नियमों का निर्माण करने 
में असमर्थ रहते हैं। निदान, जेसाकि एक राजनीतिश्ञ ने कहा है, 
'उच्च-जन-तंत्र, जिसका पाया धन और जन्म पर है, केवल शरारत 
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भरां हुआ ही नहीं है, वरन्‌ भर्यंकर भी है |! उच्च-जन-तंचर में जागृति 


या विकास का अवसर थोड़े से ही व्यक्तियों को मिलता है, सर्व साधारण 
जनता को नहीं। 


अजातन्त्र 


उत्तम राज्य वही है, जिसमें जनता को जागति या विकास का 
अबसर अधिक-से-अधिक मिले | इसकी सब से अधिक सम्भावना प्रजा- 
तंत्र में होती है। प्रजातंत्र में शासन-सूत्र का वंचालन कोई व्यक्ति 
विशेष (राजा, बादशाह), या कुछ (कुलीन, धनी या ५डित) व्यक्तियों 
का समूह नहीं करता, वरन्‌ जनता करती है। अब यहाँ प्रश्न 
यह उठता है कि जनता किसे कहते हैं; अथवा, जनता में किन-किन 
व्यक्तियों का समावेश किया जाता है | | 
पागल तथा कोढ़ी व्यक्ति जनता के विक्षव अंग माने जाते हैं, और 
नाबालिग अर्पारिपक्व श्रवस्था के | अतः इन्हें शासन-सम्बन्धी विषयों में; 
मत देने योग्य नहीं समझा जाता । प्राचीन काल में स्त्रियों को भी इस' 
कार्य से प्रथक रखा गया है। इसके अतिरिक्त प्राचीन यूनान और 
. रोम आदि में दास-प्रथा बढ़े जोर पर थी, कुल आबादी में उनकी 
ख़ासी संख्या होती थी। बे भी शासन सम्बन्धी बातों में भाग लेने से 


वॉचित रखे जाते थे। इन संब को निकाल देने पर जो व्यक्ति शेष . 


रहते थे, वे ही प्राचीन यूनान आदि में, राजनैतिक विषयों का विचार 
करने में भाग लेते थे। तथापि इसे उस समय जनतंत्र या प्रजा-तंत्र 
कहा जाता था |. आज] हा 


हा रु 
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यह तो उस समय की बात हुई, 'जब राज्य छोटे-छोटे द्वोते थे, 
नगर-राज्यों का युग था, राज्य की सीमा एक नगर तक ही परिमित 
रहती थी। पीछे राज्य बड़े होने लगे। तब सब जनता का उसमें 
भाग लेना सम्भव न रहा | क्रमश) प्रतिनिधि-प्रणाली का आविष्कार 
'हुआ | यह विचार किया गया कि नियम-निर्माण में जनता नहीं, उस 
के चुने हुए प्रतिनिधि ही भाग लें; हाँ, प्रतिनिधियों के चुनाव में अधि- 
काश जनता भाग ले। कालान्तर में दास-प्रथा का हाव हुआ, और 
अन्त में वह उठ भी गयी । इस प्रकार जनताका यह बहिष्कृत अंग अब 
जनता में स्माविष्ट हो गया | इसी प्रकार धीरे-धीरे स्त्रियों पर से भी 
प्रतिबन्ध उठा। यद्यपि इस समय कई देशों में लोगों के इस विषय 
सम्बन्धी पुराने संस्कारों के स्म्ृति-स्वरूप, स्त्रियों को निर्वाचन-अधिकार 
बहुत कम है, अधिकाँश सम्य राज्यों में उन्हें बहुत-कुछ मताधिकार 
प्राप्त है । 

: प्रजातंत्र की विशेषता यह है कि जिन लोगों के लिए शासन द्वोता 
है, उनकी अधिकांश संख्या (पागल, कोढ़ी और नाबालिग छोड़कर ) 
परोक्ष रूप से ही सही, अपने लिए कानून बनाने में कुछ भाग लेते हैं; 
बे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जो कानून बनाते हैं; और - 
सरकार का संगठन करनेवाले होते हैँ। इस प्रकार प्रजातंत्र -में 
 शासन-सम्बन्धी अन्तिम अधिकार जनता को होता है । जनता में: 
अपने उत्तरदायित्व का भाव पैदा होता है, उसमें राजनैतिक जाश॒ति 


होती हे, उसका विकास होता है, उसमें शासन-कार्य की क्षमता होती... रे 


.] 
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ह है। प्रजातंत्र में आदर्श यह रहता है कि अधिक-से-अधिक जनता की 
उन्नति हो, किसी समूह-विशेष की नहीं। इसमें जन्म या वंश के 


आधार पर ही किसी व्यक्ति को विशेष गुण-सम्पन्न नहीं समझा जाता। 


इसमें राजतंत्र या उच्च-जन-तंत्र की अपेक्षा अधिक जनता के हित, 
तथा उसकी जाशति या विकास का लक्ष्य रहता है | अतः इसे उनकी 
अपेक्षा उत्तम माना जाता है । ह 
इसका यह आशय नहीं कि प्रजातंत्र निर्दोष है। प्रजातंत्र जनता 
का शासन है, इसमें गुणों का ध्यान न रख कर संख्या को महत्व 
दिया जाता है। यद्द मान लिया जाता है कि सब मनुष्यों में शासन 
करने की क्षमता है, और यह च्ञमता सब में समान रूप से है। ऐसा 
समझा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति में अपने हिताहित को समझने की 
शक्ति है, और वह अपना कार्य विचार और विवेक-पूर्वक करता है । 
परन्तु यह बात कहाँ तक ठीक है, इसका हम आये दिन, निर्वाचन 
आदि के अवसर पर, अनुभव करते हैं | मतदाता अनेक बार यह जानते 
हुए भी कि अमुक व्यक्ति श्रच्छा प्रतिनिधि सिद्ध नहोगा, भय या प्रलोमन 
आदि के कारण उसके लिए. अपना मत दे देते हैं, और पीछे अयोग्य 
प्रतिनिधियों के चुने जाने तथा अह्ितकर कानून बनाये जाने की 
शिकायत करते हैं। यहाँ तक कि प्रजातंत्र के विफल होने की घोषणा 
की जाती है। वास्तव में प्रजातन्त्र उसी दशा में सफल हो उकता है, 
जब मनुष्यों में पर्यात बुद्धि, योग्यता, और अपने उत्तरदायित्व की भावना 


_हो। जहाँ इस शर्त के पूरौ होने में जितनी न्यूनता रहती है, वहाँ उतने _ 


बी 
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द्वी अंश में प्रजा-तन्‍्त्र का असफल रहना स्वाभाविक है। तथापि इस 
में यह विशेषता बड़े महत्व की है कि इसका आदर्श मानव समाज से 
जन्म या वंश आदि की असमानताश्रों को दूर कर सब के लिए. समान 
रूप से उन्नति या बिकास का अवसर उपस्थित करना है। 

निदान, राज्यों के विविध भेदों पर विचार करने से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि अन्य शासन-पद्धतियों की अपेक्षा प्रजातन्त्र में राज्य का 
उद्देश सफल होने की सम्भावना अधिक है| हां, प्रजातन्त्र में भी कुछ 
न्‍्यूनता या तुटठियाँ होती हैं, इन्हें दूर करने के लिए निरन्तर प्रयत्न होते 
रहने की आवश्यकता है | 


पु 
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चोदहवाँ परिच्छेद 


शासन-पद्धति 


>*<«<77 06 *फ्म+ 


पपि छुल्ते परिच्छेद में हमने राज्य के भेदों का विचार किया था, 


उससें वर्गीकरण का आधार विशेषतया यह रखा था कि प्रभुत्व-शक्ति 
एक व्यक्ति में है, कुछ में है, अथवा अधिकाँश जनता में है । राज्यों के 
मैद सरकार के संगठन अर्थात्‌ शासन-पद्धति के स्वरूप के आधार पर 
भी किये जाते हैं। इस परिच्छेंद में इस शासन-पद्धतियों के कुछ मुख्य- 
मुख्य भेदों का विचार करेंगे | कोई राज्य किसी भी तरह का हो, उस 
की एक कार्य्रणाली होती है, उसके शासन, व्यवस्था और न्याय- 
संम्बन्धी कुछ नियम होते हैं । इन नियमों के अनुसार उसके विविध 
अधिकारियों का संगठन होता है, और शासकों तथा शापितों के 
पारस्परिक सम्बन्ध, अधिकार और कतंव्य निर्धारित होते हैं | इन 
नियमों के संग्रह को शासन-पद्धति या विधान कहते हैं। वास्तव में निरं- 
कुश राज्यों में विधान नहीं होता, वहाँ तो राजा स्वेच्छाचारी होता है, 
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शासन-पद्धति १६४३ 


उस पर क़ानून का प्रतिबन्ध नहीं होता | विधान का उद्देश्य चद्द होता 
है कि राजा के स्वेच्छाचार को हटाकर, उसकी जगह क़ानून का शासन 
स्थापित करे। 


शासन-पद्धतियों का वर्गीकरण करने की कोई एक निर्धारित विधि 
नहीं है। भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से उनके अनेक वर्गीकरण हो सकते हैं । 
शासन-पद्धति का; एक वर्गीकरण के अनुसार किया हुआ भेद, दूसरे 
वर्गीकरण के अनुसार किये हुए भेद से सवंथा भिन्न नहीं द्ोता, कोई- 
कोई शासन-पद्धति तो कई-कई वर्गीकरणों में आ जाती है | 

शासन-पद्धतियों का एक वर्गीकरण इस दृष्टि से किया जाता है 
कि राज्य के भिन्न-भिन्न भागों की सरकारों का सम्पूर्ण राज्य की 
. केन्द्रीय सरकार से क्‍या सम्बन्ध है। यहाँ पहले इस का ही विचार 
करते हैं । । 


संपात्यक और एकात्मक शासन-पद्धुति---जब कुछ 
निकटवर्ती राज्यों को किसी अन्य राज्य के आक्रमण का भय 
होता है, अथवा, वे समष्टि-रूप से अपनी उन्नति करने के अभि- 
लाधी होते हैं, और वे सब मिलकर एक ऐसी केन्द्रीय सरकार का संगठन 
करते हैं जो उनकी आत्म-रक्षा अथवा आर्थिक या राजनेतिक ह्वित के 


लिए उनकी सेना, मुद्रा या व्यापार आदि विभागों का प्रबन्ध सामूहिक 


रूप से करती हैं; तो यह कहा जाता है कि उन्होंने अपना संघ” बनाया | 
संघ-शासन में सम्मिलित राज्यों की सरकारें अपने-अपने राज्य-सम्बन्धी 
शिक्षा, स्वाध्थ्य आदि आन्तरिक विषयों में स्वाधीन रद्दती हैं। ऐसी .. 

हि रा 












सरक्ष नागरिक शास्त्र 


शासन-पद्धति आस्ट्रेलिया, संयुक्त-राज्य अमरीका आदि में प्रचलित है |* 
यह ऐसे राज्यों के लिए. अधिक उपयुक्त दोती है, जिनका कुल मिलाकर 
विस्तार बहुत हो, और जहाँ के विविध भागों के निवासियों की आ- 
बश्यकता, भाषा, रहन-सइन और रीति-रस्म आदि में मिन्नता हो। कारण, 
इस शासन-पद्धति के अनुसार विविध राज्यों को अपने आन्तरिक शासन- 
प्रबन्ध में स्वतन्त्रता होती है। ये अपनी आय का कुछ भाग ओर अपने 
कुछ अधिकार संघ-सरकार को दे देते हैं, जो इन राज्यों के पारस्परिक 
झगड़े मिटाने तथा बाहरी आपत्ति से रक्षा करने के अतिरिक्त उनकी 
सामूहिक उन्नति की व्यवस्था करती हैं । 

विविध संघों में देश-काल के अनुसार थोड़ा-बहुत अन्तर होता है, 
तथापि उनमें कुछ बातें प्रायः मिलती हैं| संघ के समस्त शासन- 
अधिकार संघ-सरकार तथा संघान्तरित राज्यों की सरकारों में बंटे 
रहते हैं । प्रत्येक राज्य को अपने-अपने क्षेत्र में शासन-व्यवस्था और 
न्याय-सम्बन्धी कुछु अधिकार रहते हैं। विधान में इस बात का स्पष्ट 


: उल्लेख रहता है कि किन विषयों में संघ-सरकार को अधिकार होगा, 


ओर किन-किन विषयों में संघान्तरित राज्यों को | बहुधा कुछ विषय 


.. ऐसे भी होते हैं, जिनमें संघ-धरकार को, और साथ ही संघान्तरित राज्यों 


की सरकारों को, अधिकार होता है | इस कार्य-विभाजन के सम्बन्ध में 
विधान में ब्यौरेवार उल्लेख होने पर मी व्यवहार में कभी-कभी संघ 
सरकार और संघान्तरित राज्यों की सरकारों में मत-भेद उपस्थित हो 
जाता है, उसका निपठारा संघ-न्यायालय करता है | 


.._* भारतवष में भी ऐसी ही शासन-पद्धति जारी करने का विचार हो रहा है। 
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शासनन्पद्धति १६५ 


कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ राज्य मिलकर किसी विशेष उद्देश्य 
को सिद्ध करना चादते हैं, वे संघ की पूर्ण अवस्था को नहीं पहुँच पाते । 
उनका संगठन शिथिल रहता है। इसे मित्र-संघ या 'कानफीडरेशन? 
कहते हैं। प्रायः यह अवस्था स्थायी नहीं होती, या तो इसमें योग देने 
वाले राज्य प्रथक प्रथक्‌ द्वो जाते हैं, अथवा क्रमशः संघ का ही निर्माण 
कर लेते हैं। 


संघ-शासन-पद्धति के विपरीत जो शासन-प्रणाली द्वोती है, वह 
एकात्मक कहलाती है। इसमें सब शासन-कार्य केन्द्र से होता है। 
प्रान्तीय सरकारों या स्थानीय शासन-संस्थाओं को जो अधिकार दिये. 
जाते हैं, वह केवल सुभीते की दृष्टि से । केन्द्रीय सरकार जब चाहे, उन" 
_ अधिकारों को वापिस ले सकती है। एकात्मक राज्य में एक केन्द्रीय 
सरकार, एक केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल, और एक केन्द्रीय न्यायालय 
की प्रमुख शक्ति होती है । प्रान्तीय या स्थानीय संस्थाएं, इनके अधीन 
तथा इनके नियंत्रण में कार्य सम्पादन करती हैं । ऐसी शासन-पद्धति 
उस राज्य के लिए उपयक्त होती है, जो छोटा दो, तथा जिसके 
निवासियों की आवश्यकताएँ, भाषा, रहन-सहन ओर रौति-रस्म आदि 
प्रायः समान ही हों, जैसे इंगलेंड आदि । 


- एकास्मक शासन-पद्धते लिखित भी हो सकती है, ओर अलिखित 
भी; किन्तु संघात्मक शासन-पद्धति तो लिखित दी होती है। शासन 
ति के लिखित और अलिखित भेदों के सम्बन्ध में आगे लिखा - 
जाता है | 











श्दध सरल नागरिक शास्त्र 


द लिखित और अलिखित शासन-पद्धुति ->लिखित 


शासनब्यद्धति बह है - जिसमें शासन-सम्बन्धी झुख्य-सुख्य सत्र 
विद्धान्तों का, एक शासन-पत्र में उल्लेख द्वोता है। समय-समय 
पर इसमें, पीछे उपयोगी प्रतीत होने वाली बातों--प्रथाओं, रिवाजों, 
समभोतों या संधियों--आदि का भी समावेश होता रहता है | कुछ 
लिखित विधान ऐसे भी होते हैं, जिनमें थोड़े-से द्वी विषयों का उल्लेख 
होता है, और शेष बातों के विचार के लिए साधारण क़ानून की 
सद्दायता ली जाती है । संयक्त-राज्य अमरीका तथा फ्रांस आदि में 
शासन-पद्धति लिखित है । द 


अलिखित शासन-पद्धति वह द्वोती है जिपमें अ्धिकाँश बातें 
प्रथाओं, रिवाजों या समभझौतों के अनुसार होती है जिनका विकास 
धीरे-धीरे द्वोता है, जिनके लिए. किसी ख़ास समय कोई विशेष क़ानून 
नहीं बनाया जाता । उदाइरण॒वत्‌ इंगलेंड की शासन-पद्धति अलिखित 
है | वहाँ के अधिकांश शासन-सम्बन्धी नियम रौति-रिवाज़ पर निर्भर 
.. हैं, इनके अनुसार वहाँ भिन्न-भिन्न समय से कार्य हो रहा है । इंगलैंड 
के प्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति किसी ख़ास समय यह निश्चय करके 
नहीं बेठे कि अब से देश का शासन अम्॒क रीति से होगा। मंत्री« 
मंडल का कया अधिकार हो, उपका राजा तथा व्यवस्थापक सभा से 
क्या सम्बन्ध रहे, नागिरकों के अधिकार क्या रहें, आदि विषय वहां 
. कानून से निर्धारित नहीं है। वहाँ शासन-पद्धति में क्रशः और 
_ स्वाभाविक वृद्धि हुई हैं। इसीलिए जता कि आगेब ताया जायगा,. ". 


बी 








शासन-पद्धति श्द्छ 


इससें परिवर्तन मी आसानी से हो सकते. हैं । | 
स्मरण रहे कि कोई शासन-पद्धति न तो पूर्णतः लिखित होती है, 
और न पूर्णतः अलिखित द्वी । लिखित शासन-पद्धति में भी कुछ 


बाते' अलिखित रहती हैं, इसी प्रकार अलिखित शासननपद्धति 
अंशतः लिखित रहती है। ऊपर कहा गया है कि इंगलैंड की 


शासन-पद्धति अलिखित मानी जाती है, किन्तु यहाँ के कुछ महत्वपूण 


कानून सुभीते के लिए लिखे भी गये हैं। इन्हें पालिमेंट ने समय-समय 
पर स्वीकार किया था। यथा, मताधिकार-विस्तार का क़ानुन, जो सन्‌ 


१९१८ और सन्‌ १९२८ में बना था, सरदार सभा और प्रतिनिधि समा 
के पारस्परिक सम्बन्ध का कानून जो १९११ में बना । । 
परिवर्तनशील और अपरिवतनशील शासन-पद्ध ति-- 


शासन-पद्धतियों का एक वर्गीकरण इस विचार से किया जावा है कि 
उनमें परिवर्तन-संशोधन या सुधार सुगमता-पूर्वंक द्वो सकता है, या 


बहुत कढिनाई से | जिस शासन-पद्धति में परिव्तेन आसानी से दो 
सकता है उसे नमनशील, लचीली या परिवर्तवशील शासन-पद्धति 
. कहते हैं। इसके विपरीत, जिस शासन-पद्धति में परिवर्तन करने के लिए 


नियमानुसार बहुत-सी कारवाई करनी पड़ती है, अथवा परिवतंन होने... 


में बहुत समय लगठा है, उसे कठोर, दुष्परिवर्तनशील या अपरि- 


बर्तनशील शासन-पद्धतिं कह सकते हैं । थों तो संसार में कोई वस्तु 


अपरिवर्तनशील नहीं है, यहाँ केवल तुलनात्मक दृष्टि से हो इस शब्द 


का प्रयोग किया जाता है। 
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शासन-पद्धतियों का यह खेद एक उदाहरण से स्पष्ट दो जायगा। 
इंगलैंड की शासन-पद्धति में आवश्यक फेर-बदल आसानी से हो सकता 
है| उसके लिए. बहुत आंदोलन नहीं करना पढ़ता | शासन-नियमों का 
संशोधन करने के लिए विशेष बन्धन नहीं है | मंत्री-मंडल जब जैसा 
चाहे, संशोधन का प्रस्ताव कर सकता है। इसलिए शासन-पद्धति में 
एकदम महान्‌ परिवर्तन होना, यहां तक कि उसका रूपान्तर हो 
जाना भी, असम्भव नहीं है | यह बात अवश्य है कि मंत्री-मंडल हस 
बात का ध्यान रखेगा कि उसके प्रस्ताव के पक्ष में पालिंमेंट का बहुमत 


हो; और पालिमेंट भी किसी प्रस्ताव को स्तरीकार करने में लोकमत का 


विचार करेगी, और इंगरलैंड का लोकमत प्रगतिशील न होकर पंरक्षुणशील 
ही है। तथापि जब शासन-पद्धति-सम्बन्धी कोई परिवर्तन करने का एक 
बार निश्चय हो जाय तो उसमें कानूनी प्रतिबन्ध धाधक नहीं द्ोता । 
रोज़मर्रा की साधारण कारवाई की ही तरह परिवतन हो सकता है । 
सन्‌ १९१८ और सन्‌ १९२८ ई० में मताधिकार-विस्तार-सम्बन्धी प्रस्ताव 
जिसका शासन-पद्धति पर बहुत प्रभाव पड़ा, साधारण रीति से ही स्वीकार 

हो गया था । उसके लिए किसी विशेष प्रणाली के अवलम्बन की आ- 
वश्यकता नहीं पड़ी थी | इसी वर्ष (१९४०) की बात है, युद्ध के सक्कुट 
का अनुभव होने पर पार्लिमेंट में शासन-पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन 
करना भटठपथ स्वीकृत हो गया | 


अब, इसके विपरीत, दुष्परिवर्तंतशील शासन-पदुति की बात 
लीजिए । इसके बदलने में बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता है, असाधारण प्रणाली अवलम्बन करनी द्ोती है। कहीं तो 


नं 
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उसका प्रस्ताव दोनों व्यवस्थापक सभाओं से निर्धारित वहुमत से 
स्वीकार कराना द्वोता है, कहीं उसे लोक-मत के लिए! उपस्थित किया 
जाकर, उसके पक्ष में निर्धारित बहुमत संग्रह करना आवश्यक होता 
है। कहीं केवल शासन-विधान के परिवर्तन को लक्ष्य में रखकर ही 
नया निर्वाचन होता है, अथवा विधान-संभा का संगठन किया जाता 
है। संयुक्त-राज्य अमरीका आदि में दुष्परिवत्तनशील शासन-पद्धति ही 
प्रचलित है । वहाँ शासन-विधान-सम्बन्धी संशोधन का प्रस्ताव करने 
के लिए कांग्रेस के दो-तिहाई सदस्यों या वहां की विविध रिया- 
सतों की व्यवस्थापक सभाओं के सदस्यों में से तीन-चौथाई सदस्यों 
की, आवश्यकता होती है। वर्तमान योरपीय महायुद्ध को लक्ष्य में 
रख कर, अमरीका का राष्ट्रपति इंगलै'ड को सहयोग देने के लिए जेंसा 
प्रस्ताव स्वीकार कराना चाहता था, शासन-विधान की कठिनाइयों के: 
ही कारण न करा सका। 


 सभात्मक ओर अध्यक्षात्मक शासन-पद्धुति--व्यवस्थापक 
मंडल ओर प्रबन्धकारिणी सभा के पारस्परिक सम्बन्ध के आधार 


. पर भी शासन-पद्धति के दो भेद किये जाते हैं;--(१) सभात्मक, 


मंत्री-मंडल-मूलक या पारलिमेंटरी, और (२) अध्यक्ञात्मक या प्रेसी- 
डेंशल | समात्मक शासन-पद्धति. के उदाइरण के लिए इंगलैंड की 
ज्ञासन-पद्धति अच्छी है| यहाँ जब नया चुनाव होता है तो बादशाह 
मंत्री-मंडल बनाने का कार्यो उस दल्ल. के नेता को देता है, जिसका 
प्रतिनिधि-सभा में बहुमत हो । जब बह अपने मंत्री चुन लेता है तो वह 
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प्रधान मंत्री बतता है, और “मंत्री-मंडल में सभापति का पद ग्र 
करता है। मंत्री-मंडल प्रतिनिधि-सभा के प्रति उत्तरदायी रहता है 
'जब उप्तकी नीति का प्रतिनिधि-सभा के बहुमत द्वारा समथन नहीं होता 
'तो उसे त्याग-पत्र देना पड़ता है; ओर उसकी जगह नये मंत्री-मंडल 
का पूर्वोक्त विधि से संगठन किया जाता है। स्मरण रहे कि इस 
पद्धति में मन्त्रियों का उत्तरदायित्व सामूहिक रूप से होता है। कोई 
मंत्री अकेला पदच्युत नहीं होता । एक मंत्री के सम्बन्ध में निन्‍्दा 
का प्रस्ताव पास होने पर सब मन्त्री त्याग-पत्र इकट्ठा ही देते हैं। क्‍योंकि 
'मन्त्री पालिमेंट के प्रति, और उसके द्वारा मतदाताओं के प्रति, 
उत्तरदायी होते हैं, इस पद्धति को उत्तरदायी शावन-पद्धति भी 
'कहते हैं। 

इस पद्धति में शासकों ( मन्त्रियों ) को अपने उत्तरदायित्व का ध्यान 
रखना पड़ता है। जब मतदाता या प्रतिनिधि-सभा मन्त्रियों के कार्य से 
.  असन्तुष्ट हों, तो वह सरकार (मन्त्री-संडल ) को पलट सकते और नयी 
सरकार का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार मतदाताओं या 
: अतिनिधि-सभा का सरकार पर. ख़ब नियन्त्रण रहता है । युद्ध 
आदि की विशेष अवस्थाओं को छोड़कर मन्त्री पार्लिमेंट के 
सदस्यों में से ही होते हैं। मुख्य-मुख्य मंत्री पार्लिमेंट में बेंठते 
उस पर अपना प्रभाव डालते तथा उसमें प्रकट किये जानेवाले 
'लोकमत से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार इस पद्धति में 
सरकार के इन दोनों अंगों का परस्पर में घनिष्ट सम्बन्ध बना 
रहता है | । 


री 
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अध्यक्षात्मक शासन-पद्धति को समझने के लिए: संयुक्त-राज्य अम- 
'शैका की शासन-प्रणाली का विचार कीजिए | वहाँ एक व्यक्ति अध्यक्ष 
या राष्ट्रपति होता है। वह प्रबन्धकारिणी का सभापति होता है, जिसके 
सदस्य स्वय॑ उसके दारा ही चुने हुए. होते हैं। अध्यक्ष का चुनाव 
जनता (निर्वाचकों) द्वारा होता है, और बद्द उसके प्रति ही उत्तरदायी 
होता है | वद्द निर्धारित समय तक अपने पद पर रहता है, उससे पूर्व 
व्यवस्थापक मंडल के अविश्वास-सूचक प्रस्ताव से भी नहीं हृठाया जा 
सकता | यहाँ के व्यवस्थापक मंडल में, जिसे कांग्रेस कहते हैं, दो सभाएँ. 
होती हैं, प्रतिनिधि-सभा ( निचली सभा ) और सिने (ऊपरली समा)। 
व्यवस्थापक मंडल वे. सदस्य भी जनता ( निर्वाचकों ) द्वारा छुने जाते 
ओर उसके प्रति उत्तरदायी द्वोते हैं। इस प्रकार अध्यक्ष तथा कांग्रेस 
दोनो जनता के ही प्रति उत्तरदायी होते हैं, परस्पर एक दूसरे के प्रति 
नहीं । यह शासन-पद्धति समात्मक पद्धति की अपेक्षा अधिक स्थायी 
है । इसमें अध्यक्ष तथा व्यवस्थापक मंडल दोनों का काय-काल निर्धा 
रित है, एक बार चुनाव होने के बाद, निर्धारित अवधि तक दोनों अपने 
अपने पद पर रहेंगे। निर्वांचकों या प्रतिनिधियों का कोई दल बहु- 
संख्यक होकर सरकार को पद-च्युत नहीं कर सकता । अध्यक्ष की अधी- 
नता में सरकार इृढ़ रहती है। यदि ऐसा विवाद उपस्थित हो कि 
सरकार किसी विषय में अपने अधिकार की सीमा से बाहर काम _ 
कर रही है, तो उसका अंतिम निर्णय राज्य के संघ-न्यायालय द्वारा 
होता है । इस प्रकार सरकार पर एक तरह से न्यायालय का नियंत्रण _ 


है, और, जनता का तो है ही। इस शासन-पद्ढति के अनुसार 


के 
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प्रबंधकारिणी सभा के सदस्य व्यवस्थापक मंडल में नहीं बैठते; शासक 
ओर व्यवस्थापक एक दूसरे से अलग रहते हैं, और ये दोनों, न्यायाधीश 
समूह से अलग हैं | 

एक-सभात्मक और हिसभात्मक शासन-पद्धुति--- 
शासन-पद्धतियों के भेद एक और प्रकार से भी किये जाते हैं। जब 
व्यवस्थापक मंडल में एक ही सभा द्वोती है, तो शासन-पद्धति एक- 
समात्मक कहलाती है, और जब दो सभाएँ होती हैं, तो द्विसभात्मक | 


दो सभाओं में से जिसमें जनलाधारण के प्रतिनिधि होते हैं, उसे छोटी 


सभा, निचली सभा अथवा 'लोअर हाउस” कहते हैं। दूसरी सभा, जिसमें 
घनी-मानी या प्रतिष्ठित सदस्य होते हैँ, अथवा (संघ-शासन की दशा में) 
जिसमें मिन्न-मिन्न राज्यों की ओर से प्रतिनिधि होते हैं, उसे बड़ी सभा 
ऊपरली सभा, या. “अपर हाउस” कहते हैं। सुमरण रहे कि निचली 
सभा में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, ओर विशेषतया आशिक 
विषयों में इसके अधिकार भी, ऊपरली सभा की अपेक्षा, अधिक 
होते हैं| दुसरी समा पहली सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों पर विचार और 
आवश्यक होने पर उनमें संशोधन करती है। इस प्रकार वद्द जिन कानूनों 
को अच्छा नहीं समझती. उनके बनने में देर लगाती है। साधारण क्ानूत 
दोनों सभाओं की स्वीकृति से बनते हैं। प्रस्येक प्रस्ताव पहले एक 
समा में तीम बार उपस्थित किया जाता है, वहाँ उसके पास हो जाने 
पर फिर उसे दूसरी सभा में भेजा जाता है। वहाँ भी उस पर तीन बार 
विचार होता है। यदि ऐसा दोने पर वह उसी रूप में पास दो जाता 
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है, जिस रूप में बह इस सभा में आया था, तो दोनों सभाओं से पास 
समझा जाता है। यदि यहाँ इसमें कोई संशोधन हो जाता है तो संशो- 
'घित प्रस्ताव पहली सभा में लौटा दिवा जाता है, और वहाँ उस पर 
पुनः नियमानुसार विचार होता है। यदि दोनों समाश्रों में मत-मेद 
बना ही रहता है, समझोत! नहीं हो सकता तो या तो प्रस्ताव रोक 
दिया जाता है, या दोनों सभाओं का संयुक्त अधिवेशन किया जाता है, 
और इस अधिवेशन में जो निर्णय होता है, उसे दोनों सभाओं का _ 
निर्णय मान लिया जाता है। ह 

साधारणतया आर्थिक विषयों को छोड़कर, दोनों समाश्रों की 
शक्ति समान होती है । परन्तु निचली सभा में सवंधाधारण के प्रतिनिधि 
होने से, अर्थात्‌ मताधिकार अधिक-से-अधिक व्यक्तियों को दोने से, 
बही जनता का मत सूचित करने वाली मानी जाती है। ऊपरली 
सभा का महत्व बहुत कम रह गया है। उदाहरणवत्‌ इंगलैंड में 
सरदार सभा (धन-सम्बन्धी प्रस्तावों को छोड़कर) सावंजनिक क़ानून के 
प्रस्तावों को अधिक से अधिक दो वर्ष तक क़ानून बनने से रोक सकती 
ह्ै। उसके पश्चात्‌ , उसके विरोध करने पर भी, प्रतिनिधि-सभा द्वारा 
तीन वार स्वीकृत किये जाने पर, प्रस्ताव क़ानून का. रूप घारण कर 
लेता है। धन-सम्बन्धी ( आय का हो, चाहे व्यय का ), क़ानून का 
प्रस्ताव प्रतिनिधि-सभा में उपस्थित किया जाता है, और उनकी स्वीकृति ._ 


होने पर वह अन्य सावंजनिक क़ानूनों प्रस्तावों के समान सरदार सभा में । 


भैजा जाता है। इस सभा द्वारा संशोधित किये जाने पर भी वह बांद- 


शाह की मंज़ूरी के लिए उसी रूप में जाता है, जिसमें वह प्रतिनिधि- 
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सभा द्वारा स्वीकृत हुआ है। , 

साधारणतया दूसरी संभा के होने से ये लाभ समझे जाते है।-... 
इससे, क़ानून बनने में बहुत जल्दबाज़ी नहीं होती। काम धीरे. 
भीरे होता है। धनी-मानी आदि ऐसे स्वाथ और द्वितों वाले: 
व्यक्तियों का भी क़ाबून बनाने में काफ़ी भाग रहता है, 
जो देश भें अल्प-संख्यक होते हैं। यदि एक दही सभा दो तोः 
इस भेणी के अधिकारों का सहज ही अपहरण हो सकता है।' 
दूसरी सभा से उनका प्रतिनिधित्त हो जाता है, उनका दृष्टि-कोण- 
विचारार्थ उपस्थित होता है। इस सभा में कुछु सदस्य सरकार द्वारा 
नामज़द रहते हैं। स्वाधीन देशों में सरकार का उद्देश्य यह नहीं होता 
कि जनता के हितों के विरोधी, और अपने पक्ष के आदमियों को दी 
नामज़द करे। वहाँ सरकार सदस्यों को नामज़द करने के अवसर का 
उपयोग इसलिए करती है कि सभा में कुछ विशेष अनुभवी ओर 
_विचारवान व्यक्ति पहुँच जारये। पुनः दूसरी सभा से एक लाभ यह भी 
है कि प्रबन्धकारिणी सभा व्यवस्थापक सभाओं से पृथक्‌ और स्वतंत्र 
. रहतीहै । यदि एक ही व्यवस्थायक सभा हो तो बह प्रबन्धकारिणी पर 
अपना बहुत अधिक प्रभाव डाल सकती है; यहाँ तक कि प्रबन्धकारिणी 
के उसके अधीम दी हो जाने की सम्भावना रहती है | 
अब इस सभा से होनेवाली हानि की बात लीजिए। पहले कहां. 
.. गया है कि दूसरी समा जल्दबाज़ी को रोकती है। परन्तु जब जनता 
बहुत प्रगतिशील होती है, आदमी क्रान्तिकारी सुधार चाहते हैं, तो 
: दूसरी समा की कायवाई बड़ी वाधक हो जाती है। काम में इतनी देर. 


ला पु 
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: लगने की सम्भावना रहती है कि जनता का जोश ही ढंडा हो जाय | 
ऐसी अवस्था में दूसरी सभा का होना राज्य के लिए अद्वितकर होता 
है ? फिर धनवान और पूँ जीपति तथा महन्त या ज़मीदार आदि प्राय; 
संरक्षणशील ओर पुराने विचारों के होने के अतिरिक्त, पराघीन देशों में 
सरकार के समर्थक, उसकी हाँ में हाँ मिलानेवाले होते हैं। इससे देश- 
की स्वाधीनता-प्राप्ति के मार्ग में चिन्तनीय विश्न बना रहता है। कितने 
ही राजनीतिज्ञों का मत है कि व्यवस्थापक मंडल में दूसरी सभा रहने से 
दो में से एक बात होती है; दुसरी सभा प्रतिनिधि-सभा से सहमत होती. 
है, अथवा उसको विरोधी । पहली दशा में यह सभा अनावश्यक 
प्रतीत होगी, और दूसरी दशा में केवल वाघक रहेगी। अतः दुसरी- 
सभा न रहनी चाहिए | 
_ कई राज्यों में दूसरी सभा की समस्या बनी ही हुई है, इसे हटाना 
तो कठिन प्रतीत हो दी रदह्दा है, इसमें यथेष्ट सुधार भी छहज नहीं है।. 
उदाहरणवत्‌ सन्‌ १९११ मे इंगलेंड में यह निश्चय किया गया था कि 
सरदार-सभा के सदस्य प्रतिनिध्यात्मक सिद्धान्तों पर चुने जाया करें। 
परन्तु अभी तक इस विषय की ऐसी योजना तैयार नहीं हुई, जो सब- 
दलों को मान्य हो। यदि सदस्यों को निर्वाचित करने का ही निश्चय 
किया जाय तो प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इसके लिए. किन... 
व्यक्तियों को मताधिकार दिया. जाय । जब सरदार-सभा निर्वाचित 
सदस्यों की सभा होगी तो वह धन-सम्बन्धी प्रस्तावों पर अधिकार 


रखना तथा मंत्रियों का वियत्रण करना भी चाहेगी। प्रतिनिधि-सभा 
.. इसे ये अधिकार देना पसन्द न करेगी। दोनों सभाओं के कांये में बड़ी: 


> जलता 
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उल्लभान पैदा होगी | इन कठिनाइयों के कारण धरदार-सभा के संगठन 
सम्बन्धी कोई प्रस्ताव कार्य में परिणत नहीं हो पाता | यद्द इंगलैड की 
बात है। अन्य राज्यों में मी, जहाँ द्विसमात्मक शासन-पद्धति है, ऐसी 
ही समस्‍या है। 


भिन्न-भिन्न शासन पद्धतियों को तुलना--शासन- 
'पद्ध तियों के मुख्य-मुख्य वर्गीकरणों का विचार हो झुका | प्राय; किसी 
'चर्गीकरण के सम्बन्ध में मिरपेक्ष रूप से यह नहीं कद्दा जा सकता कि 
उसका अमुक सेद दूसरे मेद से अवश्य ही अच्छा दोगा। उदादहरण- 
-बत्‌ यह निश्चय करना कठिन है कि लिखित और अलिखित, परि- 
-बर्तनशील और अपरिवतनशील, या अ्ध्यक्षात्मक्ष और समात्मक 
शासन थपद्धतियों में से कौनसी दूसरे से अधिक उपयोगी है। बात यह 
है किसी शासन-पद्धति का अच्छा या बुरा अथवा अधिक या 
-कम लाभदायक होना दे श-काल पर निभर हैं। किसी देश के लिए 
इस समय एक शासन-पदति उपयक्त है।तों यह स्वथा सम्भव है कि 
“कालान्तर 'में परिस्थिति बदल जाने पर उसकी उपयोगिता घट-बढ़ 
जाय, था न ही रहे । 


अस्तु, आज-कल साधारण तोर से यह समझा जाता है कि इस 
समय छोटे-छोटे राज्यों का अ्रस्तित्व संकट में है, वे प्रथकूपुथक्‌ रूप से 


“ने तो अपनी रक्षा ही कर सकते हैं, और न वे यथेष्ठ उन्नति करने में 
ही सफल हो सकते हैं | अतः जिन राज्यों का एक संघ बन सकता है 
उन्हें मिलकर संघ निर्माण करना चाहिए; और साथ ही संघ की 


केन्द्रीय सरकार को यथेष्ट अधिकार देकर उसे यथा-सम्मव बलंवान 


५ ही 
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बनाना चाहिए। बड़े राज्य भी अपने भिन्न-भिन्न भागों में प्रान्तीय 
स्वराज्य की स्थापना कर इसी प्रकार संघ-शांसन-पद्धति का अवल्लम्बन 
करें तो अच्छा है | इससे एक तो प्रान्तों को अपनी उन्नति और विकास 
का अवसर मिलेगा, दूसरे वे एक-दुसरे की सहानुभूति और सहयोग से 
लाभ उढावंगे |* भारतवर्ष की भावी शासन-पद्धतिं की ब्यौरेवार बातों 
में, राजनीतिजशों का चाहे जो मतभेद हो, यद्द सवमान्य हैं कि शासन 
खसुंचात्मक होना चाहिए । 
शासन-पद्धति एक समात्मक द्ो या द्विसमात्मक १ संबात्मक शासन- 
 बड्धति में तो व्यवस्थापक मंडल में प्रायः दो समाओं का होना आवश्यक 
समझा जाता है, एक में संघ की जन-संख्या के अ्रनुपात से जनता के 
प्रतिनिधि होते हैं, और दूसरी सभा में संघान्तरित राज्यों में से प्रत्येक 
राज्य के प्रतिनिधि समान संख्या में रददते हैं। एकात्मक राज्य 
अथवा संघ के क्रिसी एक भाग में दो सभाओ्रों का होना कुछ ठीक नहीं 
है। बहुधा दूसरी सभा के सदस्य बहुत धनी-मानी ज़मौदार या पूँजी- 
पति अथवा उच्च समझे जानेवाले घरानों के दोते है। इनके 
. स्वार्थ सबंसाधारण के स्वार्थों' से भिन्न होते हैं, ये पुराने संरक्षणशील 
विचारों के होने से प्रगति-विरोधों प्रमाणित होते हैं। इस सभा के 
कारण अनेक बार लोकहितकर क़ानून बनने या संशोधन स्वीकृत होने 
में अनावश्यक बिलम्ब लग जाता है। द 





किसी संवात्मक राज्य की बल-बृद्धिं का उद्देश्य दूसरे राज्यों पर श्रत्याचार 

करना न होता चाहिए । चाहिए यह कि वे संसार यह विविध राज्य अपने आप को... 

कक विशाल परिवार का सदेस्य मानते हुए परस्पर में मैन्री-माव से रहें |... 
सर कर रा 
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किसी राज्य की शासन-पद्धति का निश्चय करने के लिए. आवश्यक 
है कि वहाँ के राजनीतिश भिन्न-भिन्न शासन-पद्धतियों की साधारण 
समीक्षा करने के साथ अपने राज्य को परिस्थति तथा अनुभवों पर 
भली भाँति विचार करें और तदुपरान्त जो पद्धति उचित जचे, उसका 
आयोजन करें। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि किसी शासन- 
पद्धति के अन्ध-मक्त न होकर, जब-जब उसमें (गम्भीर विचार के बाद ) 
जैसा परिवर्तन या संशोधन करना उचित प्रतीत हो, उसके करने के 


लिए तैयार रहें । 





3८ 





















पंद्रहवाँ परिच्छेद 
राज्य का कायं-क्ेन्र 
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ह्वु राज्यों तथा शासन-पद्धतियों के भेदों का विचार कर चुके। 


अब हमें देखना यद्द है कि राज्य का कार्य-क्षेत्र क्या हो और यह कि इस 
विषय में राजनीतिशञों के क्या विचार हैं ! उन्होंने क्‍या सिद्धान्त स्थिर 
किये हैं ! इस सम्बन्ध सें विचार करते समय हमें स्मरण रखना चाहिए. 
कि राज्य का निर्माण इसलिए किया जाता है कि समाज में रहनेवाले 
व्यक्तियों को अधिक-से-अधिक स्वतंत्रता मिले, किसी की स्वतंत्रता में 
कोई दूसरा हस्तक्षेप न करे, राज्य प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा 
करे। इसलिए राज्य के कार्य-क्षेत्र सम्बन्धी जो भी [सिद्धान्त निश्चित किये 
जायें, उनमें वाह्म रूप से, उनको कार्य में परिणत करने की विधि में 
चाहे जितना अन्तर हों, पर उन सबके उद्देश्य में तो समानता ही रहेगी | 


प्रत्येक सिद्धान्त के प्रतिपादक अपने-अपने ढर्ज्ञ से नागरिकों की स्व- 


: तंत्रता-प्रति का लक्ष्य रखेंगे । अन्तर केवल मार्ग का होगा; पहुँचना 
सब को एक ही स्थान पर है।. । 
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व्यक्तिवाद 


राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में दो सिद्धान्त सुख्य हैं, व्यक्तिवाद 
और समाजवाद | पहले व्यक्तिवाद को लेते हैं । अब से एक पीढ़ी पहले 
तक इसी का बोलबाला था। प्रत्येक तम्य सरकार इसी को अपनाये हुए 
थी | विद्वान लोग इसी का समर्थन करते थे। इस मत के अनुसार, राज्य 
एक बुराई है;यद्त्रि समाज की वर्तमान दशा में बह अनिवाय है, उसके 
बिना काम नहीं चल सकता | अतः राज्यका कार्य-च्षेत्र कम-से-कम रहना 
चाहिए। राज्य उन्हीं कार्यों का सम्पादन करें, जिनसे व्यक्तियों के 
जान-माल की रक्षा हो, वे धोखे आदि से बच, उनके नागरिक जीवन 


के मार्ग की वाधाएँ दूर हो, और उन्हें आवश्यक सद्दायता मिले। 


राज्य को कोई अधिकार व्यक्तियों पर नियंत्रण करने का नहीं है। 
व्यक्तियों को अपना-अपना कार्य स्वतंत्रता-पूर्वक करने देना चाहिए। 
हाँ, जब उनमें परस्पर विवाद या ऋणड़ा हो तो राज्य को उसका 
निपटारा चाहिए करना । | 

: व्यक्तिवादियों का मत है कि राज्य का कार्य केवल शासन करना _ 
है, जिपका क्षेत्र आन्तरिक शान्ति और विदेशी आक्रमणों से रक्षा ु 
करना, दोना चाहिए | राज्य एक राजमैतिक संस्था है, उसे उन अनेक 
कार्यों से कुछ प्रयोजन नहीं, जो जनवा की मलाई के लिए आवश्यक 
हैं, यथा-शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, नागरिकों की बीमारी, 
चुद्धावस्था या बेकारी में उनका जीवन-विवाह, अनाथों और दरिद्ों 
का भरण-पोषण, जनता की नैतिक या सांस्कृतिक उन्नति आदि। 


पे 
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नागरिकों के बहुत-से कार्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आर्थिक 
होते हैं। हम अपनी (भौतिक) आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
उद्योग करते हैं, इसमें हम दूसरे व्यक्तियों की सहायता लेते हैं, भांति- 
भांति की वस्तुएँ उत्पन्न करते हैं, जिन चौज़ों को हम नहीं बना सकते, 
उन्हें दूसरों से लेते हैं, ओर बदले में उन्हें उनकी आवश्यकता की वस्तु 
देते हैं, अथवा उन्हें उन वस्तुओं की क्रीमत देते हैं | इस प्रकार 
पदार्थों' की उत्तत्ति, विनिमय और व्यापार आदि होता है। व्यक्ति- 
'बादियों का मत है कि इन आशिक कार्यों में राज्य कोई हस्तक्षेप न 
करे | उनकी नीति, “व्यक्ति जैसा चाहें, करें,” होती है । उदाइरणवत्‌ 
एक कफारख़ाने में माल बन रहा है तो राज्य को इस बात से कोई 
प्रयोजन नहीं कि वहाँ मज़दूर कितने घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, रात 
को भी काम होता है, या केवल दिन में ही, काम करनेवालों की उम्र 
क्या है, क्या वहाँ बालक ओर ख्तियाँ भी काम करती हैं, कारख़ाने का 
स्थान कहां तक स्वास्थ्य-प्रद है, मजदूरों को वेतन कितना मिलता है, 
छुट्टी कितनी और कब मिलती है, इत्यादि | ये बातें पूंजीपति, और 
_मज़दूरों में परस्पर तय करने की. हैं, अगर दोनों पक्ष सहमत हैेंतो 
' फिर राज्य के बीच में दखल देने की क्या ज़रूरत है १ 

इसी प्रकार जब माल तेयार हो गया है तो उतकी क्नौमत क्‍या दो 
मुनाफ़ा कहां तक रहे, अथवा कितना माल देश में रखा जाय और 
कितने का विदेशों में निर्यात हो, विदेशों से कौन-कौन-सा सामान 
कितने परिमाण में मेंगाया जाय इन बातों को ख़रीदने-बेचनेवाल्ते 
तथा आयात-निर्यात करनेवाले जानें, राज्य को इनसे क्‍या मतलब £ 
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आयात-निर्यात-कर निर्धारित करने में, अथवा अन्य कानूनों से, राज्य 
न तो किसी पदाथ के आयात या निर्यात को प्रोत्ताइन दे, ओर न 
उस पर कोई प्रतिबन्ध ही लगावे | 

व्यक्तिवादी यह मानकर चलते हैं कि एजीपति ओर मज़दूर, 
क्रेता और विक्रेता ( ख़रीदनेवाला और बेचनेवाला ) आयात 
ओर निर्यात करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने हित को पूरी 
तरह समझता और तदनुतार काय करता है। व्यक्तिबादी भूल 
जाते हैं कि बहुधा जिन दो पक्षों को परस्पर व्यवह्वर करना होता 
है, उनमें से एक बुद्धिमान और सम्पन्न हो सकता है और दूसरा अल्यश 


तथा असमर्थ | इन दो पक्षों में पारस्परिक समझौता वास्तव में स्वतंत्र 


: समझौता नहीं है। उदादरणा्थ जब एक आदमी बहुत दरिद्र है, वह 
तथा उसका परिवार भूख से व्याकुल है, उसे एक कारख़ाने का मालिक 
कहता है कि तुम काम करना चाहो तो करो, तुम्हें दिन भर के काम 
के पाँच आने मिलेंगे। मज़दूर जानता है कि पाँच आने से जो भोजन 
मिल्लेगा, उससे उसका तथा उसके परिवार का दोनों बकत का शुज़्ारा 
.. न होगा। पेट भरने का ही काम न होगा, फिर कपड़े की तो ब'त ही 
क्या ! परन्तु वह सोचता है कि इस कार्य को करना स्वीकार ही कर 
लिया जाय, ऐसा न हो कि यह भी हाथ से निकल जाय और पूरा 
उपवास दी करना पढ़े | निदान, वह अपनी इच्छा से कारख़ाने में काम 
करना स्वीकार करता है। परन्ठु तमनिक सोचिए, उसकी इच्छा 
कहाँ तक स्व॒तन्त्र इच्छा है | इसी प्रकार अन्य उदाहरणों से बताया 


द्क 


जा सकता है कि आर्थिक कार्य करनेवाले दो पत्चों में एक पक्षों अपनी 








परत 
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परिस्थिति से लाचार होने के कारण अपनी स्वतन्त्रता का उपयोग नही 
कर सकता। अपने निर्ण॑यमें वह स्वतन्त्र दिखायी देता हुआ भी वास्तव 
में स्वतन्त्र नहीं होता । व्यक्तिवाद सिद्धान्त इस बात की सबंथा उपेक्षा 
कर देता है | 

इस सिद्धान्त के अनुतार राज्य के कार्यों की सूची का बहुधा 
छोटा-सा रहना स्पष्ट ही है। इस सूची के कार्यो' में सुख्य थे दोंगे:-- 


सेना ( जल-सेना, स्थल-सेना और वायु-सेना ) रखना, पुलिस रखना, 


न्यायालयों की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य ओर सफ़ाई आदि के नियम 
बनाना और यह देखना कि इनको भंग तो नहीं किया जा रहा है। 
इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य का यह कार्य नहीं है कि वह नागरिकों 
के द्वित की दृष्टि से डक, वार, रेल, चिकित्सालय, विद्यालय आदि का 
भी प्रबन्ध करे | । 
गत शताब्दी के पूर्वाद्द में इस सिद्धान्त का बढ़ा प्रचार था। 
उस समय भी इसका विरोध हुआ था । पीछे विशेषतया कल्न-कारखज़।ानों 
की बृद्धि ने परिस्थिति में बहुत परिवर्तन कर दिया। व्यक्तियों की स्व- 
तन्त्रता के आधार पर, सरकारों ने कल्न-कारख़ानों के संचालन में किसी 


: प्रकार हस्तक्षेप न किया । इससे श्रमजीवियों की दशा चिन्तनीय हो. 
गयी, काम करने के घंटे बहुत अधिक रहे, स्वास्थ्य के विषयों पर 


व्यान न दिया गया, अल्पायु बालकों ( नाबालिगों ) से काम लिया 


गया, मजदूरी कम दी गयी। इससे लोगों को स्पष्ट मालूम हुआ कि _ 


व्यक्तिवाद का पिद्धान्त कितना दोष-पूर्ण है। सरकार को अ-हस्तक्षेप 


नीति के विरुद्ध लोकमत प्रबल हो उठा । तब मिन्न-मिन्न राज्यों में ऐसे क्‍ 
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नियम बनने लगे, जो उपयु क्त सिद्धान्त के प्रतिकूल थे | उदाइरणवतू 
इंगलैंड में सन्‌ श्य३३; श्य४४, श्८य४० और इसके बाद बने हुए 
कानूनों से स्त्रियों और बालकों के काम करने के घंटे सीमित किये: 
गये | इस से व्यक्तिवाद सिद्धान्त के दुसरे पहलू का कुछ आमास मिल 
सकता है । 


समाजवबाद 


अब हम राज्य के कार्य-च्षेत्र सम्बन्धी दूसरे सिद्धान्त का विचार 
करते हैं। वह है समाजवाद । वह व्यक्तिवाद का विरोधी है। बह 
राज्य को केवल शासन करनेवांली संस्था न मान कर उसे सांस्कृतिक 
संस्था समझता है। समाजवाद के अनुसार राज्य का कतंव्य है कि 
बह जनता के अज्ञान और दरिद्रता का भी निवारण करें। समाजवाद 
नागरिकों को अधिक-से-अधिक वैयक्तिक स्वतन्त्रता देने के पक्ष में है, 
पर उसका मत है कि यद्द स्वतन्त्रता उसी दशा में हो सकती है, जब 
राज्य के हित को धक्का न लगे; क्योंकि राज्य और नागरिक में वि 
भिन्नता नहीं, उनके उद्देश्य में समानता है, दोनों एक दूसरे के सहयोग 
पर निर्भर है। समाजवाद के अनुसार राज्य को नागरिकों के 
आर्थिक जीवन पर भी अधिकार होना चाहिए, वह श्रार्थिक क्षेत्र में 
प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली का व्यवहार करके समाज की अधिक-्से-अधिक 
भलाई करने का आदर्श रखता है। समाजवादियों का विचार है कि 
व्यक्तिवादियों की “अ-इस्तक्षेर”ः या “जैसा चाहे करो? की नीतिः 
समाज के लिए अनिष्टकर है। द 


५; कत 











राज्य का काय क्षेत्र श्ट्प. 


समाजवाद के भिन्न-भिन्न रूप---यज्यपि कुछ दाशंनिकों 
ने समाजबाद की मूल बातें बहुत प्राचीन समय से जनता के सामने 
रखी हैं, तथापि इस मत का विशेष प्रचार आधुनिक काल में ही हुआ 
है। औद्योगिक क्रान्ति, यंत्रों और कल-कारखानों द्वारा बड़े पैमाने की 
उत्पत्ति होने से घन-वितरण की असमानता बहुत बढ़ गयी । एक ओर 
कुछ इने-गिने व्यक्ति लखपति या करोड़पति बनगये तो दूसरी ओर 
असंख्य जनता मज़दूरों की हो गयी। पूंजीपतियों को ऐश्बर्य और भोग 
'बिलास से छुटकारा न रहा और मज़दूरों को अपने शरीर को जीवित रखने 
के लिए. रोदी-कपड़ा भी यथेष्ट पत्मिण में न मिलने लगा। इससे 
लोगों का ध्यान समांजवाद की ओर अधिकाधिक गया। देश काल के 
अनुसार भिन्न-भिन्न स्थानों में इसके अनेक रूप हो गये, कोई बहुत उम्र, 
कोई थोड़ा उग्र, कोई नर्म और कोई विशेष नर्म। कोई किसी 
बात पर ज़ोर देता है, कोई किसी बात पर । उन सबकी चर्चा करने 
की यहाँ ग्रावश्यकता नहीं । उनमें से विशेष उल्लेखनीय राज्य-समाज-- 
बाद ( स्टेट सोशलिज्म ), समष्टिवाद ( कम्यूनिज़्म ), बोलशेविज्म,. 
ओर वैज्ञानिक समाजवाद हैं । 
राज्य-समाजवाद राज्य के कार्यक्षेत्र को देश-रक्षा, शान्ति और 
सुप्रबन्ध तक ही परिमित नहीं रखता, वह जनता की समस्त आवश्यक- 
_साझरों को राज्य द्वारा पूरा कराने के पक्ष में हे। वह घनोलत्ति, 
व्यवसाथ और वितरण पर राज्य का पूर्ण नियन्त्रण चाहता है, उत्पत्ति . 


_ के सब साधनों पर सरकार का स्वामित्व दो; भूमि, खान, और पूंजी 
. सरकार की द्ो। कोई व्यक्ति ज़मीदार या पूंजीपति नद्दों रेल, तार, 


नर 
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डाक, टेलीफोन, नहर, कल्न-कारख़ाने सब राज्य के रहें। स्कूल, 
अस्पताल आदि भी सरकारी ही हों। प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति के 
आनुसार कार्य करें, परन्तु बह कोई कार्य अरने लिए, या अपने परिवार 
आदि के लिए. न करे। वह जो कुछ करे, सब राज्य के लिए. करे | 
उतन्न पदार्थों पर राज्य का स्वामित्व हो | राज्य नागरिकों को उनकी 
आवश्यकता के अनुतार पदार्थ दे, वह भोजन-वस्य के अतिरिक्त 
शिक्षा, स्वास्थ्य ओर चिकित्सा आदि की भी व्यवस्था करे। सन्तान 
के भरण-पोषण के ज्िए माता-पिता को चिन्ता करने की आवश्यकता 
नहीं, यह काय भी राज्य का है | बेकारी, बीमारी, या बृद्धावस्था के 
लिए किसी व्यक्ति को कुछ बचाकर रखने की ज़रूरत नहीं, इसका 
भार भी राज्य ग्रहण करेगा | राज्य नागरिकों का अधिक-से-अधिक द्वित 
साधन करे। व्यक्ति अनेक दशाओं में अपना द्वित नहीं समझते, 
ओर समभते भी हैं तो उसे लक्ष्य में रखकर उचित आचरण नहीं 
करते । उदाहरणा्थ अनेक श्रादमी खूब शराब पीते हैं, इससे उनके 
द्रव्य ओर स्वास्थ्य दोनों की क्षति होती है, पर वे इसे बन्द नहीं करते | 
परन्तु जब शराब का उतद्यादन राज्य फे अधिकार में होगा तो यह दशा 
न रहेगी; इसमें सहज ही सुधार हो जायगा। अस्तु, राज्य-समाजवादी 
राज्य को अधिक-से-अधिक अधिकार दिये जाने के पक्ष में हैं। 
स्मरण, रहे. कि वे सब कार्य शान्तिमय उपायों से ही करना 
चाहते हैं|. : । 
इसके विरुद्ध समष्टिवादी या कम्यूनिष्ट उम्र मतावल्मम्बी हैं, वे अपना 
(समाज की भलाई का) काय-ऋम शक्ति के बल पर, हिंसात्मक उपायों 


सना 
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से भी पूरा करने सें संकोच नहीं करते। 'वें शक्ति का प्रयोग उस समय 
तक करने के पक्ष में है, जब तक समाज से वर्ग-विभिन्नता मिट न जाय | 
पू'जीपति ओर अ्रमजीवी, ज़मीदार ओर किसान, साहुकार और ऋणी 
आदि का भेद न रहे। इस संत के अनुसार समस्त वस्तुओं पर 
सरकार का अधिकार होना चाहिए, कोई व्यक्ति अपनी निज की वस्तु 
नहीं रख सकता | 

बोलशेविजमः सम्राजवबाद का रूसी संस्करण है । यह शब्द रूसी 
आष। के उस शब्द के आधार पर बना है, जिसका अर्थ मताधिकार था 
बहुमत है। रूस में श्रमजीवियों का शासन है। इसकी स्थापना वहाँ 
सन्‌ १९१७ ई० से हुई, जब इस देश का शासन-सूत्र ल्लेनिन के हाथ में 
आया | 

आधुनिक काल में समाजवाद का मुख्य प्रवतंक कारलमाकर् हुआ 
है। इस महान दाशंनिक्र ने इस विषय का प्रतिपादन ऐसे वेश्ञानिक 
दर्ज से किया है कि इसकी “दास केपिटल! नामक पुस्तक समाजवादियों 
के लिए एक धामिक ग्रंथ हो गयी है, इसने संसार भर के विचारकों 
का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। अब समाजवाद कहने से 
प्रायः कार्लमा्क्स के ही समाजवाद का आशय लिया जाता है 

वघिकाँश समाजवादी कालं-माक्स को दी अपना गुरू समझते हैं। 

अपने भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों का मूल आधार उसके ही. वाक्‍्यों या लेखों 


को मानते हैं। बात यह दे कि काल-काक्स के ग्रन्थ के भिन्न-भिन्न... 


आगों के विविध अर्थ किये जाते हैं। समाजवाद के इस महान आचाय _ 
2 | न 
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के मुख्य सिद्धान्त 
१--इतिदहास की आ्थिक व्याख्या। समाज में जो विविध परि- 
बर्तन द्वोते हैं, उनका मूल कारण आशिक होता है। जितने मत,, 
सम्प्रदाय, आन्दोलन आदि होते हैं, जितने आविष्कार या अनुसंधान 
किये जाते हैं, सबका मुख्य कारण आर्थिक दोता है। सब लड़ाई- 
भगड़ों की तह में घन का प्रश्न होता है। प्रस्येक सम्यता का मूला« 
घार धन है | लोगों का रहन-सहन, उनके राजनैतिक, सामाजिक आदि 
विचार उनकी आशिक परिष्थिति से निश्चित या नियन्त्रित 
होते हैं। मनुष्य के विकास का इतिद्यास समाज के आर्थिक विकास की 
कद्दानी है । 
२--वर्गवाद | समाज में दो वर्ग हैं, पूंजीपति और मज़दुर । यंत्र- 
युग के पूर्व इन वर्गों में विशेष अन्तर न था। जब से मशीनों के. 
द्वारा बड़ी मात्रा की उसत्ति दोने लगी, इनका अन्तर एवं संघर्ष क्रमशः 
बढ़ने लगा । आर्थिक जगत में तो पूं जीपति सर्वेसर्वा दो ही गये, राज- 
_नौति में भी इनकी ही प्रधानता हो गयी, अधिडाँश निर्वाचनों के सूक 
इनके हाथमें होते हैं, ये जिस उम्मेंद्वार को चाहते हैं, उसे विजयी बना 
सकते हैं। माक्स का मत है कि पएूँजीपति और मज़दूरों के संघर्ष का 
कारण व्यक्तिगत सम्पत्ति की व्यवस्था है । यह संघष तभी समाप्त होगा, 
जब व्यक्तिगत संपत्ति की व्यवस्था हटा दी जायगी | अतः समी सम्पत्ति 
सरकारी समझी जानी चाहिए। ऐसा होने पर जनता के निधनताः 
तथा आर्थिक विषमता से होनेवाले कष्ठों का अन्त हो जायगा | 
३-मूल्ये का भ्रम-सिद्धान्त | प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में कुछु 
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अम लगता है। मशीनों का प्रयोग होने से पहले भ्रम काजो मूल्य 
लगाया जाता था, वह एक सीमा तक उचिते था। पर जब से मशीनों 
द्वारा वस्तुएँ बनने लगीं, श्रमजीवियों को तो मूल्य का थोड़ा-सा ही 
भाग मिलता है, शेष मूल्य बचत के रूप में पूंजीपति के पास रहता 
है, अर्थात्‌ एूँजीपति वस्ठुओं पर बेहद मुनाफ़ा लेता है | आदमी समझते 
हैं कि वस्तुओं की उसस्ति में बुद्धि का माग विशेष है, अतः वे गरीब 
मज़दुरों के अस से अनुचित लाभ उठाते हैं। वस्तुओ्ों का मृल्य 
विशेषतया ( शारीरिक ) श्रम के अनुसार लगाया जाय तभी उसका 
सुधार दो सकता है । 

माक्स के समाजवाद के ये तीन मुख्य सिद्धान्त हैं। इसके अति- 
रिक्त समाजवाद धर्म अथांत्‌ मज़दबकों एक व्यर्थ का ढोंग समझता है। 
उसके अनुसार धर्म, जो भाग्यवाद, संतोषवाद आदि का प्रचार 
करता है, सामाजिक उन्नति में बाधक हैं। महन्त और पुजारी श्रादि 
'मफ्तज़ोर है। 


घपाजवाद्‌ के गुण-दोष---आधुनिक आध्थिक व्यवस्था ऐसी 
कि एक ओर तो पूँजोपति अधिकाधिक धनवान होते जाते 
हैं, और उनकी संख्या इनी-गिनी द्वी रहती हैं, दूसरी ओर 
अधिकाश अ्रमजीवियों की दशा बहुत: विन्वनीय दोती है 


उन्हें. खाने-पीने के. यथेष्ट साधन नहीं, बीमारी और बुढापे हा 
में उन्हें कोई पूछनेवाला नहीं, वैसे भी असंख्य व्यक्ति बेकारी से 


पीड़ित रहते हैं। समाजवाद का दावा है कि वह इन बुराश्टयों को दूर हा ढ 
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करेगा। वह लोगों की आशिक दी नहीं, सामाजिक और बौद्धिक 
आवश्यकताश्रों की भी पूर्ति करेगा। व्यक्ति अपने लाभ के लिये कुछ 
न करंगे, इससे पारस्परिक प्रतिदृन्द्रिता का अन्त द्ोगा, उसका स्थान 
सहकारिता ग्रहण करेगी। मनुष्य समाज-ह्वित के कार्य करने पर 
बास्तव में सामाजिक बनेगा, ओर अपने अन्दर सामाजिक जीवन के 
उपयोगी गुणों की बुद्धि करेगा। इस प्रकार समाजबाद मनुष्य को 
नरक-यातना से मुक्ति दिलाकर स्वर्गीय सुख प्रदान करेगा | 

निस्तन्देह इस समय पीड़ित मानव समाज अपने कष्ठों को दूर 
करने के लिए. समाजवाद का संदेश बड़ी आशा ओर उत्सुकता से 
सुन रहा है। भला, रोगी उस वैश्य का स्वागत क्‍यों न करेगा, जो 
उसकी बीमारी दुर कर, उसे आरोग्यता प्रदान करने का निश्चित 
आश्वासन दिला रहा है। तथाति इसें यह जान लेना चाहिए कि 
समाजवाद के विपक्ष में क्या कहा जाता है। इस सिद्धान्त के आलो- 
चकों का कथन है कि यह अधिकाँश में अव्यवहयरिक है; भूमि, कारखाने 
ओर उद्योग-धंघें पर राज्य का स्वामित्व हो जाने से व्यक्तियों को अपने 
परिश्रम, बुद्धि और प्रतिभा का फल न मिल्लेगा। काम में उनका 
स्वार्थ न रहेगा तो उन्हें उसके करने में उत्साह या प्रवृति भी कमः 
होगी, इससे एक तो काम का परिमाण घट जायगा, दूसरे वह होगा भी 
घटिया दर्ज का । इससे राज्य को सामूद्विक दृष्टि से दानि होगी, और 
फल-स्वरूप व्यक्तियों की भी क्षति हागी। पुनः समाजवाद मनुष्य- 
मनुष्य से पूँजीपति और मजदूर, ज़मीदार और किसान, बड़े ओर छोठे 
का भेद मिटा कर समानता स्थापित करना चाइता है। यह एक आदर्श 
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मात्र है। इसका पूरा होना कपोल कल्पना है। मनुष्यों में योग्यता, 
प्रतिभा या शारीरिक क्षमता आदि की हृष्ट से कुछ-न-कुछ भेद 


रहता है। यदि दो व्यक्तियों का पद आज कृतिम रीति से समान 


कर दिया जाय तो कुछ समय वाद वे पुनः असमान स्थिति 
के हो जायेंगे। फिर वही असंतोष और कष्ठों का अनुभव होगा | इस 
प्रकार राज्य के कार्यों का क्षेत्र बहुत अधिक बढ़ाये जाने से भी 
वह उद्देश्य पूर्णतया सिद्ध न होगा, जिसे समाजबाद प्राप्त करना 
चाहता है | समाजवाद का प्रधान सूत्र इतिहास का आर्थिक विवेचन 
है। परन्तु मानव जीवन के अनेक दृष्टिकोण है, उसकी अनेक 
समस्याएं हैं, उन सबका एक ही इल केसे हो सकता है, चाहे वह 
इल कितने ही महत्व का क्‍यों न हो । 


उचित मागे 


ऊपर व्यक्तिवाद और समाजवाद के पक्ष एवं विपक्ष में संक्षेप में: 
लिखा गया है। व्यक्तिवाद राज्य द्वारा केवल अत्यन्त आवश्यक. 
कार्य कराना चाहता है, और समाजवाद राज्य को सभी (आवश्यक 
भी और लोक-हिंतकर भी) कार्यों के करने का उत्तरदायी मानता है । 
दोनों मत एक-दूसरे के विपरीत हैं। यद्यपि जैताकि हमने इस परिच्छेद 
के आरम्भ में कद्दा है, दोनों का उद्देश्य एक ही है--श्र्थात्‌ व्यक्ति की 
उन्नति--पर दोनों का मार्ग भिन्न-भिन्न है; एक उत्तर, तो दूसरा. 


दक्षिण | अब यहां प्रश्न यह उठता है कि उचित क्‍या है? इधर 


कुछ समय से दोनों सिद्धान्तों की कढ़्ता लुप्त दो रही हैं। कुछ 


के 
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आँश तक दोनों में कुछ समभझीता-सा हो गया है औरर मानों 
बीच का मार्ग निकल रहाँ है। व्यक्तिवादी यह अनुभव कर लुके हैं 
कि नागरिकों के आधिक कार्यों में भी राज्य को अन्हस्तच्षेप नीति 
दोष-पूर्ण है। व्यक्तियों की असीमित स्वतंत्रता से बहुत हानि होंती है, 
उनकी स्वतत्रता वहीं तक रहनी उचित है, जहाँ तक राज्य का हित 
'हो। अप्रतिबन्ध प्रतिदृन्द्धिता का परिणाम बहुत हानिक्वर होता है । 
इस प्रकार व्यक्तिवादी समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं, हाँ, वे अभी 
पूर्णत: साव॑जनिक अधिकार के पक्ष में नहीं हुए. हैं| अ्रस्ठु, राज्य के 
काय-क्षेत्र सम्बन्धी विचारों भें बहुत परिवतंन होरहा है, अब राज्य को 
केवल शासन-संस्था न मानकर उसे नागरिक जीवन के सब ज्ञत्रों में 
'सलाई करने का साधन माना जा रहा है। | 

इस प्रकार राज्य को शान्ति-स्थापक कार्य तो करने ही चाहिए । 
लोक-द्वितकर कार्थों में से वे कार्य उसके करने के हैं, जिन्हें देश-काल 
के अनुपार करना उपयोगी हो | इस विचार से राज्य के कार्य क्या- 
कया होंगे, इसका ब्योरेवार वर्णन अगले परिच्छेद में किया जायगा । 
यहाँ हम पाठकों का ध्यान केवल इस बात की ओर दिललाना चाहते हैं कि 
जब हम यह कहते हैं कि राज्य को लोक-द्वितकारी कार्य मी करने चाहिए 
'तो इसमें कोई चोकने की बात नहीं है। यह शंका करने का कारण 
नहीं है कि इससे व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधा उपस्थित द्ोगी। 
इम तो स्वयं यह कहते हैं कि यह्द स्वतंत्रता का युग है, प्रत्येक व्यक्ति 
अधिक-से-अधिक स्व॒तंत्रता चाहता है ! परन्तु यह भी तो स्मरण रहे 
कि अब राज्य और नागरिकों के ह्वितों में कोई वास्तविक विरोध नहीं. 
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आना जाता | दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक और उपयोगी हैं, 
दोनों का उद्देश्य एक ही है। दोनों को एक दूसरे की उन्नति में 
सहयोग प्रदान करना चाहिए । 

राज्य ओर व्यक्ति के उद्देश्य की सम[नता--प्राचीन काल 
में यूनान और रोम आदि में राज्य को एक प्रकार से साध्य 
माना जाता था, और उसके सम्मुख व्यक्ति केवल एक साधन मांत्र 
था। ब्यक्ति का समस्त जीवन राज्य के अधीन था। किसी व्यक्ति 
को किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, कोन-सा घ्म 
स्वीकार करना चाहिए, आदि बातों का निर्णय राज्य ही करता था। 
उस समय राजनीतिश्नों का मत था कि नागरिकों का, राज्य से प्रथक, 
कोई जीवन नहीं, कोई अधिकार नहीं। उन्हें राज्य के लिए. जीना 
चाहिए, और आवश्यकता द्वोने पर उसके लिए मरना भी चाहिए | 
कालान्‍्तर में यह सिद्धान्त कम मान्य रद्द गया। दूसरे मत का प्रचार 
बढ़ा, इसके अनुसार राज्य को स्वयं साध्य नहीं माना जाता, वह एक 
साधन-मात्र है। उसका उद्देश्य व्यक्ति की स्वतन्त्रता-रक्षा, उन्नति 
ओर विकास करना है | इस प्रकार राज्य एक साधन है, और ' साध्य 
है नागरिक । 

वास्तव में उपयु क्त दोनों विचारों में एक अंश तक सच्चाई है, 
तो कुछ भ्रम भी है। राज्य और नागरिक के उद्देश्य में मिन्नता नहीं, 
समानता है । राज्य जब नागरिकों की उन्नति करता है तो वह अपनी 
ही उन्नति करता है; कारण, वह नागरिकों का ही सामूहिक रूप है | 
इसी प्रकार जब नागरिक राज्य के उत्थान में सहयोग प्रदान करते हैं 
ाशडे ॥ ४ कम अत 


नह: रू 5 है भर ४, 
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तो इससे उनका भी हित-साधन होता है; क्‍योंकि वे राज्य के ही तो 
अंग हैं। मिदान, राज्य इस दृष्टि से एक साध्य है कि नागरिकों को 
उसकी उन्नति और सेवा करनी चाहिए | किन्तु दूसरी दृष्टि से वह एक 
साधन भी है; क्योंकि उसका उद्देश्य नागिरकों की उन्नति और 
विकास है । 
भारतवर्ष और समाजवाद---इस परिच्छेद को समाप्त 
करने से पूर्व एक प्रश्न पर विचार कर लेना अप्रासंगिक न होगा । 
अकसर इस विषय की चर्चा की जाती है कि भारतवर्ष में समाजवाद 
का प्रचार होगा या नहीं। एक पक्ष का मत है कि भारतवर्ष और रूस 
में बहुत समानता है, रूस की तरह यह देश खूब लम्बा-चोड़ा है | 
समाजवाद के प्रचार से पूर्व रूस कृषि-्प्रधान था, वहाँ निरंकुश शासन- 
पद्धति थी, अनेक घमम प्रचलित थे, जनता अत्यन्त द्रिद्र थी। ये सब 
बातें भारतवर्ष में भी हैं। अतः यहाँ समाजवाद के लिए, बहुत अनु« 
कूलता है | दूसरे सजनों का कथन है कि मारतवध में आध्यात्मिक भावों 
का प्रचार विशेष है, यहाँ अधिक बातों को बहुत कम महत्व दियाः 
जाता है | अतः यहाँ समाजवाद के लिए विशेष क्षेत्र नहीं है । 
/ यहाँ अब प्रश्न यह उठता है कि वास्तविक स्थिति क्‍या है! भारत- 
वर्ष में अब समाजवाद का विचार ओर प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ता 
जा रहा है। विचारों के प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता | इस थुग 
में, कोई बाद किसी देश विशेष तक परिमित नहीं रह सकता । इम 
देखते हैं कि यहाँ स्थान-स्थान पर समाजवादी संस्थाओं का संगठन 
हो रद्दा है, जिनमें युवक तथा बड़ी उम्र के विद्यार्थी बहुत भाग 
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लेते हैं। स्वयं कांग्रेस के अन्दर एक समाजवादी दल बन गया है, 
जिसका उद्देश्य यह है कि यहाँ की सबसे' बड़ी राजनैतिक संस्था 
अपने कार्य-क्रम में समाजवाद को अपनाये। इस दल्ल में कितने- 
ही सुप्रसिद्ध नेता सम्मिलित हैं। भारतीय राष्ट्र के मद्दान नेता 
पं० जवाहरलाल नेहरू का कथन है. कि भारतवर्ष की बेकारी और 
निर्धनता की भयंकर समस्या समाजवादी आधार पर किये हुए संगठन 
से ही हल हो सकती है। इस प्रकार यहाँ समाजवाद के पक्ष में मत 
बढ़ता जाता है। परन्तु इसका आशय यह नहीं कि यहाँ रूस के ही. 
ढक का समाजवाद हो प्रत्येक देश की परिस्थिति भिन्न-भिन्न दोती है, 
सामाजिक! तथा सांस्कृतिक वातावरण प्रथक.ठथक्‌ होता है। जीवित 


_ जाग्त जातियाँ किसी वाद या मत को लेते समय उसे अपने अनूकूल 


कर लेती हैं | इमारा विचार है कि भारतवष में जो समाजवाद फैलेगा, 
वह भारतीय रूप-रेखा वाला होगा। यद्यपि प्रत्येक देश की विचार- 
धारा में समय-समय पर परिवतंन द्योता रहता है, फिर मी उसमें कुछ 
विशेषता बनी रहती है, जिसके कारण उसे किसी अन्य देश की 

विचारूधारा से प्रथक्‌ और स्वतंत्र समझा जा सकता है। यदि 
यहाँ कोई एक व्यक्ति भारतीय जनता के विचार प्रकट कर सकता है तो 
वह महात्मा गांधी है। अतः आगे--महात्मा जी के शब्दों में--यह 


बताया जाता है कि यहाँ समाजवाद किस ढज्ञ तथा किस प्रकार का... 


ने की सम्भावना अधिक है-- 


“आर्थिक समानता अर्थात्‌ जगत्‌ के सब मनुष्यों के पास एक 


समान सम्पत्ति का होना, यानी सब के पास इतनी संम्पत्ति का होना _ । 














शुरू | सरल नागरिक शात्र 
कि जिससे वह अपनी कुदरती आवश्यकताएं पूरी कर सके। कुदरत 
ने हो एक आदमी का द्वाज़्ञमा अगर नाज़ुक बनाया हो, और बह केवल 
पाँच ही तोला अन्न खा सके, और दूसरे को बीस तोला अन्न खाने की 
आवश्यकता हो, तो दोनों को अपनी-अपनी पाचन-शक्ति के अनुसार 
अज्न मिलना चाहिए | सारे समाज की रचना इस आदर्श के आधार पर 
होनी चादिए | अहिसक समाज को दूसरा आदर्श नहीं रखना चाहिए । 
मानाकि पूर्ण आदर्श तक हम कभी नहीं पहुँच सकते, मगर उसे नज़र 
में रखकर हम विधान तो बनायें, ओर व्यवस्था तो करें | जिस हद तक 
इम आदश को पहुँच सकेंगे, उसी हृद तक सुख और सनन्‍्तोष प्राप्त करेंगे, 
ओर उसी हृद तक सामाजिक अहिंसा सिद्ध हुई कही जा सकेगी । 

“इस आर्थिक समानता के घर्म का पालन एक अकेला मनुष्य भी 
कर सकता है। दूसरों के साथ को उसे आवश्यकता नहीं रहती | अगर 
एक आदमी इस धर्म का पालन कर सकता है, तो ज़ाहिर है कि एक 
. मंडल भी कर सकता है। यह कइने की ज़रूरत इसलिए है कि किसी 
भी घम के पालन में जहाँ तक दूसरे उसका पालन करते जाये, वहाँ 
तक हमें रुके रहने की आवश्यकता नहीं। और फिर, आखिरी दृद तक 
न पहुँच सके, वहाँ तक कुछ भी त्याग न करने की (बूृत्ति बहुधा देखने 
है आंती है; यह भी हमारी गति को रोकती है । 

“अहिंसा के द्वारा आथिक समानता केसे लायी जा सकती है, इसका 
विचार करें। पहला क़दम यह है | जिसने इस आदश को अपनाया 

: द्वो, बह अपने जीवन में आवश्यक परिवर्तन करे। हिन्हुस्तान की 

._ बरीब अजा के साथ अपनी _ठुलना करके अपनी आवश्यकतवाएँ कम - 
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करे। अपनी धन कमाने की शक्ति को नियम में रखे | जो धन कमाये, 
उसे ईमानदारी से कमाने का निश्चय करे। स्ट्टो की वृत्ति हो, तो. 
उसका त्याग करे। घर भी अपना सामान्य आवश्यकता पूरी करने 
लायक ही रखे, और जीवन को हर तरह से संयमी बनाये। अपने 
जीवन में सम्भव सुधार कर लेने के बाद अपने मिलने-जुलनेवालों 
शोर पड़ोसियों में समानता के आदर्श का प्रचार करे । 

“आशिक समानता की जड़ में धनिक का ट्रस्टीपन निद्वित है | इस 
आदश के अनुसार धनिक को अपने पड़ोसी से एक कौड़ी भी ज़्यादा 
रखने का अधिकार नहीं। तब, उसके पास जो ज्यादा है, क्या वह उससे 


छीन लिया जाथ ! ऐसा करने के लिए हिंसा का आश्रय लेना पड़ेगा । 


और, हिंसा के द्वारा ऐसा करना सम्भव हो, तो मी समाज को उससे . 
कुछ फ़ायदा होनेवाला नहीं है, क्योंकि द्रव्य इकट्ठा करने की शक्ति. 
रखनेवाले एक आदमी की शक्ति को समाज खो बैठेगा | इसलिए, 
अहिंसक मार्ग यह हुआ कि जितनी मान्य हो सके, उतनी अपनी 
आवश्यकताएं पूरी करने के बाद जो पैसा बाक़ी बचे उसका वह प्रजा _ 


की ओर से ट्रस्टी बन जाये | अगर बह प्रामाणिकता से संरक्षक बनेगा 


तो जो पैसा पैदा करेगा, उसका सद्व्यय भी करेगा | जब मनुष्य अपने _ 
आपको समाज का सेवक मानेगा, समाज को ख़ातिर धन कमायेगा, 
समाज के कल्याण के लिए उसे ख़र्च करेगा, तब उसकी कमाई में | 
शुद्धता आयेगी.। उसके साइस में भी अहिंसा होगी। इस प्रकार की... 


_कार्य-परणाली का आयोजन किया जाय, तो समाज में बगेर संघर्ष के... 
मूक क्रान्ति पैदा हो सकती है | ०2 
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इस प्रकार मनुष्य,्वमाव में परिवर्तन होने का उल्लेख इति- 
हास में कहीं देखा गया है? व्यक्तियों में तो ऐसा हुआ ही है। बढ़े 
पैमाने पर समाज में परिवर्तन हुआ है, यह शायद सिद्ध न किया जा 
सके। इसका अर्थ इतना ही है कि व्यापक अहिंता का प्रयोग आज 
तक नहीं किया गया । हम लोगों के हृर॒व में इत झूडी मान्यता ने घर 
कर लिया है कि अहिंता व्यक्तिगत रूप से ही विक्रश्रित की जा सकती 
है, ओर वह व्यक्ति तक ही मर्वादित है | दरअसल बात ऐशी है नहीं । 
अहिंसा सामाजिक धर्म है, सामाजिक घर्म के तोर पर उसे विकतित 
किया जा सकता है, यह मनवाने का मेरा प्रयक्ष और प्रयोग है। यह 
नयी चीज़ है, इसलिए इसे फूड समझ कर फेंक देने को बात इस थुग 
में तो कोई नहीं करेगा | यह कठिन है, इसलिए अशक्य है, यहमी इस 
युग में कोई नहीं कहेगा; क्योंकि बहुत-सी चीज शयनी आंखों के सामने 
नयी-पुरानी होती हमने देखी हैं; जो अशक्य लगता था, उसे शक्य बनते 
 इमने देखा है। मेरी यह मान्यता है कि अहिंसा के ज्षेत्र में इससे बहुत 
ज़्यादा साहस शक्य है, और विविध घर्मों' के इतिहास इस बात के 
: अमाणों से भरे पड़े हैं। समाज में से धर्म को निकाल फ्रेक देने का प्रयत्न 
 बांक के घर पुत्र पैदा करने जितना ही निष्फल्न है, और अगर कहीं 
सफल हो जाये तो समाज का उसमें नाश है। धर्म के रूपान्तर दो 
सकते हैं। उसमें निहित प्रत्यक्ष वबहम, सड़न और अपूर्णताएँ दूर दो 
सकती हैं; हुई हैं, और द्वोती रहेंगी । मगर घम्मं तो जहाँ तक जगत्‌ 


है, वहाँ तक चलता ही रहेगा, क्योंकि जगत्‌ का एक घमम ही आधार... 


शा... 


है। घमे की अ्रन्तिम व्याख्या हे, ईश्वर का क़ानून। ईश्वर और 
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उसका क़ाबून अलग-अलग ची़ें नहीं हैं। ईश्वर श्र्थात्‌ अचलित 
जीता-जागता क़ाबून । उसका पार कोई नहीं पा सका | मगर 
अबतारों ने ओर पैगम्बरों ने तपस्या करके उसके कानून को कछु-कुछ 
आंकी जगत्‌ को करायी है | ह 

“किन्तु सहा प्रयत्न करने पर भी घनिक हंरज्षुक न बने, और सूलों 
अरते हुए करोड़ों को अदिसा के नाम से ओर अधिक कुचलते जायें, तब 
हम क्‍या करें | इस प्रश्व का उत्तर ढ ढ़ने में ही अहिंतक क़ानूव-संग 
प्राप्त हुआ । कोई घनवान गरीबों के सहयोग के बिना घन नहीं कमा 
सकता | मनुष्य को अपनी हिंसक शक्ति का भान है, क्योंकि बह तो 
उसे लाखों वर्षों से विरासत में मिली हुईं है। जब उसे चार पैर की 
जगह दो पैर ओर दो द्वाथवाल्ते प्राणी का आकार मिला, तब उसमें 
आदिंसक शक्ति भी आई। हिंसा-शक्ति का तो उसे मूल से ही भान 
था, मगर अदिसा-शक्ति का भान भी घीरे-बीरे, किन्तु अचूक रौति से 
शेज़-रोज़ बढ़ने लगा | यदह्द भान ग्ररीबों में प्रचार पा जाये, तो वह 
बलवान बनें ओर आर्थिक असमानता को, जिसके कि वह शिकार 
.. बने हुए हैं, अधिंसक तरीके से दूर करना सीख ले |!?* _ 


... #ररिजन सेवक! से 
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तु वध टी तु 4 हज 
सोलहवाँ परिच्छेद 
राज्य के कांये 


बनजत-ल--++ 


स्े ७ 


(7 कक | 
ए([उल्ते परिच्छेद में राज्य के काय-द्चेत्र के सम्बन्ध में विचार 


किया गया है| इस विषय में दो सिद्धान्त मुख्य हैं :--व्यक्तिवाद ओऔर 
समाजवाद | व्यक्तिवादी चाहते हैं कि राज्य का काय-छेत्र बहुत 
परिमित रहे, वहद्द वे ही काय करे, जो शान्ति-स्थापना के लिए आ- 
वश्यक हों | इसके विपरीत समाजवादियों का मत है कि राज्य का कार्य- 
ल्ेत्र अधिक-से-अधिक हो, वह शान्तितस्थापक कार्यों. के अतिरिक्त, 
लोक-ह्वितकर कार्य भी करे। अब राज्य का स्वरूप अधिकाधिक प्रजा- 
तंत्रात्मक होता जांता है, व्यक्ति और राज्य का भेद मिदता जाता है, 
व्यक्तियों को राज्य द्वारा कार्य कराने में अपनी स्वतंत्रता का अपहरण 
नहीं करना होता, उन्हें इसमें सुभीता मालूम दोता है। इसलिए राज्य 
का काय-ल्षेत्र बढ़ता जाता है। अस्त, राज्य के कार्या के प्रधानतया दों 
_ भैंद किये जा सकते हैं :--(१) शान्ति-स्थापक, और (३२) लोक 


थे हितकर | 





राज्य के कार्य द २०१: 
शान्ति-स्थापक कार्य 


पहले राज्य के, शान्ति स्थापना के लिए किये जानेवाले कार्यों का. 
विचार करते हैं| ये कारय निम्न लिखित हैं$--- 

(१) राज्य की बाहरी आक्रमणों से रक्षा ! 

(१) राज्य के भीतर शान्ति सुव्यवस्था रखना | 

(३) न्यायकारय | | 

इनमें पहले दो कार्य, एक ही कारय के दो रूप हैं, और वह एक: 
काय है, व्यक्तियों के जान-माल की रक्बा | विवेचन की सुविधा के लिए. 
द उसे दो भागों में विभाजित किया जाता है | 
रक्षा लोभ घुरी बला दे । इससे प्रेरित होकर कितने ही राज्य 
दूसरे राज्य पर आक्रमण कर उसके जन-घन पर अपना अधिकार जमाने 
के लिए उत्छुक रहते हैं। इससे बंचार का वातावरण बहुत दूषित द्वो' 
गया है | बहुत-से राज्य, विशेषतया छोटे और अल्प शक्तिमान राज्य 
सदैव इस चिन्ता में रहते हैं कि न-मालूम कब उन पर दूसरे राज्य का 
घावा हो जाय | इसलिए वे श्रपनी आत्म-रक्षा का प्रबन्ध करते हैं।. 
पदले विशेषतया स्थल-मार्ग से आक्रमण हुआ करते थे, उस समय 
बक्षा के लिए स्थल-सेना की ही योजना की जाती थी | पीछे जल-मार्ग 
से भी आक्रमण होने लगे, और राज्यों के जल-सेना का प्रबन्ध करना 
पड़ा | अब बेशानिक उन्नति से हवाई जहाजों द्वारा भी नगरों को ध्वंस . 
करने का कार्य किया जाता है; फलतः वायुनसेना का महत्व बढ़ता जा... 
रह है। निदान, अब सेना तीन प्रकार कौ होती हैं :-स्थल-सेना, 
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२०२ सरल्न नागरिक शास्त्र 


जल-सेना ओर वायु-सेना । आज-कल राज्य वायु-सेना की बृद्धि के 
लिए विशेष रूप से दत्त-बित्त हैं 
संसार में बहुत वर्षों' से अन्तर्राष्रीय सहयोग और निशस्नीक 

की बात चल्ल रही है | यह कद्दा जा रहा है कि प्रत्येक राज्य की सेना 
'तथा सैनिक सामग्री बहुत परिमित रहे, कोई दूसरे पर आक्रमण न करे 
और यदि कोई युद्ध का प्रसंग आने लगे तो शन्‍्य राज्य आक्रमणु- 
कारी को समझावें-बुझावे, और इससे काम ने चलने पर सब राज्य 
मिलकर आक्रमणकारी का विरोध करें। ऐसे ही विचारों से पिछल्ले 
. योरपीय महायुद्ध के बाद, सन १९१९ ई० में राष्ट्र-संघ की स्थापना हुई 

थी | इसके सम्बन्ध में विशेष झा से तो एक स्वतन्त्र परिच्छेद में दी 


लिखा जायगा | यहाँ यही कहना अभीष्ट है कि राष्ट्रसंघ को इस उद्देश्य 


में सफलता नहीं मिली और उपयु क्त विचार कार्य-रूप में परिणत न 
हुए | इस समय तो योरप में चारों शोर आाहिमाम! का करुण कन्दन 
है, युद्ध की लपों का प्रभाव एशिया और अफ़रीका तक व्याप्त है। मानव 
संपार इतना परेशान है कि अहिन्सा-प्रचारक महात्मा गाँधी का सन्देश 
सुनने की उससें क्षमता ही नहीं रह गयी; उनका सन्देश नक्कारख़ाने 
में तूती की तरह हो रहा है। ओरों की तो बात ही क्या, स्वयं भारतवर्ष 
में, यद्यपि कांग्रेस ने स्वतन्त्रता-प्राप्ति. के लिए अहिन्सात्मक काय-क्रम 
आपनाया था, तो भी यहाँ अनेक आदमी बाहरी आक्रमणों से रक्षा 
करने के लिए (तथा देश की भीतरी अशान्ति या श्रव्यवस्था का 
नियन्त्रण करने के लिए. भी) सेनिक व्यवस्था को आवश्यकता अनुभव 


5 करते हे । 











राज्य के काय २०३ 


शआज-कल किसी राज्य की दूसरे राज्य से जो सन्धि आदि होती 
है, वद या तो आत्म-क्षा के हेतु की जाती है, या अपना राज्य बढ़ाने 
(अथवा दूसरे राज्य में आर्थिक सुविधाएँ प्राप्त करने) के लिए. प्रत्येक 
दशा में अपना स्वार्थ घुख्य रहता है | आवश्यकता इस बांत की है कि 
'मिन्न-भिन्न राज्यों का परस्पर सहयोग हो, ओर यह कार्य एक 
दूसरे की ही नहीं, मानव जाति को हित-चिन्तना की दृष्टि से हो। 
अकेले अपना-अपना उद्धार करने की चेष्टा से हमारा यथेष्ट उद्धार 
कृदापि न होगा। मानव समाज एक विशाल परिवार है; अतः सबकी 
अल्लाई में हमारी भी भज्ञाई है । 
शांन्वि ओर सुव्यवस्थ[--सेना, राज्य के व्यक्तियों 
की जान-माल की रक्बा, बाहर से होनेवाले आक्रमणों से, 
'करती है। राज्य में इस बात की भी आवश्यकता होती है कि 
उसके भीतर शान्ति रहे, चोरी या लूड-मार आदि न हो, किसी 
व्यक्ति का दूसरे से ल्ड़ाई-फगड़ा न हो | यदि सब व्यक्ति समऋ- 
दार और सुशिक्षित हों तो वे अपना-अपना कार्य मली-भांति करते 
रह सकते हैं। पर यह तो आदर्श की बात ठ5हरी | व्यवहार में तो 
नित्य पारस्परिक झगड़ों का अनुभव होता है, लोगों के जान-माल को 
. खतरा रहता है। इसे रोकने के लिए राज्य में पुलिस की व्यवस्था... 
करनी होती है । ( कभी-कभी विशेष अवसरों पर तो उपद्रवियों को. 
दमन करने के लिए. सेना की भी आवश्यकता पड़ती है । ) राज्य में. 





नागरिकों को घूमने-फिरने, सभा करने, मिलने-जुलने, आजीविका प्रात हे 


करने श्रादि के विविध अधिकार होते ।हैं। यदि कोई व्यक्ति क्रिसो . क्‍ । 
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नागरिक के इस अधिकार के उपमोग में बाधक होता है, तो राज्य का 
कार्य है कि वह ऐसा न होने दे। राज्य इस कार्य के लिए; पुलिस' 
रखता है, जो अपराध करनेवालों की खोज करती, उन्हें गिरफ़्तारः 
करती तथा उन्हें न्यायालय पहुँचाती है। 

राज्य की आन्तरिक शान्ति ओर सुव्यवस्था के लिए पुल्निस ही' 
पर्याप्त नहीं है | बह' तो केवल, अपराधियों को तल्लाश करने का काम 
करती है तथा ऐसे व्यक्तियों को गिरफ़ार करती है, जिनके सम्बन्ध में 
यह शंका हो कि उन्होंने राज्य का कोई नियम भंग किया है | 
किंसी व्यक्ति ने वास्तव में नियम भंग कियां है या नहीं, क़ानून 
के अनुसार वह अपराधी है या नहीं, इसका निर्णय पुलिस नहीं 
कर सकती | यह कार्य न्यायालय का है | राज्य स्थान-स्थान पर न्‍्या- 
यालयों की स्थापना करता है | जब दो या अधिक नागरिकों का परस्पर 
भझागड़ा होता है तो उन में से किसका पत्च उचित है ओर किसका 
अनुचित, इसका विचार न्यायालय में होता है। कभी-कभी नागरिक 
का सरकार से भी विरोध होता है; नागरिक समझता है कि वह उचित 
मार्ग पर है, और सरकार उसे दोषी मानती है | इसका भी निपठारा' 
न्यायालय ही करता है । 

न्याय--ल्याय का उद्द श्य है कि जनता कानून का पालन करे, 
उसके हृदय में कानून का सम्मान हो, नागरिक परस्पर में सद्भाव से है, 
रहें, राज्य में शान्ति और सुब्यवस्था हो | यह उद्देश्य तभी पूरा होता' 
जब न्याय-कार्य सस्ता और निशपक्ष ह्दो । एक शोर तो अदालती फीस 
_ तथा अन्य खर्च इतना अधिक न द्ोना चाहिए. कि न्याय गरीबों कीः 
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राज्य के कार्य २०५, 


'पहुँच से बाहर हो जाय, दूधरी ओर उसमें रंग, जाति या पद के 


कारण किसी से पक्षपयात न होना चाहिए। पराघीन देशों में, विशेषत॒या 


राजनैतिक विषयों में, शासकों के त्र्‌ ठ-युक्त पक्ष का भी समर्थन होने 
ओर शासक जाति के आदमियों से अनुचित रियायत द्वोने की सम्भा- 
बना रहती है | इसके निवारण का उपाय होना चाहिए | 

जो व्यक्ति राज्य का नियम भंग करता हे, उसे न्यायालय द्वारा 
दंड दिया जाता है। प्रायः इसमें बदले की भावना अधिक रहती 
है, अपराधों के सुधार की भावना कम | जब अपराधियों को दंड- 
शबरूप निर्धारित समय तक क्रेद की सज़ा दी जाती है तो उन्हें जेल 
में रखा जाता है, ओर अधिकतर स्थानों में जेलों को व्यवस्था ऐसी 
होती है कि अपराधी को जितने अधिक समय की क्लेंद होती है, उतना 


“ही वह अधिक अपराधी बन जाता है; सुधार को तो बात ही दुर रहा | 


फिर, जब किसी बड़े अपराध में प्राण-दंड दिया जाता है तो सुधार 


किये जानेवाले व्यक्ति का ही अन्त हो जाता है |* इन बातों की ओर 
बयान दिया जाने लगा है, दंड के वजाय सुधार की पदड़ति : 


का अवलम्बन हो रद्दा है| बालकों ( नाबालिगों ) के लिए तो अब 


भी दंडशाला को जगह सुधार - शाला ( 'रिफ्ारमेटरी! ) को 


व्यवस्था को जाने लगी है । 


. अयह कहा जाता हैं कि कठोर दंड से अन्य नागरिकों पर अच्छा अभाव पढ़ता .. + 
हैं, वे अपराध करने से रुकते हैं। परन्तु अनुभव बतलाता है कि इस. कथन में 
विशेष तत्व नहीं दै। इस विषय का विस्तार-पूवक विचार श्री० केला जो को 
“अपराध चिकित्सा” पुस्तक मैं किया गया दे। हा । 


दरल्पतकाअनरसतलतकपपलीप 3 कान तप धपपा लत सच वह प्यार 
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लोक-हितकर कार्य 


यह तो राज्य के उन कार्यों की बात हुई जो उसे शान्तिब्स्थापना' 


के लिए करने होते हैं। अब लोक-हितकर कार्यों की बात लीजिए- 


जो नागरिकों की शारीरिक, मानसिक या संस्कृतिक उन्नति आदि के: 
लिए. उपयोगी होते हैं। इन कार्यों' में से किस-किस को राज्य करे 


और कहाँ तक करे, यह सामयिक परिस्थिति पर निर्भर है | 


शिक्षा--शिक्षा की उपयोगिता सबं-विदित है| विशेष ध्यान 
देने की बात यह है कि शिक्षा का आशय केवल कुछ पढ़ने-लिखने की' 
योग्यता प्राप्त करना ही नहीं है । शिक्षा से अभिप्राय+ है, सभी आवश्यक: 


विषयों का शान--शारी रिक शिक्षा श्र्थात्‌ बलवानओऔर स्वस्थ होने का 
ज्ञान, अजीविका प्रास करने और स्वावलस्ती दोने का ज्ञान, कर्तव्याकतव्य 


और मभागरिकता का ज्ञान, जिसे प्रामकर कोई व्यक्ति अपने राज्य का 
सुयोग्य नागरिक बनता है, इत्यादि | इस शिक्षा के लिए. पाठउशालाए 
था स्कूल पर्याप्त नहीं होते। आवश्यकता है कि राज्य में पुस्तकालय,. 
वाचनालय, अजायबघर, व्यायामशाला, अनुसंघानशाला आदि भी' 


_ यभेष्ट संख्या में हों। आज-कल अनेक उन्नत राज्य भी अपने: 


यहाँ की शिक्षा-पंद्रति में वंशोधन या सुधारों की. बढ़ी आवश्यकता 


अनुभव करते हैं, फल-स्वरूप कई स्थानों में बहुत झुघार हो भी 
. रहा है। तथापि अमी इस दशा में बहुत ध्यान दिये जाने की 
- जररूत है | घहुत से देशों में तो साधारण शिक्षा की ही बहुत कभी 


क्र 
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है। भारतवर्ष में लगभग नब्बे फी-सदी जनता के अज्ञानांधकार में 
रहने से राज्य की इस ओर अपने कर्तव्य-पालन में अवहेलना सूचित 
होती है| गत वर्षो" में जब कि यहाँ प्रान्तों में लोक-प्रिय ( काँग्र सी ) 
सरकारें थीं, शिक्षा-प्रचार के लिए बड़े पेमाने पर कार्य आरम्म किया 
गया था । वेसा प्रयत्न निरन्तर बना रहने की आवश्यकता है । 
स्वास्थ्य -- “शरीरमार्य खललु घ्मे साधनम? | जिस राज्य में नाग- 
रिकों के स्वास्थ्य-रक्ञा| कौ उचित व्यवस्था नहीं, बह कैसे उन्नति करेगा ! 
स्वास्थ्य-रक्षा सम्बन्धी कितने ही कारय ऐसे हैं, जिन्हें नागरिक व्यक्ति- 
गत रूप से नहीं कर सकते | नगर या गाँव की सफ़ाई, मोरियों या 
नालियों की व्यवध्था, स्वच्छु जल के लिए. नलों का प्रबन्ध, खाद्य 
पदार्थों' में मिलावट रोकना, संक्रामक रोगों का निवारण, भिन्न-भिन्न 
प्रकार के रोगियों के लिए विशेष रूपसे चिकित्सा का प्रबन्ध आदि अनेक _ 
काय ऐसे हैं, जिनके लिए राज्य को यथेष्ट व्यवस्था करनी चाहिए। 
जनता में स्वास्थ्य-सम्बन्धी ज्ञान के प्रचार के लिए सिनेमा# और जादू 
की लालटेन के द्वारा भी बहुत काम किया जा सकता है | इस विषय 
के उपयोगी साहित्य के प्रचार की भी बहुत आवश्यकता है । क्‍ 
.. निर्धन देशों में 
मिलना कठिन होता है, और रहने के लिए. साफ दृवादार मकानों की 


भी एकबड़ी समध्या है। अतः राज्य को लोगोंकी आर्थिक दशा सुधारने ८ 


+ सिसेमा आदि का उपयोग एक सीमा तक ही होना अभीष्ट है। कोई -. 
सिनेमा ऐसा न हो जो मन में कुविचार पैदा करनेवाला हो, इस दृष्टि से इस पर 


काफ़ी निर्थंभरा रदेना आवश्यक हैं. । 





आदमियों को अच्छा और पर्यास मोजन-व््र 
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के लिए औद्योगिक ओर शिल्प-सम्बन्धी योजनाओं को अमझ्ल में लाने 
की ओर समुचित ध्यान देना चाहिए। बहुथा सम्पन्न व्यक्ति, जिन्हें 
आवश्यक भोजन, वज्ञादि का अभाव नहीं होता, अपनी आरामतलबी 
'बिज्ञासिता, शौक़ोनी आदि के कारण रोगी रहते है । अतः राज्य में 
सादगी के जीवन का प्रचार होना चाहिए तथा इसे प्रोत्पाइन 
-भिलना चाहिए | 


यातायात के साधन--राज्य में यातायात या आमदरफ़्त 

के साधनों की उन्नति की बहुत आवश्यकता होती है । भिन्न-भिन्न भागों 
के आदमियों के आपस में मिलने-जुलने ओर विचार-विनिमय करने से 
. ज्ञान और अनुभव की बृद्धि होती है, भावों की संक्रीणता इृठती है, 
-इष्टिकोण विशाल होता है, एक-दूसरे के प्रति सहिष्णुता और उदा- 
-रता की बृद्धि होती है | यह तो मानसिक तथा नेतिक उन्नति को बात 
'हुई। यातायात के साधनों से राज्य की आर्थिक उन्नति में भी बहुत 
.. सहायता मिलती है, व्यापार की इद्धि दोतो है, भिन्न-भिन्न भागों के 
-आदमी एक-दूसरे की आवश्यक्रता और श्रमावों को जानते, और 
उनकी पूर्ति में थोग देते हैं। इससे दैनिक जीवन में सुख और सुबि- 
-चाश्रों की बृद्धि होती है। इस लिए गाँव-गाँव और नगर-नगर तक 
सड़कों का विध्तृत जाल बिछा होना चाहिए; रेल, डाक, तार, टेली- 
'फ़ोन, रेडियो आदि के प्रचार की भी आवश्यकता स्पष्ट है। इन कार्यों 
का आयोजन व्यक्तियों के बश का नहीं, राज्य ही इन्हें अच्छी तरह 
कर सकता है | कहीं-कहीं कुछ काम कम्पनियों द्वारा भी किये जाते 
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हैं। इस दशा में राज्य का सहयोग और नियन्त्रण रहना बहुत 
उपयोगी है । रा 

आधुनिक सम्यता से, शहरों में तो यातायात के साधनों को बढ़ाने 
की ओर कुछ बिशेष ध्यान दिया जाता है, पर गाँवों की प्राय; उपेक्षा 
की जाती है। नागरिकता के विचार से गाँववाले भी उपयुक्त सुविधाओं 
के वेसे ही अधिकारी हैं, और कोई राज्य फेवल नगरों के उत्थान से 
उन्नत नहीं हो सकता। अतः गाँवों की शोर भी पर्यास ध्यान दिये 
जाने की ज़रूरत है | 

समाज-सु धार--राज्य की समाज-सुधार के सम्बन्ध में क्या नीति 
शहनी चाहिए ! समाज-सुधार से हमारा आशय लोंगों की सामाजिक 
रीति-रस्मों, विवाइ-शादी और जन्म-मरण' सम्बन्धी लोक-व्यवद्दार से है । 


६20७५ कि ५ 


आयः समाज में कोई प्रथा आरम्भ में किसी विशेष कारण या 
आवश्यकता-वश आरभ्म होती है; पीछे आदमी उसकी मूल 
बात भूल जाते हैं ओर आवश्यकता न रहने पर भी उस प्रथा के प्रति 


. अन्ध-विश्वास रखते हैं तथा उसका पूर्णतया पालन करते हैं, चाहे यद्द 


कितनी ही हानिकर क्यों न हो गयी दो । उदाइहरणवत्‌ भारतवर्ष में 
बाल-विवाह, बुढ-विवाह, ओसर-मौसर ( किसी के मरने पर बिरादरी 
'की दावत ) आदि, अथवा मद्यपान, या जुआ इत्यादि | ऐसे विषयों 
में विचारशील नेता समाज का नेतृत्व करते हैं, और लोकमत तेयार 
करके आवश्यक सुधार करने के लिए. प्रयल्नशील. होते हैं। परन्तु 
बहुधा ऐसी स्थिति आ जाती है कि उनको यथेष्ट सफलता नहीं 


मिलती और राज्य की सहायता, या कानून की मदद की ज़रूरत 


8 
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पड़ती है। राज्य को चाहिए! कि ऐसे सुधारों के लिए प्रोत्साइन दे, 
और आवश्यक क़ानून बना कर सुधारकों का सहायक हो। भारतवर्ष 
में कन्या-वध और सती-दाह प्रथा बन्द दोने में तभी सफलता मिली, 
जब आवश्यक क़ानून बन गया । इस विषय के आधुनिक उदादरणों 
में बाल-विवाइ-निषेध ओर अस्प्ृश्यता-निवारण सम्बन्धी क़ानून बहुत 
विचारणीय हैं। 


बहुत समय से बाल्-विवाद्द का प्रचार यहां सुधारकों के लिए. 


चिन्ता का विषय था| सन्‌ १९३०ई० में, ब्रिटिश भारत में इस आशय 


का क़ानून बना कि चौदद्द वर्ष से कम को लड़की का, और अठारह 
वष से कम के लड़के का, विवाह न हो। इस क़ानून के प्रस्तावक 


के नाम पर इसे 'शारदा ऐक्ट” कट्दा जाता है। कुछ समय हुआ 
इस क़ानून को अधिक उपयोगी बनाने के लिए कुछ संशोधन भी 


हुआ | स्कूलों में केवल अविवाहित लड़के भरती करने, तथा कालिजों: 


में विवाहित लड़कों को छात्रदृत्ति न दी जाने के नियम कहीं-कहीं: 


प्रचलित हैं। इनसे भी बाल-विवाह-निषेध में अच्छी सहायता मिल - 


.. रही है। बड़ीदा आदि कुछ देशी राज्यों में भी एक निर्धारित आयु 
.. से पूर्व विवाह करना कानूनी अपराध माना जाता है । आवश्यकता है 
कि जिन देशी राज्यों में इस विषय का यथेष्ट क़ानून नहीं है, वहाँ 
भी क़ानून बचाया जाय; साथ ही सुधारक इस क़ानून का उपयोग करने 

में, एवं इस विषय सम्बन्धी प्रयत्नों के लिए. लोकमत तैयार करने में 
. कटिवद्ध रहें । 


इसी प्रकार अस्पृश्यदा-निवारण की बात है। पिछुल्ी शताब्दियों 
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में यहां छृत-छात का विचार बहुत बढ़ गया था। नेताओं और स्वयं 
_शष्ट्रीय महासभा के प्रयत्न से कुछ सुधार हुआ, पर विशेष सफलता 
के लिए सरकारी सहायता की आवश्यकता रही। श्रवब ऐसा क़ानून 
. बन गया है कि हरिजन! सावजनिक कुओं, सड़कों तथा अन्य 
सावजनिक संस्थाओं का उपयोग अन्य व्यक्तियों की भांति कर सके | 
उनमें स्वच्छुता, स्वास्थ्य-रक्षा तथा शिक्षा, विशेषतया शिल्प-शिक्षा 
के प्रचार के लिए प्रान्तीय सरकारें तथा म्युनिश्िपिलटियाँ आदि 
यथा-सम्मवब सहायता कर रही हैं। अस्तु, राज्य का एक काये 
समाज-सुधार भी है | 

आधिक हित-साधन--नागरिकों के निर्धन रहने की दशा में 
न उनकी शिक्षा की व्यवस्था ठीक दो सकती है, और न उनका 
स्वास्थ्य ही अच्छा रह सकता है | नागरिकों का जीवन एक- 
दूसरे से इतना घनिष्ट सम्बन्धित है कि कुछ लोगों के अज्ञान या 
बीमारियों का बुरा असर केवल उन्हीं व्यक्तियों तक परिमित नहीं 
रहता, दूसरों को भी उसका परिणाम भुगतना दोता है । इस प्रकार 
जनता के एक भाग के निद्धंन या दरिद्र रहते हुए राज्य उन्नत नहीं 
हो सकता, चाहे जनता का दूसरा भाग कितना ही सुखी और समृद्ध 
क्यों न हो । अतः आवश्यकता है कि (१ ) नागरिकों की आर्थिक 


उन्नति की व्यवस्था की जाय और (२) नागरिकों की आर्थिक... 


विषमता दूर की जाय | | 
आर्थिक उन्नति सम्बन्धी एक बात का उल्लेख ऊपर हुआ है। 
हमने बताया है कि यातायात के सांधनों की वृद्धि होनी चाहिए । इसके 
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श्रतिरिक्त राज्य को कृषि, उद्योग, व्यवसाय, व्यापार, बैंकिंग आदि 
विषयों की ओर यथेष्ट ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रसंग 
में ब्योरेवार बातों में जाने का यहाँ स्थान नहीं हे | इमें विशेष वक्तव्य 
यही है कि अन्य विषयों की भांति इनमें राज्य और नागरिकों में 
खूब सहयोग होना चाहिए | जिस सीमा तक ये कार्य नागरिकों द्वारा 
हो सके, राज्य उन्हें सहायता और प्रोत्साइन दे, तदुपरान्त जो कार्य 
राज्य के करने का हो, उसे वह सम्पादन करे। रूस में बड़े पेमाने 
की खेती और सिंचाई आदि का कार्य राज्य द्वारा किया जाता है। 
 देश-काल का विचार कर, जहां इस विषय की अनुकूलता दो, ऐसा 
करने का विचार होना चाहिए। निदान, राज्य को जनता की आर्थिक 
उन्नति के विविध उपायों को काम में लाना चाहिए । 

अब आर्थिक द्वित-साधन कौ दुसरी बात का विचार करें। प्राचीन 
काल में विविध वस्तुएं बनाने का काम प्रायः छोटे पेमाने पर होता 
. था, गह-शिल्प का प्रचार था, मालिक-मजदूर का ऐसा मेद-भाव न 
था, पूँजीपति और निर्धन की विषमता नथी। किन्तु, जब से माफ़ 
या बिजली आदि से चलनेवाली मशीनों या यंत्रों का प्रचार हुआ, 
.. उत्पादन-कार्य बड़े पैमाने पर होने लग गया। पूँजीपति और श्रम- 
_ जीवियों का अन्तर बढ़ चला | श्रमजीवियों की स्थिति शोचनीय दो 
गयी । कालान्‍्तर में कारखानों सम्बन्धी कानून ( 'फेक्टरी-ला? ) बनाये 
गये | राज्य का नियंत्रण अधिक द्वोने लगा। नियंत्रण से स्वास्थ्य 
सम्बन्धी सुधार हुए, कुछ असुविधाएँ भी दूर हुईं, पर 
आध्िक विषमता तो बनी हद रही | एक ओर पूँजीपति ऐश्वय 
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के सब साधनों का उपयोग करते हुए भी प्रतिमास हजारों रुपये बैंक 
में जमा करे, और दूसरी ओर मज़दुर को अपने परिवार के जौवन- 
निर्वाह के लिए भोजन-वस्र की भी कमी रहे, ( उसके बालकों की 
शिक्षा आदि की बात ही क्‍या ) ! ऐसी परिस्थिति के कारण, गत वर्षों 
में विचारशीलों का ध्यान आर्थिक विषमता दूर करने की ओर गया 
है। इसी का परिणाम समाजवाद की उत्पत्ति तथा प्रचार है, जिसके 
सम्बन्ध में पिछुले परिच्छेद में लिखा जा चुका है। समाजवादी चाहते 
हैं कि राज्य ही खेती ओर उद्योग-धन्धों आदि की व्यवस्था करे तथा 
उत्पन्न सामग्री को नागरिकों में इस प्रकार वितरण करे कि सबकी 
आवश्यकताएं पूरी हो जायें । 

राज्य के लोक-हितकर कार्यों की कोई निर्धारित सूची नहीं बनायी 
जा सकती। ये कार्य देश-काल के अनुसार घट-बढ़ सकते हैं। राज्य 
को चाहिए कि नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की यरथेष्ट 
व्यवस्था करे | 

















सतरहवाँ परिच्छेद 
सरकार के अड् 
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विछल्ले परिच्छेद में राज्य के कार्यों का विचार किया गया है | 
राज्य जो कार्य करता है, वे सरकार द्वारा ही किये जाते हैं। सरकार 
किसे कहते हैं, उसमें और राज्य में क्‍या अन्तर है, यह नवें परिच्छेद 
में बताया जा चुका है। अब हमें यह विचार करना है कि सरकार के 
भिन्न-भिन्न अज्ञ कोन-से हैं, ओर सरकार का गढन किस प्रकार 


द्वोता है | 

सरकार के कार्यो के भेद--सरकार के अज्ञों को जानने 
के लिए उसके कार्यों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है; सरकार के 
भिन्न-मिन्र अक्ष, उसके कार्यों की इृष्टि से होते हैं । सरकार को अनेक 
कार्य करने होते हैं, इन कार्यों की संख्या देश-काल के अनुसार 
घटती-बढ़ती रहती है। परन्तु वे काय॑ चाहे जितने हों, और सरकार 
का स्वरूप भी चाहे जैसा हो, उसके कार्यों के तीन भेद किये 
जा सकते हैं । सरकार का कोई भी कार्य हो, वह तीन भेदों में से किसी 


कक 5 यो 
न्न्ा 
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न किसी के अन्तर्गत होता है। (१) सरकार देश-रक्षा, तथा नागरिकों 
की शान्ति ओर सुव्यवस्था के लिए क़ानून बनाती है, ओर पुराने 
कानूनों में देश-कालानुसार परिवर्तन था संशोधन करती है यह 
काय व्यवस्था-कार्य कहलाता है। (२) सरकार राज्य की निर्धारित 
व्यवस्था को काय में परिणत करती है, उसे अमल में लाती है, वह 
देश की बादरवालों के आक्रमण से रक्षा करती है, ओर भीतर शान्ति 
और सुप्रबन्ध रखती है | धरकार नागरिकों से क़ानून का पालन कराती 
है, ओर क़ानून भंग करनेवालों को दंड देती है। इन कार्यों के 
लिए, सेना तथा पुलिस रखी जाती है तथा जेलों का प्रबन्ध किया 
जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार नागरिकों की भलाई और उन्नति 
के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, व्यापार, उद्योग आदि से सम्बन्ध 
रखनेवाली विविध संस्थाओं का संचालन करती है। यह कार्य शासन- 
काय कहलाता है। (३) सरकार लोगों के कानूनी अधिकारों की . 
शक्षा करती है। वह नागरिकों के पारस्परिक वाद-विवाद का निपटारा 
करती है| वह यह निर्णय करती है कि आपस में भगड़नेवाले दो 
व्यक्तियों (या संस्थाओं ) में किस का पक्ष क़ानून के अनुसार 
' डीक है, और कौन गलती कर रहा है। यह कार्य न्याय-कार्य 
कहलाता है । 

सरकार के प्रत्येक काय का महत्व--प्राचीन काल में . 
अलेक स्थानों पर राजा की इच्छा द्वी क़ानून थी। अब यह बात बहुत - 
कम रह गयी है, और लोक-जाणति के साथ-साथ इसके उदाहरण 
कम रहते जाते हैं। अस्तु, प्राचीन काल में सरकार के कार्यों" में 
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व्यवस्था का स्थान चाहें गौण रहा हो, अब तो इसका महत्व अधिका< 
थिक द्वो चला है। कितने ही राजनीतिशञों का मत है कि सरकार के. 
कार्यों में सबसे अधिक महत्व क़ानून-निर्माण कार्य को दिया जाना 
चाहिये | शासकों का कार्य इसी पर निर्भर है, जो शासन-नीति निर्धा- 
रित होगी, उसके अनुसार ही तो शासकगण राज्य में प्रबन्ध-कार्य' 
करेंगे। दिद्धान्त से यह बात बहुत-कुछ ढीक ही है। तथापि व्यवहार 
की बात लीजिए | युद्ध, संधि, पर-राष्ट्रसम्बन्ध आदि कितने ही महत्व- 
पूर्ण कार्यों में शासक प्रायः स्वतंत्रता-पूर्वक काम कर लेते हैं, बात-बात 
में व्यवस्थापक सभा का मत नहीं लिया जाता | सेना और पुलिस पर 
शासकों का अधिकार रहता है, और ये अपने आचरण से नियमों कौ 
कठोरता को सहज ही घटा अथवा बढ़ा सकते हैं। जनता को इतना 
नियमों से प्रयोजन नहों, जितना इस बात से है कि नियमों का 
व्यवहार किस तरह किया जाता है। अच्छा शासक, बुरे नियम के 
होते हुए भी, जनता से ऐसा व्यवद्वार कर सकता है कि लोगों को वह 
. नियम विशेष रूपसे न अखरे। पुनः किसी भी राज्य में शासकों की 
संख्या बहुत अधिक रहती है| मिन्न-मिन्न शासन-विभागों में| छोठे-बड़े 
पदों पर काम करनेवाल्ले व्यक्ति, चार-पाँच करोड़ की जन-संख्या 
वाले राज्य में, लाखों होते हैं। जनता को दिन-रात इन्हीं से काम 
पड़ता है। क़ानून बनानेवालों से तो बहुत कम लोगों का परिचय 
होता है। हा 

न्वायकर्ताओं की भी संख्या, शासनाधिकारियों की अपेक्षा बहुत 
.. कम होती है, इनसे भी कुछ थोड़े-से आदमियों को ही काम पड़ता है, 
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और वह भी कभी-कभी ही । तथापि कुछ राज्यों में न्‍्यायालय की 
शक्ति का महत्व बहुत अधिक है । उदाहरंणवत्‌ अमरीका के संयुक्त 
राज्य में उच्च न्यायालय को यह निर्णय करने का अधिकार है कि 
कोई क़ानून वहाँ की शासन-पद्धति के अनुसार बना है या नहीं । 
इस प्रकार वह क़ानून बनानेवालों के निश्चय को रद्द कर सकता है,. 
ओर इस अथ में वह उनकी अपेक्षा अधिक समर्थ और अधिकार- 
युक्त है। 

निदान व्यवस्था, शासन, और न्याय इन तीनों का अपना-अपना- 
महत्व है, प्रत्येक अपने न्षेत्र में प्रधान है । 


_-.... सरकार के अज्ञ--सरकार के तीन कार्य हैं :--व्यवस्था,. 


शासन ओर न्याय । कहीं-कहीं इनमें से दो या अधिक कार्य सरकार के 
एक ही अज्ग द्वारा भी किये जाते हैं, तथा पिविषय-विवेचन की सुविधा के 
लिए हमें इनमें से प्रत्येक काय के करनेवाले, सरकार के अज्ञ का प्रथक्‌- 
पुथक विचार करना उचित है। सरकार का जो अज्ञ क़ानून बनाता है 
उसे व्यवस्थापक मंडल ( व्यवस्थापक सभा ) कद्दते हैं, शान्ति और 
सुप्रबन्ध करनेबाला अ्रद्ध शासक वर्ग, प्रबन्धकारिणी या कार्यकारिणी , 
कहलाता है, और निणय या न्याय करने वाला अज्ञ न्यायाधीश वर्ग 
कहा जाता है । ह मा 
प्रत्येक अड्ड के आवश्यक गुण--सरकार के इन तीन 
अड्डों में से प्रत्येक के कार्यकर्ताओं में भिन्न-भिन्न गुणों की आवश्यकता 
हेती है। व्यवस्थापक सभा एक विचार करनेवाली संस्था है। उसके 
सदस्यों में दूरदर्शिता, तथा व्यापक दंष्टिकोण होना चाहिए, जिससे 
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बह यह सोच सके कि अमुक नियम का, समाज के भिन्न-भिन्न अज्ञों पर 
क्या प्रभाव पड़ेगा, मिन्न-मिन्न स्वार्थ, मत या समूह के व्यक्ति उसे किस 
भाव से अहण करेंगे। शासकों को क़ानून अमल में लाना होता है, 
उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार काम करना है, उनमें विचार करने 
की उतनी आवश्यकता नहीं, जितनी कार्य-तत्थरता की। न्यायाधीशों 
को नियम का ज्ञाता होने की आवश्यकता हैं, साथ ही उनमें यह भी 
गुण चाहिए, कि वे यह निर्णय कर सके कि अप्ुक नियम का प्रयोग, 
'किस स्थिति में किस प्रकार करना ठीक होगा | 
अब हम सरकार के प्रत्येक अंग के विषय में कुछ विशेष विचार 
करते हैं । पहले व्यवस्थापक मंडल को ले । 
व्यवस्थापक मंडल॒--समाज में अनेक जातियों, मतों, स्वार्थों 
और सम्प्रदायों के आदमी होते हैं | नियम या कानून बनाते समय इन 
सबके हित का ध्यान रखा जाना चाहिए;। अतः जितने अधिक दृष्टि- 
. कोणों से विचार हो सके, अच्छा है। और, विचार करने के लिए एक 
व्यक्ति की अपेक्षा दो, और दो की अपेक्षा दस व्यक्तियों का होना बेहतर 
: है। इस प्रकार व्यवस्थापक सभा में जितने अधिक सदस्य हों, अधिक 
इष्टिकोशों को सूचित करनेवाले हों, उतना द्वी अच्छा है। हाँ, 
इसकी भी एक मर्यादा है, सदस्य-संख्या बहुत बड़ी दोने पर 
'बिचार में बाधा उपस्थित होती है, व्यर्थ की बातें होती हैं। 
अश्तु, यह निश्चय करना बहुत ही कठिन है कि व्यवस्थापक सभा 
में कितने सदस्यों का होना ठीक होगा। इंगलेंड की प्रतिनिधि- 
सभा ( द्वाउस-आफ-कामन्‍्स ) में ६१५ सदस्य हैं, और भारतवर्ष 
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की व्यवस्थापक्र सभा ( इंडियन ल्षेजिस्तेटिव एसेम्बली ) में १४३ | 
संयुक्त प्रान्त की व्यवस्थापक सभा में इस समय १श८ सदस्य हैं। 

व्यवस्थापक सभा के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होने से 
विषय के गम्मीरता-पूवंक विचार किये जाने में जो बाघा उपस्थित 
हो सकती है, उसके निवारण के लिए भिन्न-भिन्न राज्यों ने अपने-अपने 
अनुभव के आधार पर भिन्न-भिन्न विधियाँ अवलम्बन की हैं| आज- 
कल उन्नत राज्यों में, प्रायः क़ानून के मसोदे को व्यवस्थापक सभा में 
तीन बार पढ़े ज़ाने की पद्धति हे, जिससे किसी विषय का एकदम 
निंय न हो जाय, और सदस्यों को उस पर अन्तिम विचार करने के 
लिए. काफ़ी समय मिल जाय | 

बहुतन्से राज्यों में, केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल में, ओर कुछ 
राज्यों में तो प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल में भी एक ही सभा न द्ोकर 
दो सभाएँ होती हैंः--( १) निचली सभा ( लोअर दाउस ) और 
(२) ऊपरली सभा (अपर द्वांउस )। इनके सम्बन्ध में पहले ( चौददयें 
परिच्छेद में ) लिखा जा चुका है। इनमें से निचली सभा में जन- 
साधारण के प्रतिनिधि रहते हैं, और ऊपरली सभा में विशेष घनी-मानी 
सजनों के । कुछ राजनीतिज्ञों का मत है कि ऊपरली सभा उठ दी 
जानी चाहिए; कारण, जब कभी दोनों सभाओं में बहुत मत-भेद हो तो 
संकट उपस्थित द्वोने की सम्भावना हो जाती है । विगत वर्षों में ऊपरली _ 
सभा की शक्ति बहुत परिमित कर दी गयी है, विशेषतया आर्थिक 
विषयों में उसका अधिकार नाममात्र का रद्द गया है। तथापि जिन... 
राज्यों में दो सभाओं को पद्धति थी, उन्होंने उसकी जगद एक सभात्मक 
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पद्धति अवलम्बन नहीं की । इससे विदित होता है कि क्लानून-निर्माण 
में जल्दबाज़ो रोकने आदि के लिए दूसरी सभा कौ उपयोगिता मानी 
जाती है | कितने-ही देश यह सोचते हैं कि दूसरी सभा शासन-नीति 
की उचित रक्षा करते हुए ऐतिहासिक श््ला बनाये रखेगी और 
आकस्मिक परिवतन न होने देगी । 

व्यवस्थापक मंडल के संगठन का आधार (१) निर्वाचन, (२) वंश 
और (३) नियुक्ति या नामज़दगी होता है। निचली सभा में निर्वाचन: 
को ही महत्व दिया जाता है; वंश की प्रधानता अ्रत्र जन-तन्त्रता 
के युग में नहीं रही, और नामज़दगी किसी विशेष दशा में ही 
होती है। ऊपरली समा में, विशेषता वंश की रहती है; खुनाव में 
ऐसी शर्त रहती है कि अप्ुक परिमाण में सम्पत्ति रखनेवाला, अथवा 
इतना टैक्स या मालगुजारी देनेवाला ही निर्वाचक हो । ये निर्वाचक 
भी धनी-मानी या उच्च कुलोसन्न व्यक्तियों को बहुधा निर्वाचित करते 
हैं। निर्वाचन के सम्बन्ध में विस्तार से एक स्वतन्त्र परिच्छेद में लिखा 
 जायगा।. | | 
.. शासक-बग--शासक वर्ग सरकार का वह अ्रंग है, जो 
व्यवस्थापक मंडल द्वारा बनाये हुए कानून को अमल में लाता है, तथा 
नागरिकों द्वारा उठ पर अमल कराता है। यद्द देश की रक्षा करता है, 
तथा भीतर शान्ति और सुप्रबन्ध रखता है सर्वोच्च शासक प्रायः एक 
व्यक्ति द्वोता है, जिसे राजतन्त्र में बादशाह या राजा आदि कहते हैं, 
ओर प्रजातंत्र में राष्ट्रवति, अध्यक्ष या प्रेसीडेन्ट आदि । कहीं-कहीं, जेसे 
स्विट्जरलैंड में, स्वोच-शासक एक व्यक्ति न होकर एक सभा होती है | 


द्वः 


सरकार के अद्ध | श्र्‌श्‌ 


बेध राजतंत्रों में जब सोच अधिकारी एक व्यक्ति होता है, तो उसे 
व्यवद्वार में नाम-मात्र के ही अधिकार रहते हैं | उदाहरणबत्‌ जैसा कि 
आन्यत्र बताया गया है, इंगलेंड में बादशाह अपने प्रधान मन्त्री के 
परामर्श बिना कुछ नहीं कर सकता। इसके विपरीत, प्रजातंत्रों में सर्वोच्च 
शासक को बहुत अधिकार रहता है, जेसे कि संयुक्त-राज्य अमरीका में 
राष्ट्रपति को है । राजतंत्र में प्रधानशासक प्रायः पुश्तैनी होता है, 
अर्थात्‌ पिता के बाद उसका व्येष्ठ पुत्र राजगद्दी का अधिकारी 
होता है। परन्तु प्रजातन्‍्त्र में वह व्यवस्थापक मंडल अथवा जनता 
( निर्वाचकों ) द्वारा चुना जाता है। द े 
जब सर्वोच्च-शासक ( कोई सभा न द्ोकर ) एक ब्यक्ति होता है 
तो उसकी सहायता के लिए. एक सभा होती है, इसे कहीं मन्त्री-मंडल 
( 'केबिनेट! ) कहते हैं, और कहीं प्रबन्धकारिणी | इंगलेंड में मंत्री- 
मंडल का संगठन बादशाह प्रधान मन्त्री के परामशोनुसार करता है, 
ओर प्रधान मन्त्री वह व्यक्ति होता है, जो प्रतिनिधि-सभा के बहु- 
संख्यक-दल का नेता हो । मन्त्री-मंडल के सब सदस्य प्रतिनिधि-सभा 
या सरदार-सभा के सदस्य होते हैं, ओर पालिमरेन्ट के प्रति, अपने 
प्र्येक काय के लिए उत्तरदायी होते हैं | घंयुक्त-राज्य अमरीका में 
राष्ट्रपति की सद्दायता के लिए: प्रबन्धकारिणी सभा है; उसके सब सदस्यों 
को राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार चुनता है। वे राष्ट्रपति के प्रति उत्तर-- 
दायी होते हैं; व्यवस्थापक मंडल के प्रति नहीं | वे व्यवस्थापक मंडल 
के सदस्य भी नहीं होते । मम 
प्रबन्धकारिणी या मन्त्री-मंडल के अधीन कई विज्लाग (डिपार्टमेंट) रे 
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दोोते हैं । एक विभाग देश की, बाहर के आक्रमणकारियों से, रक्षा 
करने के लिए सेना का प्रबन्ध करता है। सेना तीन प्रकार की होती 
-है$-...जल-सेना, स्थल-सेना और वायु-सेना, इसका उल्लेख पहले कियाः 
जा चुका है। अस्त, यह विभाग रक्षा-विभाग या सेना विभाग कह- 
लावा है। दूसरे विभाग का कार्य देश के मीतर शान्ति और सुप्रबन्ध 
रखना है। यह पुलिस आदि की व्यवस्था करता है। इसे स्वदेशः 
विभाग, या ग़दद-विभाग ( 'द्ोम डिपार्टमैंट”! ) कहते हैं। एक और 
महत्व-पूर्ण विभाग है, अर्थ विभाग । यह विभाग राज्य के भिन्न-मिन्न 
विभागों के वार्षिक आय-व्यय का चिट्ठा अर्थात्‌ बजट बना कर उसे. 
व्यवस्थापक मंडल में उपस्थित करता है, और उसकी स्वीकृति के 


अनुसार सर्वन्साधारण से विविध कर आदि द्वारा आय प्राप्त करता . 


है, और प्राप्त आय को ख़र्च करता है। एक विभाग का काम यह: 
_ होता हे कि अन्य राज्यों से सम्बन्ध बनाये रखे, बहाँ अपना राजदूत 


रखे, जो वहाँ राज्य के हितों की रक्षा करता रहे | यह विभाग विदेश 


.._ (या वैदशिक ) विभाग कहलाता है। इनके अतिरिक्त राज्य में और 
: भी कई विभाग दो सकते हैं, यथा क्ानून-विभाग, शिक्षा-विभाग, 
कृषि-विभाग, डाक-विभाग, तार-विमाग, डद्योग-विभाग, स्वास्थ्य- 
विभाग आंदि | राज्य में प्रबन्धका्य की गुरुता देखकर यहं निश्चय 
किया जाता है कि वहाँ शासन सम्बन्धी कुल कितने विभाग हों, 
कौनसा विभाग ए्थक्‌ या स्वतंत्र रूप से रहे, और कौनसा विभाग 


किस दूसरे विभाग के साथ मिला हुआ हो। प्रत्येक विभाग या 


: विभाग-समूद्द प्रबृ्धकारिणी के एक-एक सदस्य, अथवा एक-एक. 


क्र 


सरकार के अज्ष । श्श्शे 


मंत्री के सुपुर्द रहता है। देश-काल के अनुसार किसी विभाग का 
कार्य तथा महत्व घटता-बढ़ता रहता है| इसी प्रकार प्रबन्धकारिणी: 
या मंत्री-मंडल के सदस्यों की संख्या भी बदलती रह्दती है । 

प्रत्येक विभाग में, संत्री के अधीन कितने-ही स्थायी कर्मचारियों 
की आवश्यकता होती है| जैसा कि हमारी “ब्रिटिश साम्राज्य शासन! में 
बताया गया. है, मंत्री तो अपने विभाग सम्बन्धी नीति निर्धारित 
करता है, उस नीति के अनुसार शासन-कार्य करना सरकारी कर्मचारी 
का काम है। ये कर्मेंचारी अपने पद्‌ पर बराबर बने रहने के कारण 
.. अपने विभाग की सब आवश्यक बातों तथा बहुत-सी बारीकियों कोः 
. जानते हैं। मंत्री-मंडल, समय-समय पर, नये निर्वाचन के बाद 
बदलते रहते हैं। नये मंत्री नियुक्त दोते हैं, इन्हें अपने विभाग के 
सम्बन्ध में उतना ज्ञान नहों हो सकता । वे अपने कार्य के लिए उक्त 
. कर्मचारियों का ही आसरा लेते हैं । इन कर्मचारियों की द्वी बदोलत 
शासन-काय का सिलसिला जारी रहता है, टूटता नहीं। अस्तु, यदि 
कोई मंत्री अपने विभाग की भीतरी बातों में हस्तक्षेप करने लगे तो 
सरकारी कर्मचारी उसे प्रत्येक विषय में इतनी बातें बतला सकते हैं कि. 
मंत्री कागजों के बोक से दब जाय, उसे पालिमेंट के आवश्यक- 
कार्यो' के लिए अवकाश ही न रहे, ओर अन्त में लाचार होकर उसे 
सरकारी कमचारियों की ही शरण लेनी पड़े ! । 

इससे इन कमचारियों का महत्व स्पष्ट है | प्रत्येक विभाग के मुख्य 
कमचारियों की नियुक्ति या तो खास परीक्षाएँ लेकर दोती है, या 
चुनाव द्वारा । इंगलैंड में सिविल सर्विस की प्रतिय्येगी परीक्षा की 
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बद्धति प्रचलित है, अर्थात्‌ जिस वर्ष जितने कमंचारियों की आवश्यक- 
ता द्ोती है, उस वर्ष उतने आदमी उन व्यक्तियों में से ले लिये 
: जाते हैं, जिन्होंने यह परीक्षा दी हो, ओर क्रमानुसतार अधिक-से- 
आपधिक नम्बर पाये हों। इनका वेतन निश्चित रहता है, और 


क्रमशः बढ़ता जाता है। ये उस समय तक अपने पद से प्थक नहीं 


“किये जा सकते, जब तक वे नेकचलनी से अयना काय करते रह | 


शासक-वर्ग राज्य के शासन-सूत्र को संभालनेवाला दोता है। 


नागरिक जीवन में उसकी शक्ति का परिचय पद-पद पर मिलता है। 
'किसी-न-किसी शासन-विभाग से नागरिकों को हर समय काम पड़ता 
है। शासकों की उच्छुद्नलता से राज्य का हास दोने लगवा है । 


अतः यद्द बहुत आवश्यक है कि उन पर यथेष्ट नियंत्रथ रखा जाय । 


यही कारण है कि उन्नत और विकसित राज्यों में शासक पू्शतया, 
व्यवस्थापकों अथवा निर्वाचकों के प्रति उतरदायी बनाये जाते हैं। 
जिस समय यह जान पड़ता है कि शासक अपना कर्तव्य ढीक 
तरह पालन नहीं करते, उन्हें उनके पद से हृठाने का प्रयत्न कियां 


जाता है। बहुत-से अनुभवों से मंत्री-मंडल को पद-च्युत करने के 


लिए एक शिष्टाचार-मूलक पद्धति का आविष्कार हो गया है। वेध 
-शाजतंत्र या लोकतंत्र राज्य. में व्यवस्थापक सभा को असन्तुष्ट देखकर 


या उसके उन पर अविश्वास प्रकट करने पर त्याग-पन्र दे देते हैं । 

. बढ़े राज्यों में शासकों का संगठन केन्द्र, प्रान्त तथा जिलावार द्वोवा 
है ( छोटे राज्यों में केबल केन्द्रीय तथा प्रान्तीय शासक रहते हैं )। 
अपने-अपने चेक में निर्धारित अधिकार रखते हुए, जिलों के शासक _ 
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तो प्रान्तीय शासक के अधीन होते हैं, ओर प्रान्तीय शासक, देश- 
काल के अनुसार, कुछ बातों में केन्द्रीय सरकार के अधीन होते हैं | 

न्यायाधीश-वरग-- न्यायाधीशों का काम है कि विवाद करनेवाले 
व्यक्तियों या संस्थाओं के विषय में यह निश्चय करें कि क़ानून के अनुसार 
किस का पक्ष ठीक है, और कौन गलती पर है, तथा, किस व्यक्ति या 
व्यक्ति-सभूह ने अपने कार्य-व्यवद्वार से क़ानून भंग किया है। क़ानून 
भंग करनेवालों के लिए दंड निर्धारित किया जाता है, अथवा उनके 
सुधार का उपाय बताया जाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 
भिन्न-भिन्न व्यक्ति किसी क़ानून का अर्थ अलग-अलग लगाते हैं; 
वास्तव में कानून का अर्थ क्या द्वोना चाहिए, इसका निश्चय न्याया- 
घीश करते हैं। संघ-न्यायालयों को छोड़कर (जो संघ-शासनवाले 
राज्यों में होते हैं ), अन्य न्यायालय क़ानून की जाँच करके यह 
निर्णय नहीं दे सकते कि अमुक क़ानून ठीक है, या नहीं; वह शासन- 
विधान के अनुसार है, या नहीं । वे केवल इतना ही कह सकते हैं, कि 
जो क़ानून बना हुआ्रा है, उसका अर्थ क्या लिया जाना चाहिए । 
द इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि न्यायाधीश अपना कार्य 
स्वतंत्रता-पूवंक कर सके | बहुधा ऐसा प्रसंग आ जाता है कि नागरिकों 


: का स्वयं शासकों से ही किसी विषय में मत-सेद अथवा विरोध होता .. 


ऐसी दशा में यह काम न्यायाधीश-वर्ग का है कि उचित निर्णय 


दें । स्वतंत्र न्यायाधीश ही नागरिकों के अधिकारों की समुचित रक्षा, 


कर सकते हैं, अन्यथा उनके द्वारा शाप्तकों के त्रुटि-युक्त पक्ष का भी _ 
समर्थन होने की आशंका रहती है। इस प्रकार न्यायाधीशों का कार्य 
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बड़े उत्तरदायित्व का है। इसलिए. उनकी नियुक्ति बहुत सावधानी 
से होने की आवश्यकता है। जे 
नियुक्ति के तीन प्रकार हैं ;--(१) न्यायाधीशों को व्यवस्थापक: 
सभा द्वारा चुना जाता है। यह दज्ञ लिटज़रलेंड में प्रचलित है। 
इसमें आपत्ति यह है कि न्यायाधीश-वर्ग और व्यवध्यापक मंडल 
एक-दूसरे से अलग नहीं रद्द सकते, न्यायाधीशों पर व्यवस्थापकों 
का प्रभाव पड़ता है, और यह प्रभाव कुछ दशाश्ं में बहुत अनुचित 
भी हो सकता है। (२) वे जनता ( निर्वाचकों ) द्वारा चुने जाते हैं। 
यह समझा जाता है कि इस प्रकार योग्य व्यक्तियों का ही' 
चुनाव होगा। संयुक्त-राज्य अमरीका में यह पद्धति बर्ती जाती 
है। परन्तु स्मरण रहे कि इस पद्धति से बहुधा ऐसा भी द्वोता है कि. 
अच्छे व्यक्ति चुनाव में असफल रह जाते हैं, और उनसे कम योग्य, 
किन्तु कुछ अधिक चलते हुए तथा मेल-मुहृब्बतवाले, आदमी विजयी 
हो जाते हैं। निर्वाचन-पद्धति में यह दोष है ही कि बहुत-से आदमी 
उम्मेदबार की योग्यता का समुचित विचार न कर अपनी जाति, 
सम्प्रदाय अथवा मेल-मुलाइजे आदि का विचार करते हैं। जो व्यक्ति 
. इन विचारों से ऊपर उढ जाते हैं, उन में से भी कितने-दी दलबन्दी 
के भाव से मुक्त नहीं हो सकते । वे अपनी पार्टी के एक कम योग्य 
अथवा अयोग्य व्यक्ति को, दूसरी पार्टी के अधिक योग्य व्यक्ति से, बेहतर 
. झमभने लगते हैं। फिर जनता ( निर्वाचकों ) द्वारा न्यायाधीशों के 
घुने जाने की दशा में सबसे अच्छे व्यक्तियों के चुनाव में आने की 
आशा बहुत नहीं रहती । (३) अधिकाँश राज्यों में न्यायाधीशों 
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की नियुक्ति सर्वोच्च शाध्क द्वारा की जाती है। उदाइहरणवत्‌ 
इंगलैंड के उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति वहाँ के बादशाह द्वारा, और 
उंयुक्त-राज्य अमरीका के उच्च न्यायाधीशों को नियुक्ति वहाँ के 
राष्ट्रपति द्वारा होती हे। भारतवर्ष में संघ-न्यायालय तथा द्वाईकोर्टों' 
के जजों को सम्राट (इंगलेंड का बादशाह ) नियुक्त करता है। 
न्यायाधीशों का पद स्थायी द्ोता है। केवल दुराचार, या शारीरिक 
अथवा मानसिक निर्बलता की दशा में ही वे अपने पद से हृटाये 
जा सकते हैं | 

उच्च न्यायालयों को छोड़ कर अन्य न्यायालय प्रायः दो प्रकार के 
होते हैं :--दीवानी और फौजदारी | विशेषतया फौजदारी मामलों में 
यह सवंथा सम्भव है कि - एक न्यायाधीश अभियोग को समुचित रूप 
से न समझे, अथवा उसका निर्णय यथेष्ट विचार-पूर्ण न हो। अतः 
उन्नत राज्यों में निर्णयय-कार्य अभियुक्त की जाति तथा देश के कुछ 
सुयोग्य सजनों की जूरी या पंचायत द्वारा होता है। जूरी यह विचार 
करती है कि अमियोग सम्बन्धी वास्तविक घटनाएँ क्या हैं। जूरी के 
मत के आधार पर, जज तत्सम्बन्धी कानूनी निर्णय सूचित करता है । 
छोटी अदालतों के निर्शय के विश्द्ध, उनसे बढ़ी अदालतों में अपील 
हो सकती है। प्रत्येक राज्य में एक सर्वोच्च न्यायालय दोता है, जहाँ 
उस राज्य के अन्य उच्च न्यायालयों के फैसलों की अपील सुनी 
जाती है । रह । ० 














अठांरहवाँ परिच्छेद 


हे 
शुक्ति-पाथक्य और अधिकार-विभाजन 
>>#३*2-5:52-७&9--- | 
पिछुल्ले परिच्छेद में सरकार के तीनों अंगों के विषय में आवश्यक 

बातों का विचार हो चुका। अब यह देखना है कि (१) इन अंगों की 
शक्ति क्दाँ तक एक-दूसरे से पृथक्‌ रहे, और कहाँ तक परस्पर में 
सम्बन्धित हो । (२) राज्य के किस क्षेत्र पर इन शक्तियों का कहाँ तक 
अधिकार हो; केन्द्रीय प्रांतीय ओर स्थानीय सरकारों में अधिकार किस 
प्रकार विभाजित हों । 


शुक्ति-पार्थक्य 


सरकार के प्रत्येक अज्ञ की शक्ति दूसरे अज्ञ की शक्ति से पृथक्‌ 
रहे, उनकी आपस में घनिष्ठवा न हो, इसे शक्ति-पा्थक्य” सिंद्धान्त 
कहते हैं। प्राचीन काल से अनेक लेखकों ने इसके सम्बन्ध में अपना 
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मत सूचित किया है। आधुनिक लेखकों में मानटेस्क्यू इस सिद्धात 
का विशेष प्रतिपादक माना जाता है। उसने लिखा हैः--“यदि व्य«- 
वस्थापक और शासन-शक्ति इकट्टी एक ही व्यक्ति या व्यक्ति-समूह के 
पास रहे तो स्वतंत्रता बिलकुल नहीं रह सकती, क्योंकि इस बांत का 
भय रहेगा कि व्यवस्थापक सभा यथा राजा अत्याचार-पूर्ण क़ानून बनाये, 
तथा उनका अत्याचार-पूर्ण रीति से प्रयाग करे | इसी प्रकार 
यदि न्याय-शक्ति व्यवस्थापक और शासन-शक्ति से पृथक न हो, 
तो भी स्वतन्त्रता नहीं रह सकती | यदि न्याय-शक्ति को व्यवस्था 
पक-शक्ति के साथ मिला दिया जाय तो नागरिकों का जान-माल 
सुरक्षित रहने का भरोखा न रहेगा, क्योंकि न्यायाधीश दी 
कानून बनानेवाला होगा। यदि न्याय-शक्ति को शासन-शक्ति के 
साथ मिला दिया जाय तो न्यायाधीश में अत्याचार करने कौ शक्ति . 
आ जायगी | 

इसका अथ यह है कि सरकार की तीनों शक्तियों को अलग-अलग 
रहना चाहिए, उनके सम्मिलित हो जाने से नागरिकों की स्वतन्त्रता 
न रद्द सकेगी। योरप के कई राज्यों की, ओर विशेषतया संयुक्त- 
राज्य अमरीका की शासन-पद्ध ति इसी सिद्धान्त पर बनायी गयौ है। 
अमरीका की शासन-पद्धति में इस बात का होना चौदहवें परिच्छेद में 
दर्शाया जा चुका है । 


सिद्धान्त से सरकार के तीनों अज्ञ अवश्य पृथक पृथक हैं, परन्तु 


व्यवहार में ऐसा नहीं होता। इंगलेंड कौ शासन-पद्धति कौ बात 
लीजिए | साधारण दृष्टि से वहाँ सरकार के तीनों अज्ध अलग-अलग 


#् 
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हैं; पा्लिमेंट क़ानून बनाती है, मंत्री-मंडल शासन-कार्य करता है, 
और प्रिवी कौंसिल वहाँ सर्वोच्च न्‍्याय-संस्था है। परन्तु तनिक सूक्ष्म 
इष्टि से देखा जाय तो इन तीनों अज्ञों का परस्पर में काफ़ी सम्बन्ध है | 
पालिमेंट की दो समाओं में से, सरदार सभा (द्वाउस-आफ़-लाडंसू ) 
का सभापति लाड चान्सलर मंत्री-मंडल का सदस्य होता है, और 
प्रिवी कौंशिल का प्रधान भी | इस प्रकार एक व्यक्ति सरकार के तीनों 
अज्ञों के कार्य में महत्व-पूर्ण भाग लेता है। पुनः वहाँ मन्त्री-मंडल के 
सब सदस्य पालिमेंट के भी सदस्य होते हैं, ओर उसमें भाग लेते हैं। 
इससे स्पष्ट है कि वास्तव में वहा शक्ति-पारथक्य नहीं है। तीनों अ्रज्ञ 
एक दूसरे से बहुत सम्बन्धित हैं, एक का दूसरे पर काफ़ी प्रभाव पड़ता 
है। अन्य राज्यों की शासन-पद्धति पर गम्भीर विचार करने से वहाँ 
भी यही बात प्रतीत होती है | उत्तरदायी शासन-पद्धति में व्यवस्थापक 
मंडल शासन-कार्य का निरीक्षण और नियन्त्रण करता है, और अपने 


अविश्वास-सूचक प्रस्ताव द्वारा शासक-बर्ग को पदच्युत कर संकता 


: है। न्यायाधीश-वर्ग क़ानून का अर्थ लगाते समय क़ानून की चुदियों 
. का संकेत करते हैं, इस प्रकार क़ानून के संशोधन अथवा नये क़ानून 
.. बनाने में सहायक होते हैं । 

_ जिस प्रकार शरीर के भिन्न-भिन्न अज्ञों का अपना-अपना कार्य- 
क्षेत्र पृथक पुथक्‌ होते हुए भी, सब एक-दूसरे के सहायक रहते हैं । इसी 
प्रकार सरकार के तीनों अज्ञों की कार्य-कुशलता मी तीनों के पारस्परिक 
सहयोग पर निर्भर है। कल्पना करो, व्यवस्थापक मंडल ने एक क़ानून 
. बनाया और शासक-वर्ग ने _ उसका नागरिकों द्वारा पालन कराने में 
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उपेक्षा की, अथवा न्यायालय ने उस कानून भंग करनेवाले के लिए. 
दंड निर्धारित नहीं किया तो क़ानून की मर्यादा क्‍या रही। अथवा, 
जब न्यायालय ने किसी अपराधी के लिए दंड निर्धारित ही कर दिया 
परन्तु शासक-वर्ग ने न्‍्यायालय के निर्णय के अनुसार अपराधी को 
क्ेंद में नहीं रखा या उससे जुर्माना वसूल नहीं किया तो नागरिकों की 
इष्टि में न्यायालय का क्या सम्मान रद्दा ! इसी प्रकार, यदि न्यायालय 
शासकों के प्रत्येक कार्य के विरुद्ध निणंय देने लगें, तो शासकों की 
प्रतिष्ठा क्या रहे, शासन-कार्य का संचालन ही केसे हो | निदान, जब 
सरकार के तीनों अ्रज्ञों में सहयोग न हो तो राज्य में कुष्यवस्था 
होगी; राज्य-निर्माण का उद्देश्य ही नष्ट हो जायगा। हाँ, यह आवश्यक 
है कि कोई एक अज्भ इतना अधिकार-युक्त न हो जाय कि वह दूसरे 
अक्ढों पर अनुचित प्रभाव डाल सके | 

परकार की शक्तियों का पार्थक्य कहाँ तक होना चाहिए, इसके 
सम्बन्ध में कोई ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता जो सब राज्यों 
में ठीक रहे । प्रत्येक राज्य की परिस्थिति भिन्न-मिन्न होती है, और 
बहाँ देश-काल के अनुतार ही शक्ति पाथक्य दो सकता है। हाँ, 
कुछ बातें हर जगह विचारणीय है। न्यायाधीश-बर्ग के पार्थक्य 
तथा स्वतंत्रता में सब राजनीतिश सहमत हैं, न्यायालय पर किसी 
का प्रभाव न पड़ना चाहिए. | व्यावस्थापक मंडल को शासक-वर्ग के 
नियंत्रण का यथेष्ट अधिकार होना चाहिए; जनता पर कर लगाने 
तथा सावजनिक द्रव्य को ख़च करने के विषय में व्यवस्थापक मंडल 
ही अधिकारी होना चाहिए । 
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अधिकार-विभाजन 


अब दस इस बात का विचार करना चाइते हैं कि राज्य में, केन्द्रीय, 
ग्रान्तीय और स्थानीय सरकारों में अधिकारों का विभाजन कैसे द्वोता 
है, इस विषय में सिद्धान्त क्या है, तथा उसका उपयोग किस प्रकार 
किया जाता है। अधिकार-विभाजन का प्रश्न विशेष रूप से बड़े 
राज्यों में ही उपस्थित द्योता है। आधुनिक काल में राज्यों का 
विस्तार बढ़ने की सुविधा ओर प्रवृत्ति तो अधिक है ही, अब उनका 
कार्य-क्षेत्र मी पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ा हुआ है। अतः अधिकार- 
विभाजन-समस्या ने वर्तमान राजनीति में विशेष स्थान प्राप्त कर 
लिया है। इस समय बड़े-बड़े राज्य अपनी सीमा ओर क्षेत्र के श्रन्तगंत 
उपस्थित होने वाले शासन-सम्बन्धी समस्त विषयों पर, केन्द्रीय संसार 
द्वारा, यथेष्ट ध्यान नहीं दे सकते | ऐसा करना बहुत कठिन है, यदि 
इसका प्रयत्न भी किया जाय तो शासन-प्रबन्ध जैसा चाहिए बेसा न हो 
सकेगा । अतः यह आवश्यक हो गया है कि केन्द्रीय सरकार, जितने 
कार्यों का दायित्व स्थानीय सरकारों को दे सके, दे दे | इससे उसका 
कार्य-भार इल्का होगा, और कार्य भी अच्छी तरद्द सम्पादित होगा | 
.. आधुनिक राज्यों में बहुधा ऐसा होता है. कि जिन विषयों का 
सम्बन्ध समस्त राज्य से होता है, या जिनका सम्बन्ध उस राज्य 
और अन्य राज्य (या राज्यों ) से होता है, उन विषयों सम्बन्धी 
अधिकार केन्द्रीय सरकार को होता है, और जिन विषयों का सम्बन्ध 
किसी स्थान विशेष के व्यक्तियों से होता हे, वे स्थानीय सरकार को 


कर 
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सौंपे जाते हैं। इस प्रकार विदेश-नीति, देश-रक्षा, आयात-निर्यात,. 
सिका, डाक, वार, यातायात के बड़े साधन (बड़ी रेल, जद्दाज आदि),. 
मनुष्य-गशना आदि विषय केन्द्रीय द्योते हैं, इन पर केन्द्रीय सरकार 
का अधिकार रहता है, और सड़क, नल, रोशनी, आदि विषय 
स्थानीय माने जाते हैं; इनके सम्बन्ध में अधिकार स्थानीय सरकारों 
को दिया द्योता है । 

संचात्मक राज्यों में शासन-विधान में ही यह स्पष्ट लिखा रहता 
है कि अमुक-अमुक विषयों में केन्द्रीय सरकार का अधिकार है. और 
अमुक-अमुक विषयों में संघान्तरिक सरकारों का। इसमें न तो संघ- 
सरकार दी कुछ फेर-बदल कर सकती है, और न संघान्तरित सरकारें 
ही। किसी को दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार नहीं होता |; 
संघान्तरित राज्यों में से प्रत्येक में सरकार के काय का केन्द्रीय और 
स्थानीय भेद से विचार रहता है, इसका निर्णय संघान्तरित राज्य की 
सरकार करती है, और फलतः उसे इसमें समय-समय पर परिवर्तन करने 
का भी अधिकार होता है। 

संघ-निर्माण का मुख्य उद्देश्य अपनी शक्ति-बृद्धि और आत्मररक्षा 
दोता है। इसलिए यद्द अत्यन्त आवश्यक है कि सेना के नियंत्रण 
का अधिकार संघ-सरकार को हो। पुनः अन्य राज्यों से व्यवहार 
क्रने में संघ को एक इकाई की भाँति कार्य करना आवश्यक है। 
अतः विदेशों से जो सम्बन्ध हो, उसका भी निश्चय केन्द्रीय सरकार 
द्वारा होना चाहिए.। युद्ध तथा विदेश-नीति के संचालन के लिए... 
द्रव्य की आवश्यकता होती है। इसलिए, यद्द आवश्यक है कि संघ 


छे 
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सरकार को अपने नागरिकों पर कर लगाने का निर्धारित अधिकार 
'हो | कभी-कभी कुछ द्रव्य की आवश्यकता अकस्मात आ पड़ती 
है. यह आवश्यकता किसी सामायिक कार्थ के लिए होती है, 
जिसे तत्काल करना होता है। ऐसे कामों के लिए. संघ-सरकार को 
ऋण लेने का भी अधिकार होना चाहिए | 
इस प्रकार युद्ध और आत्म-रक्षा, बाइरी मामलों का नियंत्रण, ओर 
द्रव्य संग्रह करने की शक्ति ये तीन ऐसे आवश्यक कार्य हैं, जिनका 
अधिकार संघ-सरक!र को रहे बिना संघ-राज्य बना ही नदीं रह सकता | 
संघ सरकार के करने के, दूसरी श्रेणी के कार्य वे हैं, जिनका राज्य 
भर के लिए. समान रूप से होना लाभकारी होता है। उदाहरणवतत्‌ 
'सिक्‍का, पेटंट ( कोई वस्तु बनाने का सर्वाधिकार ), सुद्रण/ाधिकार का 
नियंत्रण, डाक, तार, बेतार के तार का कार्य-संचालन । तीसरे दर्जे 
पर वे सावंजनिक कार्य हैं, जिनमें यद्यपि समानता को अत्यन्त 
आवश्यकता नहीं है, तथापि राष्ट्र-हित की दृष्टि से उसकी बहुत उपयो- 
. गिता है, जैसे यातायात के बड़े पैमाने के कार्य-रेल आदि, नहर, 
. बैंकिंग, और वातायात-शुह्क-निर्धारण | चोथी श्रेणी में ऐसे कार्य 
हैं जिनका संध-सरकार के पास रहने या संघान्तरित राज्य के पास 
रहने के सम्बन्ध में राजनीतिशों में मत-मेद है। इनका विभाजन 
बहुत-कुछ संघ-राज्य की परिस्थिति पर निर्भर है, इनके उदाहरण 
शिक्षा-प्रचार, विवाइ-शादी तथा सम्बन्ध-विच्छेद के विषय हैं। शेष 
कार्य संघान्तरित राज्यों के लिए. छोड़ दिये जाने चाहिएँ। इनके 
सम्बन्ध में भी मत-मेद रहता है, तथापि इनमें स्थानीय उपयोगिता के 
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कार्यो का समावेश हो सकता है। 
भारतवर्ष की स्थिति कुछ निराली ही है । यद्द स्वतंत्र राज्य नहीं 
है| यहाँ प्रभुत्व-शक्ति ब्रिठिश पार्लिमेंठ में है | सम्राद (इज्धलेंड-वरेश) 


की ओर से यहां गवनर-जनरल तथा मारत-सरकार काय करते हैं। 
यहाँ संघ-शासन की बात तो वास्तव में अमी कुछ वर्ष से चली है। 
परन्तु देश बड़ा दोने से केन्द्रोय सरकार, प्रान्तीय सरकारों को ख़ासे 
अधिकार दिये बिना, शासन-प्रबन्ध अच्छी तरह संचालित नहीं कर 


सकती थी। यद्यपि प्रान्तों को कुछ विशेष अधिकार देने की बात 
पिछले योरपीय महायुद्ध के बाद, सन्‌ १९१९ हं० से आरम्भ हुई, 


जब कि इस विषय में लोकमत काफी प्रवल्न हो गया था; प्रान्तीय 
सरकारों का अस्तित्व यहाँ पदले से रहा है। प्रान्तीय सरकारों को 


अपने क्षेत्र में निर्धारित अधिकार मिले रद्दते थे; इन अधिकारों से द्वी, 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों में, भारत-सरकार द्वारा प्रेरणा होने पर, स्थानीय 


संस्थाओं का क़ानून बनाया गया, जिसके अनुसार म्युनिश्चपैज्लटयों, 


और जिला-बो्डों आदि की स्थापना की गयी । 3 

एकात्मक राज्यों में केन्द्रीय सरकार को मुख्य-मुख्य सब अधिकार 
द्ोते हैं। वह्दी यह निश्चय करती है कि स्थानीय कार्य क्या हों, और 
उनके करने के लिए कार्यकर्ताओं का संगठन किस प्रकार का रहे। 
'बहुधा वही मसुख्य-मुझ्य स्थानीय अधिकारियों को नियत तथा बर्ख़ास्त 
करती है, तथा समय-समय पर उनके कार्यों' और अधिकारों में. 
'परिवर्तन करती है। का 

श्राज कल यह प्रदृत्ति बढ़ती जा रही है कि. स्थानीय विषयों का _ 


श्र. 
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क्षेत्र बढ़ता रहे; लोगों को अपनी स्थानीय आवश्यकता-पूति के विषयों" 
अधिकाधिक अधिकार हों, उनमें केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप बहुत 
कम रहे। केन्द्रीय सरकार केवल यह व्यवस्था करे कि स्थानीय: 
सरकारों में परस्पर कोई विवाद न हो। यदि विवाद उपस्थित हो 
तो उसे निपय दिया जाय; राज्य की एकता में विन्न उपस्थित न हो | 
इससे अधिक केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण न रहे | 

अधिकार-विभाजन की पद्धति---अधिकार-विभाजन के 
सम्बन्ध में दो सिद्धान्त हैं।--- 

(१) केन्द्रीय राज्य क़ानून बना दे; उसके अनुसार, शासन*« 
प्रबन्ध का कार्य स्थानीय संस्थाओं को सॉंप दिया जाय । 

(१२) केन्द्रीय राज्य साधारण नियम बनाने का कार्य स्थानीय: 
संस्थाओं को सॉंप दे, और उनके शासन-प्रबन्ध आदि का स्वर: 
निरीक्षण करे | ॒ 

.. पहली पद्धति में प्रायः होता यह है कि स्थानीय छंस्थाओं को जो 
नियम अच्छे नहीं लगते, उन पर वे विशेष अमल नहीं करतीं, 
. स्थानीय अधिकारी स्वच्छुन्द हो जाते हैं। इसके परिणाम-स्वरूपः 
केन्द्रीय संस्था उनके कार्य में हस्तक्षेप करती है; और, दोनों में 
विवाद बना रहता है। शासन शिथिल हो जाता है। आदमी अपने 
स्थानीय विषयों को महत्व देते हैं, ओर केन्द्रीय विषयों कौ उपेक्षा 
करने लगते हैं। हाँ, इस पद्धति में जनता की स्वतंत्रता बनी रहती 
है। वह स्थानीय कमचारियों की नियुक्ति करती है, उसे अनेक 
आदमी अवैतनिक सेवा करनेवाले मिलते रहते हैं, स्वलाधारण 
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को सार्वजनिक कार्य करने का अवसर प्राप्त दोता है। बहुत-से 


आदमी जब तक स्थानीय संस्था के पदाधिकारी होते हैं, शासन- 


कार्य करते हैं, और निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ अवकाश ग्रहण करके 
स्वंसाधारण में मिल जाते हैं; यद्द नहीं होता कि सरकारी पदाधिकारियों 


की कोई स्थायी श्रेणी बनी रहें, जो अपने आपको सर्वताधारण से 


परथक समझे । इस प्रकार, जब जनता में अनेक आदमी ऐसे होते 


हैं जो समय-समय पर स्थानीय छंस्थाओं के पदाधिकारी रह चुकते हैं 
तो जनता को सावंजनिक कार्य करने का अनुभव अधिक होता है, 
और साथ ही उसका मान भी, स्थायी शासकों की दृष्टि में, अधिक 


होता है । | 
अब दूसरी पद्धति की बात लीजिए। इसमें केन्द्रीय प्रकार 


का स्थानीय संस्थाओं पर पूर्ण नियंत्रण रहता है, स्थानीय अधिकारी 


मनमानी नहीं कर सकते | शासन-प्रवन्ध विवाद-रहित और स्थिरता- 
पूरक चलता है। परन्तु स्थानीय जनता का अधिकार नगश्य 


हो जाता दै। उसके स्वार्थों और द्वितों की उपेक्षा की जाती 
है। स्थायो शासकों के कारण, सर्वसाधारण को साव॑जनिक कार्यों 


का विशेष अनुभव नहीं होता; जनता, अधिकारियों की दृष्टि में, कम 
सम्मानित द्ोतो है। स्थानीय संस्थाश्रों के कर्मचारी अपने उच्च 
अधिकारियों को संतुष्ट करते रहते हैं; जब कि वास्तव में जनता उनकी 

आराध्य-देव होनी चाहिए। इस प्रकार दोनों पद्धतियों में कुछ गुण 


हैं, तो कुछ दोष भी । प्रायः राज्य दोनों के बीच का मार्ग अहदण करते 


क् 


हैं। पहली पद्धतिवाले राज्य स्थानीय संस्थाओं को नियम बनाने के 








शेश्वर सरल नागरिक शास्त्र 


 हस्वस्थ में केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण से कुछ मुक्त कर उन्हें इसः 
विषय के अधिकार अ्रधिकाधिक देते हैं। वे स्थानीय प्रबन्ध पर 
अपना निरीक्षण बढ़ा रहे हैं; वे अपने शासन को हृढ़ कर रहे 
हैं। इसी प्रकार दूसरी पद्धतिवाल्ले राज्यों में केन्द्रीय सरकार के 
शासन को कुछ शिथिल्ल करने की प्रद्गत्ति है, केन्द्रीय सरकार स्थानीय 
संस्थाओं के शासन-प्रबन्ध में अपना हस्तक्षेप कम करती है । 


स्थानीय संस्थाओं की विशेषता--हमने पहले कहा है कि: 
स्थानीय काय, केन्द्रीय सरकार की अपेक्षा, स्थानीय संस्थाओं द्वारा 
अच्छी तरह हो सकते हैं। बात यह है कि प्रत्येक गांव, नगर अथवा 
ज़िले की अपनी विशेष परिस्थिति होती है; तीर्थ-स्थान औद्योगिक. 
नगर, ऐतिहासिक केन्द्र की अपनी-अपनी समस्‍या होती है। वहाँ का: 
प्रबन्ध आदि करने के लिए उसकी विभिन्नता को ध्यान में रखना 
आवश्यक होता है । केन्द्रीय सरकार उनके लिए नियम बनाने में: 
व्योरेवार विचार नहीं कर सकती। फिर, स्थानीय संस्थाश्रों को' 
वहाँ के लिए: कुछ योग्य अनुभवी लोगों की सेवाएँ निश्शुल्क या 
अवेतनिक भी मिल सकती है| बाइर के आदमियों को वहां के सम्बन्ध 
में न इतना शान होता है और म उन्हें वहां के कार्य में ऐसी दिल्लचस्पी - 
होती है।... 

इसके अतिरिक्त स्थानीय शासन-संस्थाओं के संगठन के पक्ष में एक 
और भी महत्व-पूर्ण बात है। ये संस्थाएँ सर्व साधारण की राजनैतिक - 
शिक्षा का बहुत उत्तम साधन दे । प्रायः यह अनुभव में आया है कि.. 
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जिन राज्यों में स्थानीय संस्थाओं का काम फला-फूला है, वहां लोक- 
तंत्रात्मक भावनाओं के प्रचार में विशेष सफलता मिल्री है। गांव या 
नगर का क्षेत्र इतना छोटा होता है, कि साधारण योग्यता का व्यक्ति 
भी उससे भल्ली-मांति परिचित हो सकता है, ओर वहां साव॑जनिक कार्य 
करके अपनी उपयोगिता का परिचय स्वयं पा सकता है, तथा ओरों 
को दे सकता है। स्थानीय काय में सफलता प्राप्त कर आदमी अपनी 
योग्यता एवं आत्म-विश्वास की बृद्धि करता है, तथा अपने जीवन को 
विशेष उपयोगी बनाने का मार्ग अहृश कर सकता है। उसे संगठन, 
नियम-निर्माणय, दूसरे के दृष्टिकोण को समभने, सद्दिष्णुता का: 
व्यवहार करने आदि का प्रारम्मिक ज्ञान हो जाता है; ये बातें भावी 
राजनैतिक जीवन के लिए उपयोगी होती हैं । 


कप 


हक 





उन्नीसवाँ परिच्छेद 
प्रतिनिधि-निवा चन 


की. +“्कैनकीी तल 


फ्िंचले परिच्छेदों में कानूनों के सम्बन्ध में कई बार उल्लेख 


आर] 


हुआ है। आज कल विकसित राज्यों में क़ानून बनाने का काम 
-व्यवस्थापक समाए करती हैं; इन सभाओं के सदस्य नागरिकों के 
प्रतिनिधि होते हैं। इस परिच्छेद में इस बात का विचार किया जाता है 
कि प्रतिनिधियों का चुनाव केसे होता है, उन्हें कौन चुनता है, और 
इस विषय अन्य शातव्य बात क्‍या हैं । आह 

. अतिनिधि-प्रणाल्ली---प्राचीन समय में यूनान आदि देशों के 
छोटे-छोटे राज्यों में सेकड़ों वर्ष तक शासन-सम्बन्धी विषयों पर निर्धा- 
. रित आयु के समस्त नागरिक एकत्रित होकर अपना मत प्रकट करते 
थे, और उनकी सबं-सम्पति या बहु-सम्मति से ही, े कानून बनते थे। 
..यूनान आदि मैं बहुत-से गुलाम ( दास ) होते थे, उन्‍हें तथा ज्ियों कली. 
नागरिक नहीं माना जाता था। । 
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इस प्रकार जनता को प्रत्यक्ष रूप से अपने यहाँ के व्यवस्था- 
कार्य में भाग लेने का अधिकार था। जब तक राज्य बहुत छोटे रहे, 
इस पद्धति से व्यवस्था-कार्य चलता रहा । परन्तु ऋमशः उनके बड़े 
और विस्तृत हो जाने पर एवं उनकी जन-संख्या बहुत बढ़ जाने पर 
शान्ति तथा सुगमता से कार्य सम्पादन होना असस्मव हो गया। 
तब प्रतिनिधि-प्रणाली का आविष्कार हुआ | यह सोचा गया कि 
राज्य के प्रत्येक भाग (आम या नगर ) के समस्त नागरिक व्यवस्था- 
कार्य में योग देने के बजाय अपना यह अधिकार कुछ चुने हुए सजनों 
को देदें, जो उनकी ओर से आवश्यक क़ानून की रचना और शासन- 
कार्य किया करें। ऐसे चुने हुए सज्जन “प्रतिनिधि! कहलाने लगे । 
इस प्रकार यदि राज्य की जन-संख्या लाखों द्वी नहीं, करोड़ों भी हो 
तो उनकी ओर से केबल दो-चार सौ आदमी उक्त कार्य कर 
सकते हैं। सुविधा या आवश्यकता होने पर यह संख्या बढ़ायी जा 
सकती है। प्रतिनिधि-प्रणाली से कानून बनाने के कार्य में लोक- 
सत्तात्मक, भावों की रक्ता करना कितना सुविधाजनक है, यह स्पष्ट 
है | इससे बड़े-बड़े राज्यों में दूर-दूर से असंख्य आदमियों को एक 
स्थान पर इकट्ठे होने की ज़रूरत नहीं रहती । उनकी ओर से थोड़े-से 
आदमी शान्तिपू्वंक विचार-विनिमय करने और क़ानून बनाने का द 
काम करते हैं। साथ दी सर्व-साधारण को यह्द सन्तोष रहता दे कि जो. 
आदमी क़ानून बनाते हैं, वे हमारे चुने हुए; हैं; इसने उनको भेजा है, 
वे हमारे लाभ-हानि का विचार करके ही क़ानून बनायेंगे | एक प्रकार 
. से इम अपने ही बनाये हुए क्रामूनोंसे शासित होंगे; हम अपने दी 
3 शई मी आम ता. 
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शअ्रधीन होंगे अ्र्थात्‌ हम स्वराज्य-भोगी दोंगे। 

प्रतिनिधि-प्रणाली में जनता अर्थात्‌ सवंसाधारण स्वयं क़ानून 
नहीं बनाते, वरन्‌ उनके प्रतिनिधि यह कार्य करते हैं। इस प्रकार इस 
प्रणाली का अवलम्बन करनेवाले राज्य में, प्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्र नहीं 
होता (उसका द्वोना व्यावहारिक या सुविधाजनक नहीं होता ) हां, इसे 
परोक्ष प्रजातन्‍्त्र कद्द सकते हैं। विशेष सुविधाजनक होने के कारण 
इस प्रणाली का प्रचार क्रमशः बहुत-से देशों में हो गया । प्रत्येक देश 
में व्यवस्थापक समाश्रों के लिए जनता की सर्व-सम्मसि या वहुमत के: 
अनुसार प्रतिनिधि चुने जाने लगे | एक निर्धारित अवधि के पश्चातू 

इन प्रतिनिधियों का नया निर्वाचन करने की रीति पड़ गयी । 
प्रत्यक्ष और परोक्ष निर्वाचन--प्रतिनिधियों का चुनावा 
दो तरद्द से हो सकता है--प्रत्यक्ष रीति से, और परोक्ष रीति से ॥ 
.. कल्पना कीजिए, कि एक प्रान्त है, जिसकी कुल आबादी चार करोड़ है, 
' इसमें नाबालिगों आदि को छोड़कर दो करोड़ आदमी ऐसे है, जिन्हें 
मताधिकार प्राप्त है। ये दो करोड़ आदमी अपने-अपने नगर कौ म्थुनि- 
- सिपैलटी या जिल्ा-बोर्ड आदि के लिए प्रतिनिधि चुनते हैँ । मान लो! 
_प्रान्त की स्थानीय संस्थाओं के कुल प्रतिनिधियों की संख्या १३४०० 
_ है। अब, उस प्रान्त की व्यवस्थापक परिषद्‌ के सदस्यों का निर्वाचन 
करना है । यदि उसके कुल दो करोड़ू मत-दाता इन सदस्यों का 
चुनाव करें तो इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जायगा; और यदि व्यवस्था" 
पक परिषद्‌ के सदस्यों के चुनाव का अधिकार केवल इनके चुने हुए... 
उपयुक्त १५०० रदस्थों को ही हो तो इसे परोक्ष निर्वाचन कद्य जायगाक..._ 
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परोक्ष निर्वाचन की दूसरी विधि यह है कि साधारण मतन-दाता 
पहले कुछ निर्वाचकों का चुनाव करते हैं। फिर, ये निर्वाचक प्रतिनिधियों 
का चुनाव करते हैं। परोक्ष निर्वाचन के पक्ष में यह्ट कद्य जाता है कि 
यह सरल, सुगम तथा कम-खर्चीली है। एक बार स्थानीय संध्याश्रों 
के सदस्यों का निर्वाचन हो चुकने के बांद, प्रान्तीय या केन्द्रीय व्य- 
बस्थापक संस्थाश्रों के चुनाव के लिए फिर वेसा ही फफट उठाना नहीं 
पड़ता | करोड़ें आदमियों को बार-बार मत देने का कष्ट उठाने की 
आवश्यकता नहीं होती | मध्यस्थ संस्था ( म्युनिसिपल बोर्ड आदि ) 
के सदस्य स्ंसाधारण जनता की अपेक्षा अधिक योग्य डोोते हैं, और 
वे अपने प्रतिनिधि विशेष रूप से सोच-समझ कर भेज सकते हैं । 

अब, इसके विपक्ष को बात लीजिए.। स्थानीय संस्थाओं के 
सदस्यों का चुनाव करने से स्वंधाधारण मत-दाताओं में स्थानीय राज- 
नीति में अनुराग उसन्न होता है, परन्तु इससे उन्हें केन्द्रीय तथा प्रान्तीय - 
विषयों के बारे में विचार करने का, तथा व्यापक राजनीति की शिक्षा 
पाने का, यथेष्ट अवसर नहीं मिलता | वे देश या प्रान्त के प्रश्न और 
समस्याओं से अपरिचित रहते है। पुनः इस प्रथा में साधारण मत- 
दाताओं और प्रतिनिधि में सीधा सम्बन्ध नहीं रहता; इसलिए, वे उसके 
चुनाव की ओर उदासीन से रहते हैं । इस प्रकार प्रान्त या देश की 


राजनीति निर्धारित करने,में उनका यथेष्ट भाग नहीं द्ोता | इससे प्रजा- 
 तनन्‍्त्र शासन-पद्धति का उद्देश्य ही बहुत-कुछ विफल हो जाता है। 
अतएब प्रायः प्रतिनिधियों का सीधा जनता द्वारा निर्वाचित होना 


ही उत्तम माना जाता है; अर्थात्‌ परोक्ष निर्वाचन कौ अपेक्षा, प्रत्यक्ष 
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निर्वाचन बहुत श्रच्छा समझा जाता है। 
निवाचक-संघ--निर्वाचक-संघ दो प्रकार के होते हैं---साधारण 

ओर विशेष । साधारण निर्वाचक-संघ में निर्वाचक्त सवसाधारण में से 

होते हैं, किसी श्रेणी या समूह आदि से ही नहीं। विशेष निर्वाचक- 


संघ में कुछ विशेष श्रेणी या संस्थाओं के व्यक्ति होते हैं। उदाहरणवर्ट्‌- 


भारतवर्ष में 'ज़मीदारों, मज़दूरों, विश्वविद्यालय तथा व्यापार-सभा 
( चेम्ब्र-आफ़-कामर्स ) आदि को अपने प्रतिनिधि भेजने का विशेष 
अधिकार है| इनके निर्वाचक-संघ विशेष निर्वांचक-संघ ऋइलाते हैं। 
इनके निर्वाचक्त साधारण निर्वाचक-संघों के अतिरिक्त, अपने विशेष 
निर्वाचक-संघों में भी मत दे सकते हैं, अर्थात्‌ इन्हें विशेष प्रतिनिधित्व 
प्राप्त है। इसके समर्थकों का कहना है कि उक्त भेणियों के व्यक्तियों की 
संख्या या प्रभाव कम होने से, ये साधारण निर्वाचक-संघों से चुनाव में 
नहीं आते, अथवा कम आते हैं | इसलिए इन्हें अपने विशष प्रतिनिधि 
. मेजने का अधिकार मिलना चाहिए। परन्तु स्मरण रहे कि किसी विशेष 


जन-समह को पृथक प्रतिनिधित्थ देना समाज को छिन्न-भिन्न करना है । 


यही बात जातिगंत-निर्वाचकनसंघों के विषय में है। भारतवर्ष में इनकी 


: व्यवस्था विशेषतया मुसलमानों की माँग के आधार पर हुई है | क्रमशः 


फूट की बेल बढ़ती ही गयोी। अन्य जातियों में मौ साम्मदायिकता 


का रोग लग गया। अतः पुथक्‌ निर्वाचन की प्रथा बहुत| घातक है; 


सर्वत्र संयुक्त निर्वाचन ही होना चाहिए। हाँ, विशेष दशा में, निर्धारित 


समय के लिए, अल्प-संख्यक जातियों के प्रतिनिधियों की संख्या सुरक्षित 


की जा सकती है । 





प्रतिनिधि-निर्वाचन . शषफ 
प्रताधिकार-- जिन व्यक्तियों को मताधिकार ( प्रतिनिधि चुनने 
में मत देने का अधिकार) द्ोता है, वे यह अनुभव करते हैं कि राज्य के 
शासन में हमारा भी कुछ भाग है, चाहे वह परोक्ष रूप से ही क्यों न हो । - 
इस लिए यह आवश्यक है कि यद्द अधिकार देश के अधिक-्से-अधिक 
व्यक्तियों को हो; केवल किसी विशेष श्रेणी, विशेष जाति, घर्मे या पेशे- 
वालों को ही न हो। इसमें अमीर-गरीब, स््री-पुरुष, कृषक-जमौदार आदि 
का विचार न होना चाहिए। हाँ, राज्य के अपरिपक्व या विक्ृत अंगों 
को मताधिकार मिलना उचित नहीं है। इस प्रकार उन्नत प्रजातंत्र 
राज्यों में भी बालकों ( प्रायः अठारह-बीस वर्ष से कम आयु वालों ) 
को, तथा पागलों को, यदह्द अधिकार नहीं दिया जाता; कारण, साधा- 
. रणतया उनमें नागरिक प्रश्नों पर विचार करके उचित मत देने की 
योग्यता नहीं होती । 
 क्ेंदियों का कैद रहना ही इस बात का प्रमाण माना जाता है कि 
उन्होंने राज्य के नियमों का उलंघन किया है। इसलिए उन्हें 
_ बहुधा क्ेद की अवधि के बाद भी कुछ समय के लिए मताधिकार 
से वंचित रखा जाता है। परन्तु प्रत्येक राज्य में राजनैतिक तथा 
अन्य (चोरी आदि करनेवाले ) क्रैदियों में स्पष्ट अन्तर दोना 
चाहिए; और कम-से-कम, अहदििन्सक राजनैतिक क्रेंदियों को केद की 
अवधि के बाद तो किसी भी दशा में मताधिकार से वंचित न किया 
जाना चाहिए । का 
विदेशियों ( या अ-नागरिकों ) को भी ग्राय; किसी देश में मता- 
- घिकार नहीं दिया जाता, क्योंकि इनकी इस देश से उतनी सद्दानुभूति 


; के 
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नहीं होती, जितनी अपने देश से होती है। इसी विचार से 
एक प्रान्त, जिले या नगर के लिए प्रतिनिधि निर्वाचित करने में 
बहुधा दूसरे ग्रान्त, जिले, या नगर के निवासियों को मताधिकार नहीं 
दिया जाता। हाँ, कुछ समय निवास करने तथा कुछ नियमों का 
पालन करने पर उन्हें यह अधिकार दे दिया जाता है । 

उपयुक्त व्यक्तियों को छोड़ कर और कोई व्यक्ति निर्वाचक होने 
का अनधिकारी नहीं माना जाना चाहिए। निर्वाचक होने के 
लिए. किसी प्रकार की सम्पत्ति रखने या उसके कुछ शिक्षित होने 
आदि की शर्त रखना अनुचित है। नाबालिग, पागल या कुछ 
अपराधी व्यक्तियों को हमने निर्वाचक होने का अनधिकारी बताया 
है | उन्हें छोड़ कर अन्य सब व्यक्तियों को मताधिकार मिलना चाहिए । 
इसे 'बालिंग मताधिकार” कद्दा जाता है। 

स्त्रियों को मताधिकार देने के विषय में पदले बहुत मत-मेद था, 
अब विरोध क्रमशः हटता जा रहा है। उन्नत राज्यों में स्त्रियों के लिए 
ग्राय: पुरुषों के समान ही मताधिकार की व्यवस्था है | 
.... दिद्धान्त से यह माना जाता है कि स्ंसाधारण की इच्छा दी 
प्रभुत्व-राक्ति है, और सब नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों के निर्वा- 
चन में भाग लेकर इस इच्छा को प्रगठ करना चाहिएए। इस प्रकार 
[ प्रतिनिधि-निर्वाचन का अधिकार प्रत्येक नागरिक का स्वाभाविक 
और जन्म-सिद्ध अधिकार है । किन्त॒ व्यवहार में यह बात पूरी नहीं 
दोती। अल्येक राज्य में 'कुछ-न-कुछ॑ नागरिक अपने मताधिकार से 
बंचित रहते हैं । जो राज्य जितना अवनत, या कम विकसित होता. 


हे 
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है, उतने ही अधिक नागरिक वहाँ इस अधिकार से वंचित मिलेंगे । 
निर्वाचकों को चाहिए कि वे ऐसे सजन को ही मत देकर अपना 
प्रतिनिधि चुनें जो समुचित रूप से योग्य, अनुभवी, तथा उदार और 
झुधारक हो, निध्वार्थ कायं, त्याग और सेवा का उच्च आदर्श 
रखता हो । उतकी जाति-पाँति का विचार करना ठीक नहीं | इस 
बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि वह निर्मीक और स्वतंत्र 
प्रकृति का हो; खुशामदी, अधिकारियों के रोब में श्रानेवाला नदहों। 
मतदाताओं को ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को मत देकर 
थे अपना प्रतिनिधि बनाते हैं, वह जो-कुछ व्यवस्थापक सभा में 
कहेगा, वह उनकी तरफ से कहा हुआ समझा जायगा; इसलिए वें 
खूब सोच-समझक्ते कर मत द्‌ | । 
कुछ नागरिक निर्वाचन के अवसर पर मत देने के लिए नहीं 
जाते। यह उचित नंदीं है। उनकी उपेक्षा से सम्भव है, योग्य 
उभ्मेदवारों के वास्ते मतों में कमो रह जाय, ओर अयोग्य उम्मेदवार 
_व्यवस्थापक सभा के सदस्य बन जायें, जिसका दुष्परिणाम सब नाग- 
_रिकों को अगले निर्याचन तक भ्रुगतना पड़े । अस्तु, मतदाता की 
हैसियत से नागरिकों का कतंव्य है कि वे मत का अवश्य उपयोग 
'कर; मत देने में कभी उपेक्षा न कर | | 





भत देना-- मताधिकार से यथेष्ट लाभ तमी हो सकता है, जब रे 
कि मतदाताओ का अपना मत देने में पूरी स्वतंत्रता दो। जिस 
व्यक्ति को वे अतिनिधि बनाने के लिए. अधिक उपयुक्त समर्के, उसे 





_ ही मत दे सके, उन पर किसी का अनुचित दबाव न पड़े, और न. 
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उन्हें कोई प्रलोभन आदि दिया जाय। बहुधा जत्र मतदाता यह जान 
लेता है कि अ्रघुक उम्मेदवार, सदस्य बनने के लिए, सबसे 
अधिक योग्य है, तो भी यदि कोई दूघरा उम्मेदवार उसका मित्र या 
रिश्तेदार है, अथवा उसकी जाति या धर्म का है, या विशेष प्रतिष्ठा 
वाला है, तो उसके मन में उसका लिद्दाज़ हो जाता है। ओर, अगर 
सब के सामने मत देना पड़े तो सम्भव है कि मतदाता अपनी वास्तविक 
सम्मति के विरुद्ध इस दूसरे उम्मेदवार के लिए, मत दे दे । इस बास्ते 
मत गुप्त रूप से देने की प्रथा चलायी गयी है । | 
पत देने की विधि--आज कल निर्वाचन प्रायः इस तरह 
होता दै--पहले सरकार द्वारा निर्वाचन-स्थान, तिथि ओर समय निश्चितः 
किया जाता है, और प्रत्येक निर्वाचन-स्थान के लिए एक या अधिक 
निर्वाचन-अफतर नियुक्त किया जाता है। जब निर्वाचक मत देने की 
जगद जाता है तो उल्का नाम, निर्वाचक नम्बर, और पता पूछा जाता 
है। आवश्यक होने पर उम्मेदवार या उसके एजंट को निर्वाचन- 
: अफप्तर के सामने निर्वाचक्त की शनाख्त करनी होती है। शिक्षित 
निर्वाचक को अपने हस्ताक्षर करने, और श्रशिक्षित को अपने अंगूठे 
.. का निशान लगाने पर एक पर्चा दिया जाता है, जिसे निर्वाचन-पत्र, 
. भत-पत्र, या “बेलट-पेपर” कद्दते हैं। निर्वाचन-अफसर निर्वाचक को यह 
बता देता है कि वह अधिक-से-अधिक कितने मत दें सकता है। पर्चा 
लेकर शिक्षित निर्वाचक, नियत किये हुए एकान्त स्थान में जाकर, उस 
पर्चे पर अपने अभीष्ट उम्मेदवार के नाम के सामने निद्विष्ट चिन्ह 
(+या >८ ) कर देता है; और उस पर्चे को मोडू कर एक सन्वृक: 


शा. 
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में डाल देता है, जो वहाँ इस विशेष कार्य के लिए तैयार करा कर 
रखा जाता है। यदि निर्वाचक अशिक्षित या बीमार दो, या बेकार 
हाथ वाला हो तो निर्वाचन-अफवर, उम्मेदवारों तथा उनके एजंटों की - 
उपस्थिति में, उसके बताये हुए नाम के सामने निशान लगा कर पर्चे 
को उस घंदूक में डलवा देता है। 

अशिक्षित निर्वाचकों का मत गुप्त रखने के लिए कहीं-कहीं रंगीन 
सन्दूकों का भी उपयोग किया जाता है। प्रत्येक उम्मेदवार के लिए 
एक-एक रंग नियंत कर दिया जाता है, ओर उस रंग के संदूक पर 
उसका नाम भी लिख दिया जाता है, (या उसका फोठो चिपका 
दिया जाता है )। जब निर्वाचन-अफसर किसी निर्वाचक को मत-पत्र 
देता है तो वह उसे यह समझा देता है कि किस उम्मेदवार का क्‍या 
रंग है, और उसे कह देता है कि जिस उम्मेदवार के लिए; उसे मत 
देना हो, उसके रंगवाल्ते संदूक में वह अपना मतन्पन्न डाल दे । 
निर्वाचक अपनी इच्छानुसार मत-पत्र अभीष्ट संदूक में डाल 
देता है। | ह 
निर्धारित समय के . पश्चात्‌ प्रत्येक संदूक में डाले हुए. 
मत-पत्रों की संख्या गिन ली जाती है । जिन उम्मेदवारों के 
लिए. अधिक मत आते हैं, उनके निर्वाचित होने की विज्ञप्ति की 
जाती है । | कक 
निर्वाचन की एक विधि और है। इसके अनुसार निर्वाचक्त 
अपना मत किसी व्यक्ति को नहीं देते, बरन्‌ भिन्न-मिन्न दलों द्वारा 
: तैयार की हुईं उम्मेदवारों की सूचि को देते हैं । उदाइरणार्थ, कल्पना 


तक 
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कीजिए किसी नगर को म्थुनिस्पिल्टी का चुनाव द्ोनेवाला है, और 
बहाँ तीन दल सुझुय हैं--उम्र दल, कांग्रेस दल, ओर स्वतंत्र दल | अब 
यदि निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या बारह निर्धारित की गयी 
है, तो प्रत्येक दल अपने बारह-बारह उम्मेदवारों की सूची या फहरिस्त 
( लिस्ट ) तैयार करता है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक सूची के 
नाम अन्य सूचियों के नामों से सवथा भिन्न हो, कुछ उम्मेदवारों के 
नाम दो या अधिक पूचियों में द्ोना स्वंया सम्भव है। अस्तु, मत- 
दाताओं को तीनों सूचियों के नाम बता दिये जाते हैं। प्रत्येक मतदाता 
को अधिकार हैं कि बह चाहे जिस सूची के सम्बन्ध में अपना मत दे | 


जिस दल की तैयार की हुई सूची के पक्त में सब से अधिक मत आते ह 


हैं, उसी दल की विजय होती है, उस्त दल के सब उम्मेदवारों के 
निर्वाचित होने की घोषणा की जाती है। 
इस प्रणाली को 'लिस्ट विष्टम? कहते हैं। इस की विशेषता यह है 
'कि मतदाता व्यक्तिगत उम्मेदवार की अपेक्षा, उनकी पार्टी या दल का 
अधिक ध्यान रखते हैं। इस से भिन्न-मिन्न दलों के संगठन में सहायता 
मिलती है। 


.. मत-गणना प्रणाली, एकाकी मत प्रणाली--किसौ 


_ उस्मेदवार के पक्ष में आये हुए मत गिनने की दो प्रणालियाँ है।-- 


. (१) एकाकी-मत-प्रणाली,/ और (२) अनेक-मत-प्रणाली। । एकाकी 


। ६ *9[08[० एम्ताह जा 
| हे _ जाशफ्चां ५०पएड्ट हक न्‍ 
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अत-प्रणाली बहुत सरल है । जिस नगर या प्रान्त आदि के प्रतिनिधि 
चुनने होते हैं, उसे सुवित्ानुसार कुछ निर्वाचन-द्ेत्रों में विभक्त कर 
दिया जाता है, जिनमें से प्रत्येक से एक-एक प्रतिनिधि लिया जाय | 
जिस निर्वाचन-क्षेत्र में एक ही उम्मेदवार होता है, उसके मतदाताओं 
को मत देने की आवश्यकता नहीं होती | पर जब एक निर्वाचन-क्षेत्र 
में कई-कई उम्मेदवार होते हैं तो मत लिये जाते हैं। एकाकी-मत- 
अणाली के अनुसार प्रत्येक मतदाता का एक-एक द्वी मत होता है, 
जिस उम्मेदवार के पक्ष में सबसे अधिक मत आते हैं, वह प्रतिनिधि 
'घोषित किया जाता है | 

यह प्रणाली जैगी सरल है, बेसी ही सदोष है। जब एक ही 
अतिनिधि चुना जाता है, तब जिस-जिस मतदाता ने उसे मत दिया, 
छऊस-उस मतदाता का ही प्रतिनिधित्व होता है। शेष सब मतदाता 
अपने प्रतिनिधित्व से वंचित रहते हैं, वे व्यवस्थापफ सभा के संगठन 
ओर निणयों के प्रति उदासीन द्वोते हैं। यह सम्भव है कि विजयी 
उस्मेदवार नाम-मात्र के ही बहुमत से जीत जाय। उदाइरणवत्‌ यदि 
शक निर्वाचन क्षेत्र से के को ५०० भत मिल्े', और ख को ५०२ तो 
ख कों प्रतिनिधि घोषित किया जायगा | इस प्रकार१००२ मतदाताओं 
में से ४०० अर्थात्‌ लगभग आधे मंत-दाताओं का कोई प्रतिनिधित्व 
नहीं होगा | | (2228 


इस प्रणाली का दोष उतना ही अधिक स्पष्ट प्रतीत होता है, .. 


जितने अधिक उम्मेदवार निर्वाचन में खड़े होते हैं। परन्तु जिन .. ः 


.._ निर्वाचक-संघों से केवल एक-एक ही प्रतिनिधि लिया जानेवाला हो, द 

















श्र द सरल नागरिक शास्त्र 
उनमें इस प्रणाली के उपयोग के सिवाय और कुछ चारा नहीं है । 
 अनेक-मत-ग्रणाली--इस प्रणाली का व्यवहार वहाँ किया 
जाता है, जहाँ प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र से एक-एक हो नहीं, कई-कई 
प्रतिनिधि निर्वाचित करने द्वोते हैं। इसमें प्रत्येक मतदाता इतने मत 
दे सकता है, जितने प्रतिनिधि उस निर्वाचनन्क्षेत्र से चुने जानेवाले 
हों। इस प्रणाली के अनुसार मत सेकड़ों प्रकार से दिये जा सकते हैं, 
उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं ;-- (क) 'एक उम्मेदवार, एक मतः-- 
पद्धति, (ख) एकत्रित-मत* पद्धति, और (ग) 'एकाकी हस्तान्तरित'-- 
मत। पद्धति । 


(क) 'एक उस्मेदवार, एक मत पद्धुति-- इस प्रणाली में 


_अत्येक निर्ाचक एक प्रतिनिधि के लिएएक मत दे सकता है| यदि किसी 


सक- 


निर्वाचन-केत्र से तीन प्रतिनिधि चुने जानेवाले हैं, ओर वहाँ पाँच उम्मे- 
दवार हैं तो प्रत्येक निर्वाचक इन उम्मेदवारों में से किन्हीं तीन के 
लिए एक-एक मत दे सकता है; वह चाहे तो तीन से कम, दो या 
एक उम्मेदवारकों ही अपना एक-एक मत दे; परन्तु तीन से अधिक 
को मत नहीं दे सकता । इस प्रणाली में बहुमत का बोलवाला रहता 
है, अल्प-मत का प्रतिनिधित्व नहीं होता । - 

| उदाहरणवत्‌ कल्पना करो, एक निर्वाचन-क्षेत्र से चार प्रतिनिधि: 
लिये जानेवाल्े हैं, और वहां तीन दल हैं--उम्र, नमे और स्वतन्त्र । 
उम्र दल के ४००, नमे दल के ८०० और स्वतन्त्र दल के १,००० 


के (प्रायपवधए8 एं००. | 596 पृ:ब्ार्शलाथल 0०६०. 


शी. 
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भतदाता हैं। प्रत्येक दल अपने चार-चार उम्मेदवार खड़ा करता 
है। अब होगा यह्द कि उग्र दल के प्रत्येक्त उम्मेदवार को चार-चार 
सौ मत मिलेंगे, नम दलवाले को आढ-आठ सौ, और स्वतन्त्र दल 
वाले को एक-एक हजार | इस प्रकार स्वतन्त्र दल के चारों उम्मेदवार 
जीत जाते हैं, ओर अन्य द्जों का कोई भी उम्मेदवार प्रतिनिधि 
घोषित नहीं द्ोता | 


एकत्रित मत पद्धित-.इसके अनुसार मतदाताओं को अधि- 
कार होता है कि वे अपने मत अपनी इच्छानुसार वितरण करें; यहाँ 
'तक कि जो मतदाता चाहि, वह अपने समस्त मत एक ही उस्मेदवार 
को भी दे सकता है। इस दशा में निर्वाचन-क्षेत्र का जो दल अपने- 
आपको कमज़ोर अर्थात्‌ अल्य-संखयक समझता है, वह अपने एक 
दी उम्मेदवार को अपने समस्त मत दे देता हे, इससे उसका कम- 
से-कम एक प्रतिनिधि अवश्य हो जाता है। परन्तु इससे कुछ प्रसिद्ध 
उम्मेदबारों को तो इतने अधिक मत मिल जाते हैं, जितनी की उन्हें 
आवश्यकता नहीं होती; इसके विपरीत दूसरे उम्मेदवार मतों 
_ की कमी रहने से, द्वार जाते हैं। मतदाताओं के बहुत से मत 
ड्यर्थ जाना इस प्रणाली का स्पष्ट दोष है। पुनः इस प्रणाली के 
द अनुसार कार्य करने से मिन्न-मिन्न दलों के नेताओं को, मतदाताओं | 
का संगठन करने में, जी-तोड़ परिभ्रम करना पड़ता है, फिर भी अनेक 
_ दशाओं में उन्हें अपने दल की संख्या के अतुसार प्रतिनिधि मेजने में... 
सफलता नहीं मिलती | 5 न 
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एकाकी-हस्तान्तरित-मत-प्रणाली - ईस प्रणाली का उपयोग 
ऐसे निर्वाचन-स्षे्ों में ही किया जाता है, जहाँ से कई-कई 
( प्राय; तीन से सात तक ) प्रतिनिधियों का निर्वाचन होने वाला हो | 
इसके अनुसार प्रत्येक मतदाता को यह सूचित करने का अवसर 
दिया जाता है कि वह सब उम्मेदवारों में, सबसे अधिक किसे पसन्द 
करता है, और उससे कम किसे, और इसी प्रकार तीसरे और चौथे 
नम्बर पर किसे | जित उम्मेदवार की वह सबसे अधिक पसन्द करता 
है, उसके नाम के आगे वह “१? लिख देता है, उससे दूसरे नम्बर 
पर जिसे पसन्द करता है उसके नाम के आगे “२? ओर इसी प्रकार 
अन्य उम्मेदवारों के नाम के आगे अपनी पसन्द के अनुसार “३१, “४?, 
(ू? आदि लिख देता है | इस प्रकार मतदाता यह सूचित कर सकता 
है कि स्-प्रथम उसके मत का उपयोग किस उम्मेदवार के लिए हो, 
और यदि उस उम्मेदवार को उसके मत की आवश्यकता न दो ( बह 
उम्मेदवार अन्य मत-दावाओं के मतों से ही चुन लिया जाय ), तो 
उस मत का उपयोग किस दूसरे या तीसरे, चौथे आदि उम्मेदवार 
के लिए हो | 
..  ड्मेदवारों की सफलता. का हिसाब लगाने के लिए पढले यह 
देखा जाता है कि किसी उम्मेदवार को कम-से-कम कितने मतों 
की आवश्यकता है। मतों की इस संख्या को 'कोटा?,* “पर्याप्त संख्याः, 
या “आलनुपातिक भाग” कहते हैं। पहले कहा जा चका है कि इस प्रणाली 
का उपयोग ऐसी दशा में दोता है, जब कई प्रतिनिधि चनने दोते हैं,. 


* (पद 





वध्कीीनीलिनननीतएण 








 प्रतिनिधि-निर्वांचन श्पूक. 
परन्तु (पर्याप्त संख्या? को अच्छी तरह समझने के लिए. कल्पना कीजिए, 
एक निर्वाचन-्षेत्र से एक उम्मेदवार चुनना है, और वहाँ सो मतदाता 
हैं। अब जिस उम्मेदवार को कम-से-कम ४१ मत मिल जायेंगे, बह 
चुन लिया जायगा, क्योंकि दूसरे उम्मेदवार को अधिक-से-अधिक ४९ ही 
तो मत मिल सकते हैं। 
इस प्रकार इस दशा में पर्याप्त संख्या ५१ है, जो कुल मतों के 
आधे अर्थात्‌ $० से एक अधिक है। यदि दो उस्मेदवार चुनने हैं,. 
ता जिन उम्मेदवारों को ३४, १४ मत मिल जायेंगे, बे सफल हो 
जायेंगे; क्‍यों कि तीसरे को यदि शेष सब मत भी मिल जायें तो 
उसके प्रास मतों की संख्या अधिक-से-अधिक ३२ होगी | इस प्रकार 


इस दशा में पर्याप्त संडया कुल मतों की तिद्दाई श्रर्थात्‌ ३३ से एक. 


आअधिक है। निदान, कुल मतों को, निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों. 
की संख्या में एक जोड़ कर, उससे भाग दे देने तथा भजन-फल में: 


एक जोड़ देने से पर्यात 4ंख्या मालूम हो जाती है। संक्षेप में-- 


मत संख्या 
प्रतिनिधि संख्या -- १ 


जो उम्मेदवार प्रथम पसन्द के मत पर्याप्त संख्या के समान या इसे 
से अधिक प्राप्त कर लेते हैं, वह निर्वाचित घोषित किये जाते हैं।: 


| पर्याप्त संख्या 3. १ 


.. इन चुने हुए व्यक्तियों के जितने मत पर्याप्त संख्या से अधिक होते... 


मत अपर्यात मतवाले उम्मेदवारों में, ( एक निर्धारित दिसाब से ).. द 


बाँटे जाते हैं। यदि ऐसा करने पर आवश्यकतानुसार उस्मेदवारु  .. 




















-शप्द् सरल नागरिक शांस 


'निर्बाचित नहीं होते तो पर्याप्त संख्या से कम मत वाले उस्मेदबारों 
-में से जिसके मत सबसे कम होते हैं, उसे असफल घोषित करके, 
उसके प्रा मतों का उपयोग उन उम्मेदवारों के लिए. किया जाता 
है, जिनके लिए, वे मत दूसरी पसन्द में रखे गये हों ।* 

इस प्रणाली से यह लाभ है कि मतदाता का कोई मत व्यर्थ नहीं 


ञ्५+ 


जाता | भारतवर्ष में प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के सदस्यों के | 


चुनाव के लिए यददी प्रणाली निर्धारित की गई है। कांग्रेस ने भी 
प्रान्तीय कांग्रेठ कमेटियों तथा अखिल मारतवर्षीय कांग्रेठ कमेयी के 
अदस्थों के निर्वाचन के लिए इसी प्रणाली को अपनाया है। 

उम्प्रेदवार--पहले यह बताया गया है कि (प्रतिनिधि बनने के) 
उम्मेदवारों को मत किस प्रकार दिये जाते हैं | अरब उम्मेदवार के विषय 
में कुछ बातें जान लेना आवश्यक है । उम्मेदवार ऐसे व्यक्ति नहीं हो 
सकते, जिनमें निर्वाचक या मतदाता होने की योग्यता न हो, या जिनकी 
आयु निर्धारित आयु से कम हो | सरकारी नोकरी करनेवाले, व्यवस्थापक 
सभा की भेम्बरी के लिए उम्मेदवार नहीं दो सकते; हाँ, मंत्री-संडल 
के खदस्य, उम्मेदवार हो सकते हैं। जहां साम्प्रदायिक या जातिगत 
'निर्वाचक-संघ हैं, वहां उन संधों में से किसी संघ से वही व्यक्ति उस्मेद- 
वार हो सकता है, जो उस जाति या सम्प्रदाय का हो, जिप्तका कि बह 
संघ है| अन्य व्यक्ति उम्मेदवार नहीं हो सकते | 





कस्थानाभाव से यहां इस प्रणात्री के उपयोग का उदाहरण नहीं दिया जाता । 
._निवांचन के संम्बन्ध में विशेष ज्ञान आ्ाप्त करते के लिए “निर्वाचिम परद्ति! 
- पुस्तक ( लेखक--श्री० दुबे और केला ) उपयोगी 
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का 
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उम्मेदवार काफ़ी उम्र के, गम्भीर, योग्य, नि्भीक और अनुभवी 
होने के अतिरिक्त, ऐसे व्यक्ति होने चाहिएँ जो लोभ-रहित हों और 
निःस्वार्थ भाव से काम कर सके | भारतीय आदर्श को ध्यान में रखकर 
ऐसी व्यवस्था होना अच्छा है कि कोई व्यक्ति किसी व्यवस्थापक सभा 
आदि का सदस्य होने के लिए न तो स्वयं उम्मेदवार बने, और न 
अपने पक्ष में मत-याचना करने के वास्ते मतदाताओं के दरवाज़े खट- 
खटाता फिरे | जब निर्वाचक किसी व्यक्ति से उम्मेदवार होने की प्राथना 
करे तो अगर वह अपने आपको योग्य. और उपयुक्त सम तो यह 
सूचित कर दे कि मैं उम्मेदवार द्ोना स्वीकार करता हूँ; यदि मेरा 
निर्वाचन हो जायगा, तो में कार्य-भार वंभाल लंगा | । 
प्रतिनिधि ऑर निर्वाचक---बहुधा यद्द शिकायत सुनने में 
आती है कि प्रतिनिधि बननेवाले सजन ( उम्मेदवार ), केवल चुनाव 
के समय ही, निर्वाचकों से कुछ सम्पक रखते हैं, पर जहाँ वे एक 
बार प्रतिनिधि चुने गये, वे निर्वाचकों से स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर वे 
पा उनकी कुछ नहीं सुनते । हाँ, प्रतिनिधियों का. कार्य-काल परिमित 
: होता है और दुबारा चुने जाने की इच्छा से वे उनका कुछ खयाल 
रखते तो हैं। पर वह पर्याप्त नहीं होता । निर्वाचकों का प्रतिनिधियों 


पर विशेष नियंत्रण नहीं रहता । फिर उन्हें प्रतिनिधि चुनने, अर्थात्‌... 


मताधिकार से लाभ दी क्‍या ! इसलिए कुछ राजनोतिज्ञों का मत है. 


कि प्रत्येक प्रतिनिधि को उसके निर्वाचक-संघ से निश्चित हिंदायतें या... ( 


आदेश मिलना चाहिए.। जो प्रतिनिधि इसका पालन न करे, उसे 


.._ बापस बुलाने और उसकी जगह दूपरा प्रतिनिधि भेजने का अधिकार 
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निर्ाचकों को होना चाहिए । 
इस मत की कड़ी आलोचना हुई दहै। इस मत के विपक्ष में 
कहा जाता है कि यदि निर्वाचक अपने प्रतिनिधि से सन्तुष्ट नहीं हैँ, तो 
अगले निर्वाचन में वे उसको मत न दें, परन्तु उन्हें उसको वापिस 
बुलाने का अधिकार न होना चाहिए,। प्रतिनिधि सामान्य नीति की 
बात का ध्यान रख सकते हैं, परन्तु यह सम्भव तथा व्यावहारिक नहीं 
है कि वे व्यवस्थापक सभा में उपस्थित होनेवाले विविध प्रश्नों में से 
प्रत्येक के विषय में अपने निर्वाचकों का मत लेते रह । पुनः निर्वाचकों 
के सामने उनके छोत्र का ही विचार रद्दता है, वे उसी दृष्टिकोण से 
प्रत्येक प्रश्न को सोचते हैं, परन्तु प्रतिनिधि को राज्य के सामूहिक हित 
का विन्चार करना होता है, अतः उसका दृष्टिकोण भिन्न होना स्वाभाविक 
है | और ऐसा होने से कोई ह्वानि भी नहीं हे । इसके अतिरिक्त एक 
बात और भी है। बहुधा प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के साधारण निर्वाचकों 
कौ अपेत्ञा अधिक कुशल और बुद्धिमान दोता है। अतः निर्वाचक उसे 
: हिंदाय तें देने योग्य नहीं होते, इसके विपरीत प्रतिनिधि ही अपने निर्वा« 
बक्ों को बहुत से विषयों का ज्ञान कंरा सकता है । | 
इस प्रकार, इस मत के पक्ष और विपक्ष दोनों ओर की बाते पाठकों 
के विचारार्थ उपस्थित हैं। साधारणतया बुद्धिमानी मध्यम मार्ग महा 
करने में है| प्रतिनिधि को चाहिए कि वह जनता के भावों का विचार 
अवश्य रखे, और साथ दी. अपनी स्वतंत्र निर्यय-शक्ति का भी उपभोग 
: करे | जब जेसी परिस्थति हो, उसका ध्यान रखते हुए. वह जनता का 
द्वित-साधन करे. | वह किसी दल-विशेष या ज्षेत्र-विशेष का प्रतिनिधित्व .- 
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करने की इतनी चिंता न करे, जितनी राज्य का प्रतिनिधित्व करने 
की | उसका कतंव्य राज्य की, सवंताधारण जनता की, भलाई करना 
है। निर्वाचक-संघ के मतदाताओं को भी चाहिए कि जिस व्यक्ति को 
उन्होंने भली-भाँति सोच-समभकर अपना प्रतिनिधि चुना है, उसको 
योग्यता और विचारों पर विश्वास रखें तथा यह आशा न करें कि 
बात-बात में वह उनका मत लेने के लिए आया करेगा। व्यवस्थापक़ 
सभा में बहुत से विषय तत्काल उपस्थित होते हैं, उन पर तुरन्त 
मत देने की आवश्यकता होती है। प्रतिनिधि को अपनी बुद्धि तथा 
प्रतिभा के भरोसे ही काम करना होता है। 
अब संघ-शासन के सम्बन्ध में विचार करे | संघ-राज्य की उपर- 

ली व्यवस्थापक सभा में जो प्रतिनिधि भाग लेते हैं, वे भिन्न-भिन्न 
संघान्तरित राज्यों की ओर से होते हैं। उनकी सरकार उन्हें जो 
आदेश दे, उसका पालन किया जाना आवश्यक कहा जा सकता है। 
परन्तु इसकी भी प्रथा नहीं है। प्रतिनिधियों पर निर्वाचकों का विशेष 
नियंत्रण उचित नहीं समझा जाता | हाँ, जब प्रतिनिधि स्वतन्न्र रूप से' 
_उम्मेदवार न होकर किसी दल-बिशेष की ओर से प्रतिनिधि बनता है 
तो उस दल का उस पर यथेष्ट नियन्त्रण रहता है । यदि वह किसी 
विषय पर अपने दल के विरुद्ध मत देता है, तो उत्न पर उसके दल 
की ओर से अनुशासन की कार्रवाई की जाती दे; और, अन्ततः उसे 
त्याग-पत्र देना होता है। यदि वह चाहे तो इसके बाद दूसरे ऐसे दल 
का सदस्य बन सकता है, जिसकी नीति को वह मानता हो। उस 


के 











२६० यरत्न नागरिक शासन 


दल की ओर से, अथवा स्वतन्त्र रूप से वह फिर उसम्मेदवार बन 
सकता दै । द 

जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन द्वोने का आदर्श बहुत उत्तम 
है; परन्तु यथेष्ट प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार हो, यह विषय 
सीधा या सरल नहीं है । समय-समय पर निर्वाचन-पद्धति सम्बन्धी नये- 
नये आविष्कार हुए हैं; किन्तु इस समय भी इसमें कई दोष हैं। इनका 
सुधार द्वोना चाहिए । तथापि, प्रजातंत्रात्मक-शासन के लिए प्रतिनिधि* 
प्रणाली से बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है । 











बीसवाँ परिच्छेद 
नागरिकता 


है 
+ 


ड्डंठ पुस्तक के पहले परिच्छेद में यद् बताया जा चुका ह्दै कि 





नागरिक किसे कहते हैं। आज-कल प्रत्येक राज्य में वहाँ के अधिकाँश 
निवासियों को जन्म से ही नागरिकता प्राप्त दोती है। प्राचीन योरप में 
ऐसा नहीं था। उदाहरणार्थ यूनान और रोम के राज्यों में स्त्रियों को 
नागरिक नहीं माना जाता था; विदेशियों को, तथा युद्ध में जीतकर लाये 
हुए. अथवा ख़रीदे हुए, दासों ओर उनकी सन्तान को भी, नागरिक नहीं 
समझा जाता था। अब तो राज्य के अधिकाँश व्यक्तियों का नागरिक 
दोना, उनका जन्म-सिद्ध अधिकार है, वे नागरिकता मानों विरासत में पाते 
हैं, स्त्रियों को अब नागरिक माना जाने लगा है, दासता की प्रथा, कम- 
से-कम प्राचीन रुप की, अब प्राय: इट गयी है। तथापि प्रत्येक राज्य 
में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, जो वहाँ के नागरिक नहीं दोते | इस 
.. प्रकार राज्य की कुल जन-संख्या के दो भाग किये जा सकते हँ---जनता 





अन्नागरिकों का | 2 
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अब हम यह विचार करेंगे कि किसी राज्य में उन मनुष्यों की क्या 
स्थिति होती है, जो बहाँ के नागरिक नहीं होते । क्‍या उन्हें नागरिक- 
ता प्राप्त हो सकती है, यदि हो सकती है तो क्रिस प्रकार ! हम यह 
भी विचार करंगे कि जो व्यक्ति नागरिक माने जाते हैं, क्या उनकी 
नागरिकता कभी विल्लु्त भी हो जाती है ! ऐवा किन-किन दशा शओं में 
होता है ! 
अ-नांगरिक--राज्य के जो व्यक्ति नागरिक नहीं हैं, जिन्हें 
नागरिकता प्राप्त नहीं हैं, वे अ-नागरिक कहलाते हैं। इन्हें भी राज्य में 
कुछु अधिकार और कतंव्य अवश्य रहते हैं। उदाइरणवत्‌ ये नागरिकों 
की भांति राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान को जा आ सकते हैं, भाषण 
दे सकते हैं, लेख लिख सकते हैं, सभा-सम्मेज्ञन में भाग ले सकते हैं। 
राज्य के स्कूल, अस्पताल, न्यायांलय आदि संस्थाओ्रों से लाभ उठा 
सकते हैं । राज्य इनके जान-माल की रक्षा करता है। | 
अब कर्तव्यों की बात लीजिए: । इन्हें राज्य के सब नियम पालन करने 
दोते हैं, ओर राज्य के निर्धारित कर देने पंड़ते हैं | यदि ये इसमें चुद 
करते हैं तो इन्हें नियमानुसार दंड दिया जाता है।.. 


.. इन बातों में अ-नागरिक और नागरिक को स्थिति समान ही दोती . 


_ है। मेद होता है उन अधिकारों के सम्बन्ध में, जिन्हें राजनैतिक अधि- 
कार कद्दा जा सकता है | उदाइरणवंत्‌ अ-नागरिकों को मताधिकार नहीं 
द्ोता, इसलिए वे व्यवस्थापक सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं 
ले सकते, ओर राज्य. की शासन-पद्धति पर अपना प्रमाव नहीं डाल 

सकते | इसी प्रकार उन्हें कुछ खास-खास ऊँचे सरकारी पदों पर मी 


गज नह 
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नियुक्त नहीं किया जाता | 
अ-नागरिक दो प्रकार के होते हैं--स्वदेशी और विदेशी | 
पहले ख्लियाँ नागरिक नहीं मानी जाती. थीं, अब भी बहुत से राज्यों 
में उन्हें यथेष्ठ राजनैतिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं, और बहुत-सी 
'र्रियाँ अ्रनागरिक हैं| राजद्रोह आदि विशेष प्रकार के बड़े अपराध 
'करनेवाले व्यक्ति, जिन्हें लम्बी सजा मिलती हैं, कुछ समय के लिए, 
अथवा सदेव के ही लिए अ-नागरिक माने जाते हैं। पागल या कोढी 
शारीरिक अथवा मानसिक विकारों के कारण अ-नागरिंक ढहराये जाते 
हैं। दूसरे राज्यों के नागरिक बन जानेवाले सी प्रायः अननागरिक समझे 
जाते हैं | ये सब व्यक्ति स्वदेशी अ-नागरिक हैं। विदेशी अ-नागरिक वे 
हैं, जो राज्य के बाहर से, दूसरे देश से रोज़गार आदि के लिए आये 
हुए हों, और जिन्हें राज्य के निर्धारित नियमों के अनुसार नागरिकता 
प्राप्त न हुई हो। राज्य इनके जान-माल की रक्षा अपनी सीमा में 
तो वेसी दी करता है, जैसी अपने नागरिकों को, परन्तु उनके अन्य 
देशों में जाने पर उसे इसकी चिन्ता नहीं होती | युद्ध-काल में, जो 
विदेशी व्यक्ति शन्र-राज्यों के निवासी होते हैं, उन्हें अपने देश नंदीं 
जाने दिया जाता; वे राज्य के किसी भाग में नजरबन्द को तरह रखे 
जाते हैं। | 
नांगरिकता की प्रप्ति--नागरिकता सें विशेषतया उन अधि- 





कारों का समावेश माना जाता है, जो राज्य में नागरिकों को प्राप्त 
होते हैं | अधिकारों के साथ कर्तव्यों का अनिवार्य सम्बन्ध है, यह 


पहले कहा जा चुका है। नागरिक राज्य का सदस्य है, उसे 


श्े 








ञ्ड हे 
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विविध अधिकार प्रांप्त होते हैं, तथा उसे कई प्रकार के कतव्यों का 
पालन करना होता है। इस प्रकार नागरिकता किसी व्यक्ति के उन 
अधिकारों और कर्तव्यों का ज्षेत्र निश्चित करती है, जिनकी ओर सम्ु- 
चित ध्यान देने से उसके जीवन का विकास द्वोता है। नागरिकता 
सम्बन्धी ब्यौरेवार नियमों में, विविध राज्यों में कुछ विभिन्नता है। 
साधारणतया नागरिकता दो प्रकार से प्राप्त होती है--( १) जन्म 
या वंश से । किसी राज्य के मूल निवातिियों तथा उनके वंशजों को 
उस राज्य का जन्म-जात या स्वाभाविक नागरिक कहा जाता है। 
उसकी नागरिकता को स्वाभाविक नागरिकता कहते हैं। ( २) नाग- 
रिककरण द्वारा अर्थात्‌ राज्य से नागरिकता की सनद लेकर। इस 
प्रकार नागरिक बननेवाला अंगीकृत या कृत्रिम नागरिक, और 
उसकी नागरिकता कृत्रिम नागरिकता कहलाती है| पहले हम इसमें से 
प्रथम प्रकार पर विचार करते हैं। 

प्रत्येक व्यक्ति उस राज्य का नागरिक माना जाता है, जहाँ के 
उसके माता-पिता नागरिक होते हैं। अधिकाँश राज्यों में, नागरिकता के 
लिए, वंश का विचार पुरुष-क्रम से होता है। अर्थात्‌ , कोई व्यक्ति उस 
. राज्य का नागरिक माना जाता है, जहाँ का उसका पिता नागरिक 
दोता है | इन राज्यों में यदि किसी पुरुष से कोई विदेशी स्त्री विवाह 
करे, तो वह स्त्री अपने राज्य की नागरिक नहीं रहती, वह उस 
राज्य की नागरिक बन जाती है, जिस राज्य का उसका पति 
नागरिक होता है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जहाँ ऐसा नहीं द्ोता । वहाँ 
नागरिकता के लिए वंश का विचार ञ्ली-क्म से द्ोता है। 


की 
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इंगलड' आदि कुछ देशों में राज्य की सीमा के भीतर जन्म लेने 
से विदेशियों की सन्‍तान को भी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। इस 
प्रकार ये व्यक्ति एक द्दी समय में दो राज्यों के नागरिक हो जाते हैं-...- 
(क) अपने राज्य के, और (ख) दूसरे उस राज्य के जो उनका जन्म- 
दो। परन्तु अधिकाँश राज्यों में किसी विदेशी को नागरिकता प्रदान 
स्थान करने के लिए यह आवश्यक समझा जाता है कि वह अन्य किसी 
भी राज्य का ( अपनी मातृ-भूमि का भी ) नागरिक ने रहे। इस 
प्रकार इन राज्यों में कोई व्यक्ति एक समय में केवल एक-ही राज्य 
का नागरिक दो सकता है | 
ब्रियिश कानून यह है कि अंगरेजी जद्दाज़ पर जन्म लेनेबाला 
भी ( चादे उसके माता-पिता अंगरेज न भी हों ) ब्रिटिश नांगरिक 
माना जाय | इंगलैंड तथा संयुक्त-राज्य अमरीका आदि कुछ राज्यों 
में, इनके नागरिकों की सम्तान को चाहे उसका जन्म किसी भी राज्य 
में क्‍यों न दो, इन राज्यों की नागरिकता प्रदान की जाती है | 
.. जब किसी व्यक्ति को दो राज्यों की नागरिकता प्रास हो जाती है . 
( एक माता-पिता के राज्य की, और दूसरे उस राज्य कौ, जहाँ उस 
्यक्ति का जन्‍म हुआ है ) तो यह निश्चय करना होता है कि वह 


व्यक्ति उन दोनों में से किसी एक राज्य का नागरिक रहना पसन्द... 
करता है; कारण, कोई व्यक्ति प्रायः एक-साथ दोनों राज्यों का नागरिक 
नहीं रद्द सकता | इसमें व्यावह्वारिक कठिनाई है। कल्पना कीजिए कि 


एक जमेन दम्पत्ति इंगलेंड गया, और वहाँ उनके यहाँ पुत्र उत्तन्न हुआ। 
. अब यह नवजात व्यक्ति नियम से तो दोनों राज्यों का नागरिक हो. 
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गया | परन्तु अब व्यावहारिक दृष्टि से विचार करें | यह व्यक्ति सदैव 
दोनों राज्यों के प्रति मक्ति-माव नहीं रख सकेगा | साधारण स्थिति में 
तो कोई बात नहीं है, पर विशेष दशा विचारणीय है। यदि इंगलेंड 
ओर जमनी में युद्ध छिड़ जाय, या इनमें से किसी एक का किसी अन्य 
राज्य से युद्ध उन जाय तो और दूसरे की उससे मित्रता रहें, तो इंग- 
लैंड उपयुक्त व्यक्ति से यद आशा करेंगा कि वह इंग्लैंड के पक्ष में लड़े, 
और जमेनी यह चाहेगा कि वह जमनी का पक्ष ले। अब उस व्यक्ति 
का दोनों ओर अपना उत्तरदायित्व निभाना सम्मव नहीं है । ऐसी 
स्थिति न आने देने के लिए, ऐसे व्यक्तियों के बालिग होने पर उनसे 


यह प्रश्न किया जाता है कि वह दो राज्यों में से क्रिस एक का 


नागरिक रहेगा। दूसरे राज्य को नागरिकता का उसे परित्याग 
करना होगा । हे 

अस्त॒, स्वाभाविक नागरिकता की प्राप्ति में प्रायः दो बातें मुख्य 
द्ोती हैं--वंश और जन्म-स्थान | वंश का प्रभाव किसी व्यक्ति पर 
कितना द्ोता है, यह सबं-विदित है। माता-पिता और परिवार के श्रन्य 
व्यक्तियों के गुण, कम ओर स्वभाव का प्रतिबिम्ब सन्तान में प्रायः 


- देखने में आता है | अवश्य ही कुछ दशाओं में इसका अपवाद भी 
मिलता है, पर इससे उक्त कथन की यथाथता में दोष नहीं आता । 

: जन्म-स्थान का भी मनुष्य की भाषा, रइन-सहन और व्यवद्यार 
आदि पर बहुत प्रभाव पड़ता है; इसी से जन्म-भूमि को _भातृ-मूमि 
कद्दा जाता है। परन्तु कुछ दशाओं में जन्म-स्थान का सम्बन्ध ज्षणिक 
या स्थायी ही होता है, उस द्शा में उत्तका प्रभाव भी बहुत कम 
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होना स्वाभाविक है। आज-कल आमदरफ़्त के साधन पहले की 
अपेक्षा बहुत सुलभ हैं। यात्रा खूब द्वोती है। स्त्रियाँ सी बहुत यात्रा 
करने लगी हैं| बहुधा वे थोड़े समय के लिए ही किसी स्थान में चली 
जाती हैं | अतः अनेक व्यक्तियों का जन्म ऐसे राज्यों में हो सकता 
है, जहाँ उन्हें विशेष समय तक ठहररना न हो, और जिसके प्रति 
भविष्य में उसकी ममता या भक्ति बिल्कुल न हों, अथवा बहुत दी. 
कम हो । आज-कल अनेक बालकों का जन्म हवाई जदहाज़ों में ही दो 
जाता है। अतः प्रायः राजनीतिशों का मत यह है कि नागरिकता-प्राप्ति 
में जन्म-स्थान की अपेक्षा वंश को अधिक महत्व दिया जाना 
चाहिए । 
पहले कहा गया है कि नागरिककरण द्वारा भी नागरिकता प्राप्त 
होती है। नागरिककरण का आशय यह है कि एक व्यक्ति अपने 
राज्य से भिन्न किसी अन्य राज्य की निर्धारित शर्तों तथा नियमों 
का पालन करके, या पालन करने की प्रतिज्ञा करके, उस राज्य से 
से नागरिकता की सनद और स्वत्व प्राप्त कर ले | ये शर्तें तथा नियम 
मिन्न-भिन्न राज्यों में पथक्‌-एथक्‌ होते हैं, तथापि नागरिंकता-प्राप्ति की 
इच्छा रखनेवालों को प्रायः निम्नलिखित बातों में से एक या अधिक 
का पालन करना होता है, ( इनमें से प्रथम तो प्राय: सभी राज्यों में 
आवश्यक समझी जाती हैं, अन्तिम का भी बहुत महत्व है 9). 
(१) निर्धारित समय तक निवास करना, ( यह समय मभिन्न-सिन्न 
राज्यों में एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक होता है )। 
(२) राजमक्ति अथवा राष्ट्र-भक्ति की शपथ लेना । 
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(३) राष्ट्रभाषा का ज्ञान प्राप्त करना | 


(४) राज्य की तत्कालीन शासन-पद्धति और सिद्धान्तों में विश्वास 


रखना | 
(५) नैतिक चरित्र उच्च रखना । 
(६) अपना मरणुपोषण कर सकना, आवारा न रहना । 
(७) कुछ जमीन या जायदाद ख़रीदना । 
थह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति के उपयु क्त नियम पालन 


करने से कोई राज्य उसे अवश्य ही नागरिक बना ले, अथवा, यदि 


नागरिक बनाये तो उसे सभी राजनैतिक अधिकार प्रदान करे | योरप 


७ 


अमरीका में प्रायः एशिया-निवात्तियों को नागरिकता प्रदान करने में 


बहुत अनुदारता का व्यवद्यार किया जाता है | पिछुले वर्षो में जापान- 


वालों के लिए मार्ग कुछ प्रशस्त हुआ है, अन्य देशों के निवासियों: 


के लिए. तो अब भी प्रायः मार्ग बन्द ही है| यद्यपि भारतवर्ष ब्रिटिश- 
साम्राज्य के अन्तर्गत है, भारतीयों को ब्रिटिश उपनिवेशों में नागरिकता- 
प्राप्ति लगभंग असम्भव है | इसमें गोरे-काले का भेद माना जाता है । 
परन्तु वास्तविक बात यह है कि भारत पराधीन है | और पराधीन देश 
के निवाधियों का सम्मान जब अपने ही घर में न हो तो बाहर क्‍या 
आशा की जा सकती है ! 


यह वो नागरिकता-प्राप्ति की बात हुई। अब इस बात “का विचार 


कर कि नागरिकता विल्लुत्त किस प्रकार होती है। 


नागरिकता का ल्ोप--पहले बताया जा चुका है कि नाग- 


रिकता दो प्रकार की होती है, स्वाभाविक ओर कृत्रिम । दोनों ही 


की 
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_ नागरिकता . शदृदु 
प्रकार की नागरिकता, प्रायः निम्चलिखित बातों से जाती रहती है ४--- 


१--एक राज्य की स्त्री दूसरे राज्य के नागरिक से विवाह करने 
पर, अपने राज्य को नागरिक नहीं रहती । | 

२--एक राज्य का नागरिक दूसरे राज्य का नागरिक बन जाने पर 
ग्रायः अपने राज्य की नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है । 

३--जो व्यक्ति अपने राज्य से मिन्न इंगलेंड आदि दूसरे राज्य 
में, या उसके जहाज पर ही जन्म लेने के कारण, दुसरे, राज्य के भी 
नागरिक बन जाते हैं, वे बालिंग होने पर सूचना देकर एक राज्य की 
नागरिकता छोड़ सकते हैं | 


४---यदि कोई नागरिक अपने राज्य के निर्धारित अधिकारी को 
सूचना दिये बिना, बहुत समय तक विदेश में रहे तो उसकी अपने 
राज्य की नागरिकता जाती रहती है। यह समय भिन्न-मिन्न राज्यों में 
दस वर्ष या कुछु कम ज़्यादह है। इस प्रकार अपने राज्य की नाग- 
रिकता खोनेवाला व्यक्ति, यदि अपने नये निवास-स्थान के राज्य की 
नागरिकता प्राप्त नहीं कर लेता तो वह किसी भी राज्य का नागरिक | 
.. नहीं रहता । [ सूचना देकर कोई नागरिक चाहे जितने समय तक अपने 
राज्य से बाहर रहे, जब तक वह अपना कतंव्य पूरा करता रहेगा 





. और अपने राज्य के प्रति मक्ति-भाव रखेगा, बह उसका नागरिक बना... 


रहेगा। | द क्‍ बा, 
प--घोर अपराध तथा दुर्व्यबद्दार के कारण भी नागरिकता का _ 
लोप ह्ो जाता है | हा 
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नागरिकता का विश्तार-पहले कद्दा गया है कि प्राचीन 


काल में राज्यों का ज्षेत्रफल बहुत छोटा होता था। बहुत से राज्य 
एक नगर तक ही परिमित होते थे। फल-स्वरूप उन राज्यों के नाग- 
रिकों की नागरिकता का क्षेत्र भी बहुत सीमित रहना स्वाभाविक था | 
फिर, इन नगर-राज्यों में भी ख्तरियों को नागरिक नहीं माना जाता था, 
इसके अतिरिक्त उस समय नगरों की जनता में बहुत बड़ी संख्या दासों 
की होती थी। इस प्रकार हिसाब लगाने से सहज हो अनुमान किया 
जा सकता है कि उस समय नागरिकता का ज्षेत्र कितना कम था। 
अब दास-प्रथा के हटने तथा स््लरियों को नागरिक अधिकार मिलने से 
तो नागरिकता का क्षेत्र बढ़ा ही है | इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार से भी 
इस क्षेत्र की वृद्धि हुई है। 
प्राचीन काल में नगर-राज्यों के कारण, नगर-निवासी ही नागरिक 
माने जाते थे; गाँववालों को नागरिकता प्राप्त नहीं थी। ग्रामवासी इसके 


योग्य ही नहीं समझे जाते थे। उनके हितों की मितान्त उपेक्षा की 


गयी । अभी तक भी यह बात बहुत-कुछ पायी जाती है। अस्त, जब 
ः राज्यों का क्षेत्र क्रमशः बढ़ा, तो न केवल प्रधान नगर के निकटबती 
गांव दी, वरन्‌ अन्य नगर भी राज्य के भाग होने लगे | राज्य के क्षेत्र 

की वृद्धि का परिणाम नागरिकता का विस्तार था ही | आज-कल एक- 
एक राज्य का क्षेत्रफल लाखों वर्गमील, तथा जन-संख्या करोड़ों 


व्यक्तियों की है; और, राज्य में स्त्रियों तथा दासों अदि की कोई श्रेणी 


ऐसी नहीं है जो नागरिक अधिकारों से वंचित हों। इसलिए अब 


नागरिकता का क्षेत्र पहले की अपेज्षा कई गुना विस्तृत है। शक 


का 


हा 


७३ ७०७०-३५ १०० का: इलर ५ उरांकतम अपर सतकबलबकाप फतवा नपभप्टा 


किलर 4 मी कम पी कली/पमाअ-नीक हनन “री क 








गरिकंता | २७१. 
क नागरिक के अधिकारों और कतंव्यों का सम्बन्ध दूर-दुर तक 
विस्तृत है । । 
कुछ राज्यों ने बढ़कर साम्राज्य का स्वरूप धारण किया है। 
यों तो साम्राज्य प्राचीन काल में भी थे, पर उस समय, एक समय में 
प्रायः वे एक-दो ही होते थे, अब तो इकद्ठे एक-साथ कई साम्राज्य- 
हैं। अधिकाँश भू-भाग इन साम्राज्यों में से किसी-न-किसी के अन्तर्गत 
_ हैं। अस्तु, अब होना तो यह चाहिए. था कि नागरिकता का ज्षेत्र भी 
उसी परिमाण में बढ़ता, जिस परिमाण में साम्राज्यों का आकार-प्रकार 
बढ़ा है। साम्राज्य के अन्दर रहनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को साम्राज्य भर 
में धूमने फिरमे और नागरिक अधिकारों के उपयोग करने का अवसर 
मिलता । परल्तु व्यवहार में ऐसा होता नहीं । प्रायः प्रत्येक साम्राज्य 
के अन्तगंत कुछ भाग स्वाधीन, कुछ अद्धं-स्वाधीन और कुछ पराधीन 
होते हैं। स्वाधीन भागों के निवासियों को जो अधिकार होते हैं, वे 
अन्य भागों के निवासियों को नहीं होते। इस समय कई-एक साम्राज्य 
गौरांग लोगों के हैं और इन साम्राज्यों के स्वाधोन भागों में भी प्रायः 
गोरांग लोगों की द्वी विशेषता है। इस प्रकार साम्राज्यों में गोरे और 
काले ( अथवा पीले ) का प्रश्न उपस्थित है, और इसके कारण 
नागरिकता का विस्तार बुरी तरह रुका हुआ है। साम्राज्य की नाग 
_ रिकता का अर्थ लोगों के लिए, अपने देश की स्वाघीनता या पराधीनता _ 
के परिमाण के अनुसार, भिन्न-भिन्न होता है । उदाइरणवत्‌ 


. ब्रिटिश साम्राज्य की नागरिकता का जो अर्थ केनेडा था आस्ट्रेलिया . हम 


हा आदि के नागरिकों के लिए हैं, वह भारतवासियों के लिए. नहीं । 


क्र न 
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अनेक विचारशील सजन नागरिकता के लिए. आधुनिक साम्राज्यों 
की सीमा को भी ठीक नहीं समझते । उन्हें इससे अनुदारता के ही 
भावों का परिचय मिलता है। भिन्न-भिन्न साम्राज्यों के पारस्परिक 
मनोमालिन्य ओर संघर्ष को देखकर यह घारणा उचित ही है कि 
साम्राज्यवाद का अन्त होना चाहिए.। प्रत्येक राज्य अपने-अपने कार्य 
का संचालन करने में स्वतंत्र हो तथा एक-दूसरे की यथा-शक्ति 
सहायता करे। और, सद्गुण-समन्न प्रत्येक व्यक्ति, चांहे बह किसी भी 
देश का निवासी हों, संसार भर का नागरिक माना जाय। वह कहीं 
जाय, कहीं रहे, वह अपने कर्तव्यों का पालन करे, और सर्वत्र उसके 
न्‍्यायोचित अधिकारों की रक्षा दो | इसमें गोरे-काले का, आाह्मण और 
शूद्ध का, पूँजीपति और मज़दूर का, योरपियन और एशियाई 
नंगर-नवासी और आम-निवासी आदि का भेद न द्वोना चाहिए। 
यह भेद हमारी क्ुद्रता का सूचक है। हमें विश्व-नागरिक बनना 
चाहिए । द | 

यह प्रश्न किया जा सकता है कि. क्‍या विश्व-मागरिक सम्बन्धी 
बात बहुत ऊँची है। नागरिकता-सम्बन्धी इस आर्द्श को भावना 
कुछ लोगों को बेहद ऊंची प्रतीत होगी, वे इसे शेखचिल्ली का 
स्वप्न या अव्यावह्वरिक भी कहें तो आश्चर्य नहीं। निस्सन्देद, 


5३ 


वरततमान परिस्थिति में बहुत कम आदमियों ने विशाल मान- 


बता का, अथवा मनुष्य-सात्र की एक विशाल आत्मा की 
कल्पना की है। प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य को, और प्रत्येक व्यक्ति 
.. दूसरे व्यक्ति को हानि पहुँचाकर भी अपना स्वार्थ-साधन करने में 
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लगा है। परन्तु आशा है, इस क्ुद्रता पर मानवता विजय प्राप्त 
करेगी। प्राचीन काल से नागरिकता का ज्षेत्र क्रमशः बढ़ता आया. 
है, यह हम ऊपर बंता जुके हैं। इस वृद्धि में समय-समय पर कुछ 
रुकावट भी आयी है, पर वे अस्थायी रही हैं । विज्नों ने प्रगति को कुछ 
समय के लिए रोका है, परन्तु अन्ततः प्रगतिशीलता की ही विजय हुई 
है | हम पहले से इतने आगे आ गये हैं, तो क्या अब और भी आगे 
न बढ़े'गे ! प्राचीन नगर-राज्य की नागरिकता का सम्बन्ध अधिक-से- 
श्रधिक कुछ इज़ार व्यक्तियों तक सीमित था | अब बड़े-बड़े राज्यों में 
नागरिकता का क्षेत्र करोड़ों व्यक्तियों तक विस्तृत है। स्वयं भारतवर्ष 
को, स्वतंत्रता प्राप्त करने पर, इस दिशा में ओर भी श्रच्छा उदाइरण 
उपस्थित करना है | भारतीय नागरिकता का क्षेत्र साधारण तौर से 
यहाँ की चालीस करोड़ जनता तक होगा। हम अपने भारतीय बंधुश्रों 
से विश्व-नागरिकता का विशाल और व्यापक तथा अनुकरणनीय 
इृष्टांत उपस्थित किये जाने की प्रतीक्षा में हैं | 

नागरिक आदशं--हस परिच्छेद को समाप्त करने से पूर्व 
एक बात की ओर पाठकों का ध्यान दिलाना आवश्यक है। राज्य में 
नागरिक भिन्न-भिन्न कार्य करते हैं। किसो नागरिक का अपने लिए 
कोई काम निश्चित करना उसकी रुचि, योग्यता, शक्ति या परिस्थिति 
पर निर्भर होता है | परन्तु वह चाहे जो काम करे, उसे जी लगा कर 
करे, अधिक-से-अधिक उत्तम रीति से करे, और लोक-दवित का ऊँचा 
आदर्श रख कर करे | जो व्यक्ति अपने जीवन में इस बात का निरन्तर . 


_ ध्यान रखता है, और इस विचार को कार्य-रूप में परिणत करता रहता है 
। श्द | 8 कक 5 5 - है 
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वही सुयोग्य नागरिक दे। कुछ आदमी सोचा करते हैं कि नागरिकता 
सम्बन्धी इन बातों को सोचने-विचारने का काम केवल कुछ ख़ास-ख़ास 
मुद्ठी-भर आदमियों का है। साधारण किसान, मज्नदूर ओर दुकानदारों 
को इन बातों से क्या प्रयोजन ! ये तो अध्यापकों, लेखकों और संपा- 
दकों आदि से ह्वी सम्बन्ध रखती हैं। हमारा साग्रह निवेदन है कि उक्त 
घारणा बहुत दूषित एवं अनिष्ठकारी है। नागरिक शास्त्र केवल पढ़ने- 
लिखने या सोचने-विचारने का विषय नहीं है। वह मनुष्य को कतंव्य- 
पालन की प्रेरणा देता है। दम चाहे जिस क्षेत्र में काम करनेवाले 
हों, हमें अपने नागरिक उत्तरदायित्व को पूरा करना चाहिए। जिस 
मानव-समाज में हमारा जन्म हुआ है, जिससे हमने नाना प्रकार के 
विचार तथा सुविधाएँ प्राप्त की हैं, उसका यथा-शक्य हित करना 
हमारा कतंव्य है। हमने संसार को जिस रूप में पाया, उससे यथा- 
संभव कुछ बेहतर द्वालत में छोड़ने का इसमें सदैव प्रयत्न करते रहना 
चाहिए.। हमसे यह आशा की जाती है कि हम समाज की सभ्यता, 
संस्कृति आदि को कुंछ-न-कुछ आगे बढ़ाने में सहायक हों। इसको 
.. भूलना नागरिक आदर्श की अवहेलना करना है । यह उचित नहीं । 
अस्तु, किसान यां मज़बूर आदि भी, यदि वह अपने अधिकारों 
का ठीक उंयपोग करनेवाला, और अपने कर्तव्यों का सम्यक्‌ पालन 
करनेवाला है, तो वह सुयोग्य नागरिक है । (अधिकारों ओर कर्तव्यों के 
_ विषय में विशेष आगे लिखा जायगा) । इसके विपरीत, जो व्यक्ति अपने 
. अधिकारों का. दुरुपयोग या कर्तव्यों की अवदेलना करता है, वह 
. नागरिकता की दृष्टि से निम्न-भेणी का है, चादे वह कोई मी कार्य 





। 
| 
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करे, चादे वह जिस उच्च पद पर आसीन हो, अथवा चाहे वह ऊँची 
कद्दी जानेवाली जाति का द्वी क्‍यों न दो । 

अस्तु, प्रत्येक नागरिक का आदर्श अपनी परिस्थिति के अनुसार 
आत्म-विकास के साथ, दूसरों की सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वा- 
घीनता, मनोरञ्ञन, आतृ-माव और समानता प्रचार आदि में कोई एक 
या अधिक होना चाहिए | हम सत्य की खोज करनेवाले हों, हमारे 
कार्यों में शिव ( कल्याण ) की भावना हो, हम सौन्दर्य के प्रेमी हों। 
केवल सत्य, या केवल शिव या केवल सौंदयं से इष्ट-सिद्धि न होगी । 
अथवा विचार कर देखें तो यों भी कद सकते हैं कि वास्तव में सत्य वही 
जो शिव ओर सौन्दय्य॑-युक्त है, और शिव वही है जो सत्य और सौन्दर्य 


सहित है। विविध मानवी गुण सत्य, शिव और धोन्दर्य के ही भिन्न-मिन्न 
रूप हैं | हमें चाहिए कि इनमें से किसी एक या अ्रधिक को आदर्श मान 


कर इम इस सृष्टि की पूर्णता में सहायक हों । संसार-यात्रा में, नागरिक 
जीवन में, सहयोग की बड़ी आवश्यकता है | प्रत्येक नांगरिक. अपने 
साथ दूसरों की उन्नति का लक्ष्य रखकर, सबके लिए हो, तथा सब नाग- 
रिक समष्टि रूप से नागरिकों की व्यक्तिगत उन्नति का पथ प्रशस्त करने 
वाले द्वों | इस प्रकार प्रत्येक सबके लिए, और सब प्रत्येक के लिए हों । 
तभी नागरिकता वासुतव में नागरिकता है और नागरिक शास्त्र का 

शान साथक है । 
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(पूछे परिच्छेद में नागरिकता के सम्बन्ध में लिखा गया है । 


नागरिकता में अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश होता है। अब हमें 
इन्हीं के सम्बन्ध में विचार करना दै। जैसा कि पहले कद्दा जा चुका 
है, और आगे भी बताया जायगा, अधिकारों और कतव्यों का श्रनि- 
वार्य॑ सम्बन्ध है, प्रत्येक अधिकार के साथ एक विशेष कतंव्य भी | 
सम्बद्ध है| परन्तु विषय-विवेचन की दृष्टि से इम इनका अलग-अलग 
विचार करेंगे | इस परिच्छेद में अधिकारों में विषय में, और अगले में 
कर्तव्यों के विषय में लिखा जायगा । 
अधिकारों के लक्षण--अधिकारों का हेंठु यह होता है कि 
नागरिक, समाज में रहते हुए अपना जीवन भल्नी-माँति व्यतीत कर 
सके, उसके जीवन का उत्तरोत्तर विकास होता रहे, उसमे बाधाएं न 
आयें। जिन बाधाओं के आने की सम्भावना दो उनके सम्बन्ध में 
'ज्य समुचित व्यवस्था करे । अपने अधिकार प्राप्त कर नागरिक अपना 
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विकास करता है, तो इससे उसका तो ह्वित द्ोता ही है, समाज 
का भी लाभ है | अधिकारों के उपयोग से नागरिकों को इस योग्य होने 
में सहायता मिलती है कि वे दूसरों की सेवा अधिक कर सके, और उनके 
विचारों, कार्यो तथा अनुमवों से समाज का अधिक कल्याण हो | 
राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए अधिकार सम्बन्धी 
। मांग का महत्व बराबर समझना चाहिए। नागरिकों में कुछ प्रा- 
कृतिक अन्तर होता है। यथा, उनके शरीर के आकार, स्वास्थ्य, सुडौल- 
पन, रंग आदि में अ्रसमानता रहती है। प्रायः राज्य इसे दुर नहीं कर 
सकता | परन्तु जहाँ तक उसका सम्बन्ध है वह नागरिकों से समान व्य- 
वह्दार कर सकता है, वह उनकी उस असमानता को बहुत-कुछ कम कर 
सकता है, जो सुविधाओं के न्यूनाधिक होने से होती है। राज्य को 
चाहिए. कि सब नागरिकों को अपनी उन्नति करने का अवसर समान रूप 
से दे; स्कूल, चिकित्सालय, साव॑जनिक सढ़के, कुएँ, उद्यान, पुस्तकालय, 
वाचनालय आदि के उपयोग का अवसर सब को के समान मिले । क़ानून 
रे की दृष्टि में सब नागरिक समान हों। न्यायालय सब के लिए खुल्ते हों 
.. तथा न्यायशुल्क अर्थात्‌ अदालती फ़ौीस आदि इतनी कंम- हो कि 
गरीब आंदमी भी न्याय से वंचित न रहे। इसी प्रकार . राजनैतिक 
अधिकारों के सम्बन्ध में भी राज्य नागरिकों कौजाति, रंग, माली 
हालत, अथवा धर्म या मत आदि के कारण उनमें कोई मेद-भाव न 
रखे, उसकी दृष्टि में सब समान दों। ै 
... कोई अधिकार वास्तव में अधिकार उसी दशा में कहा जा सकता : 
है, जब॑ वह राज्य की ओर से मान्य हो। उसका स्वरूप क़ानून दारा 


पजलटवकलसतकलककाक5>० कक... पमटई 
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निश्चित हो, और वह न्यायालय में सिद्ध किया जा सके। जिस अधि- 
कार के विषय में यद्द बात नहीं होती, उसका अस्तित्व हमारी कहपना 
में ही है, व्यवद्वार में उसका कोई मूल्य नहीं । 
राज्य में नागरिकों के अधिकार देश-काल के अनुसार बदलते 
रहते हैं। नये-नये क़ानून बनते हैं उनसे पुराने अधिकारों के स्व- 
रूप में संशोधन होता है और नये अधिकारों की सृष्टि होती जाती 
हे ।* बहुधा नागरिकों को अपने अधिकार राज्य द्वारा मान्य कराने के 
लिए. काफ़ी संघर्ष लेना पड़ता है। इंगलेंड आदि जो राज्य अपनी 
नागरिक स्वतंत्रता का गव॑ करते हैं, उनका इतिहास इस बात की सच्चाई 
को साबित करनेवाली घटनाओं से भरा पड़ा है | 
एक प्रश्न हो सकता है। जब अधिकारों का देतु यह है कि 
नागरिकों का विकास दो, अधिकार वह शक्ति है, जिसे प्राप्त कर नाग- 
रिक अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति अच्छी तरह करने में समर्थ दोता 
है, और जब नागरिकों को उन्नति और द्वित में राज्य की उन्नति 
और हित है, तो अधिकारों के सम्बन्ध में राज्य और नागरिक में संघर्ष 
क्यों होता है ? नागरिक अपने विकास के लिए जो परिस्थिति चाहते 
हैं, वह उन्हें तत्काल क्‍यों नहीं प्राप्त होती ! बात यह है कि 
मनुष्य की भाँति राज्य भी विकास-शील है, उसमें उन्नति की अभो 
बहुत गुझ्ञाइश है, वह अभी पूर्णता को नहीं पहुँचा है । राज्य के क़ानून 
भी शअ्रपूर्ण हैं। अतः जब उसका कोई विशेष अंग---बुद्धि मान और 
.__ *कभी-कभी युद्ध आदि विशेष परिस्थिति भर के लिए नागरिकों के अधिकार 
सीमित भी कर दिये जाते हैं । 


कह 
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प्रतिभाशाली मागरिक--अपने विकास के लिए, किसी अधिकार की माँग 
करता है तो राज्य उसकी उपयोगिता तुरन्त नहीं समझ पाता । फलतः३ 
दोनों में मत-मेद होता है, जो कभी-कभी भीषण अवस्था को पहुँच 
जाता है। नागरिकों को कानून भंग करने को, ओर फल-स्वरूप कढोंर 
दंड सहन करने की जोखम उठानी पढ़ती है। साइसी नेता पीछे दृठना 
, नहीं चाहते । अन्तत३ राज्य को अपने कानून का संशोधन करना या 
नया कानून बनाना, और नागरिकों के प्रस्तावित अधिकार को मान्य 
करना पड़ता है । इस प्रकार राज्यादि मानवी संस्थाओं के विकास की 
मंजिल कितनी दुर्गंस ओर कठिन हैं ! अध्ठ॒, उंच्षेप में नागरिक अधि- 
कारों के मुख्य लक्षण ये होते हैंः-- | 

(क) वे. नागरिकों के पूर्णता प्राप्त करने तथा अपनी विविध 
शक्तियों का विकास करने में सद्दायक हों । 

(ख) राज्य के सब व्यक्ति उनका समान उपयोग कर सके; ऐसा 
न हो कि कुछ विशेष व्यक्ति या छंस्थाएँ ही उनसे लाभ उठाव, और 
दूसरे उसी प्रकार की स्थितिवाल्े द्ोने पर भी उनसे वंचित रहें । 

6) वे राज्य द्वारा मान्य हों; यदि कोई व्यक्ति या व्यक्ति-सनृह, 

जागरिकों द्वारा उनके उपयोग किये जाने में बाधा उपस्थिति करे, तो 
राज्य के न्यायालय उनकी समुचित रक्षा करें । रे 


अधिकारों का आधार; योग्यता--तागरिकों के. हा 


अधिकारों का आधार उनकी योग्यता होनी चाहिए, इसमें स्त्री- 


कच्ख, घनी - निर्धन का, या जाति अथवा पमें आदि के भेद दा 
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का विचार किया जाना अनुचित है। अधिकाँश देशों में स्त्रियों के 
अधिकार पुरुषों की अपेक्ना बहुत कम रहे हैं। इस समय मी कितने-ही 
राज्य स्त्रियों को पुरुषों की बराबरी के अधिकार देने में सहमत नहीं 
हैं | बहुत-से राजनीतिशों का मत है कि कुंछ नागरिक अधिकार तो 
स्त्रियों को विशेष दशा में ही मिलने चाहिए। अन्य अ्रधिकारों के 
. बास्ते क़ानून के अनुसार पुरुषों के लिए जितनी उम्र की आवश्यकता . 
हो, उसकी अपेक्षा स्त्रियों के लिए अधिक परिमाण रखा जाय, जिससे 
उस अधिकार को प्राप्त करनेबाली स्थ्रियों की संख्या कम रहे | आधुनिक 
काल में, इस विषय में लोगों के बिचार क्रमशः उदार होते जा 
रहे हैं | अब स्त्रियों को ऐसे अधिकारों से वंचित कश्ना उचित नहीं 
समझा जाता, जिन्हें प्राप्त कर वे राष्ट्र की उन्नति में सहायक हो सकती 
हैं। अवश्य दी स्त्रियों के वास्ते एक महत्व-पूर्ण कार्य संतान का पालन- 
पोषण और सुयोग्य नागरिक तैयार करना है| तथापि जिन महिलाओं 
की रुचि ओर प्रवृति पारिवारिक क्षेत्र की अपेक्षा साबंजनिक क्षेत्र में 
काथ करने की विशेष रूप से हो, उन्हें, स्त्री होने के कारण उससे 
वंचित रखना ठीक नहीं है । । 
बहुत-से देशों में कुछ अधिकारों के सम्बन्ध में व्यक्तियों की आर्थिक 
क्षमता को बड़ा महत्व दिया जाता है | उदाहरणाथ अधिकांश देशों में 
ऐसे नियम प्रचलित हैं कि इतने रुपये मासिक किराये के मकान में 
रहने वाले को, या इतने रुपये मालगुज़ारी या टेक्स के रूप में देने- 
_ वाले को मताधिकार प्राप्त हो ! ऐसे नियमों से वे व्यक्ति इन अधिकारों 
से वंचित हो जाते हैं, | जिनकी आर्थिक क्षमता इससे कम हो। ऐसे: 


शा 


३ की 
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व्यक्तियों में अनेक आदमी ऐसे हो सकते हैं, और होते हैं जिनकी राज- 
नेतिक योग्यता दुसरों से किसी प्रकार कम नहीं होती, वरन्‌ अनेक 
दशाओं में ज़्यादा ही होती है। इसलिए. हम अधिकारों के लिए 
साम्पत्तिक साम्थ्य का ऐसा प्रतिबन्ध अनुचित समझते हैं, जिसके 
कारण अनेक नागरिक अपने राज्य की सेवा या उन्नति करने में भाग न 
ले सके | हाँ, ऐसे व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित रखना ठीक है, जो 
शरीर तथा मन से श्रम करने योग्य होकर भी परावतम्बी हों, और 
मुफ़्त की रोटी खाते हों। ऐसी व्यवस्था करने से नागरिकों में स्वावलम्बन 
के भाव की वृद्धि द्ोगी, जो राज्य की उन्नति एवं स्वयं उन व्यक्तियों 
के विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है । | 

इस सम्बन्ध में एक ओर भी बात विचारणीय है । समाज में कुछ 
आदमी त्याग और परोपकार के भाव से जीवन व्यतीत करनेवाले होते 
हैं। वे ऐसा काम करते हैं जिससे आर्थिक प्राप्ति विशेष नहीं होती, यों: 
बह काम राष्ट्र के लिए; बहुत उपयोगी होता है । अथवा वे सावंजनिक 
संस्थाओं में अवैतनिक या बहुत कम पुरस्कार लेकर सेवा करते हैं। उनका 


_ रहन-सदन साधारण द्ोता है। ऐसे व्यक्ति प्रत्येक समाज के लिए मूषण 


हैं | अब यदि आर्थिक क्षमतावाला उपयु क्त नियम राज्य में प्रचलित हो 


लो ऐसे सजन अपने अधिकार से बंचित रहते हैं और राज्य उनके 


तत्संबन्धी अहुमूल्य सहयोग से लाभ नहीं उठा सकता | यह बात अत्यन्त 


तनीय है । ॒ । । 
अधिकारों के सम्बन्ध में जाति धममे, या सम्प्रदाय आदि का 


विचार करना भी अनुचित है । राज्य के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह... 


श् 


त् 
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किसी भी जाति या घमें का हो, उतना ही अधिकार मिलना चाहिए, 
जितना अन्य धर्म या जातिवालों को; उससे अधिक या विशेष नहीं। 
जब राज्य में कई जातियों तथा धर्मो' के आदमी रहते हैं तो किसी एक 
जाति या धर्मवालों को स्वतन्त्र अर्थात्‌ विशेष अधिकार देने का, अधि- 
कारों को जाति-गत या धमानुसार निर्धारित करने का, परिणाम यह 
होता है कि कुछ लोगों के साथ पक्षयात द्वोता है, और दूसरों को हानि 
पहुँचती है। इस प्रकार नागरिक जोवन की सुख-शान्ति नष्ट होती 
है। अतः जाति-गत था धर्म-गत अधिकारों की विध्वंधक कल्पना को 
तिलांजलि दी जानी चाहिए | किसी व्यक्ति या व्यक्ति-समूह को, कमी- 
कभी विशेष आवश्यकता होने की दशा में, कुछ निर्धारित समय के 
लिए, कुछ विशेष सुविधाएँ मले ही दे दी जायूँ, परन्तु जाति या घमे 
के आधार पर किसी के साधारण और स्थायी नागरिक अधिकारों में 
कुछ कमी-वेशी नहीं होनी चाहिए। भारतवर्ष में मुसलमानों को विशेष 
मताधिकार तथा प्रतिनिधित्व दिये जाने का परिणाम कितना भयानक 
हुआ है, ओर उससे साम्प्रदायिकता तथा नित्य प्रति का पारस्परिक 
'कलद् और राग-देष कितना बढ़ गया है, इसका दुखदायी अनुभव 
_ अम्राज के सामने है । 


नागरिक अधिकारों के सम्बन्ध में कुछ व्यापक बातों का विचार 
करने के उपरान्त अब हम कुछ मुख्य-मुख्य अधिकारों में से प्रत्येक के 
_ विषय में अलग-अलग लिखते हैं । 


5० है 


_जान-माल की रक्षा--बदि नागरिक का जीवन सुरक्षित न 


हे: 








नागरिकों के अधिकार ... श्यरे 


हो तो वह न अपनी उन्नति कर सकता है, और न दूसरों की उन्नति में 


अद्ययक हो सकता है । इसलिए राज्य में नागरिकों की रक्षा के वास्ते 


सेना और पुलिस रखी जाती है। इसके विषय में अन्यत्न लिखा जा 


चुका है। अस्तु, पुलिस आदि की सहायता प्रत्येक अबसर पर मिलनी 


कठिन होती है, ओर संकट चाहे जब आ सकता है । अतः प्रत्येक नाग॑- 
रिक को यह अधिकार होता है कि आवश्यकता उपस्थित होने पर वह 


स्वयमभ्‌ ही शत्रु या आक्रमणकारी से अपनी तथा दुसरे बन्धुओं की रक्षा 


कर सके | इसके लिए नागरिकों को हथियार रखने की अनुमतिरहती है | 
यह कद्दा जा खकता है कि क्या शान्तिमय उपायों से आत्म-रक्षा 
नहीं की जा सकती ? क्या अ्रढद्धिता का बल कुछ बल नहीं है ? हमारे 


लिए अवश्य ही यह अभिमान का विषय है कि महात्मा गांधी आदि 


मद्दानुभाव मनुष्य को अपने प्रेम-बल से परिचित कराने का उद्योग कर 


रहे हैं। मानव-जाति के लिए वह दिन बड़े सोमाग्य का होगा 


जब उसे इस बात का अनुभव हो जायगा कि अस्त्र-बल तो पशु- 
बल का स्वरूप है, मनुष्य के योग्य नहीं । मनुष्य को. तो दूसरे मनुष्य 


( एवं पशुओं ) पर विजय प्राप्त करने के लिए अ्रहिंसात्मक 


उपायों से ही काम लेना चाहिए। किन्तु वह दिन अभी दूर 


अतीत द्वोता है, जब अइिंसात्मक उपायों का प्रयोग कुछ इने-गिने 


व्यक्तियों तक परिमित न रहकर सवताधारण द्वारा सफल्ंता-पूवक 
हो सकेगा । अस्तु, वर्तमान अवस्था में नागरिकों को आत्म-रक्षा के 


. लिए अख्तर रखने का अधिकार द्वोना चाहिए । किसी राज्य के नाग- 


रिकों को हथियार न रखने देना, उन्हें दूसरों का अत्याचार सइन 


शक 





552 

















श्ट्ड सरल नागरिक शास्त्र 


करनेवाला बना देना अनुचित है। राज्य के लिए भी यह हानिकर है । 
निदान, नागरिकों को आवश्यक असर रखने में कोई कानूनी बाधा 
न होनी चाहिए | 
. यहाँ यह प्रश्न द्वो सकता है कि क्‍या हत्यारों और विद्रोद्दियों को भी 
जीने का अधिकार है! पहले असम्यावस्था में आदमी प्राय: जान के 
बदले जान लेते ये । अब सम्यावस्था में भी यह प्रथा चली. आती 
है। हाँ, ग्राचीन काल में हत्यारे की जान ध्वत व्यक्ति के सम्बन्धी 
लेते थे, अब यह काम जनता की एक संगठित संस्था अर्थात्‌ सरकार 
करती है। दृत्यारों के अतिरिक्त कुछ बाय राज-विद्रोदिियों को भी 
फाँसी की सज़ा दी जाती है। प्राय-दंड को बात सुनने के हम 
इतने आदी हो गये हैं कि हमें इसके ओऔचित्य के विषय में विचार 
करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । सोचना चादिए कि किस 
परिस्थिति में, किन कारणों से प्रेरित होकर, किसी ने हत्या की है 
और इसमें सामाजिक, आर्थिक या राजनतिक व्यवस्था कहाँ तक उत्तर- 
दायी है। खून करने का कारण प्रायः क्षशिक आवेश, शराबख़ोरी 
_परागलपन, विषय-वासना, ठृष्णा, था राजनेतिक असंतोष की पराकाष्टा 
आदि हुआ करती है। इन बातों को दूर अथवा नियंत्रित करने 
का समाज तथा राज्य की ओर से यथा-शक्ति प्रयत्न होना चाहिए । 
ऐसा न करके प्राण-दंड से काम चलाना राज्य की बड़ी भारी चुदि 
है। प्राश-दंड का कुछ अच्छा फल नहीं निकलता। जिसे यह दंड 
दिया जाता है, उसे आत्म-सुधार करने का कोई अवसर ही नहीं 
रहता । रही, उसके जनता पर होनेबाले प्रभाव की बात; सो लोगों 


* ८ हल ए्रगाताचिकशलनः्छस2- 3 मिल अल अर मन मा न 


नागरिकों के अधिकार | २८५, 


के युद्धों में भाग लेने, या उनका द्वाल पढ़ते या सुनते रहने के कारण, 
उन पर सरकार का इस दंड से विशेष आतंक नहीं जमता | जो लोग 


शाज्-विद्रोह आदि में झत्यु-दंड पाते हैं, उन्हें इस बात की खुशी 
होती है कि वे अपने विचार-स्वातंत््य या देश-प्रेम के कारण बल्लि-बेदी 
पर चढ़े | इस बात से दुसरों के मन पर कोसा प्रभाव पड़ता है, यह 


सहज ही अनुमान किया जा सकता है। फिर, भूल सबसे होती है और 
निर्दोष आदमियों को जजों की भूल से प्राण-दंड मिल चुकने पर भूल 
सुधारने का कोई उपाय नहीं रहता | यह भी तो सम्भव है कि जिन 
आदमियों को आज क्षणिक अपराध के लिए फाँसी दी जाती है, यदि 
उनके जीने के अधिकार की रक्षा को जाय, और उनका उचित 
सुधार किया जाय, तो कालान्तर में उनमें से कुछ व्यक्ति बहुत उपयोगी 


कार्य कर सके, वे स्वदेश तथा संसार के द्ितिषी प्रमाणित हों । ह॑ का 


विषय है कि धीरे-धीरे प्राण-दंड' उठता जा रहा है। पर अभी इस दिशा 
में बहुत काय होना शेष है । । । 

आत्म-रक्षा से मिलती हुईं एक और बांत भी विचारणीय है। 
कभी-कभी नागरिक स्वयं दी अपने आत्म-रक्षा सम्बन्धी अधिकार 


'को भूल जाते हैं। बहुधा अज्ञान, अन्ध-विश्वास, मंदान्धता, अलन्त 


क्रोघ, निराशा, शोक, अथवा कभी-कभी भूख-प्यास के ही घोर कष्ट 
के कारण, मानसिक विकार की अवस्था में, आदमी आत्मन्हत्या करने 
लगते हैं। ऐसे अवसर पर आदमी अपने आपको निरथंक समझते हैं । 


परन्तु, उनका यह निर्णय किसी गम्भीर विचार पर निर्भर नहीं होता, 
बे आवेश में ऐसा सोचते हैं। बहुधा जब कोई व्यक्ति आत्मन्द्या के... 


3. 7, 2255 जे 
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प्रयत्न में सफल नहीं होता तो वह पीछे शान्ति से विचार करने पर 
अपनी भूल का अनुभव करता है, और अपने जीवन की भली भांति' 
रक्षा करने का प्रयत्न करता हुआ मिलता है। अनेक दशाओं में 
उसका जीवन बहुत उपयोगी मी प्रमाणित हुआ है। फिर, मलुष्य' 
के जीवन की उपयोगिता का विचार केवल उसी कौ दृष्टि से नहीं 
किया जाना चाहिए, राज्य के दृष्टिकोण से भी होना चाहिए । 
कोई व्यक्ति ऐसा नहीं द्ोता, जो राज्य के वास्ते सदैव के लिए निरथक 
हो गया हो । अतः आत्म-इत्या निनदनीय है, वह एक अपराध है, 
अपने प्रति, कुठम्ब के प्रति, और राज्य के प्रति भी। राज्य का 
कर्तव्य है कि उसका दमन करे, और यथा-सम्भव उन कारणों को 
दूर करे जिनसे नागरिक अपनी प्यारी जान स्व खो देने को उद्यतः 
होते है। । 

कभी-कभी दूसरों की सेवा या द्वित का विचार करके, कोई महा- 
नुभाव आमरण उपवास ग्रहण करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के दुःख 
को अपना दुःख मानता है, और अपने प्राणों की बाज़ी लगाकर 
उसे दूर करने का अमिलाषी होता हैं। मेविस्वनी ने आयरलैंड की 
खतंत्रता के लिए. चौहत्तर दिन उपवास करके अपने प्राण त्याग 
दिये । महात्मा गांधी ने इरिजनों को निर्वाचन कार्य में हिन्दुओं से 
से प्रथक किये जाने के प्रस्ताव पर आमरण उपवास किया था। अन्त 
में ब्रिटिश सरकार ने मद्दात्मा जी की बात मान ली, और उनके 
प्राण बच गये। ऐसे मद्दानुभावों को आत्म-इत्या का छझपराधी कदना 
कहाँ तक उचित है १ इन्हें कोई दंड भयभीत नहीं कर सकता । इन्हें: 














नागरिकों के अधिकार. .. शप७- 


आत्म-हत्याः के प्रयत्न से बचाने के लिए. समाज और राज्य को 
इनका इृष्टि-कोण समझना ओर यथा-सम्भव्न इनके मतानुसार व्य- 
बहार करना चाहिए | | 
सम्पत्ति की रक्षा --नागरिकों की जान की माँति उनके माल 

की रक्षा भी आवश्यक है। जीवित रहने के लिए खाने-पीने आदि के 
. सामान की ज़रूरत होती है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को चोर- 

डाकुशओं से इसकी सुरक्षा करने का अधिकार दिया जाता है। इसके 
वास्ते भी नागरिक्रों को हथियार रखने को आवश्यकता होती है। . 
और उन्हें इस की अनुमति दी जाती है! अख्र रखने के सम्बन्ध में 
विशेष विचार पहले किया जा चुका है। यदि राज्य ही नागरिकों के. 
भरण-पोषण का उत्तरदायित्व ले लेता हैं, ओर नागरिकों को व्यक्तिगत 
.. सम्पत्ति रखने का निषेध कर देता है, जेसा कि रूस की सांम्यवादी 
सरकार का प्रयत्न है, तो नागरिकों को अपनी निजी सम्पत्ति रखने की . 
आवश्यकता नहीं रहती | फल-स्वरूप वहाँ सम्पत्ति-रक्षा सम्बन्धी अधिकार 
का प्रश्न भी नहीं रहता | ०2 

. सम्पत्ति की केवल चोर-डाकुओं से ही रक्षा की जानी आवश्यक 
नदीं है। इस बात की भी बहुत ज़दरत है कि लोगों द्वारा उत्पन्न किये 
हुए धन में से राज्य ही किसी-न-किसी बहाने से, बहुत-सा भाग न ते 
लिया करे । यदि किसान को यदद भय रहे कि जो-कुछ धन वह उत्पन्न 


रेगा, उसका बड़ा भाग राज्य मालगुज़ारी या झावपाशी आदि के रूप... 
में ले लेगा, तो उसे दिन-रात कड़ी मेहनत करने, और घूप- 


शक 


. छा, सर्दी-गर्मी तथा बरसात सहने का हेतु ही क्‍या रहे । भारतवष में 
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अनेक किंसान ऐसे है जिन्हें अपने उत्नन्न धन से अपने गुजारे 
लायक अन्न-बख्र भी नहीं मिलता । उन्नत राज्य मालगुज्ञरी या टैक्स 
आदि लेने में यह ध्यान रखते हैं कि नागरिकों के पांख सुख-पूव क 
जीवन व्यतीत करने योग्य आय अवश्य रहे | उन्हें यथेष्ट भोजन-बस्त्र 
और मकान ही नहों, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य आदि के भी साधन 
मिलने चाहिए | ऐसा न दोने की दशा में नागरिक के व्यक्तित्व का 
विकास नहीं होता और नागरिक राज्य की जैसी चाहे वैसी सेवा नहीं 


कर सकता । 
आधिक स्वतंत्रता अत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होना 


चाहिए. कि अपनी आजीविका के लिए वचद्द खेती, व्यापार, नौकरी 
था मज़दूरी आदि जो भी काम उसे सुविधाजनक प्रतीत दो, करे । जब 








उसका मन चाहे, वह अपने पहले धंधे को छोड़ कर दूसरा धंधा करने... 


लग जाय; हाँ, ऐसा करने में वह अन्य नागरिकों का, अथवा साबे- 
जनिक सुविधा का वथेष्ट ध्यान रखे। नागरिक का अधिकार है कि वह 
अपने श्रम का उचित प्रतिफल ले, और इतने अ्रधिक समय या ऐसी 
प्रतिकूल परिस्थिति में काम न करे, जिससे उसके स्वास्थ्य की द्वानि 
हो। अनेक कारखानेवाले तथा अन्य मालिक अपने यहाँ मज़दूरों से 
इतने अधिक घंटे काम लेते हैं, तथा काम करने की जगद्ट ऐसी रखते 
हैं कि मज़दूर बीमार पड़ जाते हैं। राज्य को चाहिए, कि इस विषय 
में समुचित प्रबन्ध करे | अब जगह-जगह कारखाना-कानून बनजाने से 
. अज॒दूरों के हितों को कुछ रक्षा होने लगी है, पर अभी इस दिशा में 
और भी बहुत कार्य होने की आवश्यकता है। कुंड राज्यों में मजदूरों 


ला 
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(तथा अन्य व्यक्तियों से ) अब तक भी बेगार ली जाती है, यह 


अनुचित है। यह प्रथा बन्द की जानी चाहिए। जो. व्यक्ति 
काम करता है; उसे उसके पारिश्रमिक से अंशतः वंचित. रखना भी 
अन्याय है, फिर पूर्णतः वंचित रखना तो नितान्त असह्य समझा जाना 
चाहिए: | " 


आधुनिक धमय में कल्न-कारखानों के प्रचार तथा उसयत्ति के 


साधन--भूमि, पूंजी आदि--पर कुछ पूँजीपतियों का आधिपत्य होने से 


प्रत्येक राज्य में बेकारों की संख्या बहुत बढ़ चली है और उत्तरोत्तर 
बढ़ती जाती है। अतः यह आवश्यक है कि बड़ी मात्रा की उत्पत्ति 
के कार्यो, पर राज्य का समुचित नियंत्रण रहे, देश में णद-शिक्ष्प का 
प्रचार हो, भर जिन आदमियों को अपने निर्वाह-योग्य काम-धन्धा 


 नांमिल्ले, उन्हें राज्य की ओर से आवश्यक कार्य दिये जाने का आयोजन 


रहे | साथ ही इस बात की भी बड़ी ज़रूरत है कि किसी व्यक्ति को 
बिना श्रम, मुफ्मू में ही, दुसरों की कमाई के आधार पर मौज न उड़ाने 
दिया जाय | 

हमने कट्दा है. कि जो व्यक्ति बेकार दो, उसकी आजीविका कौ 
व्यवस्था राज्य दारा होनी चाहिए | इसकी तह में भाव यह है कि 


राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, यदि वह मोजनन-्वंसत्र 


के अभाव से कष्ट पाता है, और प्राण छोड़ता दे, तो इसके लिए. 


राज्य उत्तरदायी है। चाहें यह बात आधुनिक स्थिति में पूर्णतः व्याव- .. 2 रा, 
_. द्वारिक प्रतीत न हो, तथापि कोई ब्यक्ति विचारणीय तो अवश्य है। 
आय; उन्नत राज्य इस दिशा में भरसक ध्यान देते हैं। पाठक ... 
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भारतवर्ष की बात देखकर इस विषय में अपना मत स्थिर न करें | 
यहाँ तो प्रतिवर्ष अनेक आदमी भूख और प्यास से विकल होकर मर 
जाते हैं और सरकारी रिपोर्टो' में उनकी झुत्यु का कारण कोई-न-कोई 
बीमारी लिख दी जाती है। अधिकारी यद्द देखते हुए भी नहीं देखते 
कि यहाँ कितने द्वी आदमियों को सा भर में कभी दिन में दो 
वक्त मर-पेट भोजन नहीं मिलता । उत्तरदायी राज्यों में यह बात 
असहनीय द्वोती है। वहाँ नागरिकों के भरण-पोषण को भरसक व्यवस्था 
की जाती है। 
इस प्रसंग में यह प्रश्न उपस्थित होता दे कि राज्य की जन-संख्या 
चाहे जितनी बढ़ जाने की दशा में भी राज्य पर सबके भरणु- 
पोषण का भार होना चादिए.? आखिर, राज्य की आर्थिक शक्ति परिमित 
होती है, वह जन-संख्या के अपरिमित रूप से, अत्यधिक बढ़ जाने पर 
इस दिशा में अपना कर्तव्य पालन कैसे करेगा ! क्‍या जन-संख्या को 
वृद्धि की कुछ मर्यादा न रहनी चाहिए £ और, यह किस प्रकार किया 
जाय ? क्या कृत्रिम उपायों से संतान-निभ्रह्व किया जाय, या केवल जनता 
में संयम के भावों का प्रचार किया जाथ 
इस विषय में बहुत मत-मेद दे । यहाँ इस संबंध में विस्तार 
से लिखने का अवसर नहीं हे | संक्षेप में यही वक्तव्य है कि नागरिकों 
में उत्तरदायित्व और दुरदर्शिता का भाव पैदा किया जाय, जिससे 
वे यथा-संभव संयम और सदाचार का भाव रखें, और संतानोलरत्ति 


की इच्छा होने पर आगे पीछे की परिस्थिति का विचार करके उसे 


: ज्ञद्दां तक सम्भव द्वो धके, दमन कर | अस्ठ, हम नागरिकों का एक 


दी 





| 
। 
५ 
। 
| 
का 
|| 
है। 
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अधिकार आर्थिक स्वतन्त्रता मानते हैं, जिसके अन्तर्गत हम समभते 
हैँ कि अ्रत्येक नागरिक के जीने का अधिकार सम्मिलित है। 

विचार, भाषण ओर लेखन की स्व॒तन्त्रता--मनुष्य 
एक सामाजिक प्राणी है, वह एक-दूसरे के सहयोग का लाभ तभी 
उठा सकता है, जब परस्पर में विचार-विनिमय हो। यदि मैं अपने साथी 
से अपना विचार प्रकट न कर सकूँ ओर मेरा वह साथी अपना विचार 
मुभे न बता सके, तो इम दोनों न तो एक-दूसरे के दुख-सुख को जान 
सकते हैं, और न कोई किसी को कुछ सहायता द्वी प्रदान कर सकता 
है। इससे सामाजिक जीवन का उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। मनुष्य 
के सब कार्य उसके विचारों के ही परिणाम होते हैं; सामाजिक, आशिक - 


शजनेतिक या धार्मिक सब प्रकार की उन्नति के लिए .विचार-विनिमय 


की आवश्यकता है। यह काय॑ दो प्रकार से होता है माषण या वार्ता- 
जाप द्वारा, और लेखों द्वारा | इस प्रकार नागरिकों को सभा में भाषण 
“रने, लेख लिखने और छुपाने की अर्थात्‌ पत्र-पत्रिकाएँ और 


पुस्तक आदि प्रकाशित करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। राज्य 


की ओर से इसमें प्रतिबन्ध केवल दुरुपयोग रोकने के लिए द्दी हो, 


. इससे अधिक नद्दीं। जहाँ प्रतिबन्‍्ध अधिक दोता दे, लोगों के विचारों 


की स्वतन्त्रता रोकी जाती है, थह्ां समाज अंघ-विश्वासी और अल्पश 
रहता है, उसे नयी-नयी विचार-धाराश्रों, आविष्कारों आदि का 


: ज्ञान नहीं होता, और वह अपनी रीति-रस्मों तथा कार्य-प्रणाली, 
आदि में आवश्यक सुधार नहीं कर पाता । वह कूप-मंडूक बना रहता 
: है; समय के साथ शान-विज्ञान श्रादि में प्रगति नहीं कर पाता |. 

















२९२ सरल नागरिक शास्त्र 


सामाजिक स्वृतम्त्रता--नागरिकों को यह अधिकार होना 
: चाहिए कि वें अपनी इच्छानुसार खान-पान करें और कपड़े पहिने | 
( मादक पदार्थों आदि पर नियन्त्रण किया जा सकता है )। नाग- 
रिकों के विवाइ-शादी, उनके बालकों के भरण-पोषण , रीति-रस्म, खेल- 
कूद, तथा स्वदेश के भिन्न-भिन्न भागों में, एवं विदेशों में जाने- 
आने में कोई अनुचित बाधा न हो । ये बातें इतनी साधारण हैं कि 
कुछ पाठकों को इनके लिखने की आवश्यकता भी प्रतीत न होती 
होगी । परन्तु वे विचार कर देखें। अनेक बार समाज से इन बातों में 
बाधा उपस्थित की जाती है। बहुधा समाज चाहता है कि अमुक 
समय पर व्यक्ति अमुक प्रकार के कपड़े पहनें, अमुक रीति-रस्म पूरी की 
जाय, विवाह-शादी निर्धारित ज्षेत्र में एक विशेष प्रकार से सम्पन्न हो। 
अस्त॒, यदि समाज की ओर से नागरिकों की सामाजिक स्वतन्त्रता अप- 
इहरण करने की चेष्ठा की जाय तो राज्य को उनकी समुचित सहायता 
करनी चाहिए.। आवश्यकता होने पर समाज-उुघार के क़ानून भी बनते 


रहने चाहिएँ । अवश्य ही समाज-सुधार के लिए सुख्य आवश्यकता 


ज्ोक-मत तैयार करने की होती है, और हम इस बात के समथक नहीं 
है कि बात-बात में कानूनों का आश्रय लिया जाय । परन्तु यद्द भी तो 
नर्विवाद है कि कुछ दशाओं में राज्य को सद्दायता अनिवार्य हो 


जाती है, और उसे लेने में आपत्ति न द्वोदी चाहिए । भारतवर्ष में _ 


सती-दाद और कन्या-बच क़ानून द्वारा ही रोका गया, और अब 
बाल-विवाह को रोकने एवं दरिजनों सम्बन्धी कई सामाजिक 


234 हि कि अमर अथ अमन: 2 कक उसका के अपर किक के जीजक.. कफ आसन कक 9 7जट न 3०४३5 6 
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है | इसका उल्लेख पढले किया जा चुका है । द 

धार्मिक स्वतंत्र॒ता--नागरिकों को सामाजिक स्वतन्त्रता की 
भाँति धार्मिक स्वतन्त्रता भी होनी चादिए। इसका आशय वद है किवे 
चाहे जिस धम को मानें, चाहे जिस अवतार, पीर, पैगम्बर आदि को 
पूजा करे, मंदिर में जाये या मसजिद में; घर बैठकर ही मगवद्‌ 
भजन करे, अथवा न भी करें । इसमें कोई हस्तक्षेप न करे, न भय 
 दिखलाये, और न किसी प्रकार का प्रलोभन दे | राज्य को चाहिए 
कि नागरिकों की सामूद्दिक सुविधाओं का ध्यान रखकर समुचित तथा 
निष्पक्ष नियम बनाये। कुछ नागरिकों के धार्मिक कृत्य से अन्य नाग- 
रिकों के सुख-शान्ति या रोज़मर्स के विविध कामों में कोई बाधा उप- 
ध्थित न हो। यदि बाधा का प्रसंग आये तो राज्य नागरिक अधिकारों 
की समुचित रक्षा करे। । 

धार्मिक स्वतन्त्रता की बात बहुंत से राज्यों में कुछु समय से दी 
मान्य हुईं हेँ। विगत शताब्दियों में, विशेषतः योरप में, इसके लिए: 
नागरिकों की जान केवल इस बास्ते ली गयी है कि उन्होंने उ्त घमे 
को अज्ञीकार न किया, जिसके अनुयायी वहाँ के सत्ताधारी और शासक 
थे । बहुघा एक धर्म बालों का स्यौद्दार दुसरे धमे वालों के लिए घोर 
संकट-काल रहा है। इस समय वे बातें नहीं रहीं, पर पक्तुपात की 
कुछ-कुछ छाया तो अब भी विद्यमान है । कई सम्यतामिमानी देशों 


में तवोच शासक ( बादशाह) का पद किसी विशेष घम के अनुयायी. 2 


लो ही मिल सकता है, उसका स्वे्ठ पुत्र वोई दूसरा घथ् स्वीकार कर... 
ले तो उसे राजगद्दी से हाथ घोना पढ़े । यह बात कहीं-कहीं कुछ अन्य 


गे कप: 
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पदों के लिए भी है, वे पद घमे-विशेष के अनुयायियों के लिए सुरक्षित 
हैं। वे अन्य नागरिकों को योग्यता दोने पर भी नहीं दिये जाते । 
आवश्यकता इस बात की है कि नागरिकों को पूरी धामिक स्वतन्त्रता 
. रहे; राज्य सभी धर्मवालों को समान समझे | 
शिक्षा-प्राप्ति का अधिकार-- नागरिकों का उद्देश्य अपना 
. विकास तथा राज्य की उन्नति करना है। पर उनके अशिक्षित रहने की 
दशा में यह कार्य सम्भव नहीं | अतः उन्हें शिक्षा-प्राप्ति का अधिकार 
होना चाहिए । फेवल कुछ लिखना-पढ़ना आ जाने से दी मतलब 
सिद्ध न होगा | उन्हें इस बात की भी सुविधा मिलनी चाहिए कि वे 
अपने नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों को समझे तथा योग्य काम- 
धंधा करते हुए अपनी आजीविका प्राप्त कर सके, जिससे वे दूसरे नाग. 
रिकों अथवा राज्य पर भार-स्वरूप न बनें। अतः राज्य की ओर 
से न केबल प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, 
वरन्‌ उद्योग और शिल्प की शिक्षा की भी उसके साथ द्वी व्यवस्था 
होनी चाहिए । प्रौढ़ पुरुष-ख्रियों के लिए राजि-पाठशालाएँ, पुस्तका- 
लय, वाचनालय, अजायबधर आदि का भी सम्यक प्रबन्ध होना 
 बाहिए। अन्यान्य देशों में, भारतवर्ष में, इसकी बहुत आवश्यकता 
है। विगत वर्षो' में, यहाँ जिन प्रान्तों में काँग्रेस सरकारें थीं, उनमें इस 
विषय की योजनाएँ बनीं और कुछ कार्य भी आरम्भ हुआ। पर पीछे 
उनके त्याग-पत्र के बाद बहुत-सा काय जहाँ का तहाँ रुक गया; कुछ 
थोड़ा-सा ही कार्य चलता रहा । उसमें भी युद्ध के कारण आर्थिक बाधाएँ 
. आ गयीं । यदि भारतवर्ष में नागरिकों का शिक्षा-प्राप्ति का अ्रघिकार 


- का 























नागरिकों के अधिकार ह २९५ 


मन लिया जाय तथा राज्य की ओर से इस विषय की आवश्यक 
व्यवस्था द्वो तो यहाँ के निवासियों को सुयोग्य नागरिक दोने में बड़ी 
सुविधा हो जाय । द द 
राजनेतिक अधिकार--अब नागरिकों के उन अधिकारों को 
बात ले, जिन्हें 'राजनतिकः अधिकार कहा जाता है। इन अधिकारों में 
मताधिकार, प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार और पदाधिकार सम्मि- 
लित हैं। मताधिकार के सम्बन्ध में पहले एक स्वतन्त्र परिच्छेद में 
लिखा जा चुका है। आज-कल लोक-मत प्रायः प्रत्येक बाल्िग व्यक्ति 
को मताधिकार देने के पक्ष में है; उन्नत राज्यों में जो थोड़े-से व्यक्ति 
इस अधिकार से वंचित रहते हैं, वे विशेष कारणवश ही वंचित रहते 
हैं | जो व्यक्ति मताधिकारी होते हैं, वे प्रायः प्रतिनिधि चुने जाने के 
भी अ्रधिकारी होते हैं | यदि जनता उनमें आवश्यक गुण समझती है 
आऔर इनके पक्ष में अधिक मत देती है तो बे प्रतिनिधि चुन लिये जाते 
हैं। इसमें जाति, धर्म या सम्पत्ति आदि का प्रतिबन्ध नहीं होता । 
इस प्रकार प्रत्येक नागरिक यह अनुभव करता है कि राज्य में मेरा भी 
एक स्थान है, शासन-पद्धति के निर्माण अथवा संशोधन में थोड़ा- 
बहुत, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मेरा मी भाग है। नागरिक को राज्य 
के प्रति ममता और मक्ति बढ़ती दे, वह समभता है कि मैं राज्य का 
हूँ और राज्य मेरा ह्दे। लिप हो . 
अब पदाधिकार की बात लीजिए । नागरिकों को शासन-पवन्ध द 





ें प्रत्येक पद प्राप्त कर सकने का अधिकार होना चाहिए, इससे हमारा 


यह अमिप्राय नहीं कि कोई भी नागरिक चाहे जो पद मांगे, 


का 
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उसे वह पद अवश्य दे दिया जाय | नहीं, इमारा आशय केवल यह 
है कि प्रत्येक शासन-पद्‌ के लिए कुछ योग्यता निर्धारित रहनी चाहिए, 
जो नागरिक उतनी योग्यता का परिचय दे, उसे बह पद दे दिया 
जाय, उसका रंग, जाति या धर्म आदि इसमें बाघक न होना चाहिए | 
इस अधिकार से केवल यही लाभ नहीं है कि कुछ नागरिकों के लिए 
आजीविका का माग प्रशस्त हो जाता है--यद्यपि निधन देशों में इसका 
भी कुछ कम महत्व नहीं होता--वर्म यह भी है कि नागरिकों को: 
राज्य की न्याय-बुद्धि का परिचय मिलता है, उनमें सन्‍्तोष और राज- 
भक्ति के भावों की वृद्धि होती है। इसके अ्रतिरिक्त, जब एक नागरिक 
अपना सार्वजनिक जीवन आरम्म करते समय अपनी दृष्टि दुर तक 
पहुँचा सकता है, जब वह समझता है कि योग्यता प्राप्त करने पर 
राज्य का कोई भी पद मेरी पहुँच से बाहर नहीं है, तो उसमें एक 
विशेष प्रकार का स्वाभिमान और उत्तरदायित्व का भाव उसने 
होता है, ओर उसके विकास में बड़ी सहायता मिलती है। इसके विपरीत, 
जब नागरिक यह अनुभव करता है कि उच्च पदों पर नियुक्तियां पत्ष- 
पात-पू्वक होती हैं तो उसमें आत्म-विश्वांस और साहस की मात्रा कस 
रह जाती है ओर राज्य का हास होने लगता है | 

. भारतीय पाठकों के लिए सोचने का विषय यह नहीं है कि उन्हें 
कोन-कौन-सा पद मिल सकता है, बरन्‌ यद्द है कि राष्ट्रीय आन्दोलन 
इतने समय तक होते रहने पर भी कौन-कौन से पद ऐसे हैं जो उन्हें 
नहीं मिल सकते, चाहे उनमें कितनी ह्वी योग्यता क्‍यों न हो। कितने ही 
भारतीय युवक अपने देश ह में कभी । जंगी लाट, गवर्मर-जनरल्ल, प्रह-सदस्य 


ही 
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( होम मेम्बर ), या अपने प्रान्त का गवर्नर आदि होने का स्वप्न देखते 
हैं! हमारा अपने देश के शासन पर कितना नियन्त्रण है? अस्तु, 
नागरिकों को राजनेतिक अधिकार यथेष्ट रूप में मिलना आवश्यक है । 


विशेष वक्तृव्य-नागरिक अधिकारों की कोई निर्धारित संख्या 


नहीं है। इमने ऊपर उदाहरण-स्वरूप कुछ मुख्य-मुख्य अधिकारों के 


सम्बन्ध में लिखा है | इनके अतिरिक्त और भी बहुत-से हो सकते हैं । 


यथा--न्याय-प्राप्ति का अधिकार, यात्राधिकार, भाषा ओर लिपि की स्व- 


तंत्रता और समानता का अधिकार | यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक' 
अधिकार राज्य द्वारा स्पष्ट ओर लिखित रूप में मान्य हो | उत्तरदायी 


और लोक-तन्त्रात्मक शासन में राज्य पर नागरिकों का यथेष्ट नियंत्रण 


रहता है, ओर वह नागरिकों के विकास के लिए प्रत्येक उचित मार्ग 


अहण करता है, इसलिए वदह्द नागरिकों के अधिकारोपभोग में 


बाघक न होकर सरुदेव प्रगतिशीलता का परिचय देता है। इससे स्वयं 


उसका भी कल्याण है | 
अधिकारोपभोग के साथ विशेष स्मरण रखने की बात यह है कि 
किसी नागरिक अधिकार का दुरुपयोग न होना चाहिए। प्रत्येक अधि- 


कार का एक मर्यादा या सीमा के भीतर ही उपभोग होना उचित है।... 
हमें भाषण करने का अधिकार है, तो किी को बुरा-भमला कहने का 


नहीं | हमें लेख लिखने था उसे छुपाने का अधिकार है. तो अश्लील 


या मान-हानि-सूचक कार्य न करना चाहिए | हमें घा्मिक स्वतन्त्रता है, रा 
तो ऐसे धार्मिक जलूस आदि निकालने का अधिकार नहीं, जिससे दूसरे .. 
घर्मो' के अनुयायियों का जी ढुखे, इत्यादि । अर्थात्‌ हमें दुसरे के भावों 
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का आदर करना और उनकी सुविधाओं का विचार रखना 
चाहिए | 

पुनः हमारे प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्यों का भी सम्बन्ध 
है। इम अधिकारों का उपभोग करना चाहते हैं तो कर्तव्यों की उपेक्षा 
नहीं की जानी चाहिए.। कर्तव्यों के सम्बन्ध में अगले परिच्छेद में 
स्वतन्त्र-रूप से लिखा जायगा | हमें मल्ली भांति स्मरण रखना चाहिए 
कि हमारे किसी अधिकार के उपयोग से दूसरे नागरिकों का अहित न 
हो; दूसरे नागरिकों का अद्दित द्ोने से राज्य का अहित होगा । और, 
क्योंकि हम भी राज्य के अंग हैं, इसलिए उससे हमारा भी 


अहित द्ोगा । 
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बाईसवाँ परिच्छेद 
नागरिकों के कतेव्य 


एपूचले परिच्छेद में नागरिकों के अधिकारों के विषय में लिखा 


गया है | यह भी उल्लेख किया गया है कि अधिकारों का उद्देश्य यह 


होता है कि नागरिकों के जीवन का विकास हो। यह तभी द्वोगा जब _ 


वे भ्रपना कतंव्य भली भाँति पालन करेंगे। वास्तव में अधिकारों का 
उपयोग ही इसलिए किया जाना चाहिए कि नागरिकों को अपने विविध 
'कृतब्यों का पालन करने में सुविधा हो, उनके विकास के मार्ग की वाघाएँ 
दूर हों, और वे राज्य की उन्नति में समुचित भाग ले सकें। 
इस परिच्छेद में कतव्यों के विषयों में विशेष विचार किया 
जाता है । | 
अधिकार और कतंब्यों का सम्बन्ध--अधिकार और 
तव्य दो प्रथक-प्रथक वस्तुएँ नहीं हैं, वरन्‌ वे भिन्न-भिन्न दृष्टि से 


देखी हुईं, एक ही वस्तु के दो स्वरूप हैं। अधिकार को यदि इम 
लेना? कहें तो कर्तव्य को हम दिना' कह सकते हैं। भुके अपने 
मित्र से पुस्तक लेनी है, या मेरे मित्र को मुझे पुस्तक देनी है, किसी _ 


हे रथ : 
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भी तरह कहें, बात एक ही है। मेरी दृष्टि से, या मित्र की दृष्टि से 
कार्य भिन्न-मिन्न हैं, पर पुस्तक की दृष्टि से तो एक दी है । अधिकारों 
की आधुनिक लद्दर पाश्चात्य देशों से आयी है | भारतवर्ष में, प्राचीन 
साहित्य में, कर्तव्यों पर विशेष ज़ोर दिया गया है अधिकारों का प्रश्न 
कम उठाया गया है। परन्तु कर्तव्यों के सम्यक विवेचन में अधिकारों 
का विचार हों द्वी जाता है। हमारे प्राचीन नियम-निर्माताओं ने प्रजा के 
कर्तव्य बतलाये तो राजा और राज-कर्मचारियों के भी कतंव्यों का 
वर्णन किया । और, राजा तथा राज-कर्मचारियों के जो कतब्य है, वे 
ही तो प्रजा के अधिकार हैं। राजा और राज-कर्मेचारी अपना कतंव्यः 
पालन न करने की दशा में दंडनीय है, वे अपने पद से व्युत किये जा 
सकते हैं | इसी बात को हम यों भी कद्द सकते हैं कि यदि नागरिकों के 
अधिकारों की सम्यक्‌ रक्षा न को जायगी, तो इसके लिए राजा ओर 
राज-कमचारी उत्तरदायी दोंगे। 

.. इमने पहले कह्दा है कि अधिकारों के साथ कर्तव्यों का अनिवारय' 
सम्बन्ध है। अब उदाइरण लीजिए । नागरिकों का अधिकार है कि शिक्षा 
प्रास करें, वो राज्य की ओर से इस विषय की समुचित व्यवस्था दो 
जाने पर शिक्षा-प्राप्ति नागरिकों का कर्तव्य भी है। नागरिकों को 
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो उसके साथ घामिक सदनशीलता 
उनका कतंव्य भी है। मैं चाइता हूँ कि मुझे अपनी भाषा और लिपि 
का ब्यवह्दार करने में स्वतन्त्रता रहे, तो मेरा यह कंतव्य है कि 
मैं दसरों की माषां और लिपि के प्रति किधी प्रकार का 

डुर्भाव न रखें । मुके सभा या सम्मेलन करने और भाषण देने का. 
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होता है। कारण, राज्य नागरिकों का ही तो बना है। अतएव जब राज्य 


हर] ४ 





नागरिकों के कर्तव्य श्ण्शः 


अधिकार है, तो मेरा यह कतंव्य भी है कि मैं दूसरों की निन्‍्दा न 
करूँ | मुझे मताधिकार और योग्यता होने पर प्रतिनिधि चुने जाने 
का अधिकार है तो मेरा यह कतंव्य मी है कि में योग्य व्यक्ति के 


लिए. ही मत दूँ, उससें मित्रता, बिरादरी या सम्प्रदाय 


आदि का लिहाज़ न करू | और यदि मैं प्रतिनिधि चुना जाऊँ तो 
क़ानून बनाने में सार्वजनिक हित का ध्यान रखूँ न कि किसी अपने 


समूह-वशेष का। इसी प्रकार अन्य उदाहरण दिये जा सकते हैं। 


निदान, प्रत्येक अधिकार के साथ उससे सम्बन्ध रखनेवाला कतंव्य 
लगा हुआ है । 


कतव्य-पाखुन ---मनष्य जो कार्य करता है, उससे उसकी 
उस काय के करने की शक्ति या योग्यता बढ़ती है, उस्त काय के 
करने में जिन गुर्णों की आवश्यकता होती हे उनका क्रमशः: 
विकास द्ोता है। उदाहरणवत्‌ जो व्यक्ति दूसरों के दुःख से दुःखी 
'द्ोकर उनसे सहानुभूति दिखाता है, स्वतंत्रता से प्रेम करता है, 
साइस और वीरता का. स्वागत करता है, सत्य के जिए कष्ट सहता . 
है, उसमें इन गुणों की बद्धि होती है। इससे उसके चरित्र तथा. 
शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियों का विकास होता है। यह 


तो क्तव्य-पांलन से नागरिक के द्वित को बात हुईं। इससे समाज 
_ था राज्य का भी दित-साधन दोता है। नागरिक राज्य के प्रति जो 


कर्तव्य-पालन करते हैं, उससे तो राज्य का द्वित होना: स्पष्ट ही 
हे | जो कंतंव्य वे अपने प्रति पालन करते हैं उनसे भी राज्य का द्वित - 
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के मिन्न-भिन्न अंगों की--व्यक्तियों की--उन्नति होंगी, तो राज्य की 
. समष्टि रूप से भी उन्नति हो जायगी। 

कृतव्यों का क्षेत्र--कर्तव्य-पालन के लिए. नागरिक जीवन 
का कोई विशेष समय निर्धारित नहीं है। जब से मनुष्य होश संभा« 
लता है, तभी से उसके कतंव्य आरम्म हो जाते हैं। इस प्रकार 
बालकों और युवकों के भी कर्तव्य हैं। ज्यों-ज्यों मनुध्य की शक्ति. 
और योग्यता बढ़ती दे, त्यों-त्यों उसके कर्तव्य का क्षेत्र भी विस्तृत 
होतां जाता है। एक शँगरेज कवि ने ठीक कहा है, “में सोया' 
तो मुझे मालूम हुआ कि जीवन सौन्दर्यमय है। में जागा और बुझे 
अनुभव हुआ कि जीवन कर्तव्यमय है ।” निस्त॑ंदेदह चेतन ओर जाएत 
व्यक्तियों के लिए. चारों ओर कर्तव्य ही कतंव्य है । ओर, यह कतंव्यों 
का ज्षेत्र निरंतर बढ़ता जाता है। आरम्म मे बालक अपने माता-पिता 
को जानता है, और उनकी आशा के पालन करने को ही अपना 
कर्तव्य मानता है, क्रमशः अन्य रिश्तेदारों तथा मित्रों से परिचित 
होता है, पीछे वह गांव था नगरवालों से सम्बन्ध जोड़ता हैं, वह 
इनके सुख-दुःख में अपना सुख-दुःख समझता है। कालान्तर में वह 
अपने देश या राज्य को अपनी जन्म-मूमि कहता है ओर इसके लिए 
नाना प्रकार के कष्ट उठाता दै। यदि उसके संस्कार अच्छे हों, और 
उसे वातावरण की अनुकूलता मिले तो वह संसार भर से अपनेपन का 
अनुभव करने लगता है, मनुष्य-मात्र को अपना भाई समभझता है। 
: पूज्स प्रकार पहले वह आराम और नगर की दौवार तोड़कर आगे 
बढ़ा था, और देश या राज्य को अपनाने लगा था, अब वह राज्य: 
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की सीमा को भी संकौर्ण समकऋकर विशाल मानव जाति से सम्बन्ध 
स्थापित करता है। उसका आदर्श विश्व-बंधुत्व होता है। नहीं, 
वह इससे भी आगे बढ़ता है, और अन्य प्राणियों को भी अपनी' 
सहानुभूति, दया और प्रेम का अधिकारी मानता है। उसका सिद्धान्त 
धवसुधेव कुठम्बकम! हो जाता है। जाति, रंग, देश, धर्म आदि के: 
बन्धन उसके लिए नहीं रह जाते, वह बन्धनों से मुक्त होता है | उसकी 
आत्मा विश्व भर में व्यास होना चाहती है। पशु-पक्षियों में भी वह" 
अपनेपन का अनुभव करता है। वह जहाँ जाता है, जहाँ रहता है, 
सर्वत्र उसके सामने उसका कर्तव्य उपस्थित होता है, और वह भी. 
अपने कतंव्य में रत रहता हुआ अपने मानव जीवन को खार्थक 
करता है। 

मानव जीवन कर्तंव्यमय है । कतंव्यों की कोई संख्या या. 
सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। कर्तव्यों का कोई सर्वमान्य 
वर्गीकरण नहीं हो सकता। तथापि कुछ मुख्य बातों का विचार हो 
सकता है। इस परिच्छेद में हम नागरिकों के कुछ प्रधान कतंव्यों का 


_ विचार करंगे | स्मरण रहे कि बहुधा एक प्रकार के कतंव्यों का दूसरे 


प्रकार के कर्तव्यों से घनिष्ट सम्बन्ध रहता है, और बहुत से कतंव्यों: 
के विषय में यह निश्चयात्मक रूप से नहीं कह जा सकता, कि उन्‍हें... 
किस वगग में रखा जाय। परन्तु इससे मुख्य वक्तव्य में अन्तर 


के नहीं आता ।  ... .. पा 


अपने प्रति कतेव्य--प्रत्येक नागरिक राज्य का. एक अंग है. 


और उसकी उन्नति एक सीमा तक राज्य की उन्नति है। जितना अधिक 


पा ऋआ 
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कोई नागरिक स्वयं उन्नत होगा, उतना ही अधिक वह दूसरे नाग- 
रिकों कौ, और इसलिए राज्य की, उन्नति में सह्ययक होगा। अतः 
प्रत्येक नागरिक को अपनी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक आदि 
उन्नति की ओर ययथेष्ट ध्यान देना चाहिए। उसे अपने स्वास्थ्य, 
शिक्षा, सदाचार की उन्नति करनी चाहद्विए, स्वावलम्बी होना चाहिए, 
अर्थात्‌ अपने भरण-पोषणादि के लिए दूसरों के आश्रित न होना 
चाहिए.। उसे मितव्ययी होना चाहिए. और सादगी का जीवन-व्यत्तीत 
करना चाहिए.। स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय में तो प्रायः मत-भेद 
नहीं होता । हाँ, अनेक व्यक्ति स्वावल्म्बन को विशेष महत्व नहीं देते । 
प्रत्येक राज्य में कुछ धनवान, पूँजीपति, ज़मींदार, या मदहन्त आदि 
ऐसे होते हैं, जो समाज या राज्य के लिए, कोई प्रत्यक्ष सेवा या 
उत्पादक कार्य नहीं करते, और फिर भी खूब विलासिता तथा ऐड्वर्य 
का जीवन व्यतीत करते हैं। वे सोचते हैं कि हमारा जो द्रव्य है, वह 
हमारे बाप-दादा, या इमारे सेवकों तथा भक्तों द्वारा प्राप्त दोने से, 
उस पर हमारा पूर्शाधिकार है, यदि हम उसे स्वेच्छानुसार खुर्च 
करते हैं तो इसमें दूसरों को कुछ कहने-सुनने का क्या अधिकार है £ 
यह दृष्टिकोण बड़ा श्रनर्थकारी है। घर क 2 2 
.. पहले कह्दा जा चुका है कि मनुष्य जो कार्य करता है, उसमें दूसरे के 
सहयोग तथा सहायता की आवश्यकता होती है। बिना दूसरों के सद्ारे इम 
प्रायः कुछ भी करने में सफल नहीं हो सकते | अतः इमारे बाप-दादा आदि 
ने जो सम्पत्ति उपाजित की है, उसमें समाज का (अ्रन्य नागरिकों का)... 
- बड़ा भाग है। इस समाज के सहयोग से प्राप्त वस्तुओं का उपभोग 


ही 


छः 
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करना चाहते हैं तो हमें भी बदले में कुछ उपयोगी कार्य करना 
चाहिए । वद्द कार्य हमारी शारीरिक या मानसिक ह्थिति तथा योग्यता 
के अनुसार किसी भी प्रकार का क्यों न हों, वह समाज के लिए उपयोगी 
अवश्य होना चाहिए | जब तक कोई नागरिक श्रम नहीं करता, ड्से 
विविध पदार्थो' के उपभोग का कोई अधिकार नहीं है । निस्सन्‍्देह बहुत 
से आदमी दान-पुण्य करनेवाले रहते हैं, और इद्दे-कट्टो मिखारियों 
आदि को तरह-ठरह के भोजन-वच्नर आदि देते रहते हैं | परन्तु वास्तव 
में भिक्षा या दक्षिणा आदि ग्रहण करने का अधिकार केवल ऐसे ही 
: व्यक्तियों को है, जो या तो अपाहिज ( लेँगड़ा, लूला आदि ) होने के 


कारण कुछ श्रम करने में असमर्थ होते हैं, अथवा जो अपना जीवन... 


अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में न लगाकर, निःस्वार्थ भाव से समाज- 
सेवा में लगाते हैं | ऐसे व्य'क्तयों को आश्रय देना समाज का कतंव्य 


है। अन्य. सब व्यक्तियों को अपनी आजीविका के लिए यथेष्ट काम. 


करना चाहिए, परोपजोबी न होना चाहिए | 
भारतवर्ष में सवंसाधारण में श्रम का यथेष्ट महत्व नहीं है। हाथ का 
काम नीचे दर्जे का समझता जाता है; नाई, धोंबी, बढ़ई, लुह्ार, 
_ चमार आदि का समाज में आदर नहीं हे, दफ़्तरों में क्रकों करनेवाले 
बाबू जो? कहे जाते हैं, दिन-मर कुछ भी काम न करनेवाले, ब्याज 
की अथवा पूर्वजों कौ कमाई पर गुलछुर उड़ानेवाले को 'सेठ साहब! 
कहा जाता है, और गेदआ वस्त्र धारण करके भिक्षालत्ति से निर्वाह 
 करनेवालों को "साधु मद्वाराजः कद्द कर सम्बोधन किया जाता है। 


ये सब बातें स्वावल्स्थन की भावना के विरुद्ध हूँ |जिस व्यक्तिमें.... 
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4020%200 2.72 


३०६ सरल नागरिक शास्त्र 


अपना निर्वाह करने की सामर्थ्य तथा योग्यता दो, उसका दूसरों के 
आश्रित रहना निन्‍्दनीय है । 

हमने नागरिकों के लिए, मितव्ययी होने की बात कही है | मित« 
व्ययिता से भविष्य में ऐसे समय हमारे स्वावलम्बी होने का निश्चय 
रहता है, जब संयोग से हमारे ऊपर कोई आंक स्मिक आपत्ति आ जाथ, 
हम बेकार हो जायें, या बीमार पड़ जाय । नागरिकों को दुरदशिता-पूवक 
ऐसे अवसरों के लिए. कुछ बचाकर रखना चाहिए याँद सोभाग्य से ऐसा 
अवसर न आया तो हम अपने संचित द्रव्य से अपने दूसरे अनाथ या 
असमर्थ बन्धुओं की सहायता कर सकेंगे; समाज या राज्य की उन्नति 
का कोई कार्य करने में माग ले सकेंगे, अर्थात्‌ दम दूसरों के प्रति 
अपना कर्तव्य पालन करने के अधिक योग्य होंगे, जिसके विषय में 
आगे लिखा जायगा | 

परिवार के प्रति कतेव्यं--प्रत्येक व्यक्ति अपने भरण-पोषण 
और उन्नति के लिए. अपने माता-पिता आदि का बहुत ऋणी होता 
है | हम सहज दी यह समझ सकते हैं कि यदि बाल्यावस्था में हमें 
अपने बड़ों की ययेष्ट सद्यायवा न मिलती, तो मारा जीवन कितना कष्ट 
 मथ और प्रायः असम्भव होता | परिवार से हमे नाना प्रकार के सुख 
तथा सुविधाएं मिली हैं | इसके उपलक्य में हमें भी चाहिए कि बड़े 
होने पर हम भी अपने माता-पिता, चाचा-चाची और भाई-बहन आदि 
की समुचित सेवा-सुभूषा करें, उनकी बीमारी था दंद्धावस्था स उन्हे 
यथा-संभव आराम पहुँचाव। विवाह-शादी दो जाने पर पुरुष को स्त्री 


.. के उत्थान में, और स्त्री को पुरुष की सुल-शान्ति की इृद्धि में सहायक 
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नागरिकों के कतंव्य ३०७ 
होना चाहिए | हमें अपनी सन्तान के प्रति भी अपने उत्तरदायित्व का 
ध्यान रखना चाहिए; हमारा कर्तव्य है कि सनन्‍्तान को सदाचारी, 
स्वस्थ ओर सुयोग्य नागरिक बनाने की भरसक चेष्टठा करें । हमें इस 
प्रसंग में, अपने घरू नौकरों का भी विचार करना चाहिए | जो व्यक्ति 
हमारे यहाँ काम करके, हमारे लिए नाना प्रकार की सुविधाएँ प्रस्तुत 
करताहै, उसके सुख-दुख में सहानुभूति रखना और उसे विविध आर्थिक 
तथा अन्य बिन्ताञों से मुक्त रखना हमारा कतंव्य है। परिवार समांज 
की इकाई है, यह एक छोटी-सी दुनिया है | प्रत्येक नागरिक को चाहिए 
कि इस दुनिया को सुख-शान्ति और उन्नति के लिए वह जितना उद्योग 
कर सके, उसके करने में कमी न करे। 

समाज के प्रति कतव्य-...ऊपर यह बताया गया है कि नाग- 
रिक का अपने माता-पिता आदि के प्रति क्‍या कतंव्य है। जसे हम 
अपने जीवन में माता-पिता आदि के ऋणी हैं, उसी प्रकार हम अपने 
शिक्षकों के भी बहुत ऋणी हैं । शिक्षकों से हमारा असिग्राय यहाँ केवल _ 
अध्यापकों से ही नहीं हे, हम इनमें उपदेशक, लेखक और सम्पादक _ 
आदि उन सभी व्यक्तियों का समावेश करते हैं, जो हमें किसी भी 
जगह, या किसी भी रूप में शिक्षा देते हैं, जो हमें मौखिक उपदेशों 


: द्वारा, या लेखों और पुस्तकों से विविध विषयों का ज्ञान कराते हैं 


शारीरिक, मानसिक, नेतिक या आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा हमें जीवन- 
यात्रा के अधिक योग्य बनाते तथा मनुष्यत्वअदान करते हैं । | 
माता-पिता और शिक्षक के बाद अब हम पड़ोसियों का विचार 


करे | बहुत-से नागरिक यह नहीं सोचते कि हमें अपने पास के गली- - 


कै 
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मुदल्लेवालों के प्रति मी कुछ कतव्य पालन करना है। हमें उनकी 
झुविधा और उन्नति का भी ध्यान रखना चाहिए । उनके बीमार, कग- 
ड्ालू या मूर्ख होने की दशा में इमें समुचित सुख-शान्ति की प्राप्ति की 
आशा कदापि न करनी चाहिए, | क्रमश: हमारा पड़ोस का क्षेत्र बढ़ता 
है, गली-मोइल्लेवाले ही नहीं, नगर ओर गाँव-मर के नागरिकों से 
इमारा सम्बन्ध हो जाता है। प्रत्येक वर्ग के नागरिकों के विषय में, 
यहाँ पथक-पथक्‌ ब्योरेबार बातें नहीं लिखी जा सकतीं । परिस्थिति के 
अनुसार दी उनका निर्णय करना दोगा। मुख्य बात यह्द है कि सब से 
हमारा व्यवद्दार-प्रेम ओर सहयोग का हो; अपनी विद्या, योग्यता या 
सम्पत्ति से जिसन्‍-किसी की जितनी सहायता इमसे बन आये, करने के 
विमुख नहीं होना चाहिए. । हमें अपने कर्तंव्य-सम्बन्धी विचार>क्षेत्र को 

बढ़ाते द्वी रहना चाहिए । इमारी सहायता, सहयोग या सहानुभूति केवल 

इमारे परिवार, जाति, ग्राम या नगर तक ही परिमित न रहकर उसका 

. उपयोग स्वदेश-भर के, नहीं-नहीं, क्ष॑तार-भर के मनुष्यों के लिए द्वोना 

चाहिए | ह क्‍ | । 

... समाज के प्रति अपना कतंव्य पालन करने के लिए नागरिकों को 

... जिस खास बात का समुचित ध्यान रखने को आवश्यकता है, बढ यदद 
है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने सुख-भोग और स्वार्थ को मर्यादा में रखे, 

ओर दूसरों की सेवा और सहायता करने में यथा-शक्ति तर रहे। 

.._._ समाज पारस्परिक सहयोग के आधार पर रहता है। हम अपनी विविध 

शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति में न केवल समाज 
के वर्तमान जीवन से लाम उठाहे हैं, वरन्‌ बहुधा दम उसके पूर्ब-काल 
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नागरिकों के कर्तब्य ३०९ 
में किये हुए अनुभवों और अन्वेषणों का उपयोग करते हैं| हमें चाहिए. 
कि अपने बल ओर बुद्धि से, समाज को, जहाँ वह है, उससे और आगे 
बढ़ाने में, उसे उन्नत करने में, भाग लें। कोई भी समाज पूर्ण या 
आदश-रूप में नहीं होता, प्रत्येक राज्य में समाजोन्नति की थोड़ी-बहुत 
आवश्यकता बनी ही रहती है । प्रत्येक व्यक्ति को, इस कार्य में यथा- 
शक्ति सहयोग प्रदान करना चाहिए. । सामाजिक परिस्थिति के अनुसार. 
नागरिकों के सामाजिक कतंव्यों में कुछ मिन्नता हो सकती है। किन्तु 
यह स्मरण रहे कि समाज के किसी अंग की उपेक्षा न की जाय | नाग- 
रिकों को चाहिए कि वे प्रत्येक समूह की यथोचित उन्नति में सहायक 
हों | साघारणतया आजकल ख्रियों, दलितों (निम्न जातियों) और अ्म- 
जीवियों की परिस्थिति अनेक राज्यों में चिन्तवीय है। नागरिकों को. 
इनकी दशा सुधारने का हरदम ध्यान रखने की आवश्यकता है। 
इसमें समानता, सहयोग और सहिष्णुता हमारा आदर्श दोना 
चाहिए । । 

धमं सम्बन्धी कृतेव्य--- अरब नागरिकों के उन कतंब्यों का 


: विचार किया जाता है, जिनको धम्मे-सम्बन्धी कह्दा जा सकता है | घ्म से 


हमारा आशय यहाँ मत या मजदब से है। भिन्न-भिन्न देशों में तरइ-'. 
तरह के धमम हैं; यही नहीं, एक-एक राज्य में. कई-कई धर्मों के अनु- 
थायी रहते हैं | मारतवष तो अनेक धर्मा'"'का श्रोत तथा संगम-स्थल 
ही है। अस्त, धमे-विभिन्नता स्वाभाविक है | यह थोड़ी-बहुत प्रत्येक 
देश में रद्दी हे, इस समय विद्यमान है, और, इसके भविष्य में भी बने 


रहने का अनुमान है । परन्तु यह कोई अनिष्टकारी या भय-प्रद बात 
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. नहीं है । इससे विचार-वैचित्य का अनुभव होता है। हाँ, धर्म विभिन्नता 
- होने की दशा में, नागरिकों में सहनशीलता की अत्यन्त आवश्यकता 
है | जब कोई धार्मिक कार्य हमारी इच्छा या भावना के प्रतिकूल होता 
मालूम हो, तो हमें दूसरों से लड़ने-मिड़ने या गाली-गलौज करने 
के लिए तैयार न हो जाना चाहिए। दमारी अवहिष्णुता, अनुदारता, 
मजहबी दीवानापन, और अनुचित व्यवहार दूसरों की दृष्टि में हमारे 
घ॒र्म की महत्ता कभी न बढ़ायेंगे। दया, परोपकार, दुरुरों की माँ-बहिनों 
की इज़्ज़त तथा संकटठ-अस्तों की सहायता करके ही हम दूसरों को यह्द 
बता सकते हैं कि हमारा धर्म कितना महान है। इसी से हम उनके 
हृदयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं; घामिक असहिष्णुता से 
कदापि नहीं | 
हमारे धर्म या सम्प्रदाय को कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए, 
: जो नागरिकता या देश-दित के विरुद्ध हो । जब कोई ऐसी बात जान 
पड़े तो तुरन्त उसका संशोधन किया जाय | प्रत्येक सम्प्रदायवालों की 
: विविध हंस्थाओं को चाहिए कि अपने-आपने क्षेत्र में न्यायोचित उपायों 
से शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्ला-कोशल आदि की बृद्धि करें, और नागरिकों को 
_ अुयोग्य बनाने में दत्त-चत्त हों। समाज-हिंत ओर मनुष्य-सेवा सब 
धर्मो' से ऊपर हैं। इस बात को घुला देने से समय-समय पर साम्प्र- 
दायिक भझागड़ों का दुखदायी दृश्य देखने में आता है। नागरिकों को 
इस ओर सतक रहने की आवश्यकता है। हा 
.._ ग्राम और नगर के प्रति कर्तेब्य--नागरिकों के, दूसरों के 
.. अ्रति क्या कतंव्य हैं, यह ऊपर बताया जा चुका है | डन कतंव्यों में ही 


की 


के 
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नागरिकों के उन कतब्यों का खमावेश हो जाता है, जो उन्हें ग्राम, नगर 
तथा राज्य के प्रति पालन करने चाहिए । पर विषय महत्व का दोने 
से, इसके सम्बन्ध में कुछे विशेष रूप से विचार करना आवश्यक है । 
अपने आम या नगर की उन्नति का ध्यान रखना, नागरिकों को स्वयं 
अपने हित की दृष्टि से भी ज़रूरी है; कारण, प्रत्येक व्यक्ति कुछ-न- 
कुछ अंश तक अपने निक्वर्ती वातावरण से अवश्य प्रभावित होता 
है। आधुनिक सम्बदा मेंग्रामों की बुरी तरह उपेक्षा की जा रही 
है। विशेषतया भारतवर्ष के गांव तो निर्धनता, अविद्या, अस्वच्छुता, 
ओर बीमारियों के स्थायी निवास हैं। आमदरफ़ और यातायात 


के नये साधन--रेल, तार, टेलीफोन, रेडियो--का वहां अभाव है; डाक 


भी अनेक स्थानों में कई-कई दिन में पहुँचती है, फिर कोई सम्य 
व्यक्ति यहां रहे तो कैसे रहे ! अतः वहां धन के अतिरिक्त बुद्धि का 
भी कुछ अंश तक दीवाला निकल्ला रहता है। सेवा-समितियों, सह- 
कारी समितियों, पंचायतों, कृषि-सुधार और शिक्षा-प्रचार-सभाशञ्रों की 
वद्दाँ बहुत जरूरत है। सरकारी और गेर-सरकारी सभी प्रकार का 
प्रयत्न होना चाहिए. । यहां गत वर्षों' में इस ओर ध्यान दिया गया. 


. था | ग्राम-सुधार विभाग अब भी है--पर प्रान्तों में कांग्रेस शासन .. 
समाप्त होने के समय से इस ओर कुंछ उल्लेखनीय प्र गति नहीं हो 
रही है। यद्यपि यथेष्ट सुधार तो सरकार द्वारा ही, ओर काफी 
. समय में होगा, नागरिकों को यथा-शक्ति अपना कतंव्य पालन करते 


रहना चाहिए, 
अब नगरों की बात लीजिए. । इनमें स्वास्थ्य, सफाई और चिकित्सा 


कि 
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सम्बन्धी कुछ नये साधनों का आयोजन गावों की अपेक्षा अवश्य ही 


अधिक है। शिक्षा का प्रचार भी गाँवों से बहुत ज्यादह है। तो भी 
यहाँ का स्वास्थ्य चिन्तनीय है। शौकीनी, आरामतलबी, विला- 


सिता और वाह्य आडम्बर-प्रेम ने उनका जीवन बहुत कष्टसय बना 


रखा है। सात्विकता, सादगी और संयम की बहुत आवश्यकता है | 
सुयोग्य नागरिक के नाते हमें अपने व्यवद्वार से अच्छा उदाहरण 
और आदर्श उपस्यित करना चादिए। नागरिकों के लिए. अपनी 


म्युनिसिपिज्लटी आदि के नियमों का पालन करना आवश्यक है। यही 
नहीं, उन्हें अपनी स्थानीय संस्थाओं के निर्माण, संगठन और सुधार 
में भी भरसक भाग लेना चाहिए। अपने नगर को यथा-सम्भव 


आदर्श नगर बनाने के हेतु, हमें अपने यहां की म्युनिसिपैलदी आदि 
से सहयोग करते हुए ऐसी संस्थाएँ स्थापित करनी चादिए जो बेकारी, 
मनोरंजन, सफ़ाई, औद्योगिक शिक्षा ओर मद्यपान सम्बन्धी समस्याश्रों 
को हल करने का प्रयत्न करे । जो व्यक्ति किसी कारण या परिस्थिति- 


वश अपने नगर से बाहर रहने लगें, उन्हें भी अपने नगर को स्मरण 


रखना, उसका अभिभान करना उससे सम्बन्ध बनाये रखना और 
उसके सुधार में सहायक द्वोने का ध्यान रखना चादिए | 

_ राज्य के प्रति कतेव्य--प्राचीन काल में, जब नगर-राज्य 
थे, तो नगरों के प्रति कतंव्य-पालन करने से, राज्य के प्रति भी' 
कर्तव्य-्पालन हो. जाता था। अब तो एक-एक राज्य में सैकड़ों नगर 


. हैं। अतः राज्य के प्रति नागरिक के कर्तव्यों का विषय पए्रथक रूप... 


से विचारणीय है| यह तो स्पष्ट ही है कि साधारणंतयां नागरिक को 
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राज्य के विविध क़्ायदे-क़ानूनों को मानना और करों को चुकाना' 
चाहिए। निर्धारित आयु तथा योग्यता प्राप्त करने पर इन क़ायदे- 
कानूनों के बनाने तथा कर की दर निश्चत करने में उसे स्वयं या अपने: 
प्रतिनिधि द्वारा, सम्यक्‌ भाग लेना चाहिए, । उसे राज्य की उन्नति में,. 
शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कला-कौशल आदि की बृद्धि में तन-मन-घन 
से सहायक होना चाहिए । उसे शत्रुओं से राज्य की रक्षा करने के लिए: 
सदेव तत्पर रहना चाद्विए, और इसके वास्ते आवश्यक तैनिक शिक्षा 
प्राप्त करनी चाहिए | 
यह प्रश्न द्वो सकता है कि क्या नागरिकों को सेनिक शिक्षा के 
. लिए वाध्य किया जा सकता है, अथवा वाध्य किया जाना उचित 
है। बहुधा राज्यों में राज्य-विस्तार आदि के लिए सेना का उपयोग ५ ः 
करने की प्रवृत्ति होती है। ऐसी दशा में नागरिकों का सेना में 
बल-पूवक भर्ती किया जाना सवंधा अनुचित है; इसका समथने 
नहीं किया जा सकता। हाँ, जो राज्य शआ्रात्म-रक्षा के लिए, या. 
निस्वार्थ भाव से दूसरे राज्य की रक्षा के लिए अपनी सेना रण-क्षेत्र 
में उतारता है, उसकी सेना में भर्ती होना नागरिक का कंतंज्य है। 
परन्तु कुछ नागरिक ऐसे हो सकते हैं, जो. अपने राज्य की रक्षा 
(या आत्म-रक्षा) के लिए भी हिंसक उपाय सेकाम लेना न चाहते हों | 
इन्हें भर्ती होने के लिए. वाध्य करना, उचित नहीं कद्दा जा सकता | 





अतः सैनिक भर्ती के लिए इमें राज्य की कानूनी ज़बरदस्ती पसन्द नहीं; 5 
यह विषय नागरिकों की इच्छा पर निर्मर रहना चांहिए.। वे राज्य .. 


के युद्ध-उद्देश्य तथा अपने मन की स्थिति का विचार करके स्वयं | 


आय 
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डी भर्ती होने या न होने का निश्चय करें। 
पहले कट्दा गया है कि नागरिकों को राज्य के कानूनों का पालन 
करना चाहिए. तथा निर्धारित कर चुकाने चाहिएँ। इसमें यह समझ 
लिया गया है कि राज्य की स्थापना नागरिकों के सामूहिक द्वित के 
लिए हे, और नागरिकों के मत के विरुद्ध न तो कोई क़ानून बनेगा, 
ओर न किसी प्रकार का कर ही लगाया जायगा। हाँ, यह आवश्यक 
नहीं है कि क़ानून-निर्माण या कर-निर्धारण में सब ही नागरिक सहमत 
हों, कोई भी विरुद्ध न हो। नागरिकों में प्रायः मतभेद रहता है, और 
प्रजातंत्र के आधुनिक सिद्धान्तों के अनुसार बहुमत से कार्य सम्पादन 
होंता है। ऐसी दशा में जिन नागरिकों के मत के विरुद्ध 
निर्णय होता है, उन्हें भी क़ानून का पालन करना चाहिए.। वे यह 
कह कर उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते कि वे उस क़ानून के 
प्रस्ताव से सहमत न थे। क़ानून बनने से पूर्व उन्हें पूर्ण अधिकार 
था कि वे इसके विरुद्ध यथा-शक्ति आन्दोलन करते | पर जब उनके 
. नागरिक बंधुओं ने एक बात बहुमत से तय कर दी है तो उसे मानना 
ही उनका कतंव्य समझा जाता है। हाँ, उक्त क़ानून के बन जाने 
पर भी वे चाह तो उसे संशोधित या परिवर्तित करने का उद्योग कर 
सकते हैं, परन्तु जब तक वे इसमें सफ्ल न द्ों, उस कानून का पालन 
करना उनका क्वेब्य है। . 2 क्‍ 
परन्तु इसमें एक बात विचारणीय है। कभी-कभी ऐसा होता हे 
. कि कोई स्वतंत्र विचार करनेवाला, प्रतिभावान व्यक्ति यह अनुभव 
. करता है कि राज्य का एक कानून उसकी भावना, या निर्धारित सिद्धांत 


"की 
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के विरुद्ध है । उसकी आत्मा उसे अनुचित मानती है। वह उसका 


'पालन करना अपने ऊपर अत्याचार करना समझता है| अतः वह उसका 


पालन करने से इनकार कर देता है। फल-स्वरूप उसमें ओर राज्य में 


संघर्ष उपस्थित होता है | राज्य अपने बल का' प्रयोग करता है, तो 


नागरिक अपने आत्मिक बल्ल का परिचय देता हे, और राज्य द्वारा 


प्राप्त प्रत्येक कष्ट को सदृर्ष स्वीकार करता है। जेसा हमने पिछले 
'परिच्छेद में बताया है, ऐसा प्रसंग आने का कारण यह होता है कि 
राज्य अपू्ण है । 


अस्तु, जब उपयु क्त संघर्ष उपस्थित होने की आशंका हो तो 


“शज्य को चाहिए कि उक्त कानून के सम्बन्ध में पुनविचार करे 
.. और जहाँ तक बने अपने स्वतंत्र विचारवाले प्रतिभावान नागरिकों को 


कष्ट न दे । किन्तु जब ऐसा न दो--ओर, प्रायः ऐसा नहीं होता--तो 


राज्य के सुयोग्य नागरिक का यह कर्तव्य है कि राज्य की अग्रसन्नता 
सहकर तथा भाँति-भाँति के कष्ट उढाकर भी अपनी निर्भकता का 


परिचय दे। उससे दूसरे नागरिकों में स्वतंत्र विचार करने की 
भावना का उदय होगा, और अन्ततः थोड़े-बहुत समय में, क़ानून में 


आवश्यक सुधार द्वोगा। और, इश्से राज्य का तो द्वित होगा ही 


नागरिकों का भी कष्ट-सइन सफल हो जायेगा | स्मरणु रहे कि यह बात 


_ विशेष परिस्थिति के सम्बन्ध में, अपवाद-रूप से कद्दी गयी है। इसका _ 

यह अथ कदापि नहीं कि जब किसी नागरिक को राज्य का कोई क़ानून 
डोक न जचे तो वह उसकी अवददेलना करने लग जाय। ऐसा क़दम 
डडने से पूर्व नागरिक को अपने मन में कई बार गंभीरता तथा शांति 


के 
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से सोचना चाहिए, ओर संभव हो तो अन्य विचारवालों से मली भाँति 
विचार-विनिमय कर लेने पर ही अन्तिम निर्णय पर पहुँचना 


चाहिए । । 
देश-भक्ति--राज्य के प्रति नागरिकों का क्‍या कतंव्य है, यह 
ऊपर बताया जा चुका है। स्वाधीन देशों में राज्य और स्वदेश दोनों: 


का स्वार्थ एकसा होता है, राज्य के प्रति कर्तव्य पालन करने में: 


स्वदेश-भक्ति आ ही जाती है। देश-मक्तों का राज्य में सम्मान होता' 
है, वे राज्य के सूत्रधार होते हैं। किन्तु पराधीन देशों में यद्द बात नहीं: 
होती | वहाँ देश-भक्ति ओर राज-भक्ति परस्पर विरोधी द्वोते हैं, राज्य: 
को देश-भक्त नहीं सुद्दोते, वह उनके लिए नये-नये प्रलोभन उपस्थित 





करके, या उन्हें तरह-तरह की यंत्रणा देकर उन्हें देश-भक्ति से विमुख्थ 


करने कौ चेश करता है। साधारण व्यक्ति ऐसी दशा में पथ-अ्रष्ट हो 
जाते हैं; जब देश-भक्ति या राज-भक्ति में से किसी एक को छांठने का 
प्रश्न उनके सामने आता है तो वे लोभ में फंस जाते या कष्टों से 


घबरा जाते हैं। और देश-मक्ति के भाव को तिल्लांजलि दे, राज-्भक्तों... 


की श्रेणी में आ जाते है। 
परन्तु सब ऐसे ही नहीं होते । अनेक माई के लाल न प्रलोभन 


में फँसते हैं, और न कष्टों से विचलित होते हैं। वास्तव में देश-भक्ति: 


की सावना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है; हाँ, साधारण व्यक्तियों में 


बह बाह्य कारणों से दव जाती है। जो सहानुभाव बाइरी बाधाओं का. 


सामना कर सकते हैं, उनमें वह भावना बराबर बनी रहती है। जिस _ 
भूमि में इमारे पूर्वजों ने जन्म लिया, जद्दाँ हमारे माता-पिता ने अपना 
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जीवन व्यतीत किया, जहाँ के अन्न पानी से इमारा भरण-पोषण हुआ, 
जो इमारी संतान की जन्म-सूमि एवं कर्म-सृमि है, उसके प्रति आदर- 
सम्मान और मक्ति-माव होना दी चाहिए | मातृ-मूमि के लिए हसमें 
सब प्रकार को कठिनाइयाँ सहन करने को उद्यत रहना चाहिए। 
स्वदेश की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए, और यदि स्वदेश परा- 


धीन हो, तो उसे स्वाधीन करने के वास्ते, नागरिकों को अपने प्राण 


न्योछावर करने से भी संकोच न करना चाहिए। देश-भक्तों के लिए. 


'मरने का प्रसंग तो कमी-क्ी ही आता है; हाँ, विविध कठिनाइयों के 
झप में हमारी देश-भक्ति की परीक्षा समय-समय पर होती रहती है। 
नागरिकों को चाहिए कि वे ऐसे अवसरों पर कतव्य-पालन से कभी 
'बिमुख न हों, ओर त्याग और सेवा का आदर्श रखते हुए सदैव 
अपनी देश-भक्ति का परिचय देते रहें | स्मरण रहे कि देश विशाल 
मानव परिवार का एक अंग है। अतः हमारी देश-भक्ति का कोई काम - 
ऐसा न द्ोना चाहिए, जिकसे अन्य देशों के निवासियों को हानि 

हुँचे | सब के सुख में ही हमारा सुख है। देश-भक्ति का आदर्श मानव _ 


समाज की सेवा के उ्वंथा अनुकूल है, और होना ही चाहिए । 


कतेव्या का संघषं--उपर नागरिकों के विविध प्रकार के 


. “कतंब्यों का विवेचन किया गया है | इस प्रसंग में एक बात विचार 
 है। यदि भिन्न-भिन्न प्रकार के करतंव्यों का परस्पर विरोध हो तो क्या 
करें, अथवा जब एक ही प्रकार के दो कतंव्य इमारे सामने उपस्थित 


हो, तो किसे प्रधानता दी जाय ? उदाइरणार्थ राष्ट्रीय माँग है कि दंम - 
स्वयंसेवकों में भर्ती होकर, जहाँ-कहीं दमारे नेता को आशा हो, वहाँ 


हि 
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जायें; इसके साथ ही दमारा पारिवारिक कर्तव्य चाहता है कि हम घर 
पर ही रहते हुए ञ्ली और बच्चों के मरण-पोषण और चिकित्सा आदि 
का प्रबन्ध करें। कया ऐसे अवसर पर राष्ट्र-ढ्वित के सम्मुख पारिवारिक: 
हित को त्याग देना उचित न होगा ! महात्मा बुद्ध ने संसार को 
घमम का नया प्रकाश दिया, पर क्या उन्होंने परिवार के प्रति अपने. 
कर्तव्य की अवहेलना न की ! उनके हृदय में सेवा ओर धघमे-प्रचार का 
भाव अत्यन्त प्रबल था, और स्वार्थ उन्हें छू नहीं गया था। भला ऐसे 
महापुरुष के कार्य या निर्णय को अनुचित कैसे कहा जा सकता है ! 
यह तो यथा-सम्मव अनुकरणीय है| हमारा यह आशय नहीं कि हमः 
सर्वताधारण के लिए. पारिवारिक कर्तव्य की अवहेलना का आदेश. 
करते हैं। हाँ, विशेष दशा में, बृइत्‌ जनता के वास्तविक द्वित और 
अपनी अन्‍्तरात्मा की आज्ञा के पालन की तुलना में, हम उसे गौणः 
स्थान दे सकते हैं। नीति का वाक्य है, परिवार (कुल ) के लिए 
एक को, गाँव के लिए. कुल को, राष्ट्र के लिए गाँव को, और अपनी 
आत्मा के लिए सब कुछ त्याग देना चाहिए | 

कतंव्य सम्बन्धी झादशे--कर्तव्य निर्णय करने में हमें क्या 
 आदश रखना चाहिए ? जिन कार्यों से, समाज में सेद-माव न रख कर, - 


समता का आदर्श रखा जाता है, जिन के करने में हम अपनी आत्मा 


की विशाल्तता का अनुभव करते हैं, जिनमें स्वार्थ-परा्थ का प्रश्न 
नहीं उठता वे ही हमारे कतव्य हैं। हमारे मन में अपने कर्मों 
के फलाफल का विचार नहीं आना चाहिए। इमारा प्रत्येक कार्य 
. निष्काम भाव से हो, और इमारा जीवन, केवल इमारे ही लिए 


हा 

















नागरिकों के कर्तव्य श्श्दु 


न द्ोकर सब के द्वित के लिए, हो । इसमें अपने कार्य को अपना कतंव्यः 


समझकर करना चाहिए । कोई निन्दा करे या स्तुति, हमें सुख मिल्ले या 


दुख, हमें अपने निर्दिष्ठ कतंव्य-पथ से विमुख नहीं द्ोना चाहिए |. 


हमारा जीवन कतंव्य-पालन के लिए हो, और कतंव्य-पालन के लिए 
' मरना पड़े तो हमें अपने क्षण-भंगुर शरीर का कोई मोह न 


हो। अपनी मृत्यु से भी हम कर्तंव्य-्पालन का आदर्श उपस्थित 


०५ 
क्र | 
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छुट्दले बताया जा चुका है कि सरकार के प्रायः तीन कार्य होते 


हैं ;--(१) शासन, (२) व्यवस्था, और (३) न्याय । इन तीनों कार्यो 


७... 


का अपना-अपना महंत्व है। पर शासन-कार्य से स्वंसाधारण को 
' शोज़मर्र काम पड़ता है। गाँव-के-गाँव ऐसे मिल सकते हैं, जिनके 
अधिकाँश निवासियों को यह ज्ञात न द्वो कि व्यवस्थापक सभा से उनका 
प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कौन दै। न्यायाधीशों से काम उन्हें ही 
पड़ता है, जिनका अपना या किसी मित्र आदि का मुकदमा दो, और 
यह सर्वथा सम्भव है कि किसी नागरिक को वर्षों' ऐसा प्रसंग न आवे। 


परन्तु शासक वर्ग के किसी-न-किसी कर्मेचारी या अधिकारी से वो 
नागरिकों को रोज़ काम पड़ता है। और, शासन-प्रवन्ध का ही काम 


कि ईः 
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शैसा है जिसे करने के लिए राज्य में छोटे-बड़े सहस्तों व्यक्ति नित्य 

स्थायी रूप से लगे रहते हैं, और उनका संगठन इस प्रकार होता है 

कि कोई भी स्थान उनसे रहित नहीं होता । छोटी-सी-छोटी बस्ती में 

मी कोई शासक कर्मचारी अवश्य रहता है। फिर, आज-कल हमारा 

नागरिक जीवन इस प्रकार का हो गया है कि शासन-प्रबन्ध का कार्य 

देश-रक्षा आदि अत्यावश्यक कार्यों, तक ह्वी परिमित न रहकर लोक- 

हितकारी कार्यों से भी सम्बद्ध हो गया है, जिनकी संख्या और परिमाण 

की कोई सीमा ही नहीं है, जो निरन्तर बढ़ सकते हैं, और वास्तव में 

बढ़ते ही जा रहे हैं। इस प्रकार शासन-कार्य संचालन करनेवालों की 

प्रत्येक राज्य में बड़ी भारी फ़ीज-पलटन-सी रहती है । 

लोकमत का प्रभ[व्‌-..इस विशाल और व्यापक शासन-कार्य 

पर जनता अपना प्रभाव किस प्रकार डालती है ? इसका निरीक्षण 

या नियन्त्रण किस प्रकार होता है ! राज्य इतना बड़ा होता है कि 
कोई व्यक्ति, कया व्यक्ति-समूह भी उस पर सम्यकू प्रभाव नहीं 

डाल सकता । उस पर तो लोकमत का द्वी प्रभाव विशेष रूप से पड़. 
सकता है। संसार में लोकमत की शक्ति भी कैसी विलक्षण है ! 
कोई व्यक्ति किवना ही घनवान, शुणवान या उच्च पदाधिकारी हो, उसे 
: यह चिन्ता अवश्य रहती है, कि उसके विषय में लोकमत क्‍या है। 





अपने स्वेच्छाचार में उन्मत्त व्यक्ति भी कमी-न-कमी यह सोचता ही... 


है, कि उसके विषय में दूसरों का मत क्या हे । रा 
अवश्य ही जब इस यह कद्दते हैं कि मनुष्य के कार्यों या विचारों 


. भर दूसरों के मत का बहुत प्रमाव पढ़ता है तो इसका भ्राशय यह नहीं 
27 हू है या 
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है कि देश-भर के आदमी उसके सम्बन्ध में विचार करते हैं या यह 
कि वह देश के सभी आदमियों के मत से प्रभावित होता है। वास्तव 
में हममें से प्रत्येक व्यक्ति की अपनी-अपनी एक दुनिया है, दम कुछ 
आदमियों से विशेष सम्बन्ध रखते हैं, मिलते-जुलते हैं, विचार-विनिमय 
करते हैं, उनका मत जानने के इच्छुक रहते हैं, यथा-सम्मव पन्ने 
व्यवद्ार करते हैं । उन्हें हम अपने क्षेत्र का समझते हैं। उन ल्लीगों से 
ही हमारी दुनिया बनती है। इस दुनिया के कहने-छुनने. का हम पर 
विशेष प्रभाव पड़ता है; दम प्रत्येक कार्य को करते समय यह सोचा 
करते हैं कि दुनिया इस विषय में क्या कहेगी। इंस “दुनिया? के 
विचार का लिहाज करके अनेक बार हम अपने इरादे को बदल देते 
हैं, अथवा कछ विशेष साहस के या प्रत्यक्ष द्निकर कार्यों को भी कर 
बैठते हैं । 
भारतवर्ष में बहुत-से आदमी विवाह-शादियों में अपनी देसियत ह 
से कहीं अधिक द्रव्य खर्च कर डालते हैं, सिफे इसलिए. कि कम 
खर्च करने की दशा में उनकी बिरादरीवाले उन्हें कंजूस कहेंगे या 
 लिन्‍्दा करेंगे। दूसरे प्रकार का भी उदाइरण लिया जा सऊता है, जो 
आदमी सुधार-सभाओं में भाग लेते है, जिनके मित्र या मिलनेवाल्ते 
_ सुधारक ही होते हैं, उन्हें सामाजिक कार्यों के प्रसक्ष में यह धोचना 
पढ़ता है कि यदि इमने अपव्यय किया, सादगी से काम न लिया वो... 
मिन्र-मंडली में हमारी चर्चा होगी, सब इमारे साइस और दुरदर्शिता 
की कमी की निन्‍्दा करेंगे; अतः सोच-छमझक कर दी खर्च करना 
चाहिए, ब्यंथ की रीति-र्मों में पैसा नष्ठ न करना चाहिए, । इससे 


अक--+- ध्ाा 
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स्पष्ट है कि लोकमत का प्रभाव हमारे कार्यों' पर अवश्य पड़ता है। 
यह प्रभाव अच्छा भी पड़ सकता है, और बुरा भी | दूसरों का मत, 


एक बड़ी सीमा तक इसमारे कार्यो' का नियंत्रण करता है, और आयः 


हम यह चाहते रहते हैं कि हमारे कार्य दूसरों की दृष्टि में अच्छे 
जचे | हाँ, दूसरों! से: मतलब यहाँ उन्ही व्यक्तियों से हैं, जिनसे 
हमारा सम्पक या सम्बन्ध है, जो हमारी ुनिया? में हैं, इनमें से 
कुड हमारे गाँव, नगर या ज़िले के हो सकते हैं, कुछ हमारे प्रान्त 
या देश के, ओर सम्भव है कोई इससे भी बाहर का अर्थात्‌ दूसरे 
देश का हो। यह स्पष्ट ही है कि कितनी-ही बार हम अपने गाँव 
या नगर आदि के भी सब आदमियों के मत का विचार नहीं करते | 
वास्तव में हम जो अपनी दुनिया बनाते हैं, इसका कोई भौगोलिक 


_ आधार या सीमा नहीं होती | हाँ, साधारण आदमियों का सम्बन्ध 


अपने पास के लोगों से ही होता है, उनकी “दुनिया! में दृर-दूर के 


आदमी नहीं होते | 


ऊपर हमने दूसरों के मत का प्रभाव दिखाने के लिए एक सामा- 
जिक उदाहरण लिया दै। इसी प्रकार घामिक, आर्थिक तथा राज- 
नेंतिक जगत में भी लोकम्रत का प्रभाव . कुछ कम नहीं पड़ता । महा- 


: जनों या साहूकारों कौ यह कद्ावत “जाय लाख, रहे साख! कितनी अर्थ... 
पूर्ण है। उनका यह सिद्धान्त रहता है कि यथा-सम्भव हानि सहकर हा 
भी अपने व्यवहार के विषय में लोकमत अच्छा बनाये रखे। घामिक 
_ संस्थाओं की बात लीजिए। प्रत्येक धमेवाले इस बात का प्रचार 


करते रहते हैं कि उनका धर्म सन्चा तथा उदार है, और उसमें बड़ी 
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शक्ति है। जब जनता साधारण बुद्धि की होती है तो वे यह प्रचार 
करते हैं कि हमारे धमम के प्रवर्तकों, आचार्यो देवताओं आदि ने 
बिलक्षण, आश्चयंजनक चमत्कार किये; इसके विपरीत, बुद्धिमान 
और विवेकशील व्यक्तियों में यद्द सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता 
ह कि हमारा घमे बहुत तेक-संगत और वैज्ञानिक है, हमारे प्रत्येक 
धार्मिक कृत्य में ऊँचे सिद्धान्तों का समावेश दै। इस प्रकार वे द 
आपने धर्म के पक्ष में लोकमत अच्छा करने का प्रयत्न करते हैँ, तभी 
तो उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती है। व्यक्ति दो या संस्थाएँ, 
लोकमत का विचार सब करते है। लोकमत इमारे सावंजनिक 
कार्यो तथा व्यवद्धारों को बहुत प्रभावित और नियंत्रित करता. 
है। बहुधा लोकमत को देखकर द्वी हम किसी विषय सम्बन्धी नीति 
निर्धारित करते हैं । 

राज्य और लोकमत--अन्य संस्थाओं को भाँति प्रत्येक 
देश की सरकार भी इस बात को ओर वथा-सम्भव ध्यान देती 
है, कि उसके सम्बन्ध में लोकमत अच्छा रहे | वह समय« 
समय पर ऐसी विशत्तियाँ निकालती रहती हैं, जिनसे उसके काये 
का औचित्य सिद् दो, राज्य के अधिक -से-अधिक आदमी 
उसका समर्थन करनेवाले रहें। यही नहीं, प्रत्येक राज्य यद्द भी 
चाहा करता है कि अन्य राज्यों को दृष्टि में उसको आन्तरिक तथा 
बैदेशिक नीति ठीक मालूम पड़े । उदाइरणवत्‌ ब्रिटिश सरकार बार- 
बार यह कहां करती है कि भारतवर्ष को यदि स्वतंत्र नहीं किया 


: जाता तो इसका कारण भारतवासियों का आन्तरिक मत-मेद है, 
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यहाँ हिन्दू मुसलिम समस्या है, दरिजनों की रक्षा का प्रश्न है, देशी 


. नरेशों के साथ भूत काल में की गयी संधियों का विचार है। हम 


अल्प-संख्यकों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को नहीं छोड़ सकते । 

यद्यपि यहाँ राष्ट्रीय नेताओं ने इसके जवाब में स्पष्ट कह दिया 
है और भारतीय जनता भी अब यह समभाने लग गयी है कि ये 
समस्याएँ स्वयं त्रिटिश सरकार की पैदा की हुई हैं, ब्रिटिश सरकार 
अपने कथन को भिन्न-भिन्न रूप में दोहराती ही रहती है, जिससे 
योरप अमरीका आदि के राज्य ब्रिटिश सरकार की नेकनींयती में 
विश्वास रखें और उनमें इसके सम्बन्ध में लोकमत अच्छा रहे । 

.. दूसरे राज्यों में लोकमत अनुकूल होने से बहुत लाभ होता है । 
कभी-कभी तो यह लाम प्रत्यक्ष रूप से मिल जाता है | पिछल्ले 
थोरपीय मद्यायुद्ध में ब्रिटिश सरकार ने इस बांत का खूब प्रचार किया 
कि युद्ध में भाग लेने का हमारा उद्देश्य छोटे राष्ट्रों की स्वतंत्रता की 
रक्षा करना, तथा प्रत्येक राज्य को स्वभाग्य-निर्शय का. अधिकार 


. दिलाना है| ब्रिटिश सरकार के इस प्रचार का एंक विशेष फल 


यह हुआ कि अमरीका की उसके साथ बहुत सहानुभूति हो गयी, 
ओऔर उसने इंगलँँड की जी. खोल कर आर्थिक सहायता की | इसके 
अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार की उपयुक्त घोषणा का भारतवर्ष पर भी. 


बहुत प्रभाव पढ़ा । कुछ आदमी इंगलैंडः की उदारता की बात से 


ही. उसके पक्ष में हो गये, कुंछ ने सोचा कि जब इंगलैंड छोटे-छोटे | 


.. राष्ट्रों की रक्षा के लिए! इतना त्याग और बलिदान कर रहा है, वह... 


भारत-जैसे बड़े और प्राचीन सम्यता वाल्ले राष्ट्र की अवदेलना नहीं 
ली ली 2 कप | 


हि] 
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करेगा, वह इसे अवश्य ही स्वभाग्य-निर्णय का अधिकार देगा। 
इस प्रकार भारतीय लोकमत इंगलैंडः के पक्ष में होने से यहाँ से उसे 


जन-धन की, और खास तौर से रंगरूढों और सेनिकों की, खूब सहायता 
प्राप्त हुई । विशेषतया अमरीका और भारतवर्ष की सहायता ने 
ही पिछुले महायुद्ध का पासा पल्लट दिया। इंगलेंड की शानदार 
विजय हुई। 

निदान, कोई राज्य अपने सम्बन्ध में दोनेवाले लोकमत कौ 


: उपेक्षा नहीं कर सकता | लोकमत में विलक्षण बल है । लोकमत राज्य 


का स्वरूप बदल सकता है, उसका काया-कल्प भी कर सकता है। 
इस विषय में भारतवर्ष का ही उदादरण लें तो कह सकते हैं कि 
यदि लोकमत ठीक तरद्द संगठित ओर व्यक्त हो तो शासन 
सम्बन्धी आवश्यक परिवर्तन होने में कुछ देर न लगे। वतमान 
अवस्था में यदि राष्ट्रससभा कांग्रेस कुछ माँग उपस्थित करती है 
और मुस्लिम लीग उससे सहमत न हो अपना अलग ही सुर अला- 


 पव्ी है, तथा देशी नरेश अपने स्वार्थंवश निराला ही प्रस्ताव करते 
. हैं तो ब्रिटिश सरकार को सदज ही राष्ट्रीय माँग की अवदेलना करने 
का बहाना मिल जाता है। परन्ठ यदि भारतवर्ष के सब सम्प्रदाय 


आऔर संब दल मिल कर एक ही प्स्ताव सामने रखें किसी का 
सत-मैद न हो, तो ब्रिटिश सरकार उससे यथेष्ट रूप से प्रभावित हो 


. और उसे उसको स्वीकार ही करना पड़े । 
इस प्रकार लोकमत का प्रभाव व्यक्ति से लेकर, संस्था, समाज 
और राज्य पर पड़ता है । अब हम तनिक यह विचार करे कि .. 


हः 
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५७ 


ल्लोकमत वास्तव में क्या होता है, केसे बनता है, और उसमें 
'किन-किन दोषों की आशंका रहती है | 


लोकमत और उसका निर्भाश--लोकमत का अर्थ है, 


अनता का मत। किसी समूह, जाति, संस्था, समुदाय, या सम्प्रदाय 


आदि के मत को उस घंगठन का मत कहां जा सकता है। 


पर वह लोकमत नहीं है। लोकमत तो समस्त जनता के ही 


भत को कहना चाहिए। परन्तु इसमें यह प्रश्न उपस्थित होता 
है कि सम्पूण जनता का तो कभी एक मत द्वोना ही दुलभ है। अतः 


ज्ोकमत उस मत को कहा जाता है जिसमें समस्त जनता के हित का: 
विचार दो, किसी वग विशेष के ही द्वित का नहीं । 


प्रायः समाज में विभिन्न मतों का प्रचार होता है, एक समूह या 


दल एक मत का समर्थक या अनुयायी द्वोता है, दूसरा समूह या 


दल दूसरे मत का। भिन्न-भिन्न मत कुछ बातों में एक-दूसरे से . 


मिलते हैं, और कुछ बातों में तवथा मिन्न होते हैं। एक मत दूसरे के _ 


सम्पक में आता है। कभी-कभी दो मतों का परस्पर में खूब संघर्ष 


हो जाता है, और संघर्ष के फल्ल-स्वरूप एक तीसरा मत और बन 
जाता है । और, कभी-कभी एक मत दुसरे के बहुत निकट आ जाता है, _ 
. यहाँ तक कि उसमें द्वी मिल जाता है | यह तो भिन्न-भिन्न मतों पर एक- 
_बूसरे के प्रभाव की बात हुईं.। इसके अतिरिक्त मतों के निर्माण और 


लोप के और भी कारण होते हैं । समय-समय पर समाज में कुछ परि- 


_ चतौन द्वोते रहते हैं । नयी आवश्यक्रताएँ उपस्थित होती हैं। नवीन 


६५ 
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परिस्थिति पेदा होती है | इस दशा में कुछ पुराने मत अनावश्यक होने 
से लुप्त हो जाते हैं तथा देश कालानुवार कुछु नये मतों की सृष्टि हो 
जाती है।.. 

लोकमत को दूषित करने वाली बातें, और उन्हें दूर 
करने का उपाय--मिन्न-मिन्न मतों में दो प्रकार के दोषों की 
आशंका रहती हैः--(१) उनका आधार अज्ञान-मू लक हो, (१) के 
स्वार्थथजनित हों। प्रायः सर्वसाधारण का ज्ञान बहुत परिमित होता 
है, उन्हें दूर-दुर की यात्रा करने का प्रसंग नहीं आता, वे कूप-मंदूक 
रहते हैँ, वे परिस्थिति का सम्यकू अध्ययन नहीं कर पाते। शिक्षा के 
अभाव में वे आवश्यक साहित्य का अवलोकन या मनन नहीं कर सकते; 
ओर, हाँ, इसका भी तो निश्चय नहीं रहता कि जो साहित्य वे देखते 
हैं, वह कहाँ तक सत्य या उचित मत का सूचक है। भारतवर्ष 
की बात लीजिए. । कुल जनता में नब्बे फोसदी अ्रशिक्षित ही हैं, गाँवों 
में तो अनपढ़ों की संखया और भी अधिक है। एक आदमी कोई 
पुस्तक या अखबार पढ़ता है, दूसरा उसकी बात सुनता है और अपनी: 
- बात तीसरे को सुनाता है । इस प्रकार क्रम आगे बढ़ता है, यहाँ तक- 
कि जिस व्यक्ति को उस विषय की प्रत्यक्ष जानकारी हुई थी, वह बहुत 
दूर रह जाता है, और वास्तविक बात अधिकाँश आदमियों के पास' 
बहुत कठ-छुंट कर पहुँचती है, इसमें बहुत मिलावट दो जाती है। 
और, इस अधूरी और अशुद्ध बात पर लोगों का मत बनता है। यह 
सत विकार-रहित कैसे हो सकता है! फिर, जब इन लोगों की 
._ भावनाएँ संकुचित हों, दृष्टिकोण अनुदार हो, अपने कुदटम्ब, परिवार _ 


के 





क 
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जाति या सम्प्रदाय का इनमें पक्षपात हो, राज्य-हित की अवदेलना 
कर प्रत्येक विषय को अपने स्वाथ की दृष्टि से ही सोचने की मनोदृत्ति- 
हो तो इनका मत कितना दूषित और हानिकर होगा, इसका सहज ही 
अनुमान किया जा सकता है । 

स्वार्थ ऐसी वस्तु है जो ज्ञानवान को भी व्यवहार में भूर्ख बना” 
देती है। मूर्खो की चुटियाँ तों फिर भी क्षम्य हैं, आज वे विवश हैं, 
लाचार हैं, पर उनके सम्बन्ध में यह आशा तो है कि उनकी परिस्थिति' 
में सुधार की सम्भावना है, शिक्षा प्रास करने पर वे अपनी भूल को 
स्वीकार करेंगे, अपना मत परिवतन करेंगे, और समाज-ह्वित की भावना: 
से प्रेरित होकर विचार तथा कार्य करंगे | परन्तु जो व्यक्ति स्वा्थ-वश- 
अम्घे हैं, उनके विषय में क्‍या कद्दा जाय ! प्रत्येक राज्य में कितने-ही 
व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ज्ञानवान द्ोकर भी स्वाथंवश अनुचित या: 
असत्य मत अदृण करते हैं, अयोग्य उम्मेदवारों के पत्य में मत देकरः 
उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाते हैं; दाँ-इजूरी और खुशामद को बुरा 
समझते हुए मी अपने अधीनस्थ. कर्मचारियों से उसे सह स्वीकार 
करते हैं, एवं अपने उच्च अधिकारियों की सेवा में उसे अपंण करतेः 
हुए. नहीं लजाते । ये लोग रिश्वत देते हैं, और लेते हैं; हाँ, कुछ- 
सम्यता-पूर्वक, नये आधुनिक ढक्क से, जिससे कांबून को पकड़ मेंन 
आवें। ये लोग किसी क़ानून को जनता के लिए द्वानिकर समभते हुए. 
भी इसलिए उसके प्रस्ताव के पक्ष में मत दे देते हैं कि उच्च अधिकारियों... 
की ऐसी इच्छा थी। ये लोग बहुधा अपनी शिक्षा: या शान के 
बल पर अशिक्षितों को अपने जाल में फेंग | लेते हैं, उनका नेतृत्व ग्रह. 




















नछ३० सरल नागरिक शास्त्र 


-कर अपना मतलब सिद्ध किया करते हैं। ऐसे स्वार्थी व्यक्ति राज्य के 
लिए बहुत घातक होते हैं । 
अस्तु, लोकमत के दो दोष प्रधान हैं--अशान ओर स्वार्थ इन्हें 
दूर करने का भरसक प्रयत्न किया जाना चाहिए, जिससे सच्चे लोक- 
_ मत के निर्माण में सहायता मिल्ले | इसका एक उपाय जनता में शिक्षा- 
: प्रचार करना है। जैसा कि हमने अन्यन्र कद्दा है, शिक्षा का अथ कुछु 
लिखना-पढ़ना सीखना ही नद्दीं समझना चाहिए।। वाध्तविक शिक्षा वह 
है जो हमारे मानवी गुणों का विकास करे, इमें विशाल नागरिकता का 
पाढ पढ़ावे, जिससे हम अपने अधिकारों को समझे, और अपने कर्तव्यों 
का पालन करे | अतः; स्कूलों का पाठ्य-क्रम इस लक्ष्य को सामने रखते 
हुए. निर्धारित हो, प्रौढ़-शिक्षा की भी व्यवस्था दो, पत्र-पत्रिकाएँ और 
-सामयिक पुस्तकों तथा अन्य उच्च साहित्य का प्रचार हो, 
नागरिक, आर्थिक और राजनैतिक शान के प्रचार के लिए यथेष्ट 
संस्थाएं स्थापित हों, इनमें व्याख्यान, अनुसंधान, वाद-विवाद, लेख 
ओर निबन्ध-पाठ का प्रबन्ध हो | ऐसे राजनैतिक दलों का भी संगठन 
होना बहुत आवश्यक और उपयोगी है, जो राज्य के व्यापक द्वितों से 
>सवंसाधारण को परिचित कर, जों संकीर्ण साम्प्रदायिक भावों को दूर 
करनेवाले हों। दलों के सम्बन्ध में एक एथक परिच्छेद में विशेष 
विचार किया जायगा; और, पन्न-पत्रिकाशों आदि के विषय में आगे इसी 
परिच्छेद में लिखा जायगा | 
इसके अतिरिक्त नागरिकों को दुर-दुर की यात्रा करने के लिए 

प्रोत्ताहित किया जाना चाहिए । भारतवष में, तीथन्याता करने में 


छः 
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'यहले यही उद्देश्य रहता था। आदमी दूर-दूर के भागों की यात्रा 
'करने के साथ अपने अन्य नागरिक वन्धुओं के रीति-रिवाज, प्रथान्रों, 
विचार और आदशों' का ज्ञान ग्राप्त करते थे, अपनी स्थिति की उनसे 
'तुलना करते थे | इससे उन्हें अपनी बुराइयों को छोड़ने और दूसरे के 
गुणों को अहण करने की प्रेरणा होती थी, उनकी दृष्टि उदार होती थी, 
उनकी संकीर्णता तथा कूप-मंडुकता हटती थी, और वे मानव समाज 
सम्बन्धी विविध प्रश्नों पर व्यापक दृष्टिकोण से विचार करने में 
समर्थ होते थे | प्राचीन काल में अनेक आदमी प्रति वर्ष नियमित रूप 
से कुछ यात्रा करके अपने ज्ञान और अनुभव की वृद्धि करते थे। कुछ 
'लोग तो एक साथ दो-दो तीन-तीन मास की यात्रा कर लेते थे | अब 


नागरिक जीवन बहुत व्यस्त हो गया है | साधारण नागरिकों को इतना 


अवकाश ही नहीं मिलता कि वे ऐसी यात्रा करने का इरादा करें | 
और, यदि वे इरादा भी करें तो आर्थिक वाधाएँ बहुत हैं । भारतवर्ष 
में आमदरफ़्त की सुविधाएँ कम हैं। लोगों की माली द्ालत कौ 
दृष्टि से, यहाँ रेलों का किराया बहुत अधिक है। कुछ रेलवे कम्पनी 


“विशेष यात्रा करनेवालों के साथ कुछ रियायत करती हैं, परल्तु उनका 


'मुख्य उद्देश्य धनोपाजजन ही रहता है, नागरिकों को यात्रा के 


लिए, प्रोत्साहित करना नहीं । इसमें सुधार होने की अत्यन्त 


आवश्यकता है । 


बाहरी दुनिया का ज्ञान ओर अनुभव प्राप्त करने के लिए नागरिकों _ 
को विदेश-यांत्रा भी पर्यापं रूप में करनी चाहिए। भारतवासियों के... 
लिए विदेश यात्रा करने में आधथिक वाधाए तो हैं ही, सामाजिक _ 


* हक हक क 
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ओर राजकीय वाधाएं भी हैं। यद्यपि इस विषय में लोकमत ऋमश£ 
खुधर रहा है, कुछ समाजों में विदेश-यात्रा अभी तक भी निषिद्ध है।. 
विदेश-यात्रा के लिए. पासपोर्ट” अर्थात्‌ सरकारी अनुमति मिलने में 
बहुघा कठिनाई होती है। वर्तमान अवस्था में विदेश-यात्रा कुछ राजा 
ओर रईसों के ही वश की रह गयी है, ओर ये लोग प्रायः कुछ 
ज्ञान या अनुभव प्राप्त करने के लिए विदेश नहीं जाते, वरन्‌ जाते हैं. 
शौक या मनोरंजन के लिए। कुछ युवक शिक्षा प्राप्त करने, और. 
बहुत-से मजदूर अपनी आजीविका प्राप्त करने की चिन्ता में भी विदेश. 
जाते हैं। ये भी प्रायः वहाँ से विशेष अनुभव लेकर नहीं लोठते |: 
अस्तु, नागरिक अच्छा लोकमत निर्माण करने में सहायता प्रदान कर 
सकें, इसके लिए. उन्हें स्वदेश तथा बिदेशों में यात्रा करने की यथेष्टः. 
"सुविधाएं मिलनी चाहिए । 3 
पत्र-पत्रिकाएँ द 
.. सम्राचार-पत्र-- लोकमत का विकास करनेवाल्ते साधनों में पन्न- 
.. पत्रिकाओं का उल्लेख ऊपर किया गया है | वास्तव में ये हमारे 'कम- 
_ खर्च, बालानशों? अध्यापक, उपदेशक, सुधारक और आन्दोलक हैं। ये 
 ल्लोकमत-निर्माण करने तथा उसे प्रकाशित करने में. बहुत सद्दायक होते 
हे परन्तु नागरिकों के लिए इनका आँख मीच' कर उपयोग करना ठीक: 
नहीं है। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में कई: 
बातें विचारणीय हैं। कुछ समाचार-पत्र स्वतंत्रता और निर्भाकता- 


-.. यूवंक अपना मद्दान कर्तव्य पालन करते हैं। उनके सामने वास्तव में. 





 क्रमाज-सेंवा और लोक-हित का आदर्श रहता है। उनके सम्पादकः 


हः - ह 
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अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं और साम्ताजिक, आ्िक या 
'शजनैतिक वाधाओं का सामना करते हुए. भी कभी विचलित नहीं 
होते | उन्हें, समाज के कुछ घनी-मानी व्यक्तियों की सहानुभूति या 
सहायता से वंचित होना पड़े तो वे परवाह नहीं करते, आंशिक 
कठिनाइयों और राज्य की कोप-दृष्टि को वे सहन करते रहते हैं, 
पर अपने पन्न में सत्य घटनाओं को दो प्रकाशित करते हैं, उनके 
सम्पादकीय लेखों या टिप्पणियों में किसी वर्ग, सम्प्रदाय या स्वार्थवालों 


"का पक्ष नहीं लिया जाता, वे प्रत्येक्ष विषय पर निष्पक्ष मत 


प्रकाशित करते हैं, और अपनी लेखनी से लोक-द्वित की बात सुझाते 
रहते हैं । द 

.. परन्तु दुर्भाग्य से ऐसे पन्नों की संख्या इनी-गिनी दी होती है। 
बहुत-से आदमी पन्न-सम्पादन को आजीविका-प्रासि या लॉभ का साधन 
समझते हैं | उनके सामने कोई आदर्श नहीं होता, अथवा, यदि आदर्श 
डोता है तो अधिक-से-अधिक आय प्राप्त करना। उन्हें अपने महान उत्तर- 
दायित्व का विचार नहीं होता । वे शिक्षित द्वोते हैं, अतः उन्हें ज्ञान तो... 


होता है, पर स्वाथंवश उस ज्ञान का उपयोग जनता के हित के लिए. 


'म होकर उल्टा अरह्ित के लिए होता है। रईसों या राजां-मद्दाराजाओं 


को खुश करने के लिए. काम्कता-पूर्ण लेख था कद्दानियां आदि तथा 
. अशगार-मय चित्र था कविताएँ प्रकाशित करना, किसी सम्प्रदाय 


या जाति-विशेष की बातों का बिना विचारे समथन करना, दूसरे 


- 'पक्षवालों की व्यर्थ की निन्‍दा करना, अपने व्यक्तिगत राग-द्वेषात्मक 
: आबों को प्रकट करना, अपने विरोधियों के प्रति विष उगलते रइना-- . 


मु अप ले 
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यदद उनका नित्य-कर्म होता है। अनेक पत्र कुछ पूंजीपतियों के आशभ्रयः 
से, उनके विशेष स्वार्थो' की रक्षा के लिए प्रकाशित किये जाते हैं। . 
उनकी अपनी कोई नीति नहीं होती, इनकी वागडोर इनके स्वामियों के: 
हाथ होती है। जिघर वे इशारा करते हैं, उधर ही ये ढुलक पड़ते हैं।. 
यदि मालिक कहे दिन, तो ये सूर्य उगा दें, और मालिक कद्दे रात तो ये 
तारे गिना दे | मल्ा ऐसी ढुल-सुल नीतिवाले, स्वार्थी पत्र-पत्रिकाएं 
लोकमत के विकास में क्‍या सहायक हो सकते हैं। ये तो उसे भरसक 
विगाड़ने, लोगों को पथ-श्रष्ट करने तथा उन्हें परस्पर में लड़ानेत्राले हीः 
होते हैं । 
सरकार पत्र-पत्रिकाशों के महत्व को खूब समझती है, अतः प्रायः 
वद्द ऐसी नीति रखती है कि जो पत्र उसका समर्थन करें, उप्तकी हाँ. 
में हाँ मिलावे उनको सहायता दी जाय, और जो पत्र उसके कामों की: 
खरी आलोचना करे, जनता के सामने उसका रहस्योद्धाटन करें उनका 
दमन दो। अपनी प्रसन्नता या अप्रसन्नता सूचित करने के लिए 
सरकार के हाथ में अनेक उपाय होते हैं । जिस पत्न पर कृपान्दृष्टि दो, 
. उसे सरकारी विज्ञापन, इश्तहार आदि दिये जाते हैं, अथवा उसकी 
कुछ कापी प्रचारार्थ खरीदी जाती हैं। और, ये बाते पत्रों को जीवन 
प्रदान करनेवाली होती हैं। सरकार की सहायता पानेवाले पत्र खूब 
हृुष्ट-पुष्ट ओर सचित्र रहते हैं, इससे वे अल्पज्षञ तथा शौकीन लोगों 
के भी प्रिय हो जाते है, और इनका मी आश्रय उन्हें सहज ही प्राप्त 
हो जाता है। अब उन पत्रों की बात लौजिए,, जो प्रत्येक बात को: _ 
. झरकार की शआखों से न देख कर जनता के दृष्टि-कोण से विचार करते 


नही 
7 
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हैं, ओर सरकार को प्रसन्न करने के लिए घटनाओं को तोड़ते-मरोड़ते : 
नहीं, सदैव सत्य और न्याय का पक्ष छेतें हैं। ये सरकार को समय- 
समय पर उचित सलाह देते हैं, चाहे बह उसे अ्रप्रिय ही लगे।- 
सरकार प्रायः ऐसे पत्रों पर वक्र-दष्टि रखती है, वह इनसे ज़मानत माँग: 
लेती है, अवसर पाकर उस जमानत को पूरी या किसी अंश में ज़प्त 
कर लेती है, फिर नयी ज़मानत माँग लेती है, पत्र की प्रतियाँ जत्त कर - 
लेती हैं। इस प्रकार बहुत से पत्र-पत्रिकाए बे-आयी मौत मर जाते 
हैं। स्मरण रहे कि पत्रों के दमन की बात उसी दशा में होती है जब 
सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, उसका इष्टि-कोण जनता 
के दृष्टिकोण से मिन्न होता है | लोक-प्रिय सरकार तो सच्ची आलोचना 
का सहर्ष स्वागत करती है, और उस पर सम्यक्‌ विचार कर उससे 
आवश्यक शिक्षा ग्रहण करती हे । क्‍ 
अस्तु, मुख्य ध्यान देने की बात यह कि पूंजीपतियों की भाँति 
सरकार भी पत्रों को प्रभावित करती है, ओर इस प्रभाव के कारण: 
एवं सम्पादकों की निबंसता के कारण, बहुत से पत्र-पत्रिकाएँ अपने 
महान्‌ कतंव्य का ईमानदारी के साथ पालन नहीं कर वाती | तथापि _ 
नागरिक जीवन सें, लोकमत के निर्माण और विकास में, उनका बड़ा 


भाग द्ोता है| जो पाठक पत्र-पत्रिकाओं को बराबर देखते हैं, उन्हें कुछ _ 
 सम्रय बाद यह अनुमान करने की योग्यता प्रात हो जाती है. कि 
; पत्रों में प्रकाशित किसी बात का वास्तव में क्‍या मूल्य है। 
. विज्ञापनों के विधय में समझदार पाठक यह अनुभव करने लगते हैं कि. 


इसमें सच्चाई बहुत कम है। किसी पत्र में अन्य बातों को पढ़ते हुए... 


3 का लक ०2 * ही 2. | ५ 
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भी वे यह ध्यान रखते हैं कि यह पत्र किसके संरक्षण में निकल रहा 
है, यह किस दल या सम्प्रदाय का है, इसमें कैसी-केसी बातों को 
दबाया जाता है, और किस प्रकार की बातों को अत्युक्ति-पूर्षक 
अतिरंजित रूप से प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकार वे इंस की 
आँति नीर-क्षीर-वियेक नीति से काम लेते हैं। फिर समाचार-पत्रों में 
बहुत-सी बातें तो ऐसी भी होती है, जिनसे किसी दल्ल या सम्प्रदाय 
आदि का सम्बन्ध नहीं होता, वे सावंजनिक विषयों पर प्रकाश डालने - 
“वाली तथा देश-विदेश की विविध विषयों की जानकारी करानेवाली 
होती हैं। इन बातों से पाठकों का ज्ञान बढ़ता है, विचार-क्षेत्र विस्तृत 
-द्ोता है, उन्हें दूसरों का दृष्टिकोण जानने और फल-स्वरूप क्रमश: 
उससे सहानुभूति रखने का अवसर मिलता है। इस प्रकार, समाचारनप्रों' 
के द्वारा लोकमत के विकास में कुछु-न-कुछु सहायता अवश्य मिल्लती 
है। हाँ, जितने ये योग्य और उत्तरदायी व्यक्तियों के द्वाथ में होंगे, 

उतना ही ये अधिक उपयोगी होंगे । 

अन्य सामयिक साहित्य---ऊपर इमने समाचार-पन्नों के 
_ अम्बन्ध में लिखा है। ये अधिकतर दैनिक या साप्तादिक दोते 
. हैं । कुछ थोड़े-से अर्द्ध -साप्ताहिक या पाक्षिक भी दोते हैं। 
_ जो पत्र जितने अधिक समय के बाद निकलता है; उतना ही 
उसमें रोजमर्स की साधारण घटनाओं को कम महत्व दिया जाता 
है, और प्रस्तुत समस्याओं पर अधिक गम्भौरता-पूर्वक विचार किया _ 
जाता है। सामयिक साहित्य में मासिक पतन्निकाओं का स्थान 
महत्व-पूर्ण है, चरेमासिक कम निकलती हैं, और अद्धनवाधिक या. 
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बाषिक उनसे भी कम । इनमें से कुछ तो किसी सम्प्रदाय या समुदाय- 
विशेष की ओर से निकलती हैं, कुछ साहित्य, विशान, भूगोल, 
इरशन, इतिहास, अर्थशासत्र विषय सम्बन्धी होती हैं, और कुछु बालकों 
या महिल्लाओं आदि सम्बन्धी होती हैं। इनमें से भी अधिकांश 
में, पाठकों की जानकारी के लिए. उस विशेष विषय सम्बन्धी महत्व- 
पूण सामयिक घटनाओं पर प्रकाश डाला जाता है। कुछ पत्रिकाएँ 
ऐसी भी द्ोती हैं, जिनमें मुख्यतया राजनेतिक विषयों की द्वी चर्चा 
होती है। प्रत्येक पत्रिका, जिस उद्देश्य से निकालो जाती है, उसका, 
तथा अपने संचालन या संरक्षकों को नीति का, ध्यान रखकर 
चलती है | कुछ अंश तक इन में भी वे दोष हो सकते हैं, जो ऊपर 
समाचार-प्नों में बताये गये हैं। अतः इनके द्वारा लोकमत के निर्माण 
में जनता के हित का यथेष्ट ध्यान रहे, इसके लिए यह आवश्यक है 
कि इन्हें उक्त दोषों से यथा-संभव बचाया जाय | 

बहुधा सावजनिक विषयों पर कुछ ट्रेक्ट या पुस्तिकाएँ भी समय-समय 
पर प्रकाशित द्वोतो हैं। इनमें से अधिकांश का उद्देश्य किसी दल या 
अम्प्रदाय-विशेष के दृष्टिकोण को उचित ठद्दराना तथा उसका जनता 








में प्रचार करना द्ोता है। प्रायः इनकी भाषा, विचार या शैली में 


गम्भीरता कम द्वोती है। इनका जीवन अल्पकालीन होता है।. 

आन्दोलन शान्त होने पर इनकी कुछु उपयोगिता नहीं रहती, हाँ... 

कुछ समय के लिए. इनसे लोगों में काफ़ी इलचल रहती है । कुछ 

: युस्तके बहुत विचारयूण द्ोती दे, इनमें सिद्धान्त की चर्चा बहुत खोज, 

परिश्रम तथा गम्भीरता से की जाती है । शिक्षित और विद्वान तथा: 
झ््डे 3.२. 60270 00 "४. * का 
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समाज-नेता इनका भली-भांति मनन करते हैं और इनसे बहुत 
प्रभावित होते हैं। ये लोकमत के विकास में स्थायी सहायता 
प्रदान करती हैं। अतः जो लोग किसी प्रकार का साहित्य प्रस्तुत 
करते हैं, उन्हें अपनी जिम्मेवारी का भली भांति विचार करना 
आवश्यक है, उनके द्वारा समाज हितकारी लोकमत का ही निर्माण 


होना चाहिए | 


20१० 
है ्ज] 
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चोबीसवाँ परिच्छेद 
राजनेतिक दल 


अिननन«>«>>++म०भ-+--ीनपुफननती-न-++++>०नन»भक, 


एपबले परिच्छेद में कहा गया था कि लोकमत के निर्माण में 


. भिन्न-भिन्न दलों का भी बहुत भाग होता है। इस परिच्छेंद में राजनेतिक 


दलों के सम्बन्ध में विशेष विचार किया जाता है। बहुधा 'दल? शब्द 
से भी 'राजनेतिक दल” का अर्थ लिया जाता है। ह 
राजनेतिक दल ऐसे नागरिकों के समह को कहते हैं, जिनका 
राजनैतिक विषयों या स्थिति के सम्बन्ध में एक विशेष मत होता है. 
ओर जो सरकार द्वारा एक विशेष नीति काम में लाये जाने का प्रयत्न 
करते हैं। इस प्रयत्न का व्यवाहारिक रूप यही द्वोता है कि प्रत्येक: 
दल अपने अधिक-से-अधिक सदस्य व्यवस्थापक सभाओं में मेजने 
का उद्योग करता है। इसके लिए निर्वाचनों के समय दलों की खूबः 


घूम रहती है | प्रत्येक दल अपनी नीति, उद्देश्य और सिद्धान्तों की... 
प्रशंसा करता हैं, और सवसाधारण में उनका प्रचार करता है, जिससे ४ 
अधिक-से-अधिक निर्वाचक उस दल के उम्मेदवार कोह्दी अपना 


-क 2 काल न 
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मत दें। विभिन्न दल अपने इस आन्दोलन में एक-दूसरे से बाजी 
मार ले जाना चाइते हैं, इसलिए बहुघा यह आन्दोलन मर्यादा-विद्वीन 
हो जाता है। दलों के नेता, अपने दल की प्रशंसा करने में, दूसरे दलों 
पर कौचड़ू उछालने में संकोच नहीं करते । वे विपक्षी उम्भेदवारों के 
व्यक्तिगत कार्यो' की आलोचना करके उन्हें जनता की दृष्टि में गिराने 
की कोशिश करते हैं। निर्वाचकों को खुश करने के लिए जो-कुछ 
किया जा सकता है, उसे करने में कोई कसर नहीं रखी जाती । उसे 
देख-सुन कर निर्वाचन-आन्दोलन से अनेक भत्ते आदमियों को घृणा 
दोने लगती है। 

यह निर्वाचन-आन्दोलन तथा राजनेतिक दलबन्दी प्रजातन्त्र शासन- 
पद्धति का परिणाम है। ( अवैध ) राजतन्त्र में तो राजा या बादशाह 


को ही शासनाधिकार द्वोता है, राजनैतिक दलों का निर्माण नहीं 


होता; शायन-कार्य की आलोचना करनेवाला व्यक्ति दंड पाता हं | 
इसके विपरीत, प्रजातन्त्र में नागरिकों को इस बात को स्वतन्त्रता रहती 
है कि अपने विचार निर्मॉकता-पूर्वक प्रकट करें। वे सभाएँ कर सकते 


हैं, और उनमें भाषण देकर लोगों को सरकार के दोषों का ज्ञान करा 


सकते हैं | प्रेस की भी आज़ादी रहती है, पत्र-पत्रिकाएँ, ट्रक्ट और 
“पुस्तकें छापने में रोक नहीं लगायी जाती । निदान, नागरिकों को अधि- 
'कार रइता है कि वे अपना मत स्पष्ट-रूप से प्रकट करें, उन्हें उसको 


। -दवाये रखने की आवश्यकता नहीं है, जेसा कि तानाशाही में होता । 


(जो श्रवैध राजतन्त्र का ही एक उग्र स्वरूप है )। तानाशादी 
.. “में नागरिकों को अपना मत उसी दशा में प्रकद करने की स्वतंत्रता 


हु हि की शी के हु 


डिक फ2+र... श 


कक ञयादएएए।।।णणय।ए:चइल्‍7 
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होती है, जबकि वे तानाशाही में किये जानेवाले कार्यों के समर्थक 
हों। यदि उनका तानाशाही की नीति या कार्यों से विरोध द्वोता है तो 
या तो उन्हें अपना मत दबा कर रखना पड़ता है, अथवा उन्हें 
सरकार के कोप-भाजन बनने के लिए, अथवा राज्य से बाहर भठकते 
रहने के लिए, वाध्य होना पड़ता है। इस प्रकार तानाशाही 
में एक ही दल होता है, अलग-अलग कई दल नहीं दोते; या 
यों कद सकते हैं कि दलबन्दी नहीं होती। तानाशाही में नीचे 
से ऊपर तक सब कमंचारी एक ही दल के दोते हैं, अलग-अलग 
विचार रखनेवालों को शासन-कार्य में स्थान नहीं दिया जाता, 
उनका राज्य में रहना भी सदन नहीं किया जाता। भिन्न-भिन्न , 
दलों के न होने में तानाशाहदी में वे झगड़े और कलह भी नहीं 
दोते, जो दलों की विभिन्नता में अनिवार्य-से दोते हैं। इस प्रकार 
प्रायः समस्त नागरिकों की शक्ति अपने राज्य की उन्नति में लगी रहती 
है। परन्तु जेसाकि पहले कहां गया है, इसमें स्वतन्त्र मत रखनेवालों 
का जान-माल संदैव संकट में रहता है। 


लबन्दी से लाभ-हानि--प्रजातन्‍्त्र शासन-पद्धति के संचा- - रे 


लन के लिए. मिन्न-मिन्न राजनेतिक दलों का द्वोना अनिवार्य है। 


। अच्छा, इस दलबन्दी से लाभ क्‍या है १ राजनेतिक दल अपने-अपने 


सदस्यों की संख्या और प्रभाव बढ़ाने के लिए. गाँव-गाँव और नगर- 


नगर में घूम-फिर कर अपना प्रचार करते हैं। वे राज्य की नीति और ० 
कार्यों की आलोचना करते हुए उनके सम्बन्ध में अपनी नीति और 
कार्य-क्रम की चर्चा करते हैं। वे अपने पत्रक या विज्ञात्तियाँ 
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छुपा कर लोगों में बाँटते हैं | इस प्रकार राज्य भर में, साधारण व्यक्तियों 
को भी, राजनैतिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर उपस्थित होता 
है। राजनैतिक दलों के उपयक्त आन्दोलन के अभाव में ऐसा होने की 
संभावना नहीं होती; अनेक आदमियों को न राजनैतिक शिक्षा 
मिलती है, न अपने अधिकारों तथा रचनात्मक कार्यों का ही ज्ञान 
होता है। राजनैतिक दल नागरिकों में जाशति पेदा करते हैं, और 
उनकी योग्यता तथा शक्ति बढ़ाते हैं | इस प्रकार वे राज्य का विकास 
करने तथा उसका बल बढ़ाने में बहुत सहायक होते हैं | 

: परन्तु इस दल्लबन्दी से लाभ ही लाभ द्वो, यह बात नहीं हैं | इससे 
हानियाँ भी हैं| दलों के निर्माण में जो अनीति बरती जाती है, उसका 
उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। कुछ दल ऐसे होते हैं, जो जन-हित 
के सिद्धान्त पर नहीं बनाये जाते । उनका उद्द श्य उनके सूच्रधारों का, 
या सम्प्रदाय विशेष का द्वित-साधन करना होता है। इससे नागरिकों में 
सह्लीणता तथा दुर्भावना उत्पन्न होती है | प्रत्येक दल दूसरे दल की 
निनन्‍दा करना अपना आवश्यक कार्य समझता है। कभी-कभी तो ऐसा 
.. ओ होता है कि एक दल के सूत्र-संचालकों की मान-प्रतिष्ठा को देखकर 

कुछ आंदमी अपने व्यक्तिगत द्वेष-भाव के कारण, उस दल के विरुद्ध 

_ अपना नया दल बना लेते हैं और विविध कूटनेंतिक चालों से उस 

दल में फूट पैदा करने तथा उसे कमजोर बनाने का प्रयत्न करते रहते. 
हैं| इसमें नागरिकों की कितनी शक्ति नष्ट होती है ! पुनः जब भिन्न- 
भिन्न दलों के नेता अपने-अपने कार्य और नीति कौ प्रशंसा 
करते हैं तो साधारण नागरिक बड़ी कढिनाई में. पड़ जाते हैं । उन्हें 
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यह निर्णय करते नहीं बनता कि किस दल का कथन ठीक है 


अथवा, किस दल का अनुकरण करना राज्य के लिए. हितकर 
डोगा | इस प्रकार ये दल नागरिकों का मार्ग प्रद्शन करने के 
बजाय उन्हें पथ-अ्रष्ट करने में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त... 
दलबन्दी का यह तो एक सिद्धान्त-ता हो गया है कि प्रत्येक व्यक्ति 


अपने दल की उचित-अनुचित अथवा सच्ची-झूठी प्रत्येक बात का 
नि; किक ्ध ५. हे 
समथन करे | इसमें वह अपनी विचार-स्वतन्त्रता का उपयोग नहीं कर 


सकता, अपनी आत्मा के आदेश का पालन नहीं कर सकता । किसी 
प्रस्ताव पर मत देने में वह यह सोचने का कष्ट नहीं उढाता कि पक्ष में 


मत देना ठीक है, या विरोब में । बह केवल यह देखता है कि दल के 
लेता का हाथ किधर उठता है; लिधर उसका हाथ उठेगा, उधर ही 


उस दल के समस्त व्यक्तियों को मत देना चाहिए. | जो व्यक्ति इसके 


विरुद्ध आचरण करेगे, उनका दल से वहिष्कार कर दिया जायगा | 
यह  मतन्स्वातन्त्य पर केसा आघात है ओर केसा आत्मिक 
पतन है ! 

दल्तों का उपयोग --सर्वताधारण में नागरिक और राजनैतिक 
शिक्षा प्रचार के लिए. राजनैतिक दल बहुत उपयोगी दोते हैं । ये 


दल निर्वाचन के लिए योग्य उम्मेदवारों को खुनते हैं, और इस 
प्रकार व्यवस्थापक सभाओं में नागरिकों के अच्छे प्रतिनिधि भेजने 
: में सद्ायक होते हैं। ये जनता तथा सरकार के सामने अपने कांये- 
_कांस के लिए, और कभी-कसी पाँच या दस वर्ष या न्यूनाघिक समय के... 
लिए सुधार सम्बन्धी योजनाएँ तथा निर्धारित कार्य-क्रम का प्रस्ताव 


ल््छ़ 
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उपस्थित करते है | 
दलों की सफलता के लिए: दो बाते आवश्यक हैं। एक यह हैः 

कि दलों की संख्या बहुत अधिक न हों। जब दल बहुत अधिक होते 
' हैं, और निर्वाचन के लिए! प्रत्येक दल की ओर से उम्मेदवार खड़े किये 
जाते हैं तो निर्वाचकों के लिए. मत देने में बड़ी जठिल समस्या उत्पन्न 
दो जाती है; किसे मत दे और किसे न दें | पुनः जब राज्य में दलों की 
संख्या अधिक होती है और कई दलों के उम्मेदवार व्यवस्थापक सभा में 
पहुँचते हैं तो मंत्री-मंडल बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। कभी-कभी 
ऐसा होता है कि एक दल का मंत्री-मंडल बन ही नहीं सकता, कई दलों 
का मिश्रित मंत्री मंडल बनता है। फिर जो मंत्री-मंडल बनता है वह 
बहुत स्थायी या बलवान नहीं होता। उसके विरोधी कई दलों के 
सदस्य होते हैं, और जब भी इनमें से कुछ दलों के सदस्य आपस में 
समभोता कर लेते हैं तो वे मन्त्री-मंडल का पतन कर सकते हैं। मिश्रित' 
मन्त्री-मंडलों के बनाने और भंग करने में प्रायः बड़ी कूठ चालें चली 
.- जाती हैं। इसलिए जहाँ तक सम्भव हो, अधिक दलों का निर्माण न 

होना चाहिए, थोड़े-बहुत साधारण मत-भेद के कारण एक प्रथक्‌ दल 
न बनाया जाना चाहिए। राज्य में दलों की संख्या परिमित ही रहनी' 
ठीक है। द 

दलों की सफलता के लिए दूसरी आवश्यक बात यह है कि उनका 
आधार जाति-गत, साम्प्रदायिक या सांस्कृतिक न होना चाहिए।. 
ऐसे दलों को विचार-धारा बहुत संकीर्ण रहती है, इनके दृष्टिकोण में: 

चहुत अनुदारता दोती है| व्यापकता ओर उदारता का. अभाव होता. 


शः 
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राजनैतिक दल शे४फ 
है। इनसे समाज में फूट और द्वेष की बृद्धि होती है। ये प्रत्येक बातः 
को अपने संकीर भाँवों के अनुसार सोचते हैं, और किसी बात को उसी' 
दशा में मान्य करते हैं, जब उनका स्वार्थ-सिद्ध होता हो | इस प्रकार 
राज्य के हित की अवहेलना होती हैं। इसलिए आवश्यकता है कि. 
दलों का आधार विशाल द्ोना चाहिए, उनका उद्देश्य जनता या ' 
सर्वसाधारण का हित होना चाहिए । द 
हमने पहले बतलाया है कि साधारणतया नागरिकों की: प्रकृति या: 
बिचारों की विभिन्नता के आघार पर तीन दलों का रहना स्वाभाविक- 
हैः--(१) प्रगतिशील या उम्र, (२) रुढ़ियों का प्रष्ड-पोषक या स्थिति- 
रक्षक, (३) इन दोनों के बीच का, स्वतंत्र | यह बात विशेषतया: 
सभात्मक या पाल्ििमैंटरी शासन-पद्धति के सम्बन्ध में लागू होती 
है। संघ-शासन-पद्धतिवाल्ते राज्य में तो दो ही दल ठीक रहते हैं, 
(१) केन्द्रीय या संघ सरकार को मजबूत करने के पक्षवाला,. 
(२५) सदस्य राज्यों की सरकारों में अधिकसे-अधिक शक्ति विभाजितः 
करने के पक्ष वाला | परन्तु अब तो मानों दलवन्दी का युग है। 
किसी राज्य में दलों की संख्या की सीमा नहीं रहती; इसे यथा-सम्भवः 
बचाया जाना चाहिए । ले 
-- राजनैतिक दलों के विषय को अच्छी तरह समभंने के लिए यह 
जान लेना उपयोगी होगा कि भारतवर्ष में राजनैतिक दल कब से हुए,. 


और वर्तमान अवस्था में यहां कौन-कौन से दल ऐसे हैं, जिन्हें राज- 
नेतिक दल कद्दा जाना चाहिए, तथा उन दलों में मुख्य मेद क्या है। 


भारतवष में राजनैतिक दत्त-/ यह तो पहले कहा द्वी जा. 
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चुका है कि राजनेतिक दलों का निर्माण प्रजातंत्र में होता है। 
प्राचीन भारतवर्ष में अधिकतर राजतंत्र की प्रधानता रही; हां, राजनीति 
में राजा प्रकृति रंजनात्‌” अथवा “जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो 
जप अवश्य नरक अधिकारी” का सिद्धान्त सान्‍्य रहा। अधिकांश 
राजा प्रजा को दित-बिन्तना में तन्‍्मय रहते थे। वे प्रजा के मत का 
कितना आदर करते थे, इसका अनुमान एक निम्न वर्ग के व्यक्ति के 
कथन से, रामचन्द्रजी द्वारा सीता का परित्याग करने से हो सकता है। 
तथापि राजतंत्र में, चाहे बह कितना ही प्रजा-ह्ितेषी हो, जन मत के 
संगठित होने, था विभिन्न दलों के निर्माण होने की संभावना नहीं होती। 
राजपूत, मुगल या मराठा शासन में भी यहाँ राजनेतिक दल नहीं बने; 
प्रधान शासक के निर्णय के विरुद्ध प्रजा ने कमी संगठित रूप से मत .. 
'प्रकठ नहीं किया | इ० के बाद, कम्पनी के शासन में, राज-काज बहुत 
कुछ स्वेच्छाचारिता-पू्षंक होता रद्य | दलों के संगठन कौ उठ समय 
भी बात न थी। जनता का विरोध प्रगठ हुआ तो सन्‌ १८५४७ की 
सशस्त्र क्रान्ति के रूप में | तदनंतर ब्रिटिश पालिमैंट ने यहां का शासन- 
सूत्र अपने हाथ में लिया, परन्तु शासन-कार्य में बहुत समय तक 
प्रजातेंत्रवाद. का परिचय न दिया गया । फल्ल-स्वरूप यहां राजनैतिक दल 
भी नहीं बने | सन्‌ श्यू८४ ई० में कांग्रेत कौ स्थापना के बाद, लोगों 
में सरकार की शासन-नीति के प्रति अपना विरोध बंध रीति से प्रकद 
करने की भावना जाशित हुईं । 
सन्‌ १९०५ तक यहाँ जन-सत-विरोधी इतने काय हो चुके थे 

कि उक्त वष में होने वाल्ले बंग-बिच्छेद ने यहाँ अनेक व्यक्तियों को. 
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राजनेतिक सुधारों के सम्बन्ध में निशाश कर दिया। कितने-ही व्यक्ति 
बेचेन तथा उग्र विचार वाले हो गये । राजनीतिज्ञों के दो. भेद हो 


'गये-गर्म और नमे । नमे दल धीरे-धीरे, इंगलेंड के सहयोग से, 


बैध रीति से शासन-सुधार प्राप्त करने के पक्ष में था। गर्म दल इससे | 


सहमत न था, वंद शीघ्र स्वराज्य प्राप्त करना चाहता था। उंस 
समय की केन्द्रीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाश्रों में लोकमत 
यथेष्ट रूप से प्रकट होने की व्यवस्था न थी। कुछ सदध्य गेर- 
सरकारी अवश्य होते थे, पर उन्हें मनोनीत करने का अधिकार सरकारी 
अधिकारियों को ही था; फल-स्वरूप गर्म दल के व्यक्ति व्यवस्थापक 
_अमाओं में नहीं पहुँच पाये, उनके नेताओं को तो सरकारी दमन का 
. शिकार होना पड़ा। अस्तु, यहाँ उत्तरदायी शासन-पद्धति का अंशतः 
सूत्रपात पिछले योरपीय महायुद्ध के बाद सन्‌ १९१९ ई० से हुआ |. 
'अब व्यवस्थापक सभाओं में लोकमत प्रकट होने लगा। परन्तु 
व्यवस्थापक सभाञ्नों का अधिकार बहुत सीमित था । उनके प्रस्ताव 
केबल सिफारिश के रूप में होते थे, जिन्हें प्रधान शासक चाहे तो 


घस्वीकार कर सकता था। इससे व्यवस्थापक सभाओं में भाग लेने के 


लिए बहुत-से व्यक्तियों को कोई आकर्षण न हुआ, और कुछ सदस्य 


कुछ समय के असंतोषप्रद अनुभव के बाद उनसे बाहर चले आये। 
न्तीय व्यवस्थापक सभाओं के अधिकार सन्‌ १९३५ ई० के कानन - 


से, बढ़ाये गये हैं, जिसका उद्देश्य प्रान्तों में उत्तरदायी शासन स्थापित - 
करना है । यह कानून १९३७ ई० से अमल में आने लगा । 


| 


अध्तु, दमें विचार यह करना है कि भारतवष सें अब राजनेतिक 
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दल कोन-कौन से हैं । इस प्रसंग में स्मरण रहे कि कुछ दल तोः 
साम्प्रदायिक या धामिक आधार पर हैं, यथा मुसलिम लीग और 
हिन्दू महासभा | इनको, राजनेतिक दलों में गणना नहीं की जानीः 
चाहिए । परन्तु दुर्भाग्य से यहाँ कुछ मुसलमान नेता अपना अलण 
ही संगठन करके सरकार के सामने समय-समय पर अपनी प्रथक्‌ माँग 
उपस्थित करते रहे हैं, और सरकार ने भी उनके संगठन की अवहेलना' 
करने का सत्कार्य नहीं किया। मुसलमानों की देखा-देखी हिन्दुओं 
ने भी अपनी प्रथक्‌ माँग उपस्थित करना आवश्यक समभझा। यही' 
नहीं, सिक्ख, हरिजन आदि जातियों ने देखा कि हमें हिन्दुओं के साथः 
रहने की अपेक्षा, अपनी प्रथकता की दशा में कुछु अधिकार अधिक 
मिलने की सम्भावना है तो उन्होंने अपनी दिन्दुओ्रों से प्थकू माँग... 
उपस्थित करना हितकर समझा । इस प्रकार इन सब सम्प्रदायों या . 
जातियों के अलग-अलग दल्ल बने हुए. हैं। ये दल अपने को राजनैतिक 
दल कहते हैं. तथा राजनेतिक माँग रखते हैं। हाँ, संतोष की बात 
यह है कि प्रत्येक जाति या सम्प्रदाय में कुछ विचारशील सजन ऐसे 
. हैं जो साम्प्रदायिक या जाति-गत संगठनों को राजनैतिक संगठन से' . 
-सर्वथा प्रथक्‌ रखना उचित समझते हैं, और वे संकौर्ण दृष्टिकोण- 
"बाल दलों में भाग नहीं लेते। उदाइरणवत्‌ कितने ही योग्य और 
प्रतिष्ठित मुसलमान सुसलिम लौग के राजनैतिक दल होने और राज- 
नैतिक माँग उपस्थित करने के दावे को अस्वीकार करते हैं, और' 
वे मुसलिम लींग का सदस्य बनना .सिद्धान्त-विरुद्ध मानते हैं। यही 
. चात इन्हुओं तथा इनके अ्न्तरगंत अन्य जातियों क़े व्यक्तियों की है ॥ 
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यह कहा जा सकता है कि हिन्दू मद्दासभा का दृष्ठि-कोण वेधा 


आाम्प्रदायिक नहीं है, जैसा मुसलिम लीग का। परन्तु जिंस संस्था 


के सदस्य किसी विशेष धम या जाति के ही व्यक्ति होते हैं, या हो 
सकते हैं, उसे विशुद्ध राजनेतिक दल नहीं कहा जा सकता | वास्तव 
में मुसलिम लीग तथा हिन्दू महासभा आदि का उद्देश्य अपने-अपने 


त्ेत्र में समाज-सुधार या शिक्षा-प्रचार आदि होना चाहिए। राज- 
'नेतिक दल वे ही होने चाहिएँ, जिनमें धर्म या जाति आदि का 


कोई बन्धन न दो, सब नागरिक स्वतंत्रता-पूर्वक भाग ले सके। 
उनका संगठन केवल राजनेतिक तिद्धान्तों पर किया जाना उचित है | 
परन्तु एक तो दलों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे अपने 


लिए अधिक-से-अधिक व्यापक आधार रखना चाहते हैं और इसलिए 
. कई-कई प्रकार के सिद्धान्तों पर अपना संगठन करते हैं | दुसरे, आज- 
'कल्ल राजनीति की बड़ी भ्दिमा है; शिक्षा और समाज-सुधार विषय 
'भी एक बड़ी सीमा तक व्यवस्थापक सभाओं के श्राश्रित हैं। इसलिए 


अनेक आदमी किसी सभा, संस्था या दल को उसी दशा में कुछ 


“महत्व का मानते हैं, जबकि उसका सम्बन्ध राजनीति से भी दो | 


इसलिए साम्प्रदायिक संगठनों में, राजनेतिक दल का वेष धारण 
करने की, प्रवृत्ति द्वोती है | | । 

यद्यपि यहाँ पर छोटे-बड़े सब मिला कर राजनेतिक. दल कई-एक 
हैं, वास्तव में देखा जाय तो यहाँ मुख्य दल केवल दो हंः--कांग्रेस 
दल और लिबरल दल। कांग्रेस का संगठन बहुत अच्छा है 
इसका प्रभाव गाँव-गाँव और नगर-नगर में हे। बच्चा-बच्चा इसके 
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नाम, इसके नारों, इसके गायनों, और इसके तिरंगे मंडे से परिचित 
है। जब इसका जलूस निकलता है या इसकी सभाएँ होती हें तो 
तमाम बस्ती में धूम मच जाती है। इसका उद्देश्य भारतवर्ष के 
लिए. स्वतंत्रता प्राप्त करना है। ओपनिवेशिक पद ( 'डोमिनियन 
स्टेटस! ) या साम्राज्यान्तगंत स्वराज्य इसे स्वीकार नहीं है। हाँ, 
स्वतंत्रता-प्राप्ति के लिए. यह केवल अहिन्सात्मक उपायों का अवलम्बन 
करती है। सशस्त्र क्रान्ति की यह घोर निन्‍दा करती है। कांग्रेस ने 
रचनात्मक कार्य पर बहुत ज़ोर दिया है। इसके सम्बन्ध में अन्यत्न 
लिखा गया है । 
कांग्रेस का अनुशासन दृढ़ है। प्रायः कोई सदस्य इस संस्था का 
नियम भंग नहीं करता; यदि कोई ऐसा करता है तो उसके सम्बन्ध: 
में यथेष्ठ कारंबाई की जाती है। इसका अधिवेशन प्रतिवर्ष नियमा- 
नुसार होता है। इसकी स्थायी समिति और कार्यकारिणी कमेटी की 
मीटिंग समय-समय पर होती है। यह उपस्थित समस्याओं पर 
विचार करके देश का पथ-निर्देश करती है। भिन्न-भिन्न ज़िलों मेंः 
. इसका कार्यालय है, प्रान्तों में प्रान्ववार संगठन है। निदान, यह 
. इतना बड़ा विशाल संगठन, संसार के राजनेतिक दलों का एक अच्छा 
नमूना है । | 
कांग्रेस दल के अन्तगंत किसान दल, मज़दूर दल, समाजबादी- 
दल आदि अनेक दल हैं। ये कांग्रेस दल की नीति. और उद्देश्य 
सम्बन्धी मुख्य-्मुख्य बातों को मानते हुए. अपने कुछ विशेष विचार 
भी रखते हैं। इनमें से कांग्ेस समाजवादी दल विशेष महत्व-पूर्ण है 
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यह इस बात में तो कांग्रेस दल से सहमत ही है कि देश को स्वतंत्र: 
होना चाहिए, साम्राज्यान्तर्गंत स्वराज्य से संतुष्ट न होना चाहिए |: 
किन्तु इस दल का सिद्धान्त है कि शासन-सूत्र किसानों और श्रम-- 
जीवियों के ह्वाथ में हो; राजाओं ज़मीदारों आदि को अधिकार च्युत- . 
किया जाय, प्रमुख या आधार-भृत व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण हो | आओ 
यह दल अपने इन सिद्धान्तों का समावेश कांग्रेस की नीति में- 
करवाना चाहता है, ओर इसके लिए कांग्रेस के अन्दर रह कर ही. 
प्रयत्त करता है। अभी इसके सदस्यों की संख्या तथा बल कम है। 
परन्तु इनमें वृद्धि हो रही है। समय का प्रवाह इस दल के अनुकूल7 
जान पड़ता है; बहुत सम्भव है कि निकट भविष्य में इसका देश में; 
. काफी प्रभाव हो जाय। अस्त, अभी यह दल कांग्रेस से सम्बद और: 
. उसके अन्तर्गत ही है। | द 
कांग्रेस के अतिरिक्त दूसरा उल्लेखनीय राजनैतिक दल लिबरल दल- 
है। कांग्रेस को तुलना में इसका कुछ विशेष महत्व नहीं है, तथापि: 
यह काफी पुराना है| पहले बताया जा चुका है कि जब यहाँ गरम और 
नमे दल का विभाजन हुआ तो बहुत समय तक व्यवस्थापक सभाओं 
में नम दल की ही पहुँच दो सकी। एक प्रकार से, उस समय के... 
 गमें और नर्मे दल अब कांग्रेल दल और लिबरल दल हैं। लिबरल. 
दल का उद्देश्य त्रिटिश सरकार से सहयोग करते हुए द्वी राजनैतिक. 
सुधार प्राप्त करना है। यह ऊँची-ऊँची फौजी तथा मुल्की नौकरियाँ 
भारतवासियों को दिलाने का आन्दोलन करता है। इसका आदर्श... 
औपनिवेशिक स्वराज्य प्रास करना है। बत्रिठिश साम्राज्य से भारतवर्ष... 
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के बाइर होने को यह अच्छा नहीं समझता | इसे सभाएँ करने और 
प्रार्थना-पत्र या प्रतिनिधि-मंडल ( डेप्यूटेशन ) भेजने में विश्वास है; 
सल्यागह और असहयोग आदि का मार्ग इसे पसन्द नहीं। इसका 
वार्षिक अधिवेशन होता है। समय-समय पर कुछ अच्छे देश-प्रेमी इस 
दल में रहे हैं। परन्तु सर्वसाधारण पर इसका विशेष प्रभाव नहीं है । 
शहरों में रहनेवाले कुछ विशेष विद्वान वकील, वैरिस्टर आदि ही इस 
दल में सम्मिलित हैं | इनका कार्य-क्रम कुछ लेख लिखना, भाषण देना 
आदि है, जिसमें विशेष परेशानी उढानी नहीं पड़ती, जो आराम से 
पूरा होता रहता है। ये जनता को उतावला न होने तथा शान्ति और 
पैयं रखने का आदेश करते हैं। परन्तु जब इनसे पूछा जाता है कि 
आखिर यथेष्ट शासन-सुधारों के लिए. प्रतीक्षा कब तक की जाय, और 
इनका बताया वैध उपाय सफल न द्वोने की दशा में क्या किया जाय, तो 
इनके पास इसका कुछु संतोषजनक उत्तर नहीं है। सब साधारण जनता 
पर इसका विशेष प्रभाव न होने के कारण सरकार इसे साधारण ही 
मान देती दे। सरकार यद्द अनुभव करती है कि देश में सबसे 
मुख्य दल कांग्रेस दल है, यद्दी जनता का विशेष प्रतिनिधित्व 
करता है। 





: अम्बन्धी एक विशेष बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति. अपने वातावरण से 
. प्रभावित होता है। किपी व्यक्ति का जीवन सुखमय तभी हो सकता. 


जीवन की व्यवस्था द्ो। यदि मैं चाइता हूँ कि मेरा परिवार स्वस्थ रहे 
तो यद्दी पर्यास नहीं है कि मेरा घर साफ-सुथरा रहे । सम्भव है कि पास- [| 
: पड़ोस के मकान गन्दे रहते हों, या मेरे सकान के सामने की नाली अच्छी 
द तरह साफ्‌ न की जाती दो । इस दशा में मेरे घर में रहनेवाले व्यक्ति _ 
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है, जब उसके निकटवर्ती तथा सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए भी वैसे द्वी है 


कैसे तन्दुरुस्त रद्द सकते हैं | वातावरण का दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर 
पड़े बिना नहीं रह सकता। यदि हमारी गली या मोइल्ले में मी 
स्वास्थ्य-सम्बन्धी बातों का समुचित प्रबन्ध रहे तो सम्भव है, हमारे नगर. 
के अन्य भागों में गन्दगी रहने से, वहाँ की, और उसके परिणाम- न 
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स्वरूप मगर-भर की हवा खराब दो जाय। ऐसी हालत में भी इमारे 
स्वास्थ्य बिगड़ने की भारी आशंका रहेगी | 
इससे प्रतीत हुआ कि मेरे घर के आदमियों का स्वास्थ्य अच्छा 
रहने के लिए नगर-भर में स्वास्थ्य-सम्बन्धी व्यवस्था उचित रीति 
से होनी चाहिए। इस विचार-घारा को शोर आगे बढ़ाया जा 
सकता है | कल्पना कीजिए, दसारे नगर-भर में स्वास्थ्य और सफाई 
आदि की आवश्यक व्यवस्था है, और लोगों की तन्दुरुस्‍्ती अच्छी 
है| अब इस प्रान्त में अथवा किसी दुसरे प्रान्त में रहनेवाले इमारे 
कुछ रिश्तेदार या मित्र मारे यहाँ आते हैं, उनके नगर में प्लेग आदि 
बीमारी थी, और वे उस बीमारी के कीठाणु इसमारे यहां के आते हैं। 
इसका स्वभावतः यद्द परिणाम होगा कि हमारे घर में और फिर धीरे- 
घीरे हमारे नगर में भी बीमारी फैल जायगी | इससे विदित हुआ कि. 
हमारे नगर के व्यक्तियों का स्वास्थ्य अच्छा रहने का निश्चय तभी हो 
सकता है, जब हमारे प्रान्त या राज्य-भर में स्वास्थ्य-सम्बन्धी व्य- 
वसस्‍्था ढीक रीति से हो | इसी प्रकार शोर आगे बढ़ कर यह भी सिद्ध 
किया जा सकता है कि कुछ अंश में संसार के भिन्न-भिन्न देशों का भी 
_ एक-दुसरे पर प्रभाव पड़ता है। । 
ऊपर हमने स्वास्थ्य की बात ली थी | इसी तरह शिक्षा की बात 
ली जा सकती है। मैं अपने बच्चों को शिक्षित बनाना चाहता हूँ। इस 
लिए. मैं उन्हें प्रति-दिन नियमित रूप से स्कूल में मेजने की व्यवस्था कर 
दूँ तो यही पर्याप्त न होगा । बच्चे स्कूल में तो दिन के केवल पांच-छ घंढे 


ही रहेंगे । उनका शेष समय तो घर में, मोहल्ले में, बाजार में, या नगर हे 
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के भिन्न-भिन्न भागों में व्यतीत द्ोगा। इस समय में वे बहुत-सी बातें 
देखेंगे, सुमंगे ओर कहेंगे। उन्हें जिन-जिन व्यक्तियों से काम पड़ेगा, 
उनकी आदतों, बोल-चाल, या विचारों का उन पर अवश्य प्रभाव 
पड़ेगा | बहुधा अच्छे घरों के, और शिक्षा पानेवाले युवकों की ज़बान 
पर भी गनन्‍्दे' शब्द चढ़ जाते हैं , उन्हें गाली-गलोज करने में संकोच 
नहीं होता । इसबात की शिक्षा उन्हें कहां से मिल्ली ! मां-बाप ने उन्हें 


ऐसा करना नहीं सिखाया, स्कूलों में भी उन्हें. ऐसी बात नही सिखायी 


जाती | तो फ्रिर उसका उत्तरदायित्व - किस पर है ? बात यह है कि 
जिस वातावरण में बालक रहते हैं, उसका प्रत्यक्ष या गौण प्रभाव उन 
पर पड़े बिना नहीं रहता । जो बालक ऐसे साथियों में रहता है. जो 


लड़ते-ऋगड़ते ओर गाली-गलौज करते हैं, वह भी धीरे-धीरे ऐसा 


आचरण करने लगता है। बहुत-सी बुरी बातें बालक अपने माता- 
पिता और शिक्षकों से भी सीख लेते हैं, यद्यवि माता-पिता 
था शिक्षक की- यह इच्छा नहीं होती कि बालक उन बातों को 
सीखें। बात यद्द होती है कि जब बालक यद्द देखता है कि वे लोग 
क्रोध में या दँसी-दिल्लगी. में अमुक प्रकार का व्यवहार करते हैं तो 
उसके भी . मन में उनका अनुकरण करने की भावना पैदा हो जाती 
है । अतः माता-पिता या शिक्षक आदि को इस ओर भी समुचित ध्यान 
देना चाहिए । ० : हम 

अस्त; बात केवल बालकों की ही नहीं है | ।बड़ी - उम्रवालों पर . 


भी, वातावरण का, अर्थात्‌ देश-काल का प्रभाव पड़ता है; हां; 


ज्यों-ज्यों मनुष्य अधिक आयु . का होता जाता है, उस पर : दूसरों का 
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प्रभाव कम पड़ता है, पर पढ़ता अवश्य हे। प्रायः कोई आदमी जिस 
देश में तथा जिस जाति और धर्म के आदमियों में जन्म लेता है, उस 
वर उस देश, जाति, या धर्म का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता | जिनकी 
अतिभा, आत्म-बल या विचारशीलता विशेष है, उन पर देश-काल 
का प्रभाव कम पड़ता है। अन्य साधारण व्यक्ति अपने समय की 
सामाजिक या धार्मिक रीति-रस्मों पर स्वतंत्र विचार नहीं करते, वे 


उन्हें चुपचाप मानते हैं भर उनके अनुशार अमत करने लगते है। 


कभी-कभी वो “महद्दान! कहे और समझे जानेवाले व्यक्ति भी अपने 
देश-काल से बहुत अधिक प्रभावित द्ोते हैं। सुविष्ठिर और नल जैसे 


राजाओं का जुए की द्वानियों पर विचार न करना, अथवा द्वानियों को 


जानते हुए; भी इस कार्य में प्रदत्त दोना, तथा यूनान के कितने 
दी सुयोग्य दा्शनिकों का यद्ट विचार कि समाज-संगठन के लिए दास- 
अ्रथा अनिवार्य है, उपयुक्त कथन के उदाहरण हँ। 

. इसके साथ ही, यह बात भी सत्य है कि जैसे इम पर दूसरों का 
प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार इम भी दूसरों पर अपना प्रभाव डालते 
हूँ; अर्थात्‌ दूसरों पर भी इसारा प्रभाव पड़ता है। हाँ, यदि इमारा 
आत्म-बल, प्रतिमा आदि विशेष है तो हमारा प्रभाव अधिक दोगा; 
नहीं तो कम | साधारण व्यक्तियों का प्रभाव अपने बहुत निकट के 


व्यक्तियों पर दी पड़ता है, और विशेष गुण-सम्पन्न महानुभावों का, 


दुरूदूर के व्यक्तियों पर भी। भृत काल में गौतम बुद्ध, अशोक, 
. इज़रत ईसा मसीह और मोहम्मद साइब ने दूर-दूर को जनता पर अपने 


विचारों की छाप लगा दी। आधुनिक काल में लेनिन, हिटलर, .. 


है 5 महल 0 5 पक 
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स्टेलिन आदि के सैनिक बल ने ही नहीं, इनकी विचार-धारा ने भी किस 
देश के व्यक्तियों पर अपना विलक्षण प्रभाव नहीं डाला ! भारतवर्ष 
. की ही बात लीजिए. | महात्मा गाँधी ने बिना प्रत्यक्ष प्रयत्म किये: 
झपना प्रभाव योरप, अमरीका, अफरीका आदि सभी भू-खंडों के 
व्यक्तियों पर डाल रखा है। असंख्य व्यक्ति ऐसे हैं, जिन्होंने महात्मा 
जी को कभी देखा नहीं, और सम्मवतः कभी देख भी न पावेंगे, तथापि 
वे अपने जीवन में कितने ही कार्य महात्मा जी के आदेशानुसार 
कर रहे हैं। अवश्य ही ऐसे महापुरुष किसी समय में इने-गिने ही 
होते हैं, जो वातावरण को विशेष रूप से बदल देते हैं, और उसे 
. एक अंश तक अपनी इच्छानुरूप बना डालते हैं। 

स्मरण रहे कि प्रायः निकय्वर्ता वातावरण का प्रभाव अ्रपेत्षाकृत 
अधिक द्योता हे, और जेसे-जेसे वातावरण दूर का होता जाता है, उसका 
प्रभाव कम होता जाता है। तथापि हम पर अपने नगर या राज्य का ही 
नहीं, दूर-दूर की जनता के धार्मिक, सामाजिक, नेंतिक, और सांस्कृतिक ' 
बिचारों का भौ प्रभाव पड़ता है। हमारे मकान बनाने और नगर 
बताने का ढल्कं, वेष-भूषां और खान-पांन का स्वरूप कितना 
पाश्चात्य लोगों के ढड्ज' से प्रभावित हुआ है, इमारी भांषों पर तथा 
हमारे साहित्य में अन्य देशों की भाषा और सांहित्य की कितनी _ 
छाप है, इसका सहज ही अनुमान किया जा संकंता है। दइमारी | 


राजनीति ने आज दिन प्रायः ब्रिटिश राजनीति का चोला पहन... 


_ रखा दै। निर्वाचन पद्धति, व्यवस्थापक सभाश्रों का संगठन और 


कार्य-पद्धति, सरकार और जनता के सम्बन्ध आदि के विषय में हम' 


का 
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जो विचार करते हैं, उसमें प्रायः इंगलेंड की नीति हमारे लिए. 'माडल' 
था नमूने का काम देती है । अर्थ-नीति में यहाँ के बहुत-से सुधारक 
रूस के समाजवादी कार्य-क्रम से प्रभावित हैं। युद्ध-नीति में हम योरप 
की नीति को व्यावह्यारिक भानते हैं; मदंत्मा गांधी की अहिन्सात्मक 
नीति पर विश्वास न कर उसे अव्यावद्वारिक कदते हैं । 


नेतिक वातावरण का प्रभाव 


... इस प्रकार इमें मालूम होता है कि नागरिक जीवन पर वातावरण 
का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब हम इस बात का कुछ विशेष विचार 
करें कि वैतिक बातावरण का नागरिक जीवन पर किस प्रकार तथा 
क्या प्रभाव पड़ता दै। नागरिक जीवन के अनेक. पहलू हैं, ओर 
स्थानामाव के कारण उसके सब पहलुओों की दृष्टि से विचार नहीं 
किया जा सकता | यहाँ संक्षेप में यही विचार किया जायगा कि 
वैतिक वातावरण का व्यवस्था, शासन ओर न्याय पर क्‍या प्रभाव 
पड़ता है| पहले व्यवस्था की बात लीजिए । 

व्यवस्था का मूल निर्वाचन है। यदि नागरिकों का नेतिक मान 
( स्टैंडर्ड ) ठीक दे तो कोई निर्वाचक अपने व्यक्तिगत सवा के कारण 
किसी अयोग्य उम्मेदबार के पक्ष में मत नहीं देगा, वह खूब सोच- 
विचार कर अपने मत का उपयोग करेगा, वह किसी की बेजा धमकी 
में नहीं आयेगा, और न किसी प्रलोभन के कारण पथ-अ्रष्ठ दोगा | 
किसी व्यक्ति की यद्द हिम्मत ही नहीं होगी कि निर्वाचक से 
यह कद्दे कि अमुक उम्मेदबार तो तुम्दारी जाति-विरादसे का हैं. 


तक करे 





हा 
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अतः उसे वोट ( मत ) दिया जाना चाहिए; या, देखो अम्न॒क उम्मेद.. 


वार ने उस समय तुम्दारे विरुद्ध काम किया था; उसे मत नहीं देना 
चाहिए, यदि तुम उस मत दोगे तो तुम्हें इसके लिए कष्ठ उठाना 
पड़ेगा; अथवा तुम अम्रुक उम्मेदवार के लिए. मत देने की 
कृपा करो तो उसके ग्रतिफल-स्वरूप तुम्हें यह युरष्कार मिल्लेगा। 
इस प्रकार नेतिक वातावरण ठीक होने की दशा में निर्वाचन-कार्य 
आधुनिक विकारों से मुक्त रहेगा, व्यवस्थापक सभाओं में योग्य और 


विचारशील व्यक्ति दी पुँचंगे। और, ये भी वहाँ अपना कतव्य- 


पालन भली भाँति करेंगे, आलस्य या प्रमादवश उसकी अवदेलना ने 


पूर्ण व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार देश में क़ानून-निर्माण का काय सुदृढ़ 
आधार पर किया जायगा, वह प्रत्येक बात में कल्याणकारी होगा । 


करेंगे, अपनी दृष्टि उदार रखेंगे, नियम या क़ानून बनाते समय अपने 
सम्प्रदाय या जाति का ही विचार न करेंगे, वरन्‌ राज्य के ह्वित कौ 


अब शासन की बात लौजिए.। राज्य-हित के लिए अच्छे कानू न. 


बन जाना ही पर्याप्त नहीं है । उन क़ानूनों को अमल में लानेवाले 
अर्थात्‌ शासक भी अच्छे होने चाहिएँ। राज्य में छोटे से ल्षेकर बड़े 


तक अनेक कर्मचारी रहते हैं। बहुधा पदाधिकार पाकर आदमी 
कुछ उन्मच-से दो जाते हैं। वे अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने लगते. 


हैं। वे सवंसाधारण पर रौब गाँठते हैं, बहुधा उनसे डाली, भेंट या 


के 
ल्‍्प ।$ ः हि हे 


. रिश्वत भादि के रूप में अनुचित रीति से द्रब्य ऐेंढते हैं, किसी 
नागरिक का कोई काम करने से उस पर बड़ा अहसान जताते हैं। हे 
थोड़ी देर में दो सुकनेवाले काम को ढील-ढाल से करके उदमें 


च 
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खूब समय लगा देते हैं, और इस प्रकार नागरिकों को काक्ी परेशान 
करते है। बेचारे नागरिक चुफ्चाप अधिकारी-बर्ग को यह अनीति- 
देखते और सहते रहते हैं। परन्तु यदि राज्य में नेतिक वातावरण 
अच्छा दो, तो कंमेचारी-बर्ग की यह अनीति कदापि न चले । 

: अब रही, न्याय की बात। साधारणतया, नेतिक वातावरण ढीक: 
न होने की दशा में न्याय के प्रसंग में अनेक बातें अन्याय-मुल्ञक ह्दो 
जाती हैं। अदालत में फूड बोलना एक मामूली बात हो जाती है । 
अनेक आदमी शपथ लेकर बयान देते हैं, तो भी असत्य-माषण करते 
हैं। छोटे-मोटे लालच के वश द्वी बहुत-से व्यक्ति चाहे-जेसी गवाददी 
देने को तैयार हो जाते हैं। साधारण वकील गवाहों को पाढ पढ़ाते हैं 
कि अमुक बात इस तरह से कही जायगी तो मुकदमा जीतने में सहा- 
यता मिलेगी । जो वकील बैरिस्टर आदि बड़े होते हैं, वे स्वयं ऐसा' 
काम नहीं करते, पर उनके सहायक तो उनके लिए यह सब कर द्दी 
देते हैं। अनेक अच्छे-अच्छे वकौलों का भो यह सिद्धान्त रहता है कि 
बात सच्ची होनी चाहिए, फिर उसे अदालत में साबित करने के लिए. 
चाहे-जितनी भूठी कारंवाई की जाय। फिर, कुछ आदमी न्याय की 
कुर्सी पर बैठ कर भी अन्याय करते हुए मिलते हैं, केवल भूल-वश नहीं 
 लोम-वश, अथवा सरकार का रुख देख कर | ऐशी बातें उसी दशा 
में सम्भव है, जब राज्य में लोगों का नैतिक मान या आदश निम्न 
: कोटि का हो | जब मैंतिक बातावरण शुद्ध होता है, वो उपयु क्त दोषों 
की गुंजायश नहीं रहती । न गवाद भूठ बोलता है, न वकील उसे 
_ भंठ बोलने की प्रेरणा करता है; स्यायाधीश भी निष्ुक्ष निर्णय सुनाकर 
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अपना पद सार्थक करता है । 


ससे विदित हुआ कि नैतिक वातावरण का व्यवस्था, शासन 


और न्याय पर कैसा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार इस बात की 


विचार किया जा सकता है कि उसका नागरिक जीवन के अन्य अंगों 
पर क्या प्रभाव पड़ता है। अस्तु अब हम घामिक वातावरण के प्रभाव 


का विचार करगे । 


घामिक वातावरण का प्रभाव 


प्रत्येक घमे या मज़हब में दया, सहानुभूति, परोपकार, आदि की 


शिक्षा का समावेश होता है, यदि नागरिक उन पर भली भांति विचार 
करें तो सार्बजनिक जीवन की अनेक वाघाएँ दूर होकर विविध प्रकार | 


की सुविधाएँ द्वोने लगें । परन्तु बहुधा होता यह है कि आदमी धसे 'का 
बड़ा संकीर्ण अर्थ लेते हैं, वे उसे अपने स्वार्थ का साधन बना लेते हँ। 


इससे राज्य कीं उन्नति या प्रगति में बहुत रुकाबर्ट पैदा दो जाती हैं ।. 


व्यवस्था का दही विचार कर | जब घार्मिक वातावरण अच्छा नहीं दोता, 


आदमी अपने-अपने सम्प्रदाय के ही दविंत की बात सोचा करते हैं; वें... 
राज्य के सामुहिक दित की उपेक्षा करते हैं। निर्वाचन के प्रसंग पर 


उम्मेदवारों की योग्यता का विचार न कर, मतदाताओं से घम के नाम 


पर अपीक्ष की जाती है कि वे अमुक उम्सेंदवार को मत दें, अथवा 
अमुक को न दें । वास्तव में निर्वाचन जैसे राजनैतिक विषय में धर्म की. 
इृष्टि से विचार करना नितान्त अनुचित है। इसी प्रकार व्यवस्थायक रे . 
समा के सदस्यों के दक्त साम्प्रदायिक आधार पर बनाना और क़ामून 
बनाने में साम्प्रदायिक हित की दृष्टि रखना नागरिक जीव॑न को कल्लुषित 
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करना है। यदि व्यवस्थापक सभा में, भिकछुकों पर नियंत्रण करने, या 
दान धर्म को नियमित कराने आदि के विषय में, आदमी नागरिकता का 
विचार न कर अपनी “घामिकता? का प्रदशन करने लगें तो आवश्यक 
कानून किस प्रकार बने ! 
कुछ समय की बात है, बृन्दाबन में बन्द्रों का बड़ा उसाव 
था। आदमियों का कोई चीज़ लेकर बाजार में से निकलना कढिन 
था। अनेक बार ऐसा हुआ कि आदमी जा रहा है; पीछे से 
बन्दर आ कर उसकी टोपी उतार कर ले गया। श्रव आदमी 
हाथ में सामान लिये टोपी के वास्ते बन्दर का कहाँ तक पीछा करे | 
आखिर, बद उससे द्वाथ घोकर ह्वी रहता । बालकों या स्त्रियों को वो 
बहुत ही कष्ट दोता था, कई बार किसी बच्चे को बन्द्र ने छुत की 
मेंडेर पर से धक्का दे दिया और बच्चे की मृत्यु द्वो गयी । यह देख कर 
स्युनिसिपिलयी में बन्दर पकड़वाने का प्रस्ताव आया तो बहुत-से 
नागरिकों ने उसका विरोध किया । यह विरोध केवल बन्दरों पर दया- 
भाव रखने के कारण ही न था। बात यद्द थी कि कुछ आदमियों को 
बन्‍्दरों को चने डालने के लिए. खासी रक़म मिलती थी। उसमें से 
छु तो बन्दरों के लिए. खर्च होती ओर शेष उन लोगों के काम आती । 
इन लोगों ने देखा कि यदि बृन्दाबन में बन्दर न रहे तो फिर इन्हें 
बन्दरों के नाम पर रुपया मिलना भी बन्द हो जायगा। इस प्रकार 
इन्होंने अपने स्वार्थ को लक्ष में रख कर और धर्म का भाव जता कर 
.. बन्दरों के पकड़े जाने के विरुद्ध आन्दोलन खड़ा किया, परन्तु आखिर 
.. बात प्रगट हो. गयी और इनकी विशेष न चली | स्युनिसिपल बोड में 


कु 
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प्रस्ताव पास हो गया । कहने का तात्पय यह कि आदमी धर्म की आड़ू- 
में स्वाथ-सिद्धि का प्रयत्ञ करते हैं, यह बड़े शोक का विषय है। यह्द 
सर्वथा त्याज्य है। धार्मिक भावनाएँ नागरिकों के लिए. उपयोगी 
'कानून बनाये जाने में वाधक न होनी चाहिए । 8 
अब शासन-सम्बन्धी क्षेत्र का विचार करें। धार्मिक प्रभाव इस क्षेत्र. 
में कितना पड़ता है, इसका थोड़ा-बहुत अनुभव सभी राज्यों के निवा- 
'सियों को समय-समय पर विशेष रूप से होता रहा है । योरप के देशों में 
मध्य-काल में, जनता के लिए बहुधा विचारणीय विषय यह नहीं द्ोता 
था कि. राजा किस बोग्यतावाला हो | वरन्‌ वे सोचा करते थे कि राजा 
इमारे धर्म को माननेवाला हो तभी हम सुख की नींद सो सकेंगे। 
"रोमन केथलिक ईसाइयों के लिए, किसी ग्रेटटिस्टैन्ट ईसाई का राज-पद 
अहण करना एक महामारी से कम नहीं दोता था। अनेक बार 
एक घम के मानने वालों के त्योहार दूसरे लोगों के लिए रोने ओर 
कराहने के दिन हुए हैं। अब योरप उस अ्रन्धकार-काल से मुक्त हो 
गया है। दुर्भाग्य से भारतवर्ष इस समय भी साम्प्रदायिक भगड़ों 
का देशबना हुआ है | शासकों की कितनी शक्ति इससे नष्ट द्ोती है ! 
'विजयद्शमी या दिवाली हो, ईद दो या मोहरेम, अथवा अन्य कोई 
स्थौहार दो; अधिकारियों को नागरिक शान्ति के लिए, विशेष प्रबन्ध 
करना पढ़ता है। अनेक बार तो रोजमरां की साधारण बातों से दी दिंदू- 
मुस्लिम झगड़े का सूत्रपात हो जाता है। जिन शहरों में इन दोनों 
जातियों के काफ़ी आदमी रहते हैं, वहाँ का नांगरिक जीवन दर समय... 
. खतरे में रहता दे; न-मालूम, कित घड़ी क्‍या उत्मात हो जाय | कई बार॒. 
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ऐसा हुआ है कि एक आदमी ने दूसरे के पीछे जाकर अकस्मात छुरा' 
भौँक दिया, और उसे मार दिया या अधमरा कर दिया। हमला करने- 


वाले को ज़ख्मी आदमी के विरुद्ध कोई शिकायत न थी: वह केवल" 


यह जानता था कि बह दूसरी जाति या दूसरे घर्म का है। जिंस व्यक्ति 


ने हमारा कुछ बिगाडा नहीं, जिसके प्रति हमें कुछ शिकायत नहीं, उसके: 


साथ यह दुरव्यंवद्दार कैसा चिन्तनीय या निन्‍दनीय है | इससे भी अधिक 


दुःख का विषय यह है कि आक्रमणकारी व्यक्ति की जाति या धर्म: 
वाले अन्य कितने-ही नागरिक ऐसे अनुचित काय की. स्पष्ट शब्दों में: 
मिन्‍्दा नहीं करते, वरन्‌ जद्द७ँ तक सम्भव होता है, वे अपराधी से सदा 
नुभूति द्वी प्रकट करते हैं और उसे क़ानूनी-दंड से बचाने का प्रयत्न" 
करते हैं। इस प्रकार यह मामला दों व्यक्तियों का न रह कर दोः 
जातियों का हो जाता है। दोनों जातियों का पारस्परिक दुर्भाव अनेक 
रूपों में समय-समय पर प्रकट होता रहता है। इस लिए पुलिस की 
शक्ति बढायी जाती है, और साथ ही दमनकारी कानूनों का प्रयोग 


बढ़ता है, जिससे सभी को अ्रसुविधा या कष्ट होता हे । 


यह स्थिति अंगरेज अधिकारियों के लिए. भारतवर्ष को स्वराज्या-- 


_ पिकार न देने का बहुत बढ़िया बहाना है । विचारशील नागरिकों के 
बास्ते यह बात बहुत चिन्तमीय है। आवश्यकता है कि नागरिक बन्धु 


चर्म का ठीक अर्थ समझभें। यदि घर्म एक दूसरे का सिर फोड़ना सिखाताः 
है, तो उसे “बर्म! कहना निरर्थक हे। वह तो अधमे है। कोई 

: व्यक्ति अपने आपको सच्चा हिन्दू या सचा उतज़ञमान कैसे कह, सकता: 

.. है, जब वह अपने नागरिक बस्धुओं से प्रेम और सहानुभूति का व्यवद्दरं 
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ल्‍महीं करता | यदि दम घ॒र्म का ठीक अर्थ ग्रहण करें तो दम दूसरों 
के छुख दूर करना, उनकी शान्ति और समृद्धि में आनन्द मानना ही 
- अपना कतंव्य समझे | सरकार जो कार्य नागरिक जीवन की उन्नति के 

'के लिए करे, उसमें हम जी खोल कर सहयोग प्रदान करें; और यदि 
किसी सरकारी कमंचारी का व्यवहार समाज के किसी वर्ग के लिए. 
“अद्वितकर हो तो सब मिलकर उसका विरोध करें| प्रत्येक धर्म एक 
'परमपिता परमेश्वर को मानता है, तो समस्त धर्मो' के अनुयायियों में 
ज्ातृ-भाव होना ही चाहिए | ऐसा होने कौ दशा में हम अपने राज्य 
'के शासन को कितना उत्तम बना सकते हैं! 
व्यवस्था और शासन की भाँति न्याय-कार्य पर भी घर्म का बहुत 
अभाव पड़ता है। वास्तविक धर्मानुयायी के विचार तो सदेव न्याय-मूलक 
ही होते हैं । प्रत्येक देश में सयय-समय पर ऐसे अनेक उदाहदइण हुए हूँ, 
जब किसी व्यक्ति ने अनुचित कार्य करनेवाले को उस अवश्या में भी 
दंड दिया था दिलवाया, जब कि अपराधी स्वयं उसका भाई, पुत्र या 
अन्य रिश्तेदार आदि था । परन्तु धर्म की मिथ्या भावना रखनेवालों 


"की तो बात ही दूसरी है। वे न्याय को उसी दशा में न्याय समझते हैं, 





जब उससे उनके सम्प्रदायवालों का द्वित हो, जब बद उनके पक्ष में . 
'हो । कई बार साम्प्रदायिक झूगड़ों के सम्बन्ध में ऐसा अनुभव हुआ है 
कि मुक़दमा अदालत में गया, पर जिस पक्ष के विरुद्ध फैलला हुआ, - 


उसका उस फैसले से सन्‍्तोष न. हुआ, उसने उसकी अपील की, और रा 
वहाँ भी मन-चाशा फैसला ने छुआ तो उस अपील की भी अपील 


हुईं | फिर यदि ऊँची-से-ऊंची अदालत ने भी वद्दी फ़ैसला ,बद्ाल 


जाके 
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रखा तो उस फैसले की अवदेलना की गयी। कभी-कभी तो व्याया- 
घौशों को धमकी दी जाती है कि यदि वे अमुक पक्ष में फैसला न देंगे 
तो उनके लिए. अच्छा न होगा। ऐसे उदाइरणों का भी अभाव नहीं 
है कि किसी न्यायाधीश पर घातक प्रह्यर इसलिए. कियागया कि. 
_ उसने लोगों की साम्प्रदायिक भावनाओं का बिल्कुल विचार न कर 
निर्भीकता-पूर्वक अपना निष्पक्ष निर्णय दिया । नागरिकों की साम्प्रदा« 
'थिक भावनाओं का ऐसा कल्लुषित हो जाना कि उनकी न्याय-बुद्धि का 
इस प्रकार लोप हो जाय, बहुत हुखदायी है । आवश्यकता है कि. 
हमारी धार्मिक भावना हमें अधिक-से-अधिक न्‍्याय-प्रेमी बनाने में सहायक: 
हो | वह धर्म ही क्‍या जो मनुष्यों में न्याय आदि सदूगुणों की इंडि _ 
करनेवाला न हो ! धर्म तो मनुष्यों में मनुष्यत्व और नागरिकों में नाग- 
रिकता बढ़ानेवाला ही द्ोता है। इसलिए लोगों पर घर्म एवं नीतिः 
का ऐसा ही प्रभाव पड़ना चाहिए, जो उनके नागरिक जीवन का ययैष्ट 
बिकास करने में सहायक हो । दो को 


बी 
ब्क 


मिस हे 
के ् कै ८ के 
की शो ) 


€ असम 


सु 


] ] 





१३७4५ ३७% ७७५ ३४७% ७ ३७ ७%७७३७३७७७७३७३७५ ७५% 9%$७+%% के कक के ७९% ७$-0 क $ € 9 0 ७ कक 9५ 





दूसरा भाग 
भारतीय नागरिकता 


28७4-00 00% %$$$ कक ७4% 9%%% 00% फ%0%%9 0 9 फक३ कक छक७७७४७७७७३७४७४७ ७९७9७ %%% ७ # 


ज्लेक ा ! 3 ः न 


























जाहड 





सिमट न नया लि आ 


६2०33 2295 ०7323 %0%77%222052:6%-2 22% २८३९ 


उब्बीसवाँ परिच्छेद 
हमारा देश 


०4० 4७/ झिओ थे 


ह्व्म भारतवर्ष को अपना देश, अपनी सातू-भूमि कहते हैं। दम 


उसकी सेवा-पूजा करना चादइते हैं। हम उसकी उन्नति के अभिल्लाषी 


हैं| उसकी दीन-हीन दशा इमारे लिए बहुत चिन्ता का विषय हे । 
हम उसका सामाजिक, आथिकं, सांस्कृतिक और राजनैतिक उत्थान- 


_ करना आवश्यक समझते हैंतो दमें चाहिए कि हम इस देश की 


परिस्थिति का सम्यक्‌ अध्ययन करें, उसे भली भाँति सोचे-विचारं | 


हमें यह भी जानना चाहिए कि इस समय भिन्न-मिन्न क्षेत्रों में. क्‍्या- 
- क्या समस्याएँ विद्यमान हैं, उन्हें इल करने के लिए गत वर्षों” में 


क्या-क्या आन्दोलन हुआ दै। यह ज्ञान प्राप्त करने पर हम देश 
सेवा या देशोन्नति करने के लिए अधिक योग्य होंगे । अन्यथा, 'नादान 


की दोस्ती, जी का जंजाल?! सांबित द्ोगी। कोरी भाजुकता, ज्ञान के सा 
. सहयोग से वंचित रहने पर, लाभ के बदले द्वानि करनेवाली होती... 
दा है। माता की, अपनी सन्तान के प्रति कितनी ममता ड्ोती है. 
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बह उसके सुख की कितनी इच्छुक होती है, यह सब जानते हैँ। पर 
अनेक दशाओं में माता के अजश्ञानमय अनुचित लाडु-प्यार से 
सनन्‍्तान का कितना अहित दो जाता है, यह भी कोई रहस्य नहीं 
है। अस्त, प्रत्येक भारतीय पाठ्क के लिए. यह आवश्यक है कि 
वह अपनी जन्म-भूमि सम्बन्धी भिन्न-भिन्न विषयों से सुपरिचित होने . 
का प्रयल्त करे । अगले प्रष्ठों में इम इस देश को भौगोलिक, सामा- 
जिक, आर्थिक, सांकृतिक और राजनैतिक परिस्थिति का विचार 
करते हैं। आशा है, इसके अध्ययन और मनन से भारतीय नागरिक: 
इस देश के प्रति अपना कतंव्य अच्छी तरद पालन कर सकेंगे, और 
वे सुयोग्य नागरिक कहे जाने के अधिकारी द्ोंगे । है 
इस पुस्तक के प्रथम भाग में यह बताया जा चुका है कि मुष्य 
के सामाजिक जीवन, रहन-सहन, भोजन, व्यवद्वार आदि पर उसके 
. जबास-स्थान की भौगोलिक स्थिति का, जलवायु, और वर्षा आदि 
को बहुत प्रमांव पड़ता दै। अत; भारतीय जनता सम्बन्धी अन्य 
बातों का विचार करने से पूर्व इस देश की प्राकृतिक स्थिति का ज्ञान 
.. प्राप्त करना आवश्यक है। इसलिए पहले इसी के सम्बन्ध में लिखा 
: जाता है। । आम का 
.. भौगोलिक स्थिति--भारतवर्ष एक विशाल भू-खण्ड है। इसक 
अधिक-सें-अधिक - लम्बाई और चौड़ाई लगभग दो-दो हजार मील 
. है, और इसका क्षेत्रफल सोलद लाख बर्ग मील है। इसके उत्तर : 
में पर्वत-शिरोमणिण हिमालय की ऊँची, बर्फ से ढकौ, दौवार है; शेष 
.. तीन ओर बह समुद्र से घिरा. हुआ है, जिसका तट लगभग तीन 


की. 








्ञु ही -् कक नलननअम _- 0 आकर. 
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हज़ार मील है। मिन्न-मिन्न प्रकार की जल-बायु, तरह-तरह की भूमि, 
विचित्र-विचित्र दृश्य और भांति-मांति की पैदावार देकर मानों प्रकृति ने 
इसे जगत्‌ की प्रदर्शनी बनाया है। मानवी आवश्यकताश्रों को पूरा 
करनेवाली मुख्य-मुख्य वस्तुओं में से ऐसी कोई नहीं, जो यहाँ पैदा न 
दो सकती हो। कच्चे पदार्थों' का भझंडार होने से इसे औद्योगिक 
पदार्थों' के निर्माण के लिए. विशेष सुविधा प्रात है । पूर्वीय गोलाऊ: 
का केन्द्र होने से इसकी स्थिति एशिया, योरप और अमरीका से व्या- 
पार करने के अनुकूल है। भीतरी आमद्रक्त की दृष्टि से दक्षिण 
भारत की तुलना में उत्तर भारत की स्थिति अच्छी है, कारण, यहाँ 
पर एक तो ऐसी नदियां हैं, जिनमें नाव अच्छी तरद जा-आा सकती हैं, 
दुसरे यहाँ भूमि समतल है। सड़के और रेलें बनाने में बहुत सुविधा 
रहती है, जबकि दक्षिण में पहाड़ों के, या पयरीली भूमि के, होने से . 


इसमें बड़ी कठिनाई द्वोती हे । 


प्र.कृतिक भाग--भास्तवर्ष प्राकृतिक इृष्टि से चार भागों में 
विभक्त है ;-- ! । ः 
(१ ) उत्तरी पहाड़ी भाग; 
(२) सिन्ध गंगा का मैदान, 
(३) दक्षिण मारत, और 
(४ ) समुद्र तठ |... सा हक 
. उत्तरी पद्ाड़ी भाग में हिमालय १६०० मील बल खाता हुआ 


. चला गया है। इस भाग की अधिक-से-अधिक चौड़ाई २०० मील हे | 


दिमालय बढ़ी-बड़ी नदियों दारा उत्तरी भारत को दरा-भरा रखता हैं॥ ० 


लत कम हा न 
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इसके पश्चिमी भाग का जल विविघ नदियों में बह कर सिन्ध में, तथा 
पूवीय भाग का गंगा में जा मिलता है। यहाँ तरह-तरह को लकड़ियाँ 
. तथा बनोषधियां पैदा होती हैं ! 

विंध-गंगा का मैदान द्विमालय से निकली हुई नदियों की घाटियों 
से बना हुआ है, और दविमालय की पश्चिमी शाखाओं से पूर्वीय 
शाखाओं तक फैला हुआ है । इसका ज्षेत्रकलत तीन लाख वगमील से 
अधिक है। सारा उत्तरीय मारत इसमें शामिल है। पश्चिमी रेतीले 
भाग को छोड़ कर यह बहुत उपजाऊ, व्यापार के अनुकूल ओर घनी 
झाबादीवाला है। सिंध और गंगा से इसको सिंचाई अच्छी तरह 
हो जाती है | 

दक्षिण भारत सिंध-गंगा के मैदान के दक्षिण में पद्दाड़ों से घिरा 
हुआ तिकोना पठार ( ऊंचा मैदान ) दै। इसमें छोटे-छोटे पेड़ और 
'भाड़ियां अधिक दे। जहाँ पानी बहुत है, या निकट है, वर्दाँ बड़े-बड़े 
.. चुक्षों के जंगल भी हैं। पत्थरों से बनी हुई मिद्ठी काल्ते रंग की है। इस 
.._ पर आना जाना कठिन है, सड़क और रेलें भी कठिनाई से बनती हैं। 
इस पठार कौ ऊँचाई १२०० से ३००० फुट तक है । 


दक्षिण के पठार के पूर्व एवं पश्चिम में सकरे (कम चौड़ें) समरुद्र-त 


का मैदान है। इसका बहुत-सा भाग समुद्र-जल से ढका हुआ है। 
यहाँ समुद्र अधिक-से-अधिक २०० गज गहरा दै। पश्चिमी ओर 


. यूबीय ममुद्र-तद कौ चौड़ाई क्रमशः २० से ६० मील और ५४० 
से १०० मील तक है। इन संमुद्र-तरों में नारियल आदि की पैदावार 


अच्छी होती है । 











: हमारा देश इछडे 
जल-वायु---भारतवर्ष का दक्षिणी भाग भू-मध्य रेखा के पास 
( उच्चर में ) है, परन्तु तीन ओर समुद्र से घिरा होने के कारण यहाँ 
गर्मी का प्रभाव बहुत अधिक नहीं होता । स्थल का घरातल समुद्र से 
कहीं तो बहुत ऊँचा है, और कहीं कम, इससे देश के भिन्न-भिन्न भागों 
में एक द्वी तरह का जल-वायु नहीं है। प्रायः दक्षिण में गर्मी, और 
उत्तरी पहाड़ी प्रदेश में सर्दों, रहती है, बीच में तरह-तरह की जल-बायु 
मिलती है । मध्य-मारत और राजपूताना समुद्र से दूर और शुष्क हैं, 
इसलिए ये प्रायः जाड़े में ठंडे और गमियों में बहुत उष्ण रहते हैं। 
यहाँ अपेक्षाकृत थोड़ा ही परिभ्रम करने से मनुष्य के निर्वाई- 
योग्य सामझी प्राप्त दो सकती है। गर्म भागों में बस्रों की विशेष 
आवश्यकता नहीं होती । वहाँ साधारणतया आदमी वर्ष का अधिकाँश 
समय लंगोट लगा कर, या अंगोछा लपेठे बिता सकता है। भोजन 
भी, ठंडे भागों की अपेक्षा कम ही चाहिए। बड़े मकान की भी बहुत 
ज़रूरत नहीं द्ोवी | गर्म देश में मनुष्य जल्दी थक जाते हैं, और... 
बहुधा उनके आरामतलब, रोगी, व्यसनी, हुबल या अल्वायु होने की 
प्रवृत्ति रहती है । ४. । यह 
वधो--वर्षा के सम्बन्ध में यहाँ यह विशेषता है. कि साल में दो 


मौसमी हवाएँ निश्चित हैं। यद्यपि भिन्न-भिन्न प्रान्तों में पहाड़ आदि 
के कारण उनकी दिशा बदल जाती है, अप्रेल से सितम्बर तक 
दक्षिण-पश्चिम (समुद्र ) की ओर से, और अक्तूबर से मार्च तक. 
ऊत्तर-पू्व अर्थात्‌ स्थल की ओर से हवा चलती है। इनमें से पहली 


दवा से ही वर्षा विशेष होती है। साधारणतया पश्चिमी तट, गंगा के । 


४. 
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डेल्टा, आवाम और सुरमाघाटी में वर्षा बहुत अधिक, और गंगा की 
बाटी में इलाहाबाद तक तथा पूर्वी तट पर अच्छी होती है । दक्षिण 
में तथा मध्य मारत के पठार में खुश्की रहती है, ओर अरवली के 
पश्चिम में, तथा सिन्ध, राजपूताना और बिलोचिस्तान में तो बहुत 
ही खुश्की होती है । 

भारतीय जनता अधिकतर क्ृषि-प्रधान है, ओर वह बारिश का 
बहुत आसरा ताका करती है । जिन भागों में वर्षा अच्छी होती है, 
ओर लोगों को खाने को अपेक्षाकृत अधिक मिलता है, वहाँ आबादी 
ग्रायः घनी द्वोती है । 

नदियाँ--भारतवर्ष में पंजाब की पाँचों नदी उस प्रान्त के 
अधिकाँश भाग को हरा-भरा रखती है | उनके द्वारा इस प्रान्त का माल 
पिन्ध तक आ सकता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, और गोदाबरी तथा 


इनकी शाखाओं से पूर्वी भारत सींचा जाता है। गंगा में एक हज़ार और 


_ अहपुत्न तथा सिन्धु में आठ-आठ सौ मील तक बड़ी नाव यां छोटे 
-जद्दाज़ आ जा सकते हैं | गंगा १९०० मील और सिन्धु १८०० मील 
लम्बी है। दक्षिण भारत में नदियाँ छोटी है, और माल ढोने या 
सिंचाई करने के लिए बहुत उपयोगी नहीं है । 

जँगल--भारतवर्ष में पश्चिमी घाट, आसाम और हिमालय प्रदेश 
में घने जंगल बहुत हैं, जिनकी लकड़ियाँ मकान बनाने के भी काम 


आती हैं | पश्चिमी घाट के जंगल में, मध्य-प्रान्त और मध्य भारत के 


जंगलों में ओर द्विमालय की तलदहटी में साल के पेड़ दोते हैं। माला- 


बार में सागोन ओर आबनूस के वृक्ष अधिक होते हैं, इसकी लकड़ी 


2 
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कड़ी, ठोस और बहुत टिक्राऊ द्ोती है। मैसूर के जंगलों का चन्दन 
और आबनूस प्रसिद्ध हैं । नारियल के वृक्ष समुद्र के किनारे ही अधिक 
होते हैं। अनन्नात और केले गर्मेतर जल-वायुवाल्ले भागों में पाये 
जाते हैं। हिमालय के मुख्य फल सेव, नासगवी और अखरोट हैं। 
सिंध और गड्जा के मैदान का, तथा दक्षिण का, मुख्य फन्र आम है । 


कृषि-योग्य भूमि--यहाँ के भिन्न-भिन्न भागों की जल-वायु, 
उष्णुता तथा तरी आदि विविध प्रकार की होने से यहाँ सब प्रकार 
के खाद्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अन्नों में यहाँ चावल, गेहूँ, चना, 


ज्यार, बाजरा, जो, मकई आदि मुख्य हैं। दालों में मूँग, उरद, 


अरदहर, मटर, मसूर आदि पैदा होती हैं। तेलहन में तिल, सरसों, 
अल्ती आदि प्रधान हैं। अन्य खाद्य-पदार्थों में गन्ना विविध फम्, 
सब्ज़ी, मसाले, और मेवा आदि होती है। शेष पदार्थों की पेदा- 


बार में कपास, सन (जूट ), नील, अफ़ीम, चाय, कहवा, तमाखू 


ओर पशुओं का चारा उल्लेखनीय हैं। कृषि-जन्य पदार्थों की मात्रा 
की दृष्टि से भारतवर्ष का संसार में तीसरा नम्बर है। सब देशों की 


'सन की माँग यही पूरा करता है; और गेहूँ, कस, चावल श्रादि 
की पैदावार में भी इसका अच्छा स्थान है। । 


खान--प्राचीन समय से यद्द देश खन्निज पदार्थों के लिए, प्रसिद्ध 
रहा है, इसे रल-गर्भा भूमि कहा गया है । लोहा यहाँ काफो मात्रा 


में मिलता है । बंगाल बिहार लोदे की खानों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो 
कोयले की खानों के निकट ही होने से विशेष उपयोगी हैं। मध्य- 
- आन्त, मैसूर और मदरास से भी लोहा खासे परिमाण में मिलता हे | 


हु न 
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कोयला यहाँ विशेषतया बंगाल तथा बिद्दार में मिलता है; कुल कोयले 
: का आधा भाग भरिया से, ओर एक-तिहाई रानीगंज से, आता 
है। पंजाब, मध्य-प्रान्त, मध्य-भारत, आसाम, हैदराबाद ओर बिलो- 
चिस्तान में भी कुछ खानें हैं। मेंगनीज़ की खान मध्य-प्रान्त और 


मदरास में हैं, यह धातु इस्पात बनाने के काम आती है। नमक की' 


खान मेलम के किनारे से सिंध के पार कुछु दूर तक चली गयी हैं। 
सांभर की भील में, तथा समुद्र-तद पर खारी पानी से भी नमक बनाया 


जाता है। शोरा प्रायः उत्तरी बिहार में मिलता है। सोने की खाने 


मैसूर में हैं। अ्श्रक की खाने अजमेर, मदरास और बिह्दार में हैं; 
: संसार-भर के खर्च के लिए आधे से अधिक अ्रश्नबक भारत से ही 
जाता है। 


प्राकृतिक शक्ति--भारतवर्ष प्राकृतिक शक्तियों का अतुल 
भंडार है। यहां पवत-शिरोमणि हिमालय तथा अन्य बड़े-बड़े और 
ऊँचे-ऊचे पहाड़ हैं, जिनमें अनेक जल-प्रपात हैं। बड़ी-बड़ी नदियों 


की भी यहां कमी नहीं | समुद्र तो इस देश को तीन ओरे से घेरे हुए है। 


० इस प्रकार यहां जल-शक्ति खूब विद्यमान है, जिसका बिजली बनाने 


-में उपयोग दो सकता है, और कुछ अंश में हो मी रहा है । भारतवर्ष में 


_वायु-शक्ति भी प्राप्त है; हां, उससे काम लेना बहुंत लाभदायक 
. नहीं दोता। भारतवष का बहुत-सा भाग उष्ण कटिबन्ध में होने से 
यहां सूय के प्रकाश ( धूप ) की शक्ति भी अनन्त है, परन्तु उसका 


हे अमी संचालन-शक्ति के रूप में प्रायः कुछ भी उपयोग नहीं हो रद्या है । 


... निदान, प्राकृतिक या भौगोलिक शक्ति के विचार से भारत-माता को _ 


" 2 का की 
छा | 
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स्वणं-भूमि, रत्न-गर्भा, या अनन्त-शक्ति-श्रोत कहना वास्तव में साथक- 
है। इसकी सन्‍्तान सुखी और संतुष्ट नहीं है तो इसका उत्तरदायित्व 
सन्‍्तान पर द्वी है। जनता में दी कुछ न्यूनताएँ या दोष हैं। उनका 
ब्रिंचार आगे किया जायगा | 


भारतीय जनता[ू---यद्यपि इस विषय में कुछ मत-मेद है, प्रायः: 


यह माना जाता है कि भारतवर्ष में आय॑ जाति के भनुष्यों ने पश्चिमोत्तर- 


से प्रवेश किया | आरम्म में वे बहुत समय तक पंजाब आदि में रहे । 
पीछे जन-संख्या बढ़ने तथा पश्चिमोत्तर से और भी समूहों के आने से' 
वे भारतवर्ष के मीतरी भागों में आने लगे। अब उनका यहां के कोल 
ओर द्राविडों से उंघर्ष हुआ, जो क्रमशः विंध्याचल को पार करके दक्षिण" 
में आने को बाध्य हुए । इस प्रकार भारतवर्ष में मोटे द्विसाब से” 
दो संस्कृतियों ने स्थान पाया। उत्तर भारत प्रधानतया आये संस्कृति 
का रहा, और दक्षिण द्राविड संस्कृति का। पीछे पश्चिमोत्तर मार्ग: 
से यूनानी, शक, सिथियन, हूण, यूनानी, मंगोल आदि जातियों: 
के आदमी श्ाते रहे और यहां के निवासियों में मिलते गये।: 
कुछ लोग पूर्वोचतर मार्ग से भी आये। परन्तु उनका यहां की. 


जनता पर विशेष प्रभाव न पढ़ा भारतीय आरयों को संस्कृति 
इतनी ऊँची थी, कि जो भी विदेशी आये, वे क्रमशः इनमें ही' 


हिल-मिल गये, उनका प्रथक अस्तित्व न रहा। मारतवष के मिन्न- 


_ मिन्न भागों के निवासियों की शारीरिक रचना आदि की सूक्ष्म जाँच 
करने पर इस बात का कुछ अनुमान दो सकता है कि यहाँ के किस-किस 
_ भाग में किन-किन जातियों का मिश्रण हुआ दै। यह स्पष्ट है कि यह... 


के | 
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मिश्रण जितना उत्तर भारत में हुआ, उतना दक्षिण में नहीं हुआ । 
विन्ध्याचल ने मारतीय जनता को प्रायः दो भागों में विभाजित करने 
का कार्य किया है। यद्यपि साधनों की उन्नति के कारण अरब आवा- 
-गमन उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, अब भी उत्तर भारत और दक्षिण 
भरत के निवासियों में कुछु स्पष्ट भेद पाये जाते हैं । 
भारतवर्ष में आनेवाले विदेशियों में अन्तिम वर्ग अरबों या तुर्कों 

का, तथा योरपियनों का है। योरपियनों कौ संख्या तो अत्यल्य ही 
है, ये यहाँ सोलदवीं शताब्दी से आने लगे | मुसलमान यहाँ 
विशेषतया बारहवीं सदी में आये। उन के आने के समय यहाँ 

हिन्दुओं (भारतीय श्रार्यो' के उत्तराधिकारियों ) का रहन-सहत, 
विचार आदि ऐसे संरक्षणशील हो गये थे कि वे उन्हें अपने में न 
मिला सके | यद्यपि समय-समय पर इस दिशा में दोनों ओर से कुछ 
प्रयत्न हुआ, इस समय भी भारतवर्ष में दो प्रधान जातियों या धर्मों 

का भेद स्पष्ट है। हिन्दू अपने आपको यहाँ के ही निवासी मानते हैं, 

परन्तु कुछु मुसलमान अब भी आपने को उनसे हथक्‌, शौर बाहरी देशों 
- से बहुत सम्बन्धित, समझते हैं । । 
द .. भाषा-प्राचीन समय में चिरकाल तक य्‌ हाँ आय जाति की 
मुख्य भाषा प्राकृत या संस्कृत रहो, अब भी संस्कृत देश-मर के 
हिन्दुओं की धार्मिक भाषा है, और पूजा-पाढठ तथा धर्म, ज्योतिष और 
-वैद्यरम आदि ग्रन्थों के अध्ययन के लिए आवश्यक है। समय-समय 
पर यहाँ के निवासियों में अन्य जाति के आदमियों का मिश्रण 
झोता रद्दा। देश इतना बड़ा है, और प्राचीनकाल में आवागमन 
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के साधन कम होंने से ल्लोगों का परस्पर में सम्पक कम था | इस लिए 


ऋमशः भिन्न-भिन्न प्रान्तों कौ भाषा में पुथकृता आ गयी। जो 
प्रान्त दुसरे प्रान्त से जितना दूर था, उसकी भाषा दूसरे प्रान्त से उतनी 


ही भिन्न हो गयी | कहा जांता है कि भारतवर्ष में इस समय डेढ सो से 


अधिक भाषाएः प्रचलित हैँ, परन्तु यह समझ प्रम-पूर्ण है। इसमें 
भाषा ओर बोली की अवश्यम्भाबी विभिन्नता को भुला दिया गया है।.. 
बोलियाँ तो, थोड़ी-थोड़ी दूर पर बदला ह्वी करती हैं। शिक्षा और 


आवागमन के साधनों की न्यूनता की दशा में, प्रत्येक दस-बारह कोस 


के अन्तर पर रहनेवाले आदमियों की बोली में कुछ भेद हुआ करता 
है। परन्तु कई-एक बोलियाँ एक-द्वी भाषा के अन्तर्गत द्वोती हैं। 
अस्तु, भारतवर्ष में प्रचलित बोलियों की घंख्या चाहे जितनी हो, यहाँ 


की मुख्य भाषाएँ अगुलियों पर गिनी जा सकती हैं ' वे हैं--. हिन्दी, 
बंगला, मराठी, गुजराती, आसामी, उड़िया, कनांडी, तथा तामिल 


ओर तेलगू। इन भाषाओं में से भी कई-एक. संस्कृत से घनिष्ट 
सम्बन्ध रखती हैं और इसलिए, एक दूसरे से मिलती-जुलती हैं। पुनः _ 
इनमें से हिन्दी एक ऐसी भाषा है जो बिद्दारी, राजस्थानी, पंजाबी आदि 


“अपनी रूपाँतरित भाषाओं और बोलियों सहित भारतवर्ष के प्रत्येक सात 


आदमियों में से तीन की मातृ-भाषा दे, जिसे वे दिन-रात बोलते हैं | 


.._ तीन चौथाई से अधिक भारतवासी हिन्दी समझ सकते हैं। कुछ वर्ष । | पड 


पहले दक्षिण में मदरास और पूर्व में आसाम प्रान्त के आदमी हिन्दी 


_ जहीं समझ सकते थे । परन्तु दिन्दी-सादित्य-सम्मेलन आदि संस्थाओं के... 
उद्योग से इन प्रान्तों में मी हिन्दी का प्रचार बढ़ता जाता है। भारत- 
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वर्ष की राष्ट्रसमा काँग्रेस ने हिंदी-हिन्दुस्तानी को अपने व्ववहार को 
भाषा माना है, हाँ; भिन्न-भिन्न प्रान्तों के कुछ आदमी अपने पारस्परिक 
पत्र-व्यवहार आदि के लिए अ्ंगरेजी का उपयोग करते है, परन्तु इसका 
कारण यह भी है कि उनके मन पर अंगरेजी का बहुत संस्कार जमा 
हुआ है, जिसे वे सहसा नहीं छोड़ सकते । 

अब्य भेद-भाव--जाति और भाषा के अतिरिक्त और भी कई 
विषयों में यहां बहुत विभिन्नता पायी जाती है। यहां अनेक धर्मो' के 
अनुयायी हैं, कोई किसी मत या सम्प्रदाय को मानता है, कोई किसी 
को | लोगों के रीति-रिवाज, रहन-सदन, खान-पान और वेश-मूषा में 
भी पर्याप्त अन्तर है। गांवों में और नगरों में, त्रिटिश भारत और देशी 
राज्यों में आर्थिक तथा राजनैतिक जीवन कुछ अलग-अलग है। इस 
प्रकार जब कोई विदेशी, भारतवर्ष के मिन्न-मिन्न भागों में, यात्रा 
करता है तो उसे यद्वां इतनी विभिन्नताएं मिलती हैं कि वह यह 
कल्पना नहीं कर सकता कि भारत एक देश कद्दा जा सकता है.। 
उसे यहां की जनता एक देश की अपेक्षा एक मद्दाद्यीप को प्रतीत 
० होती है। परन्तु इसका कारण उसका अज्ञान या अहपश्लता होती 
. है; उसकी दृष्टि केवंल बाहरी बातों की ओर जाती है, जिसमें बहुत 
विभिन्षता है ही। बहुधा अंगरेज़ अधिकारी तथा उनके अनुयायी 
भी भाषा, लिपि, रीति-रिवाज़, घमें,; जाति आदि के आधार पर 


भारतवर्ष की अनेकता की घोषणा किया करते हैं, परन्तु इसमें सत्य .. 


. कम और स्वार्थ तथा राजनेतिक प्रचार द्वी विशेष होता है। हां, 
भिन्नता की. खोज करनेवालों के लिए. यहाँ भिन्नता की अनेक बातें: 


हे की 5 
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गमल सकती हैं। 


भारतवष की एकता---भारतवर्ष में, बाहर से दिखायी देने- 
बाली भिन्नता में मौतर तात्विक एकता है। हाँ, इसके लिए केवल 


-ऊपर-ही-ऊपर देखने से काम न चलेगा | गम्भीरता-पूर्वक गहराई तक 
देखने और विचारने पर मालूम द्ोगा कि जैसे खरबूज़ में ऊपर से 
अलग-अलग फांक दिखायी देती हैं, परन्तु भीतर सब एक ही चीज 


मिलती दै, उसी प्रकार भारतवर्ष की विभिन्नता भी अधिकांश बाइरी | 


ही है, भौतर तो एकता का विलक्षण प्रवाइ है। और बाहर भी, 
जहाँ तक प्रकृति का सम्बन्ध है, उस ने इसे एक देश का ही स्वरूप 
.._अदान किया है। इस भू-खंड के उत्तर में द्विमालय की ऊँची, ढुगम 
. और विशाल दिवार खड़ी है, तथा इसके शेष तौन ओर हिन्द महा- 
पझागर के रूप में अपार जल-राशी है। केबल पश्चिमोत्तर की ओर 
परव॑त-मालाओं के बीच में से एक तंग रास्ता है | प्राचीन समय में बाहर 
देशों से जो आदमी यहाँ आये, वे इसी मार्ग से होकर आ सके ये । 
: आारतवर्ष के भीतर कुछ बड़ी-बड़ी नदियाँ तथा पहवाड़ियाँ अवश्य हैं, 
पर उनसे इसका विभाजन नहीं होता । अस्त, भौगोलिक दृष्टि से इस 
देश के एक होने में कोई संदेह नहीं है। यद्द एशिया मद्दाह्योप में एक 
अवंथा प्रथक्‌ देश हैं । 


ह तो वाह्य दष्ठि की बात दे । अब तनिक भौतरी अवस्था पर 
बिचार कीजिए | अतीत काल से यहाँ के निवासी इस भू-खंड को एंक _ 


देश मानते आये हैं। पूजा-पाठ और संकल्प में हिन्दू समस्त देश को... 
अद्भान्पूवंक स्मरण करता दै। स्नान के समय गंगा, चुना सरस्वती 


किक 
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गोदावरी, नवंदा, सिंशु और कावेरी इन सात नदियों के नाम भक्ति- 

भाव से लिये जाते हैं, जो देश के किसी विशेष भाग की न होकर 

: समस्त देश में फेली हुई हैं। इसी प्रकार द्वादश ज्योतिलिंग, और 

चारों घाम आदि प्राचीन हिन्दुओं की देश-सम्बन्धी विशाल कल्पना के 

परिचायक हैं। बौद्धों के मठ, आश्रम, विद्वार, और स्वूप भी किसी एक 

स्थान में न द्वोकर भारतवर्ष-भर में फैले हुए हैं, ओर इस देश की 

एंकता का स्मरण करा रहे हैं। राम और कृष्ण आदि केवल उत्तर 

भारत में ही पृज्य नहीं हैं, उनकी कथा सब्र प्रचलित है। वेद, 

पुराण, श्री भगवद्गीता, रामायण और महाभारत सब की सम्मिलित 

सम्पसि दै। जन्म-मरण या विवाह-शादी कौ रीति-रस्म, होली 

दिवाली, आवणी और विजय-दशमी के त्यौहार सर्वत्र मनाये जाते हैं| 

भावों, और व्यवद्वारों की इस अदूभुत्‌ एकता से भारतवर्ष बहुत 
प्राचीन काल में अत्युज्षत दो गया था। यही कारण था कि यूनानी 

हुए सीथियन आदि जो जातियाँ याँ श्रार्यी, वे अन्ततः यहाँ की ही' 
हो गयीं । । 

इस समय यहाँ दो ही जातियाँ प्रधान हैं--आय और द्राविड़ । 
मुसलमान अधिकांश में, भारतीय आयों के ही वंशज हैं । बाहर से तो 


् बहुत थोड़े-से ही व्यक्ति आये थे, उनका भी प्रायः यहाँ के वंशजों से. 


रक्त सम्बन्ध हो गया । द्वाविड़ों ने आया की वर्णाभ्रम आदि की प्रथा 


“४ स्व आयों से भी अधिक अपनाली है ओर, वे अब मानों आये 
ही बन गये हैं। कुछ व्यक्ति हिन्दुओं और मुसलमानों की संस्कृति की... 
_प्रृथकता पर बहुत ज़ोर दिया करते हैं। परन्दु इससे अतिशयोक्ति है।._ 


हो की 
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आरम्भ में मुसलमानों का घनिष्ठ सम्बन्ध अरबी संस्कृति से था, और 
और हिन्दुओं का आरय॑ संस्कृति से। परन्तु मुसलमानों के यहाँ आकर 
बस जाने से, और सेकड़ों वर्ष हिन्दुओं के साथ मिल-जुल कर रहने से, 
इन दोनों जातियों की इंस्‍्कृतियों को एक-दूसरे पर गहरी छाप पड़ती' 
गयी, और दोनों संस्क्तियों के मेल से एक नयी संस्कृति बनने लगी । 
कबीर जैसे साथु-संतों ने, और अकबर जैंसे शासकों ने, इसमें अद्श॒त्‌ 
योग दिया। किन्तु अंगरेजों के यहाँ आने के समय तक संयुक्त संस्कृति 
की जड़ नहीं जमी थी, अतः वह अंगरेज्ञों की ( पाश्वात्य ) संस्कृति के... 
संघर्ष को सहन न कर सकी, और दिन्दू और सुसलमान दोनों अपने: 
 चथक्‌-परथक्‌ आदर्शों को खोजने लग गये | फिर, कितने दी अंगरेज 
अधिकारियों की कूथ नीति से यहाँ विभिन्नता बढ़ती गयी | इस समय: ह 
. क्रमी-कभी उक्त दोनों जातियों के पारस्परिक व्यवहार में बहुत कढ़॒ता 
_ दिखायी देती है, तथापि गावों की स्थिति का विचार करने से, निराशा- 
का कोई कारण नहीं दे । वहाँ हिन्दुओं के त्यौद्दारों में मुसलमान, और 
मुसलमानों के त्यौदारों में हिन्दू खुशी मनाते हैं । रक्षा-बन्धन के दिनः 
मुसलमान लड़कियाँ दिन्दुओं के पोंहची बाँधती हैं । दिवाली के दिन: 
अनेक मुसलमान भी »पने-अपने घरों पर रोशनी करते हैं। बालक. 
बड़ी उम्रवालों को, चाहे वे किसी भी जाति के हों, चाचा, ताऊ, बाबा: 
आदि कंदते हैं। इस प्रकार आम-जीवन इसारी एकता का संजीव 


प्रमाण है। जो अन्तर दिखायी देता है, वह प्रायः नगरनिवासियों 


. में है, जिनकी संस्था कुल भारतीय जनता : की दा फी-संदी से अधिक ५ 


छ् ढ " 
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घर्म की बात लीजिए.। भारतवर्ष की धार्मिक सहनशीलता तो सदैव 
अर्शंसनीय रही है। सुसलमानों के समय में भी, इने-गिने बादशाहों 
था उनके कुछ कट्दर सदर्मियों के दुराग्रह के अतिरिक्त, जनता में 
कोई विशेष घार्मिक झगड़ा नहीं हुआ । सर्वंसाधारण हिन्दू मुसलमान 
यहाँ उस समय तक बराबर प्रेम-पूर्वक रहे जब तक कि योरपियनों ने 
यहाँ आकर शासन-सत्ता प्रात न को, और अपने स्वार्थ-वश उनमें 
'फूट न डाली। अस्त, ईंस उसय भी दोनों धर्मवालों में दर प्रकार 
के व्यक्ति मिलते हैं। दोनों में मूर्ति-पूजक है और मू्ति-विरोधी भी, 
आग्यवादी हैं, और कमवादी भी । बंगाल और विद्वार के कितने- 
ही मुसलमान, आह्मणों के द्वारा ह्न्दू मंदिरों में पूजा करवाते 
है। इसी तरह अनेक हिन्द मुसलमानों के मकवरों और ताजियों 
पर शीरनी चढ़ाते हैं, तथा स्वयं ताज़िये रखते और मनौतियां 
“करते दें । ह 
हिन्दुओं मुसलमानों की रीति-रिवाज में भी समानता के उदाइर्यों 
का अमाव नहीं है । 'उत्तर भारत में हर दिन्‍्दू शादी के समय लोशाह? 
बनता दे । हिन्दू की शादी बिना सेहरे और जामे के नहीं होती, और 
करोड़ों मुसलमानों को शादी बिना कंगने के। सेहरा और जामा 
। मुसलमानी हैं, ओर कंगना हिन्दू !! पोशाक को बात यदद हे कि साधा- 
शणंतया मुसलमान जिस-जिस प्रान्त में रहते हैं, प्रायः वहाँ की ही 
पोशाक पहनते हैं। पोशाक से जाति-मेद की अपेक्षा प्रान्तीयता को परि- 
: जय अधिक मिलता दे । और, कुछ बस्नों में प्रान्त की दृष्टि से मी भेद 


नहीं मालूम होता । अनेक दिन्दू और मुसलमान अब ईसाइयों की मांति 
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टोप लगाने लगे हैं, गांधी-टोपी को तो सबसाधारण जनता ने अपना 
रखा है | 
आशधिक और राजनैतिक दृष्टि से भी भारतवर्ष में यथेष्ट एकता 
पायी जाती है। कृषि, उद्योग ओर व्यापार आदि की समस्याएँ सब 
आदमियों के लिए समान हैं। रेल, तार, डाक आदि से सबको बराबर 
लाम है| और हाँ, हानि है तो वद्द भी सब को बराबर है। जनता में 
संम्पक, पत्र-व्यवद्दर और आमदरफ़्त बढ़ रही है। शिक्षा और 
साहित्य भी देश को एक करने में योग दे रहे हैं। अंगरेजों के शापन 
में राजनीति के प्रयोग प्रायः सबंत्र समान हो रहे हैं। स्वराज्य-प्राप्ति 
के ध्येय में सब एकमत हैं, चाहे मार्ग भत्ते ही भिन्न-भिन्न हों।. 
राष्ट्रीय आन्दोलन की वृद्धि हो रही है, अ्धिकाधिक राष्ट्रीय घंस्थाश्रों 
की स्थापना हो रही है; अनेक सामाजिक और धार्मिक आन्दोलनों में 
भी राष्ट्रीय दृष्टिकोण की अवहेलना नहीं की जाती | 
अस्तु , जाति, संस्कृति, धम, अर्थ, राजनीति आदि विविध दृष्टियों 
. से किये हुए उपयु क्त विवेचन से यद्द स्पष्ट है कि भारतवर्ष में बहुत- . 
कुछ एकता है। इस बात से इनकार नहीं किया.जा सकता कि थोड़ी- 
बहुत विभिन्नता भी अवश्य है, परन्तु ऐसी विभिन्नता तो सभी देशों में 
'दोती है; उपके कारण किसी देश की एकता श्रस्वीकार नहीं की _ 
जा सकती | फिर, भारतवर्ष तो एक विशाल भू-खंड है, अतः इसकी 


छोटी-मोटी विभिन्नवाएं नगश्य हैं। उनके कारण किसी को इस देश 5 ही 


की एकता में संदेह करना अनुचित है। | 
7 आणा#ऑहि05%- 
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भूत र्तवर्ष धमे-प्रधान देश है । यहां विशेषतया हिन्दू जनता की 


एक मुख्य विशेषता उसकी धमे-प्रधानता है | सामाजिक, आशिक या 
अन्य किसी प्रकार का कार्य हो, उसे धार्मिक दृष्टि से देखा जाता है 
और यदि ऐसा ही प्रतीत हो कि धमे उसकी स्वीकृति नहीं देता, तो या तो 
यथा-सम्भव उसे करने का विचार दी छोड़ दिया जाता है, अथवा उसे 
धार्मिक स्वरूप देने का प्रयत्त किया जाता है | बालक का जन्म, शिक्षा- 
. प्रवेश, त्यौहार, विवाह-शादी, स्नान, भोजन, शयन, मित्रों या बिरादरी 
: को जिमाना, यात्रारम्स, उत्सव, भवन-निर्माण, दुकान आदि खोलने या 
कोई संस्था स्थापित करने आदि प्रत्येक कार्य का श्रीगणेश धार्मिक 
भावना से किया जाता है; यहाँ लक कि किसी के मरने पर जो कृत्य 
किया जाता है, वह भी धार्मिक विचारों से युक्त दोता है | हिन्दुओं के 
जीवन का मूल आधार घमे दै। कुछ अंश तक मुसलमानों के सम्बन्ध में 
भी यही बात कही जा सकती है। सबेरे उठने के समय से सोते वक्त 


बी 





र 
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तक, वे प्रतिदिन पाँच बार नमाज पढ़ते हैं; खाने-पीने की वस्तुश्रों में भी 
इस बात का ध्यान रखते हैं कि धर्म की पुस्तक ( कुरान आदि ) में 
उसकी अनुमति है, या नहीं | रुपया ब्याज पर देने के श्रार्थिक कार्य से 
भी थे इसलिए, परदेज्ञ करते हैं कि घर्म की दृष्टि से वह निषिद्ध है। 
अस्तु, भारतीय जीवन सम्बन्धी अन्य बातों का विचार करने से पूर्व 
यहां के धर्म तथा धार्मिक सुधारों का परिचय देना आवश्यक है | 
भारतवर्ष के, आरम्म से ही, धर्म-प्रधान होने में यहाँ की प्राकृतिक 
स्थिति बहुत सद्दायक रही है | पहले बताया जा चुका है कि यहाँ के 
जल-वबायु के कारण मनुष्य की भोजन, वस्रादि की शारीरिक आवश्यकताएँ 
कम रहती हैं, फिर भूमि बहुत उपजाऊ होने से उन आवश्यकताश्ों की 
पूर्ति मी सहज ही, अल्प परिश्रम से, थोड़े ही समय में हो सकती है । 
पुनः उत्तर में पर्वत तथा शेष तीन ओर समुद्र से घिरा होने के कारण 
यह देश विदेशियों के आक्रमण से भी सुरक्षित रहा | आकाश-मांग से 
आक्रमण होने की बात तो आधुनिक सम्यता की है। अस्त, निश्चिस्त' 
और यथेष्ट अवकाश-प्रासत द्ोने से, अति प्राचीन काल में ही आयों ने- 
साहित्य, कला, विज्ञान आदि की ओर विशेष ध्यान दिया। 
सांसारिक विषयों में लीन रहने की उन्हें आवश्यकता न थी 
उन्होंने. अपने समय का उपयोग पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक 
बातों का चिन्तन और मनन करने किया | फिर, बड़ी-बड़ी 


नदियों के किनारे जंगलों में रहने से उन्हें प्राकृतिक दृश्य देखने का - 


यथेष्ट अवसर मिलता था। श्र सूर्योदय होता है, मध्याह् होता हे, 
:. सूर्यास्त होता है, तारे ओर चन्द्रमा दिखायी पड़ते हैं, कभी आकांशः 


श्छ 
है 
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मेघा5छुन्न होता है, कभी बिजली चमकती है, इत्यादि दृश्यों को देख 
कर मन में यह विचार आना स्वाभाविक दी है कि सृष्टि को ये्‌ 
अद्भुत्‌ चीजें किसने बनायीं, सुष्टि का रचयिता कोन दे, मनुष्य ओर 
इतर प्राणियों का जन्म-दाता कौन है, मनुष्य क्यों भरता हैं, भर कर 


कहाँ जाता है और मरने के बाद क्या द्वोता है। इस प्रकार के विचारों 


से, प्राचीन आयी ने पारलौकिक विषयों में खूब प्रगति की, और इन 
विषयों का ऐसा गम्भीर और महत्व-पूर्ण शहित्य प्रस्तुत किया कि 
इस समय भी संसार में उसका विशेष स्थान है, अच्छे अच्छे दिग्गज 
विद्वान उसे आश्चर्य और सम्मान की दृष्टि से देखते तथा उसके 
प्रति अपनी भरद्धाज्ञलि अपित करते है। द 
धामिक सांहित्य--आर्य जाति के प्राचीन अन्थ वेद हैं। हिन्दू 
इन्हें अनादि मानते हैं, अन्य धर्मावलम्बी-->इससे . सहमत न 


दोते हुए मी--यह तो स्वीकार करते ही हैं कि ये सृष्टि के अति प्राचीन 


अन्य हैं। वेद चार हैं--ऋग्वेद, सामवेद, यजुवेद, अथवधेद । इनमें 
ऋग्वेद सब से प्राचीन समझता जाता है। बंदों की भाषा संस्कृत है, जो 
इनकी रचना के समय यहाँ बोल-चाल की भाषा थी। बंदिक संस्कृत 


रे _ आधुनिक संस्कृत से भिन्न, उसका पू॑रू है। वेद को “श्रुति! भी 
कहते हैं, जिसका अर्थ है, सुना हुआ। प्राचीन काल में अधिकतर 


ज्ञान सुनकर ही प्राप्त किया. जाता था, पढ़कर नहीं । पुस्तकों की 
परिपाणी बहुत पीछे चली । वेद के तीन भाग हईँ--संहिता या. वेद- 


भत्रों का समूह, आ्राह्मण-अन्थ अर्थात्‌ वेद-मंत्रों की व्याख्या और 


6 उपनिषद्‌ ( रहस्य ) अर्थात्‌ गूढ़ बरह्म-विश्या और तत्वशान की शिक्षा 


/" न 
/हः 








घने और धार्मिक सुधार श्र 


बैदिक साहित्य और विशेषतया उपनिषदों का, संसार की अनेक 
भाषाओं में, अनुवाद दो चुका है, और इनका बहुत सम्मान है ।* 
भारतवर्ष का प्राचीन धार्मिक तथा दाशनिक साहित्य अनन्त ओर 
अथाह है। हाँ, उपयुक्त साहित्य अधिकतर उच्च कोटि के विद्वानों के 
काम का है। सर्वताधारण की उसमें गति नहीं। सबसे लोक-प्रिय 
घम-अंथ श्रीमद्भगवद्गीता है | इसमें उपनिषदों का सार है। यह वास्तव 
में सागर को गागर में भरने के समान है; यों यह मद्ाभारत नामक 
विशालकाय अन्य का एक अंश-मात्र है। महाभारत के युद्ध में अरजन को 
अपना कर्तव्य निश्चित करते नहीं बनता था, वद्द इस दुविधा में 
था कि लड़ूं या न लड़ । अन्तत्तः वह अस्त्र डाल बैठा था। इस 
अवसर पर श्रीकृष्ण ने उसे समझाया था कि आत्मा अमर, अजर 
झविनाशी है, मनुष्य को निष्काम भाव से अपना कतंव्य पालन 
करना चाहिए । धर्म के लिए युद्ध करने में कोई आपत्ति नहीं। भरी- 
कृष्ण का यह उपदेश बहुत सुन्दर और मार्मिक है। संसार-भर में 
भ्रीमदूभगवद्गीता का बड़ा मान है। इज्ञारों, लाखों हिन्दू प्रति दिन 
इसका पांढ करते हैं, और इससे शान्ति प्रास करते हैं। द 
पुराण हिन्दुओं के प्राचीन इतिहास सम्बन्धी प्रन्थ है। इनको 
कुल संख्या १८ है। इनकी भाषा आलंकारिक है। इनमें राजवंशों 


. तथा देवी-देवताओं आदि का वर्णन दै। पुराणों में भीमदूभागवत 


अजमनी के सुप्रसिद दाशैनिक शोपनदार ने लिखा दे कि उपनिषदों से सुमे ध। 
अपने जीवन में बहुत शान्ति मिली, और अन्त समय में भी शान्ति मिलेंगी ॥ 


ओफेसर मैक्समूलर ने भी उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है । 


श्र 
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पुराण का बहुत प्रचार है। अनेक हिन्दू ख़ास-ख़ास अवसरों पर इसका 
नियम-पूर्वक पाठ करते हैं। पुराणों में इतिहास के अतिरिक्त धर्म, 
दर्शन, सुष्टि के बिकास आदि का भी वर्णन है। एक प्रकार से, ये 
अपने ढंग के विश्व-कोष हैं। 

वेदिक धर्म-चेदों में बताया हुआ धर्म बहुत सरल है, उसमें 
आडम्बर का नाम नहीं | वह लोगों के सामने सादा जीवन और उच्च 
विचार का आदर्श उपस्थित करता है। मनुष्यों को प्रेम-पूर्वक रहना 
चाहिए । उनमें परस्पर सहयोग और सहानुभूति का भाव हो | वे मनसा, 
वाचा और कर्मणा से शुद्ध जीवन व्यतीत करें । सबको ईश्वर की स्तुृति- 
प्राथना करनी चाहिए. ओर अधिक-से-अधिक लोकद्वित करने का विचार 


रखना चादिए। वैदिक काल में आर्य पहले सूर्य, अग्नि आदि प्रा- 


कृतिक शक्तियों का ध्यान करते थे, पीछे वे इन्हें देवता मानने लगे। 
इसके अतिरिक्त वे इन्द्र, वरुण और वायु आदि देवताओं की भी उपा- 
सना करने लगे, परन्तु वे इन सबको ईश्वर के दी भिन्न-मिन्न नाम और 


द . रूप मानते थे | 


वेदिक काल में आर्य जाति कई समूहों में विभक्त थी। प्रत्येक समूह 
. का एक राजा होता था, जो सभा? या समिति! की सलाह से काम 


करता था। नियम-निर्माण का कार्य विद्वान ( ऋषी-मुनि ) करते 


थे। राजा नियमों के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता था । यदि वह 
था कोई अन्य अधिकारी नियम भंग करता तो उसे, उसके पद को 
शुरुता के अनुसार, दंड' दिया जाता था। राजा के लिए दिनचर्या 

निर्धारित थी । उसे लोक-हिंत का यथेष्ट ध्यान रखना द्ोता था्‌ | वद्द 
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धर्म और धार्मिक सुधार. श्द्श्‌ 

जनता की सुख-शान्ति और समृद्धि के लिए उत्तरदायी होता था । 

वेदों में व्यक्ति के लिए. ब्रह्मचय, गदस्थ, बानप्रस्थ और संन्यास 
इन चार आश्रमों की, तथा समाज के लिए ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य और 
शुद्ध इन चार वर्णों की व्यवस्था कौ गयी है। समस्त बैंदिक साहित्य 
इसे स्वीकार करता है। पुराणों में भी उसे मान्य किया गया है । 
इस प्रकार हिन्दू-समाज-व्यवस्था की विशेषता वर्णाश्र्म धम है, उंसकी 
चर्चा अगले परिच्छेद में की जायगी। यहाँ इस बात का विचार 
किया जाता है कि भारतवर्ष में बैदिक धरम के पश्चात्‌ क्रमशः किस- 
किस धर्म का उदय कैसी-कैसी परिस्थिति में हुआ । 

बौद्ध धमं और जेन धमे--संसार परिवर्तनशील है। कोई 
वस्तु स्थायी नहीं । बैंदिक धमे ने भारतीय जनता के हृदय पर हज़ारों, 
लाखों वर्ष शासन किया, और इस समय भी हिन्दू घमे का प्रायः 
प्रत्येक स्वरूप उसे मान्य करता है, अपने आपको उसका ह्दी एक 
सेद मानता है। तथापि ईसा के पूर्व सातवीं और छुठी शताब्दी में, 
उस धर्म का सर्वसाधारण में प्रचलित रूप बहुत चिन्तनीय अवस्था 
को प्रात हो गया था। जाति-पाँति का मेद-भाव बढ़ गया था, यज्ञों 


में पशु-बलि की बहुत बृद्धि हो गई थी, शास्रों और घमें की आड़ 


से भ्रष्टाचार हो रहा था। इस पर कुछ ऐसे उपदेशक क्षेत्र में आये, 

जिनके ईश्वर और ध्मे-सम्बन्धी विचारों में वैदिक घमे से कुछ मित्रता 

होने लगी । इनमें मुख्य हैं, गौतमबुदध और मद्दावीर तीर्थंकर । 
गौतमबुद्ध का मूल नाम शाक्‍्य मुनि गौतम था। ये मैपाल की 


तराई में स्थित कपिलवस्तु राज्य के राजा शुद्धोदन के इकलौते 
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युत्र थे। इनका जन्म ईसा-पूर्व सन्‌. ४४७ में हुआ। ये बड़े 
लाडु-दुलार में पत्ने थे, और राजती वातावरण में रहे थे | परन्तु ये थे 
बहुत विचारशील; सदैव दूसरों के दुखों और कष्टों की बात सोचा 
करते थे। आख़िर, तीस वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपनी प्यारी 
स्री, नवजात पुत्र ओर सब राजमइल का ठाढठ छोड़कर जंगल का 
रास्ता लिया। और, कई वर्ष अनेक प्रकार के कष्ट सहकर, तप 
करके इन्होंने अन्ततः वास्तविक सुख का मार्ग खोज निकाला | इनकी 
शिक्षा बहुत सरल और सुबोध है | सब मनुष्य समान हैं, जाति-पाँति 
के विचार से कोई ऊँच-नीच नहीं । प्रत्येक व्यक्ति निर्वाण या मोक्ष 
प्राप्त करने का अधिकारी है। इमारे जीवन में सच्चाई, पवित्रता और 
दया-भाव रहना चाहिए। भोल्षे-माले जीव भी हमारी दया और 
प्रेम के अधिकारी हैं। यज्ञों में, धर्म के नाम पर भी, बलिदान करना 
अधम ही हे। सत्य और अहिंसा धर्म के मुख्य आधार हैं। इनकी 
बातें जनता ने बड़े चाव से सुनी। इनका उपदेश लोगों के हृदय में 
: घर करता गया। थोड़े ही समय में बौद्ध धर्म दूर-दूर तक फेल गया। 
.. सम्राद्‌ अशोक आदि के समय में यह यहाँ राज-घर्म रह्य | पीछे यहाँ 
इसका हास हो गया, पर अब भी लंका, ब्रह्मा, श्याम, नैपाल, चीन, 
। जापान आदि में इसी धर्म का विशेष प्रचार है। गौतम बुद्ध केः | 
'शरीर-त्याग का समय सन्‌ ४८० ई० पू० माना जाता है। 
बौद्ध साहित्य में ्रेपिष्क और जातक मुख्य हैं। जिपिटक में 
बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों तथा भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। 
यह तीन भागों में विभक्त है; एक भाग में दर्शन, दूसरे में अनुशासन, 





घम और धार्मिक सुधार... ३९३: 
और तीसरे में उपदेश हैं। जातक में भगवान्‌ बुद्ध के पूर्व जन्म की 
कथाएँ हैं।. । ॒ 

महावीर तीर्थंकर गौतम बुद्ध के समकालीन ही थे, वेंसे जैन धमे 
बौद्ध घमे से पहले का बताया जाता है। कहा जाता है कि महावीर 
से पहले २३ तीर्थंकर और हो चुके हैं, उनमें सबसे प्रथम श्रीआषमदेव 
जी ये। अस्तु, महावीर स्वामी का नाम पहले वर्धभान था। इनका 
जन्म ई० पू सन्‌ ४४७ में हुआ । ये छत्रियों को राजधानी बैसाली 
( पटना के उत्तर में ) के राजकुमार थे। अतः इनका प्रारम्भिक जीवन 
भोग-विलास और ऐश्वर्यमय था । पीछे इन्हें बेराग्य हों गया और 
ये मोक्ष की खोज में निकल गये। अन्ततः श्ञान म्राप्त करके इन्होंने पहले 
के तीर्थेकरों के उपदेशों का प्रचार करने में अपनी शक्ति लगायी।' 
जैन-घ्े की शिक्षा बौद्ध धरम से मिलती-जुलती है। “अहिंसा परमो 
घ्में? इनका भी सिद्धान्त है। जैनी अर्िंसा पर बहुत जोर देते हैं 
वे यथा-संभव सूक्ष्म जीवों की भी दत्या करने से बचते हैं। इसलिए 
भोजन, समान और श्वास लेने तक में इस बात का विचार करके 
कुछ कड़े नियमों का पालन करते हैं । जैन-धर्म के अन्तर्गत दो सम्प्र-- 
दाय हैंः-- (१) दिगंबर जो नग्न मूर्ति की उपासना करते हैं, और जिनके. 
साधु भी नग्न वेश में रहते हैं, (२) श्वेताम्बर जो अपनी मूर्तियों को 
कपड़े पहनाते हैं, और जिनके साधु भी सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। जैन 
धर्म का विशेष प्रचार उत्तर भारत और राजपूताना में, विशेषतया 





वैश्यों में हुआ । इसके उपदेशक घर्म-प्रचार के लिए देश से 


: बाहर नहीं गये । इन्होंने दर्शन और न्याय में बहुत उन्नति को । जैन 


क्ा 
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“दर्शन हिन्दू दर्शन अथवा उपनिषदों से मिलता है । अहिंसा हिन्दू धर्म 
का आवश्यक अंग है| जेन हिन्दू संस्कृति का मान करते हैं। ये 
ईश्वर को मानते हैं | हाँ, उसे स्व और बीतराग बताते हैं, सृष्टि का 
जन्मदाता, पाल्क-पोषक ओर संदारक नहीं । अस्तु, कई मुख्य-मुख्य- 
बातों के विचार से जेन-धर्म हिन्दू धरम का ही एक रूप है, कोई पृथक 
मत नहीं । 
ऊपर कहा गया है जैन धर्म की शिक्षा बौद्ध धर्म से मिलती है । 

दोनों धर्म अहिंसा के प्रचारक हैं, वेदों ओर ब्राह्मणों का आदर नहीं 
करते, और यज्ञों की निन्‍दा करते हैं | तथापि दोनों धर्मों में कुछ भेद 
भी है, बोद्ध केवल मगवान बुद्ध को मानते हैं, जैनी अपने तीर्थकरों 
को | दोनों के शासत्र तथा धामिक क्रियाएँ भी भिन्न-भिन्न हैं | जेनी ब्रत 
उपवास आदि बहुत करते हैं, बौद्ध इस प्रकार शरीर को कष्ट देने को 
धर्म का लक्षण नहीं मानते | बोद्धों के मूर्तियों या साधुओं का नग्र 


... रहना भी अरुचिकर है | 





. पोराणिक धमे--पहले कहा जा चुका है कि जैन धर्म का 
_श्रचार परिमित ही रहा | इसके विरुद्ध, बौद्ध धम का प्रचार सारतवर्ष 
में तो हुआ दी, इस देश के बाहर भी हुआ । इस धर्म का आह्यणों से 
मौलिक विरोध था। ब्राह्मण इसके विरुद्ध प्रचार करने का भरसक 
. प्रयत्न करते थे | इधर गौतम बुद्ध के शरीरांत होने के थोड़े ही समय 
_ आद उनके अनुयायियों में मतभेद हो गया, पीछे बौद्ध संस्थाओं में 
अनेक विकार उस्न्न हो गये । मढों के अधिकारियों और मिक्नुश्रों का 
जीवन दूषित और आचार-हौन हो गया | फल्नतः लोगों की इस घमे . 
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से श्रद्धा हटने लगी । सर्वसाधारण ईश्वर के कर्ता-धर्ता, विधाता होने 
अं विश्वाः करते और देवी-देवताओं की पूजा करते थे, उन्हें इन 
बातों को न माननेवाला बौद्ध धर्म आकर्षक प्रतीत न हुआ। युद्ध 
प्रेमी राजपूत इस अहिंसा-धर्म को मान्य हो नहीं कर सकते थे। किर, 
आहाणों ने जनता की रुचि के- अनुसार अपने धर्म में आवश्यक परि- 
बर्तन कर दिया । बस, सातवीं शताब्दी में पौराणिक घर्म का प्रारम्भ 
हुआ, यद्यपि मूल बातों में यह धर्म बेदिक धर्म के अनुसार हद्वी था, 
पर इसमें कई बातें पुराणों के आधार पर मिलायी गयी थीं, 
उदाहरणवत्‌ अवतार-पूजा आदि । अब पौराणिक देवी-देवताओं को 
'पूजा बढ़ी, अनेक विशाल मन्दिरों का निर्माण हुआ, और बहुत-से 
ऐसे धार्मिक उत्सव किये जाने लगे, जिससे जनता आह्ृष्ट हो | इके 


अतिरिक्त आठवीं शताब्दी में कुमारिल भट्ट ने, और नवीं शताब्दी 


मे स्वामी शंकराचार्य जी ने शास्रार्थ द्वारा बौद्ध धर्म का ज़ोर-शोर से 
खंडन किया | अन्ततः चहुँओर हिन्दू धम की पताका फहराने लगी । _ 
पीछे जाकर पौराणिक धर्म जनता को य्थैष्ट रझुचिकर न रहा । बार- 


वीं शताब्दी में भीरामानुजाचार्य ने भक्ति का प्रचार और वेष्णव धघर्मे 


का प्रतिपादन किया । वेरइवीं सदी में इनके शिष्य स्वामी रामानन्द ने. 


राम की उपासना का प्रचार करते हुए. बेष्णव धर्म को फैलाने में 
.. बहुत सहायता दी । ये घर्म' में जावि-पाँति का मेद-भाव नहीं मानते 
थे, इनके कई शिष्य निम्न जातियों के थे । रामानन्द जी के अनु- 
- यायियों का प्रमुख धर्म-अंथ 'भक्तमालः है। रामानन्द के प्रसिद्ध शिष्य. _ 
कबीर पन्द्रहवीं शताब्दी में हुएए। इन्दोंने सरल सुबोध. भाषा मे .. 


हक ह 
| 
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. धार्मिक मेद-भावों को दूर करने का विल्क्षण प्रयत्न किया । 
इनके शिष्यों में हिन्दू-सुसलमान दोनों थे, ये अल्लाह और ईश्वर का, 
मन्दिर और मसजिद का भेद नहीं मानते थे, ये मूर्ति-पूजा के विरोधी" 
थे। इनका सिद्धान्त था, “(दर को भजे सो हर का होय, जाति-पाँति ना. 
पूछे कोय! । ह 
इनके बाद बलल्‍्लभाचार्य जी ने बल्लभ मत का प्रचार किया। इस 
मत के अनुतार श्रीकृष्ण विष्णु के अवतार हैं। बहुत-से आदमियों 
ने बल्लभाचार्य जी को अपना गुरु बनाया | बम्बई, गुजरात और राज-: 
पूताना में बहुत से धनवान इस मत के अनुयायी हैं। | 
इसी समय बल्ञाल में चेतन्य महाप्रभु का कृष्ण-भक्ति का 
उपदेश हुआ । इन्होंने अपने प्रेम-भाव से विरोधियों तक को प्रभावित 
किया और कीत॑न आदि से बंगाल में वैष्णव धर्म का खूत्र प्रचार 
किया | इनके अनुयायियों ने बृन्दाबन में राधा-कृष्ण के कई बड़े-बढ़े' 
विशाल मन्दिर बनवाये | 
सोलइवीं शताब्दी में तुलसीदास ने राम-भक्ति का और इस प्रकार 
_ वैष्णव घम' का प्रचार किया। वास्तव में इन्होंने हिन्डुओं के: 


. विभिन्न धर्मो' के समन्वय का प्रयत्न किया । इनकी अनेक रचनाएँ 
हैं। रामायण का तो घर-घर प्रचार है। पुरुष-ल्री, बाल-इड्ध, सब के 
लिए यह गथ अत्यन्त आकर्षक एवं शिक्षा-प्रद है । 


अस्तु, इस समय में, भारतवर्ष में नये-नये धामिक विचारों का 


. अचार हुआ । भक्ति-भाव की वृद्धि हुई | शिव, राम और कृष्ण के अनेकः 
. मन्दिरों का निर्माण हुआ । अनेक भक्तों ने समय-समय पर जनता 
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के सामने धर्म का उदार इष्टि-कोण उपस्थित किया। सिद्धान्त से 
प्रत्येक बेष्णव यह मानता है कि वेष्णव धर्म की दीक्षा लेनेवाले सब 


व्यक्ति समान हैं, उनमें जाति या वर्ण का कोई भेद नहीं रहता । इसी 
प्रकार शैव और शाक्त भी अपने-अपने क्षेत्र में विभिन्नता को दुर कर 
'एकता का विचार रखते हैं। परन्तु प्रत्येक की यह उदारता अपने च्षेत्र 
'तक ही सीमित है, अन्य मतवालों से बहुधा वाद-विवाद रहता है। 
'बहुधा दलित जातियों के आदमियों से, बेष्णव धर्म की दीक्षा ले लेने 
पर भी, कुछ बातों में पृथकृता का विचार किया जाता है। इसमें सुधार 
'की आवश्यकता है; कुछ तो दो भी रहा है, इसका विचार आगे किया 


जायगा | 
(्‌े 2 रे 
इसतलाम पमे---ऊपर जिन घामिक लहरों का विचार किया 


गया, वे भारतवर्ष में ही उत्पन्न होकर यहाँ के भिन्न-भिन्न भागों में 
फैलीं। इसलाम घमे का प्रादुर्भाव इस देश से बाहर, अरब में हुआ 
'था। इसके भूल संस्थापक हज़रत मोहम्मद का जन्म वहाँ मक्का में 
'सन्‌ ५७० ई० में हुआ । उस समय अरब में बड़ा अंधकार छाया हुआ 


था, आदमी परस्पर में लड़ते ऋगड़ते थे, प्रेम और संगठन का अमाव 


. था। भोग-विल्ास, मूर्ति-पूजा और स्वार्थ-पूर्ति का दौर-दोरा था। मोह- 


स्मद साहब आरम्म से ही विचारशील थे, उन्होंने वहाँ की हालत सुधा- 


रने का निश्चय किया | पद्चीस वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ। 
.. चालीस बष की आयु में इन्होंने लोगों को (ला इलाह, एलिल्लाइ? 

(ईश्वर एक मात्र ओर अद्वितीय है ) यद उपदेश ल्‍ देना आरम्भ “ 
किया । इनका बहुत विरोध हुआ, | इन्हें अनेक कष्ट दिये गये | पर 


के हक 
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थे अपने निर्धारित पथ पर डटे रहे | अन्ततः सन्‌ ६१२ ई» में इन्हें 
मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा | इस धमय से ही इनका संबत्‌ 
 आरम्म द्ोता है, जिसे हिजरी संबत्‌ कद्दा जाता है। मदौना में इनके: 
बहुत से अनुयायी हो गये, उनकी सहायता से इन्होंने अरब में अपने 
घर्म इसलाम? का खूब प्रचार किया। इनके उपदेशों का संग्रह 
'कुरानः कहलाता है, जो मुसलमानों का पवित्र धर्म-ग्रत्थ है । 

इसलाम धरम के कुछ सिद्धान्त इस प्रकार है :--ईश्वर एक है, 


और मोहम्मद उसका पैग्रम्बर (दूत ) है । प्रतिदिन पाँच वक्तः 
नमाज़! (प्रार्थना ) पढ़नी चाहिए। रमजान के महीने में उपवास 


करना चाहिए। गरीबों को खैरात दी जानी चाहिए | सब मुसलमान 


समान हैं, जाति-पाँति का कोई मभेद-भाव नहीं होना चांहिए। ग्ररीब- 
झमीर सब एक स्थान पर सम्मिलित भोजन कर सकते हैं ।« पड़ोसियों सेः 


प्रेम, और सब पर दया करनी चाहिए । इसलाम धर्म अत्यन्त प्रजा- 
तंत्रात्मक है, यह ऊच-नीच सबकी एक बिरादरी मानता है। सर्व- 
. साधारण ने इस धंम का खूब स्वागत किया। मोहम्मद साहब का 


शरीरान्त सन्‌ ६१२ ई० में हुआ | इसके पश्चात्‌ भी इनके घर्म काः 


प्रचार होता रहा। क्रमशः यह धर्म एशिया योरप और अफ्रीका 
के दुर-दूर के भागों तक फेल गया । इसलाम धर्मान॒ुयायियों का नेता 
ख़लीफ़ा कहलाता है। कालान्तर में इस घम की दो शाखाए मुख्य 


हो गयां--शिया और सुन्नी ( कुछ और भी भेद हुए; येथा--बोहरा, 
सुफ़ी आदि ) | शिया प्रथम तीन इमाम (घं-शिक्षक) अबूबकर, उमर, 
और उसमान को नहीं मानते । वे केवल हसन और हुसैन को ही इमाम: 


हे. 
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मानते हैं, इनके शहीद होने की यादगार में ताज़िए निकालते हैं 
ओर मोहरम का त्योहार मनाते हैं। सुन्नी संख्या में अधिक हैं। ये: 
अधिक परम्परावादी तथा कट्टर हैं । 

भारतवर्ष में अरबों का सबसे पदला आक्रमण सिन्ध पर सन्‌ ७१२ 
में हुआ, जबकि यहाँ का राजा दाहिर था, जो बहुत कमज़ोर था। 
. मुसल्िम सेनापति मोहम्मद बिन क्ासिम ने सिंध को जीत लिया और 
यहाँ अपना राज्य स्थापित किया । परन्तु उसने कोई अत्याचार न होने 
दिया | 

मुसलमानों कौ इस विजय का बहुत समय तक भारतवर्ष पर 
विशेष प्रभाव न पड़ा। दसवीं सदी में अफगानिस्तान के शासक. 
सुबुक्तरीन ने अपने राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से पंजाब पर 
धावा किया । उसके बाद महमूद गज़नवी ओर पौछे मोहम्मद गोरी के 
आक्रमण हुए; । इनका मुख्य उद्देश्य भारतवर्ष की अपंख्य धन-राशि को 
लूटना था। तेरहवीं शताब्दी के आरम्भ में जाकर, यहाँ मुस्लिम राज्य की 
वास्तविक स्थापना देहली ओर उसके आस-पास हुईं | फिर तो मुगल 
राज्य के अन्त तक यहाँ मुसलमानों का राज्याधिकार क्रमशः बढ़ता. 
गया; साथ ही यहाँ इसलाम धर्मानुयायियों की संख्या भी बढ़ती गयी |. 
.. कुछ आदमी भय या प्रलोमन से मुसलमान बने तो कितने ही 
.. हिन्दू अपनी दी समाज के अत्याचारों से मुसलमानों में आ मिले | 
- इस समय थे लगभग आठ करोड़ हैं। पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त,. 





बिलोचिस्तान, पंजाब, सिंघ और बंगाल में उनकी संख्या हिन्हुओं से... ः । 





अधिक है | 
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मुसलमानों और हिन्दुओं का सैकड़ों वर्ष साथ रहा है| एक के 
सुख में, दूसरे को सुख, और एक के दुख में दुसरे को दुख हुआ है । 
प्रत्येक ने कुछ बाते दूसरे से ग्रहण की हैं, तो कुछ उसे दी भी हैं। 
धर्म, समाज, कला-कोशल, साहित्य--प्रत्येक क्षेत्र में दोनों जातियों का 
अभाव विलक्षण रूप से पडा है। यद्यपि कुछ मुसलमान अपने आपको 
विदेशी अनुभव करते हैं, ओर अपनी नज़र मक्का मदीना पर लगाये 
हुए हैं, और संतार के मुसलिम राज्यों से, भारतवर्ष की अपेक्षा, 
अधिक सहानुभूति रखते हैं। वास्तव में मुसलमान हिन्दुओं से इतनी 
- दूर नहीं है; जितना समझा जाता है। यहाँ की ही नस्ल और मिद्दी से 
उनका जन्म हुआ, यहाँ के दी अन्न-जल और वायु से उनका पालन- 
पोषण हुआ। हिन्दुओं की भीत से उनकी भीत, और खेत से खेत 
- लगा हुआ है, चोली-दामन का साथ है। इस प्रकार भारत के 
'हि0त में उनका हित है ओर देश के अहित में उनका भी अ्रद्धित है | 
- बाहरवालों की अपनी-अपनी ही समस्याएँ काफी है, भारतीय मुसलमानों 
. को उनसे सहायता मिलने की आशा न करनी चाहिए | दुख-सुख में 
हे भारतवासी ही उनके काम आवेंगे, और आना चाहिए | 
। सिक्‍्ख धर्म --पन्द्रहवीं शताब्दी में, पंजाब में एक नये धर्म 
का आविर्भाव हुआ, इसे सिक्ख धर्म कहते हैं। इस के मूल प्रवतेक 
शुरू नानक हुए हैं। इनके माता पिता साधारण आमीण थे, तथापि 
. इनमें बाल्यावस्था से ही प्रतिभा के चिन्द्र दिखायी देने लगे थे । 
अठारद वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ | इनके दो पुत्र हुए । पर 
इन्हें साधु-संतों की संगति अधिक पसन्द थी। अतः इन्होंने घर-बार छोड़ 
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दिया। ये हिन्दू धर्म एवं इसलाम घम्म को अच्छी-अच्छी बातें अहय 
करके उपदेश देने लगे | इनका सिद्धान्त कबीर से मिलता था। ये 
जाति-पाँति का भेद नहीं मानते थे। इन्होंने भारतवर्ष के मिन्न-मिन्न 
भागों में भ्रमण करने के अतिरिक्त बग्दाद मक्का, आदि मुसलिम 
केन्द्रों कौ भी यात्रा की । जहाँ-कहीं ये गये, जनता इनके साधु जीवन 
और सरल सुबोंध उपदेशों से बहुत प्रभावित हुईं। हिन्दू और 
मुसलमान दोनों धस वाले अनेक व्यक्ति इनके अनुयायी बने ओर सिक्ख 
( शिष्य ) कहलाये | ५ 

सिक्ख धर्म के मुख्य सिद्धान्त ये हैं :---सबका पिता परमात्मा 
एक है, जाति-पाँति या ऊँच-नीच का कोई भेद-माव नहीं मानना 
चाहिए, | इहमारा उद्देश्य हृदय की शुद्धि होना चाहिए.। सब धर्मो 
के संत-मदात्माओं का आदर सम्मान करना चादिए। सिक्‍खों का 
घर्म-गन्थ ग्रन्थ साइब' कहलाता है। गुरु नानक के बाद दस शुरू 
हुए, उनमें से गुरु गोविंदसिंद जी ने सिक्‍खों का सैनिक संगठन 
किया, जिससे वे मुग़ल शासकों के श्रत्याचारों का सामना कर 
सके । क्रमशः सिक्‍खों की शक्ति बहुत बढ़ गयी और इनसे 
_आुग्रल साम्राज्य को बड़ा धक्का लगा। रणजीतसिंद के समय में 
सिक्‍खों की शक्ति शिखर पर पहुँच गयी, पंजाब सें इनका ही शासन .. 
स्थापित हो गया । इंस समय भी नाभा, पटियाला,. कपूरथला आदि 
रियासतों के शासक सिख नरेश ही हैं। सिकख एक वीर और 
साहइसी जाति है, सेना में ख़्ब भाग लेती है। वास्तव में सिक्ख 





हेन्दू दी हैं। कट्टर हिन्दू धर्म की कुछ बातों के विरुद्ध ही इनका “ 
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संगठन हुआ। ये अजातंत्रात्मक तथा उदार इृष्टि-कोणवाले होते हैं, 
अन्य धर्मवालों के प्रति सइनशौलता का भाव रखते हैं, परन्तु किसी! 
की ज़्यादती या श्रत्याचार सहन नहीं करते | 
पारसी--पारसी यहाँ विशेषतया बम्बई ग्रान्त में हैं और अधिक- 
तर व्यापार करते हैं। ये एक लाख से कुछ ही अधिक हैं, तथापि 
इनमें कुछ व्यक्ति बहुत अच्छे राजनीतिशञ आदि हुए हैं। ये ज़रदुश्त 
के अनुयायी हैं जो ईता के लगभग आठ लो वर्ष पू्व ईरान में 
हुए। ज़रदुश्त में धर्म और भक्ति-माव आरम्भ से ही विशेष रूप से 
था। बीस वर्ष की आयु में इन्होंने गह त्याग किया और उसके दस 
वर्ष बाद आन्तरिक प्रेरणावश ये व्यापक घर्म का उपदेश करने 
लगे । वियालीस वर्ष क्री आयु में इन्होंने ईरान के बादशाह तथा 
अन्य अधिकारियों को अपने मत का अनुयायी बना लिया। फिर यह 
धर्म वहाँ राज-घर्म बन गया | इस धर्म का मुख्य ग्रन्थ अवस्था? है, और 
प्रवान इष्ट देव श्रहुर-मज़्द है। पारसी विशेषतया अग्नि की पूजा 
. करते हैं। जब ईरान में इस धर्म में बहुत कहरता आ गयी, छूत-छात' 
.... का भाव बढ़ गया और सर्वंसाधारण पर घामिक अत्याचार होने लगे 
.. तो वहाँ के बहुत-से पारसी भारतवर्ष आ गये । यह देश तो सहिष्णुता 
के लिए प्रसिद्ध ही था; यहाँ इनसे अच्छा व्यवद्वार हुआ, और ये मी 
इस देश को अपना मानकर रहने लगे। ये अब भारत-मभूमि के प्रति 
भक्ति-भाव रखते हैं, और अपने को विदेशी नहीं समझते | 
| इसाई --ईसाई यहाँ साठ लाख से अधिक हैं और उत्तरोत्तर बढ़ते 
जाते हैं। ये अन्य मतावलम्बियों को घ॒र्म-परिवर्तन द्वारा ईसाई बनाते... 
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: हहते हैं। ये हजरत ईसा के अनुयायी हैं। जिनका जन्म लघु-एशिया 
में जूडिया के निकठ वेथलम ग्राम में एक बढ़ई के घर हुआ | अंग- 
रेज़ी सन्‌ इनके दी नाम पर चलता है। इस प्रकार इन्हें हुए. अब 
१९४० वर्ष हो गये। उस समय यहूदी समाज में अनेक कुरौतियाँ 
प्रचलित थीं। हज़रत ईसा ने अनेक कष्ट ओर कठिनाइयों को सहन 
करके भी तत्कालीन अन्ध-विश्वासों ओर अनाचारों का विलक्षण प्रेम 
भाव से विरोध किया। अपने प्रेम-सन्देश से, सेवा-सुश्रुषा और चिकित्सा 
से, सदाचार-युक्त निर्भीक्त व्यवहार से, इन्होंने बेब हलचल मचा दी | 
सत्ताधारियों को यह सहन न हुआ, उन्हंने न्याय का ढोंग रच कर 
इन्हें सूली पर चढ़ा दिया। इनका उपदेश था कि प्रेम करो, सबसे प्रेम 
करो, शत्रु से भी प्रेम करो, जो तुम्हारी दायीं गाल पर चपत मारे 
उसकी ओर तुम अपनी बायीं गाल भी कर दो | किवना ऊँचा. आदर्श 
है! भारतवर्ष में ईसाइयों के बहुत-से अस्पताल और स्कूल आदि 
हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि संसार में इस धर्म के माननेवालों के 
आपस में तथा दूसरों के साथ अनेक भयंकर और रोमांचकारी युद्ध हुए 
ओर दो रहे हैं। । 
आधुनिक धामिक सुधार--ऊपर भारतवर्ष में प्रचलित 

विविध धर्मों का संक्षिप्त परिचय दिया गया | प्रत्येक धर्म में समय-समय _ 
पर कुछ-कुछ विकार आ जाता है। धर्म की पुष्प-बाटिका की मह्दा- . 
पुरुषों द्वारा यथेष्ट सार-संभार न होने से उसमें घास-फूस की वृद्धि द्वो 
जाती है; यहाँ तक कि फूलों को खिलने की सुविधा द्वी नहीं रहती, 
वे दब जाते हैं, कुम्दला जाते हैं, और नष्ट हो जाते हैं। अन्घकार 
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काल में, धा्मिक प्रथाओं या रीतियों में बहुत अनियमितता और कु- 
संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं, विचार-द्दीन और अशिक्षित आदमियों की 
संख्या बेहद बढ़ जाती है, तथा ये लोग घामिक बातों का मूल उद्देश्य 
भूल कर, केवल रुढ़ियों के उपाप्तक बन जाते हैं। इस प्रकार अन्घ- 
भरद्धा ओर सल्लीणंता फैल जाती है । यह दशा अढारदहवीं शताब्दी के 
अन्तिम भाग में, यहाँ विशेषतया बंगाल की थी । इस ग्रान्त के आदमी 
धर्म का वास्तविक आदर्श भूल गये थे। यहाँ कालीदेवी की बेढब पूजा 
द्वोवी थी, तंत्रवाद का प्रचार था, धर्म के नाम पर साधारण व्यक्तियों 
पर बहुत अत्याचार होता था । 

राजा राममोहनराय ओर ब्ह्म-स्माज "शी राजा राम- 
मोहनराय ( सन्‌ १७७४-१८३३ ई० ) भारतवर्ष कौ वर्तमान जाशति 
के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने उस समय की परिस्थिति पर ख़ूब 
विचार किया, संस्कृत की कई उपनिषद्‌ आदि घारमिक अन्थ बंगला, हिन्दी 
ओर अंगरेज़ी की टीका सदित छुपवाये, जिससे संस्कृत न जाननेवाल्े 


बन्घु भी उन्हें समक सके ओर तत्कालीन स्वार्थी पणिडतों के कथना- 


- नुख्ार उल्दा-सीधा अर्थ न मान लिया कर । 
.._ राजा साइब ने सन्‌ १८२८ ई० में बक्म-समाज की स्थापना की | 


इसके कुछ सिद्धान्त इस प्रकार थेः-निराकार, अनादि, अनन्त | 
परमेश्वर सबका उपास्य देव है; समस्त मनुष्यों को उसकी पूजा का 
. समान अधिकार है । किसी प्रकार का चित्न, प्रतिमा, मूर्ति था ऐसे 


पदार्थ का उपासना में प्रयोग न किया जायगा, जिसे पीछे ईश्वर 
के स्थान में माने जाने का भय द्ो। मंदिर में केवल उसी प्रकार 
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की प्रार्थना और घंगीत होगा, जिससे प्रेम, नीति, भक्ति और दया का 
प्रचार हो, तथा सब प्रकार के मत-मतान्तरबाले मनुष्यों का बड़ा 
सद्भठन हो सके | अकह्म समाज का आकार हिन्दू धर्म से पूर्ण है, तथापि 
सवसाधारण में सभा करके प्राथना करना आदि कुछ विदेशीय भाव 
भी हैं। 

ब्रह्म-समाज का क्षेत्र विशेषतया बंगाल प्रान्त में ही परिमित रहा | 
यहाँ भी अधिकतर शिक्षित वर्ग ह्वी इसमें सम्मिलित हुआ | इस समय 
ब्रह्मसमाजियों की घंख्या बहुत साधारण-सी है। यद्यपि इस संस्था ने 
हरिजन-आन्दोलन आदि में ख़ासा भाग लिया, प्राय: यह प्रगतिशील न 
रही । यह जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति में योग नहीं दे रही है, 
इसका प्रचार भी सर्बसाधारण में कम है | 

स्वामी दयानन्द और आये-सपाज--स्वामी दयानन्द जी 
( सन्‌ १४२४-८३ ई० ) ने आजीवन ब्ह्मचारी रह कर वैदिक साहित्य 
का स्वाध्याय किया और उसे ही धार्मिक सुधार का आधार बनाया ॥ 
इन्होंने अंगरेज़ी की शिक्षा नद्दीं पायी थी, और ये पाश्चात्य सभ्यता 
पर मुग्ध नहीं हुए थे। तथापि इन्होंने देश में स्थान-स्थान पर व्या- 
ख्यान और उपदेश देकर सर्वसाधारण में धामिक और सामाजिक 


सुधार का महान कार्य किया | और, इस कार्य को ज़ारी रखने के लिए 


अपने जीवन-काल में ही आरय-समाज की स्थापना कर दी। इनके 
बाद और बहुत जगहों में समाजें स्थापित हुईं। इन संस्थाओं ने वैदिक 
धर्म का प्रचार किया, और मन्दिरों और तीर्थों के दुगंणों को दुर 
कराने का यत्न किया । 
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आयं-समाज का सबसे अधिक प्रचार पञ्माब में हुआ | अन्य प्रांतों 
में भी इसका ख़ासा प्रभाव पड़ा | इसने अपने सामने जनता में झुधार 
करने का व्यावद्यारिक कार्य-क्रम रखा है। शिक्षा-प्रचार और समाज- 
सुधार में यह ख़ूब भाग लेती है। यद्यपि कहीं-कहीं सम्राजों में दलबन्दी 
के कारण कुछ दोष दृष्टि-गोचर द्ोता है, प्रायः आरय-समाजी बड़े 
उत्साह से काम करते हैं, ओर अपनी संस्था को समयानुकूल, उपयोगी, 
ओर जी वित-जाग्रत रखने का प्रयत्न करते रहते हैं । । 

कूनल आरकाट और थियोसोफी--कर्नत  आल्कट 
अमरीका निवासी थे | ये यहां सन्‌ १८७९ ई० में पधारे। 
इन्होंने, और रूत की मैडेम एच.पी. ब्लेबद्सकी ने न्यूयाक 
में सन्‌ १८८७४ ई० में, थियोसोफ़िकल ( बक्म -विद्या-सम्बन्धी ) सोसा- 
यरी स्थापित की थी । विदेशियों द्वारा, विदेश में ही स्था- 
पित इस सभा के अधिकाँश समासद्‌ भी विदेशी ही हैं, तथापि 
इसने इस देश का बहुत ह्वित किया है। इसने हिन्दुओं को समझाया 


कि भारतीय धर्म बहुत उच्च-कोटि का है, उसका गौरंब पहिचानो, 


. और उसमें घुसे हुए दुर्गंयों को दूर करो । ईसाई पादरियों के बहकावे 
| में आकर, उससे बिल्कुल न हटो। मारतवर्ष में इस सोसायटी की 
स्थापना अद्यार ( सदास ) में हुईं। परम विदुधी और प्रतिभावान 
आयरिश महिला श्रीमती ऐली विसेन्ट ने इसमें योग दिया। इनके 


. व्यक्तित्व से इस संस्था ने अनेक विद्वानों और नेताओं को अपनी ओर 


- आक्ृष्ट किया। सोसायटी का कार्यालय सुप्रसिद्ध धर्म-केन्द्र काशी में 


रखा गया। यहाँ सेंट्रल -दिन्दूकालिज स्थापित हुआ, जो अब हिन्दू: 


्ः 


2०५ के >नमनमबकनान ॥० 2 0 नलीलाओ, 


किसके अप 28०2... 


. जी या 
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विश्व-विद्यालय के अन्तर्गत है। विशेषतया छोटे बालक-बालिकाओं 
की शिक्षा के लिए., यह सोसायटी उत्तम व्यवस्था कर रही है। समाज- 
सुधार में भी इसने अच्छा भाग लिया है । 

स्वामों विधेकानन्द और रामकृष्ण मिशन--अमरीका 
आदि विदेशों में हिन्दू धर्म की घोषणा करने और शअश्रप्रत्यक्ष रूप 
से, भारतीयों में स्वघर्म का अनुराग उधन्न करने का विशेष यश 
ओऔरीरामकृष्ण परमहंस ( सन्‌ १८३३-१९०२ ई० ) के प्रसिद्ध शिष्य 
श्री विवेकानन्द जी को है। इन्होंने तथा इनके द्वारा, इनके गुरु के नाम 
से, संस्थापिंत राम-कृष्ण मिशन ने जन-साधारण का वेदान्त सम्बन्धी 
श्रम दूर करके इसकी समयोपयोगी शिक्षा दी। स्वामी विवेकानन्द जी 


ने इस बात में मी महत्व-पूर्ण योग दिया कि हिन्दू -जाति अन्य जातियों 


के सदगुणों को अहण करे, और इसमें आत्म-विश्वास हो, यह अपनी 
शक्ति का अनुभव करे। स्वामी विवेकानन्द और रामतीथ ने यह 
सिद्ध कर. दिखाया कि संसार में हिन्दू सम्बता का एक ऊंचा स्थान 
है, और हिन्दुओं का वेदान्त धम और तत्व-शान मनुष्य-मात्र के 
कल्याण के वास्ते है। रामकृष्ण मिशन की ओर से अनेक स्थानों में 
सेवा-आश्रम स्थापित हैं, जो विशेषतया रोगियों को चिकित्सा का अच्छा 
काम कर रहे हैं । ह 


इन आन्दोलनों का प्रभांव---भारतवर्ष.. की. समस्त जन- 
संख्या को देखते, उपयक्त संस्थाओं के समासद विशेष नहीं हैं। 


अधिकांश आदमी सनातन धघर्मावलम्बी हैं। परन्तु इन आन्दोलनों का... 


प्रभाव थोड़ा-बहुत उन पर भी पड़ा है। अब सुधार! से लोगों को पहने 
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के समान घुणा-सी नहीं रही। देश में अनेक सभा-सोसायटी हैं, जो 
अपने-अपने क्षेत्र में कुछु सुधार-कार्य कर रही हैं। हाँ, कुछ गम्भीर 
विचार करने पर यह मानना पड़ेगा कि अधिकतर “घामिक? कही जाने- 
वाली संस्थाओं का हृष्टि-कोण बहुत संकौर्ण है। स्मरण रहे कि 
किसी भी विशेष आचार्य की बातों को बाबा वाक्यम्‌ प्रमाणम? 
समभना, विशेष ग्रन्थों की दासता, प्रत्येक नये विचार या 
आविष्कार को प्राचीन अन्थों में खोजना ओर उसमें आगे बढ़ने 
में असमर्थता सूचित करना 'धामिक-सुधार” के प्रवाह के विरुद्ध 
जाना है । | 
अब इम कुछ प्रस्तुत धार्मिक विषयों का विचार करते हैं| 

श्रद्धा का सदुपयोग--मूर्तिपूजा और तीर्थयात्रा आदि में 
जन-साधारण की जो श्रद्धा बनी हुई है, उसका प्रायः देश-काल के 
अनुसार सदुपयोग नहीं हो रहा है। दमें चाहिए. कि मंदिरों और 
: तीथ॑-स्थानों के साथ-साथ पुस्तकालय, वाचनालय, श्रोषधालय आदि 
जनोपयोगी संस्थाएँ संलग्न कर दें, जिससे भठ-पूजा आदि में जो द्वव्य 


_ आवें, उसमें से इन संस्थाओं को भी यथेष्ट सहायता मिले। मन्दिरों 





की स्थायी सम्पत्ति तथा जागीर की आमदनी का भी इसी प्रकार 

.. सद्ध्यय हो | पुजारी, पंडों आदि के बहुत योग्य और देश-हितेषी होने 
की ज़रूरत है । 

इसी प्रकार मढों ( अखाड़ों' ) का प्रश्न भी विचारणीय हे 

अधिकांश मठाधीश आलस्थ, विज्ञासिता या दुराचारमय जीवन व्यतीत 

करते हैं। कितने ही सढों में अपार धन-सम्पत्ति व्यर्थ पड़ी है. 


हू 





के जा 
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लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है और इसकी व्यवस्था के 
लिए क़ानून भी बन रहा है । 

दान-धमर्म --अधिकांश आदमी दान-धर्म करते हुए पात्रापात्र 
का विचार नहीं करते। वे अपनी भ्रद्धा से ऐसे हट्ठे-कदटे मिखारियों 
ओर बनावटी, साधु संन्यासियों को भी मोजन-बचस्र आदि देते रहते 
हैं, जिनका जीवन देश के लिए किसी प्रकार भी लाभकारी नहीं है। 
इस प्रकार का दान-धर्म परावलम्बन बढ़ाता है। यदि हम इन्हें 
मुफ्त में मं खिलाएँ-पिलाएँ तो ये अवश्य ह्वी अपने निर्वाद के लिए 
उत्यादक काय करें ओर देश की आशिक स्थिति को सुधारने में 


संदायक हों। अनाथ बालकों, विधवाओ्रों और अ्रपाहिजों आदि की 


सहायता मनुष्य मात्र को करनी चाहिए। आवश्यकता इस बात 
की है कि भिन्न-भिन्न समाज इस सम्बन्ध में यथेष्ठ लोकमत तैयार करें | 
हमारा दान-घर्म ऐसा हो कि उससे नागरिकों की काग्र-कुशलता और 
योग्यता बढ़े । 

हरिजन मन्दिर-प्रवेश --हरिजन (अस्पृश्य जातियों के आदमी) 


: भगवान्‌ के राम, औकृष्ण, शिव आदि स्वरूपों में, बेसी ही भक्ति- 
आवना रखते हैं, जैसी अन्य हिन्दू | परन्तु इन्हें मन्दिरों में दर्शन 


करने नहीं दिया जाता | अन्यान्य सज्जनों में, विशेषतया महात्मा गांधी 


 किया। उनकी इच्छा। ओर अनुमति से भारतीय व्यावस्थापक सभा 
में दरिजन-मन्दिर-प्रवेश-बाधा-निवारण बिल ओर अस्पृश्यता-निवारंण 
बिल उपस्थित करने का विचार किया गया थां। किन्तु अनेक पुरातन 


: नी 
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मतवादियों ने इन बिलों का घोर विरोध किया। इसलिए पीछे ये 
बिल पेश नहीं किये गये। इस सम्बन्ध में लोकमत जाग॒त करने 
का प्रयत्न हो रहा है । 
प्ुसलमानों में घामिक सुधार--अब सुसलमानों को बात 
लें। जब वे भारतवर्ष में आये, उनमें धार्मिक जोश और सामाजिक 
एकता की भावना बहुत प्रबल थी। दूसरी ओर हिन्दुओं में कई 
कुरीतियाँ और मेद-भाव थे। इसलिए. विशेषतया दलित जातियों 
के बहुत से हिन्दुओं ने कहीं भय या प्रलोभन से, तो अनेक बार 
उनकी उदारता से, प्रभावित होकर इसलाम धर्म ग्रहण कर लिया 
और वे अपने आपको हिन्दुओं से मिन्न, और कुछ अंशों में विरोधी 
समझने लग गये | मुसलमानों के सूफ़ी फ़कीरों ने ओर कबीर जैसे 
. महदात्माओं ने मुसलमानों की कट्टरता घटाने तथा उनका हिन्दुओं 
से विरोध-भाव हटाने का प्रयत्न किया। क्रमशः हिन्दू संस्कृति का भी 
मुसलमानों पर प्रभाव पड़ा। अकबर और जहाँगीर जैसे बादशाहों ने 
दोनों संस्कृतियों को मिलाने में अच्छा भाग लिया। खान-पान, रहन- 
सहन आदि में मुसलमान हिन्दुओं के निकट आने लगे। सतरहवी 
. शवाब्दी से यहाँ योरपियनों की संस्कृति का प्रभाव पड़ने लगा। पीछे 
जिस प्रकार हिन्दुओं में स्वामी दयानन्‍्द जी हुए, कुछ-कुछ उसी 
प्रकार मुसलमानों में शिक्षा-प्रचार और सुधार करने का श्रेय विशेषतया 
सर सैयद अहमद खाँ ( सन्‌ श्य!७--९८ ई० ) को है। परन्तु कुछ 
: अदूरदर्शी तथा पद-लोलुप मुसलमानों ने अपने जाति-बंधुओं के नेता 
बनकर उन्हें नयी रोशनी से बचने और हिन्दुओं से असहयोग करने - 


न 
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की प्रेरणा की | सांथ दी उन्हें अधिकारियों का भी कुछ इशारा 
मिलता गया । बस, कह्दीं मसजिदों के सामने हिन्दुओं का बाजा 
रोकने का प्रश्न उठा, कहीं द्वेघ-माव से गाय की कुर्बानी की 
जाने लगी, कहीं साम्प्रदायिक मांगें उपस्थित को जाने लगीं । | 
भारतवर्ष के राष्ट्रीय आन्दोलन से मुसलमानों पर बड़ा दितकर 
प्रभाव पड़ा । सन्‌ १९१५१ ६० में देखने में आया कि खहृदय मुसल्न- 
मान हिन्दुओं का जी दुखानेवाली कुर्बानियों से स्वयं परदेज़ करते 
हैं, ओर यथा-शक््य ओरों को भी रोकते हैं। समझदार मुल्ला-मोलवी 
कुरान की आयतों? से जनसाधारण को स्वदेशोन्नति का उपदेश 
करते हैं। उन्हें शंख या क्लांक बजाने का स्वर कर्ण-कठ्ु प्रतीत नहीं 
दोता था। हिन्दुओं का दशहरा और मुसलमानों की मोहरंम दोनों 
साथ-साथ शान्ति-पूर्वक होने लगे | मसजिदों में द्विन्दुओं का स्वागत, 
ओर हिन्दू- त्योहारों के अवसर पर मुसलमानों का सेवा-भाव, देखा 
गया। परन्तु राष्ट्रीय आन्दोलन शिथिल हो जाने पर कुछ उ्ड 
मुसलमानों ने जहाँ-तहाँ पुनः चिन्तनीय स्थिति उत्तन्न कर दी; और 
ओ गणेशशंकर जी विद्यार्थी जैसे नर-रत्नों का बलिदान हुआ । इससे स्पष्ट 
है कि सबंसाधारण मुसलमानों में घामिक जाणति, सहिष्णुता और समभाव 
स्थायी रूप से बहुत कम हुआ है। तथापि सुधारकों का इस दिशा में 


: ड्वोनेवाला प्रयत्न प्रशंसनीय है; हां, उन्हें अभी बहुत कार्य करना शेष है। 


अन्य धर्मावलम्बियों में सुधरर की भावना--थोड़ा -बहुत 


_झुधार यहां के सभी धर्मों के अनुयायियों में हुआ हे । ईसाइयों और 


पारसियों में पहले से द्दी अन्ध श्रद्धा यौ रूढ़ियां कुछ कम थीं। अतः 
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इनमें सुधार भी अपेक्षाकृत कम हुआ। हाँ, इनमें संगठन की ओर 
बहुत ध्यान दिया गया। मिशन स्कूलों में पहले घर्म-प्रचार का लक्ष्य 
रखा जाता था, उसमें विशेष सफलता न मिली । इसलिए अब प्रायः 
नयी संस्थाएँ न खोलकर, पहले की ही संस्थाएँ चलायी जा रही हैं, 
ओर उनमें शिक्षा-प्रचार का उद्देश्य ही विशेष रूप से रहता है। 
मुयोग्य पादरी ईसाई घमे सम्बन्धी बातों की, नवीन बुद्धि-संगत ढलछूः 
से, व्याख्या करते हैं। विविध स्थानों में सिशन अस्पताल स्वबंसाधा- 
: रण जनता की बड़ी सेवा कर रहे हैं। यही बात पारसियों के सम्बन्ध 
से भी कही जा सकती है। उनकी भी अनेक संस्थाएँ उनके दान- 
घमं की घोषणा कर रही हैं। अस्तु, धामिक दासता के विरुद्ध चारों” 
ओर आवाज़ उठ रही है। बुद्धि-स्वातंत्य का युग है। यह बात थोड़ी- 
बहुत सभी घमवालें समझ गये हैं और इसलिए अपने आचार-बिचार में 
क्रमश परिवतन या सुधार कर रहे हैं। 

| विशेष वक्तव्य--आवश्यकता है कि धर्म केवल कुछ बाहरी 
बातों में ही न समझा जाय | उतना ही, वरन्‌ उससे भी अधिक ध्याम 
हमारे दिन-रात के पारस्परिक व्यवद्वारों और आसन्तरिक शुद्धि की ओर 
दिया जाना चाहिए। हम सनातन धर्मी हैं तो क्या, आय॑-समाजी, 
ा ब्रह्म-समाजी थियोसोफ़िस्ट, एवं हिन्दू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई या 
मुसलमान हैं तो क्या, भारत-माता हम सबकी उपास्य देबी हैं.। इम- 
सब इसकी सेवा करें तथा अन्य देशों के निवासियों के प्रति भीः 
सद्दानुभूति रखते हुए अपने विशाल मानव धर्म का परिचय दें। . 
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भपुल्रतीय समाज पर धर्म की गहरी छाप है, इस बात 
का उल्लेख पहले किया जा चुका है । यहाँ अति प्राचीन 
काल से वर्णाश्रम धर्म का प्रचार रहा है; मनुष्यों के कर्तव्य उनके 
बर्ण तथा आश्रम के अनुसार निर्धारित हैं। पहले आश्रम की बाद 
लीजिए. | 

आश्रम-व्यवस्था--प्राचीन घर्माचार्यो . तथा स्मृतिकारों ने 
मनुष्यों की आयु का परिसाण सौ वर्ष भानकर उसे चार भागों में 
विभाजित करने का आदेश किया है--(१) अह्यचर्य आश्रम । पच्चीस 
बर्ष तक मनुष्य ब्रह्मचारी रहें, और विद्याध्ययनं करें | (२) गहस्थ 
आश्रम | छुब्बीसवें वर्ष से पचासव वर्ष तक; मनुष्य विवाहित रहें 
अर्थात्‌ गहस्थ जीवन व्यतीत करें, धनोपाजंन करें, अपना और परिवार 
का पालन करें और सांसारिक कार्यों में योग दें । (३) वानप्रस्थ 
आश्रम । इक्यावनवें वर्ष से मनुष्य/एइ-त्याग कर स््री-सह्दित बन में 
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एकांत जीवन व्यतीत करें, स्वाध्याय और ईश्वर-भक्ति में लीन रहें | 
(४) पछुत्तर वर्ष की आयु प्राप्त होने पर मनुष्य संन्यास आश्रम में: 
प्रवेश करें, संन्‍्यासी होकर गहृस्थों को उपदेश दें, उनका पथ-प्रदर्शन, 
करे । 

सझ्त्रियों के लिए. ब्रह्मचर्य-आश्रम साधारणतया सोलह वर्ष का रखा 
गया था। 

अब भी हिन्दू आश्रम-व्यवस्था को मानते हैं, परन्तु व्यवद्ार में; 
. इसका पालन नहीं किया जाता। अद्वानव-निन्‍्यानवें फ्री-सदी लोगों के 
लिए दो द्वी आश्रम रह गये हैं--अह्मचर्य और यहस्थ | प्रायः विवाह 
कम उम्र में ही हो जाते हैं। लड़की या लड़का अविवाहित रहने; 
तक ब्रह्मचय॑ आश्रम में मान लिया जाता है, चाहे वे इस आश्रम के 
नियमों का ठीक पालन न भी करें। पश्चात्‌ वे आजीवन शहस्थ रहेंगे, 
ओर सांसारिक चिन्ताओं में फँसे रहेंगे। निस्सन्देह आज-कल की बदलीं 
हुई परिस्थिति में प्राचीन शैली के अ्रनुसार वानप्रस्थ के नियमों का 
पालन करना कढिन ही नहीं, वरन्‌ असंभव है । आधर्थिक संघर्ष बहुत 
बढ़ा हुआ है, बानप्रस्थियों के लिए जीवन-निर्वाह्द की समस्या कैसे इल 
हो ! अच्छा हो, आदमी चालीस, पेंतालीस वर्ष की आयु से ऐसा कार्य 
- कम रखें जिसका उद्देश्य हो, स्वार्थ और सांसारिक विषयों को छोड़कर 
परोपकारार्थ जीवन व्यतीत करना, दूसरों की सेवा-सुभुषा करना, अन्यः 
नागरिकों के सहयोग से उनकी तथा देश की उन्नति. को. बाते सोचना 
और कार्य रूप में परिणत करना । यदि हम उपयंक्त भाव से वानप्रस्थो 
की जगह ग्रामप्रस्थी हुआ करें तो उस भारतीय जनता का, जो अधिकांश 


के 
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आमों में रहती है, यथेष्ट हित होने की बहुत सुविधा हो जाय। 
बण व्यवश्था--आपश्रम की बात यहीं समाप्त कर अब वर्ण 
का विषय लीजिए | प्राचीन काल में यहाँ चार वर्ण थे | ब्राह्मणों का . 
कार्य पढ़ना पढ़ाना, दान लेना और देना, यज्ञ करना और कराना 
था। क्षत्रियों का कार्य समाज और देश की शत्रओं से रक्षा करते: 
हुए उन्हें इस विषय में निश्चिन्त रखना था। वेश्यों पर समाज के 
भरण-पोषण का कार्य था, ये कृषि, गो-रक्षा और व्यापार करते थे | 
शूद्र अन्य तीन वर्णों की नाना प्रकार से सेवा करते थे। इस प्रकार 
वर्ण गुण-कर्मानुसार थे। जो जिस कार्य को करता, वह उस वर्ण 
का माना जाता था। इनमें परस्पर में विवाह सम्बन्ध होता था। एक 
वर्ण के परिवार में जन्मे हुए व्यक्ति के लिए दूसरे वर्ण में 
प्रविष्ट होने में कोई बाघा नहीं थी । प्रत्येक वर्ण की, समाज के लिए, 
. डपयोगिता थी, श्रतः सभी का समाज में सम्मान था; ऊँच-नीच का 
भेद-भाव न था। भेद-भाव कालान्तर में जाकर हुआ । तब वर्ण 
जातियों में परिणत हो गये। 
जाति-भेद के गुण-दोष--आर्थिक दृष्टि से जातिन्मेद के 
प्रधान लाभ ये मालूम दोते हैं-( तर ) इससे वंशागत कार्य-. 
कुशलता प्राप्त होती है; बाप-दादे के किये हुएए काम की शिक्षा और ' 
उसके रहस्य जल्दी जान लिये जाते है। (आ) दर एक जाति के व्यक्तियों : 
का एक.संघ होता है, जिसके सदस्य परस्पर एक-दूसरे की सहायता 
कर सकते हैं तथा कार्य की मजदूरी नियमित करने में सहायक - 
दोते हैं। (इ) इससे कुछ अंश तक स्थूज्न श्रम--विभाग द्ोता; 
| | ला हा । 
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है एक जाति के पुरुष एक दी कार्य करते हैं। हाँ, उन्हें किसी नवीन 
कार्य का आरम्म करना कढिन भी हो जाता है | | 
परन्तु द्वानियों के सामने ये लाभ नहीं के बराबर प्रमाणित होते हैं । 
जाति-भेद से समाज छिन*मिन्न हो गया है | संगठन विशाल परिमाण 
पर हो ही नहीं पाता। प्रत्येक जाति का इष्डि-कोण बहुत संकीणु, 
अनुदार और स्वार्थ-पूर्ण रहता है। बह दूसरी जाति के हितों का विचार 
। करती | बहुत-सीजातियों को अस्पृर्य अथवा नीच समझा जाता 
है, जनता के सामने अ्रम का मद्दत्ता का आदर्श नहीं रहता; अनेक 
आदमी दुगु थी, व्यसनी और मुफ़खोर दोते हुए भी केवल जन्‍म के 
आधार एर छँचे माने जाते हैं। 
विगत वर्षों में जाति-भेद के दोषों की ओर सुधारकों का ध्यान 
आअधिकाधिक आकर्षित हुआ है । ब्रह्म -समाज ने इस दोष के दूर करने 
के वास्‍्ते प्रत्येक जाति के मनुष्यों के लिए. अपने उपासना-मन्दिर का 
द्वार खोल दिया । बिना किसी भेदभाव के सबको परस्पर मिलने 
जुलने का अवसर दिया। पुनः आव-समाज ने वर्ण-व्यवस्था के गुण 
.. कर्म के अनुसार बतलाते हए कहा कि मनुध्यति के आधार पर 
- भी जन्म से सब लोग शुद्ध होते हैं, बड़े होने पर जो जैदा आचार 
_व्यवद्दार करता है; वह बैंसी ही जाति का कहलाये जाने काश्रपिकारी 


४०४ होता है। थियोधोफ़ी ने भी जाति-बन्धनों को शिथिल्ल करने में बड़ा हि 


- योग दिया हैं। उसने विश्व-व्यापी प्लातृन्भाव की घोषणा की. तथा 
न-पान सम्बन्धी मामलों में छुआ-छूत का विचार हृठाया । इस 
. प्रकार उपयक्त तथा जाति-पॉति-तोड़क-मंटल आदि सुधघारक 


जी कुक. दा 
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अंस्थाओं के उद्योग से जाति-भेद-रूपी सुदृढ़ दुर्ग के क्रशः जीर्षे 


होने का लक्षण प्रतीत होता है। बढ़े पैमाने पर शिक्षा-प्रचार तथा 
सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है | 


नीच जातियों से सहृव्यवहार--उच्च बर्णों' ने अपने नीच 


जाति के भाइयों के उद्धार की ओर पिछुल्ले वर्षों में विशेष ध्यान दिया 


है | इसका एक कारण यहद्द भी है कि मुसलमान और ईसाइयों ने अपने 


जत का सबसे अधिक प्रचार अछूत तथा नीच जातिवालों में किया था । 
शाम और कृष्ण के उपासक जब हजरत ईसा और मोहस्मद कौ शरण में 


जाकर दीक्षा लेने लगे तो हिन्दू धर्माधिकारियों की आँखें खुलीं और 
थे क्रमशः इन्हें अपनाने लगे। राजा राममोहनराय ने अनेक. युक्तियों 


द्वारा यह सिद्ध किया कि जन्म ( जाति ) के आधार पर ऊँच-नीच का 
विचार करना अनुचित है। आरय॑-समाज शुद्धि-संस्कार का आंदोलन 
करने लगी। उसे आरम्भ में कटद्र हिन्दुओं का बड़ा विरोध सहना 
पड़ा | तथापि उसने अपना काम जारी रखा । आय-समाज और थियो- 
शोफ़िकल सोसायटी की संस्थाओं में सहस्नों अछूत बालक शिक्षा पाने 
ल्गे। राज्य की ओर से भी जहाँ-तदाँ इस कार्य में योग दिया गया। 
राष्ट्रीय आन्दोलन ने तो इसे अद्भुत सद्यायता दी। महात्मा गांधी 
ने इस कार्य को राष्ट्रीय महासभा के रचनात्मक कार्य में स्थान दिया |... 
.. सबसे अस्पृश्यता-निवारण का कार्य विशेष रूप से होने लगा । अछूतों को 


केबल साव॑जनिक कुओं पर पानी भरने और अहुत-से स्थानों में मंदिरों 


में दशन कर सकने का ही अधिकार नहों मिला, वरन्‌ अनेक राष्ट्रीय 
: ऑंस्थाश्रों में ये अन्य सज्जनों से ह्विल-मिलकर विविध काय करने लगे। 
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हरिजन-आन्दोलन- महात्मा गांधी ने 'हरिजन!-कार्य को. 
अपने कार्य-क्रम का एक मुख्य अज्ञ बना लिया। मताधिकार 
के सम्बन्ध में उन्हें हिन्दुओं से प्रथक न किये जाने के विषय में 
आपने सितम्बर १९३२ में ऐतिहासिक अनशन किया। आपने दौरा 
करके स्थान-स्थान पर इरिजनों की बस्तियों का निरीक्षण किया और 
उसमें स्वच्छुता और स्वास्थ्य-रक्षा की दृष्टि से आवश्यक सुधार कर- 
बाने की ओर विशेष ध्यान दिया | साथ ही आपने हरिजनों को मद्य-पानः 
और मुर्दार-मांस-भक्षण आदि से बचने का उपदेश किया, और उनकी 
आशिक अ्रवस्था सुधारने ओर उन्हें शिल्प-शिक्षा दिलवाने की भीः 
यथा-सम्मव व्यवस्था करायी । इन सब कार्यों को सुब्यवस्थित रूप से 
संचालन करने के लिए, एक केन्द्रीय इरिजन-सेवक-संघ कौ स्थापना: 
की गयी, जिसकी शाखाएँ विभिन्न स्थानों में कार्य कर रही हैं। अंगरेज़ी 
हिन्दी, गुजराती ओर बेंगला आदि में हरिजन सम्बन्धी पत्न-पत्रिकाए, 
प्रकाशित की जाती हैं| उनसे मी लोकमत सुधारने में पर्य्यात्त सहायता 
मिल रही है। सन्‌ १९३१५ ई० के नये शासम-विधान के अनुसार 
. १९३७ में कांग्रेस ने आठ अआन्तों में मंत्रीयद अद्दण किया । इन प्रान्तों 
: में सरकार की ओर से दरिजनों की शिक्षा के लिए. अधिक-से-अधिक 
: प्रयत्न किया गया। यद्यपि अब भी समय-समय पर कुछ कट्टर हिन्दुओं 
की ओर से उनके प्रति दुग्यवह्ार के उदाइरण मिलते हैं; तथापि . 
. क्रमशः परिस्थिति सुधर रही हैं। । 8 
संयुक्त कुठुम्ब-प्रणाली--मभारतवर्ष के बहुत-से भागों में एक 
. कुदुम्ब या परिवार के व्यक्ति इकई मिलकर रहते हैं। सब कमाने- 


ही; 
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वालों की आमदनी घर के एक बड़े-बूढ़े के पास जमा होती है। वह 
सबकी जरूरतें पूरी करने की कोशिश करता है । इससे अनाथों की 
शिज्षा तथा रक्षा में कुछ सुविधा होती है तथा बीमारी या बुढ़ापे में 
कोई व्यक्ति असहाय नहों होता । परन्तु क्योंकि संयुक्त परिवार में कोई 
आदमी अपनी मेहनत का तमाम फल अपनी सनन्‍्तान के लिए दी 
नहीं छोड़ सकता, घनोपाजन में उसे विशेष उत्साह नहीं होता । 
रोटी-कपड़ा मिलने की आशा सब को बनी रहती है, इसलिए प्रत्येक 
व्यक्ति में स्वावल्म्बन तथा साइत नहीं द्वोता । कोई-कोई व्यक्ति बेकार 
रहता हुआ मुफ़ में ही अपने दिन काट करता है। 

आज-कल लोगों में वेयक्तिक विचारों की वृद्धि हो रद्दी है। पहले 
. ग्रायः एक परिवार के सब आदमी एक द्वी प्रकार के उद्योग-धन्धे से 
आजीविका प्राप्त करते ये । अब आमदरफ्त की वृद्धि ओर यातायात 
की सुविधाएँ अधिक होने तथा जीवन-संग्राम कौ कठिनाइयाँ दिनो- 
दिन बढ़ने से परिवार के जिस आदमी को जहाँ जिस प्रकार कार्य करने 
का अवसर मिलता है, वह उसे करने लगता है । इस तरह परिवार के 
सदस्यों को दुर-दूर रहने का प्रसंग बढ़ता जाता है। इसका परिणाम 
स्पष्टतः संयुक्त -कुठम्ब- प्रणाली का ह्मास है । यद्यपि स्वावलम्बन और | 
 विचार-स्वृतन्त्रता का यथेष्ट महत्व है, तथापि समाज की उन्नति के 
लिए पारस्परिक सहानुभूति, सहयोग और त्याग के भावों की उपेक्षा 
नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार आवश्यकता इस बात की है कि संयुक्त- 
कुटम्ब-प्रणाली के. अन्तर्गत गुणों की वृद्धि द्वों और इसके दोषों - का 
निवारण हो। साधारणतया आधुनिक | लोकमत, विशेषतया नवयुवकों: हे 


हि क्ष 
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का विचार इस प्रणाली के विरुद्ध ही द्वो रद्दा है । | 

महिलाओं की स्थिति में सुधार--प्राचीन काल में यहाँ द 
चर तथा समाज में मद्दिलाओं का अच्छा स्थान था, रूप आदुर- 
सम्मान था, उनका जीवन सुखमय था, उन्होंने विविध क्षेत्रों में अच्छा 
नाम पाया था| पीछे जाकर उनकी स्थिति क्रमशः बिगड़ती गयी | 
_ बाल-विवाह और पढें का प्रचार हो गया। विधवाओं की संख्या बढ़ 
चली, उनका समाज में बहुत तिरस्कार होने लगा। विगत वर्षों में 
इन बातों में कुछ सुधार हुआ है । 

पहले बाल-विवाह का विचार कर । संगठित रूप से, सबब-प्रथम 
ब्रह्म समाज ने जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। फिर आय॑- 
समाज ने ब्क्चर्य पर ज़ोर देकर, इस कुरीति के निवारण का प्रयत्न 
किया । वह स्थान-स्थान पर यह उपदेश करती है कि बाल-विवाह से 
मनुष्य की शक्तियों का हास होता है। कन्याओं का विवाद्द कम-से-कम 
१६ वर्ष में और कुमारों का २५ वर्ष में होना _ चाहिए.। गुरुकुल 
और कन्या-मद्दाविद्यालय आदि यह छुंधार काय-रूप में परिणत कर 
रहे हैं। स्कूलों में केबल अविवाहित लड़के भरती करने के नियम से 
._ भी इस शआन्दोलन में अच्छी सहायता मिल रही है। बड़ोदा आदि 
देशी राज्यों तथा ब्रिटिश मारत में एक निर्धारित आशु से कम में 
विवाद करना कानूनी अपराध ठहराया गया है |* जनता के विचारों 


: अत्रिटिश भारत में बाल-विवाह-निभेष क़ानून १३ अग्रैल सन्‌ १५३० से जारी 
हुआ है| इसे साधारण बोल-चाल में इसके प्रस्तावक के नाम पर शारदा-ण्वठ भी 
. कहते हैं। इसके अनुसार 'बाल! का अर्थ श्८ वर्ष से कम आयु का वीजा और १४ 

वर्ष से कम भआाथु की बालिका हैं । न 2 


न दे 











सामाजिक जीवन ४११ 
में क्रमशः परिवर्तन होता है; ओर शिक्षा की वृद्धि से इस कुप्रथा के 
नष्ट होने की आशा है। । 

अन्धकार-काल में, माता-पिता या संरक्षक ही यहाँ बर-बधू की 
जोड़ी मिलाने लगे थे | वे चाहे जिस आयु की; चाहे जिस कन्या का, 
चाहे जिस आयु या प्रकृति के लडके के साथ ( अनेक दशाओं में बूढ़े 
के साथ भी) गठजोड़ा कर देते थे। प्रत्येक लड़की का विवाह उसी की 
जाति-बिरादरी के लड़के से ओर केवल खास-खास मुहूर्तों' में होने की 
प्रथा दो गयी; जाति-पाँति की विभिन्नता और प्रांवीयता आदि का मेद- 
भाव बढ़ने से अनेक दशाओं में बर-बधू का चुनाव बहुत ही परिमित 
क्षेत्र में दोने लगा। अब इन बातों की हानियों पर विचार होने लगा 
है। बर-बधू एक-दूसरे के खुनाव में माता-पिता या संरक्षकों के मत के 
आश्रित न रह कर उसमें स्वयं भी अपनी सम्मति का उपयोग करने 
लगे हैं | जहाँ-तहाँ लोकमत इस विषय में बढ़ता जा रहा है कि बर- 
बधू को एक-दूसरे के चुनाव में अधिक स्वतन्त्रता होनी चाहिए; हां, वे 
अपने माता-पिता आदि के परिपक्त अनुभव से भी लाभ उठाघें । चुनाव 
का क्षेत्र भी क्रमश: विस्तृत होता जा रद्दा है। अन्तर्जातीय 
विवाहों के भी उदाइरण मिलते जा रहे हैं। इसी प्रकार श्रन्तप्रॉन्तीय 
विवाहों को भी अच्छा समर्थन मिल रहा हैं। सन्‌ श्यछ१ ई० 
में 'श्पेशल मेरिज ऐक्ट' (विशेष विवाह क़ानून) बना था। उसके द्वारा 


उन मनुष्यों के विवाह को कानून की दृष्टि से ठीक माना जाने लगा, 


जो ईसाई, यहूदी, हिन्दू, मुसलमान, पारसी, सिक्ख या जैन किसी भी 
धम से सम्बन्ध नहीं रखते। जायदाद के बंटवारे अथवा विरासत के. 
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मामले में इस क़ानून से लाभ उठानेवालों के लिए. यह आवश्यक थां 
कि वे उपयक्त धर्मो' का अनुयायी दोने से इनकार कर दें। अब तो 
कानून में ऐसा परिवर्तन हो गया है कि दोनों सम्बन्धित पक्षों की स्वी- 
कृति पर सब प्रकार के अन्तर्जातीय विवाह जायज माने जाये। इसमें वे 
विवाह भी आ गये, जो उपयु क्त धर्मों की संस्कार विधि के अनुसार होंगे । 
विधवाओं की दशा सुधारने के लिए. स्वर्गीय पंडित ईश्वरचन्द्र 
विद्यासागर से लेकर अब तक अनेक महानुभावों ने उनके पुनविवाह 
के प्रचार के लिए भारी प्रयत्न किया है। आधुनिक सहायकों में श्री 
गज्शारामजी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आपने सन्‌ १९१४ ई० 
में विधवा-विवाइ-सद्दायक सभा; लाहार, की स्थापना की, और सभा के 
खर्च के लिए लाखों की सम्पत्ति का दान दिया। कुछ सुधारकों का 
मत है कि केवल ऐसी ही बाल-विधवाञओं का पुनर्विवाद हो सके, 
जिनका अपने पति से समागम न हुआ हो। दूसरे पक्ष में वे सजन हैं 
जो विधवाओं को इन्द्रिय-संयम आदि का उपदेश देते हुए उनके लिए 
शिक्षित होने, अपनी आजीविका प्राप्त करने तथा समाज-सेवाश्रों में 
भाग लेने के योग्य होने की व्यवस्था चाहते हैं। निससन्देह बाल-विवाइ 
आदि कुप्रथाओं के कारण विधवाएँ बहुत होती हैं, अतएव उनको 
रोकने से विधवाएं, बहुत कम हो जायंगी । | 
शिक्षित और योग्य स्त्रियाँ अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारने 
तथा उचित अधिकारों को प्राप्त करने का उद्योग करने लगी हैं। अब 
तो उन्हें अनेक स्थानों में म्युनिस्पैलटियों और कौंसिलों का मेम्बर 
.. चुनने तथा स्वयं मेम्बर बनने तक का अधिकार हो गया है। गत वर्षो. 


शा 
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में वे मन्‍्त्री भी रही हैं। सहृदय मनुष्यों का कर्तब्य है कि वे स्त्रियों के 
उत्थान में योग द। हाँ, यह ध्यान रहे कि उन्नति की दौड़ में हमारी 
बहिनें मर्यादा का उल्लंघन न करें | कहीं-कहीं शिक्षित स्लियों का रहन- 
सहन बहुत आडम्बरमय और खर्चीला हो गया है। उन्हें णह॒स्थ-जीवन 
अरुचिकर जान पड़ता है| वे स्वच्छुन्द मनोवृतिवाली हो गयी हैं | 
बच्चों का पालनयोषण उन्हें मार प्रतीत होता है । वे साव॑ंजनिक जीवन 
में इतनी अधिक संलग्न हो जाती हैं कि उनका पारिवारिक जीवन बहुत 
दुखमय हो जाता है। स्मरण रहे कि उन्हें जितनी आवश्यकता 
मागरिका बनने की है, उसकी अपेक्षा इस बात की ज़रूरत कम नहीं 
है कि वे भावी नागरिकों को सुयोग्य बनानेवाली भी हों। समन्‍्तान को 
शुणवान बनाना बहुत-कुछ माताओं पर ही निर्भर द्ोता है । 
.... हिन्दुओं के सस्बन्ध में इतना विचार करके अब दस अन्य समाजों 
. की जायति का विचार करते हैं | 

मुसलमानों में समाज-सुधार---छुसलमानों में समानता तथा. 
'एकता बहुत है, इनके रस्मों-रिवाज़ सरल हैं। साधारणतया इनमें 
बहुत क़िजूलख़चीं नहीं दोवी । तथापि कुछ सामाजिक खुधारों की 
आवश्यकता थी। इनके रहन-सहन में कृत्रिमता होती है। मुसलमान- 
झ्नियाँ चिरकाल से पढे में रहती आयी हैं। उससे इनका स्वास्थ्य अच्छा 
नहीं रहा | शिक्षा में तो ज्रियाँ कया पुरुष भी बहुत पिछड़े हुए ये । 
. इनकी जाणति में अन्यान्य सजवों में, सर सैयदअहमद ख़ां का अच्छा 

गरहा दै। आपने समाज-सुधार के विषय सें खूब प्रचार किया, 
पहज़ीब-उल-इख़लाक! नामक एक मासिकरथत्र भी निकाला तथा 


है 
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शिक्षा प्रचार का भी बहुत उद्योग किया। इसके फल-स्वरूप मुसल- 
मानों में कट्टरता की कमी होती गयी। श्रब स्त्रियों में पर्दे का बन्धन 
पहले की अपेक्षा शिथिल्न है। उनमें शिक्षा का प्रचार बढ़ रहा है, 
और कुछ ने तो अंगरेज़ी शिक्षा का भी स्वागत किया है। मुसलमान» 
स्थियाँ स्वयं भी अपनी दशा उन्नत करने के लिए जहाँ-तहाँ समाएँ 
आदि करके अपने वग में सुधार कर रही हैं, तथापि अभी गति मन्द 
है ओर प्रतिक्रियावादियों की प्रधानता है । 
. अन्य जातियों में प्रकाश--हिन्दू और मुसलमानों के अतिरिक्त , 
जागति का प्रभाव यहाँ की ओर भी जातियों में हुआ हे। ईसाइयों 
में यद्यपि बहुतों के सामाजिक व्यवहार अपने पूर्वज हिन्दुओं के समान 
ही हैं, परन्तु वे अंधकार-काल में घुसी हुईं हानिकर रीति रस्मों को 
द्याग रहे हैं. तथा स्वच्छुता ओर शिक्षा के विषय में अपनी श्रेणी के 
हिन्दुओं से आगे बढ़ रहे हैं। पारसी भी रहन-सहन, शिक्षा और 
: सफ़ाई आदि में यहाँ के योरपियन लोगों से अच्छी टक्कर लेते हैं। इनमें 
समयानुकूलता का विचार बहुत बढ़ा-चढ़ा है । ये देश-काल की गवि 
को परखकर तदनुसार उन्नति करने में श्रग्नसर हैं। 

.. अब हम एक ऐसे सामाजिक विषय का विचार करते हैं, जिसकी 
_ ओर सुधारकों एवं सरकार का ध्यान आकर्षित हो रहा है, एवं होना 
: चाहिए। यह प्रश्न है, मारतवर्ष की जन-संख्या का | हे 
जन-संख्या का प्रश्न---भसारतवर्ष की जन-संख्या उतरोक्तर 


: बढ़ रद्दी है। यद्यपि यहाँ मृत्यु-संख्या अन्य देशों को तुलना में अधिक 


है, परन्तु जन्‍्म-संख्या उससे भी अधिक दोने से, कुल मिलाकर 


ह्-ः 
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जन-संख्या की बृंद्धि ही हो रही है। जैसा आगे बताया जायगा, 
भारतवासियों की आर्थिक अवस्था इस समय भी शोचनीय है। ऐसी 
दशा में जन-संख्या की निरंतर इद्धि होते रहना चिन्तनीय है। इसका 
परिणाम अकाल या मद्यामारी आदि होता है। जन-संख्या-बुद्धि का 
कुछ कारण यहाँ की जल्न-वायु की उष्णता, अशिक्षा और नि्धनता- 
है। देश में शिक्षा-प्रचार तथा आर्थिक उन्नति होने पर जन-संख्या की: 
बुद्धि में कुछ रुकावट होने की आशा है। 
यहाँ हिन्दुओं में, जो अन्य सब जातियों के आदमियों से अधिक 
संख्या में हैं, विशेषतया कन्या का विवाह अनिवाये माना जाता है! 
पुत्र-प्राप्ति धामिक कृत्य समझा जाता है। सम्भवतः अति प्राचीन 
काल में इस प्रकार के विचारों के प्रचलित होने का कारण यह होगा 
कि भूमि बहुत थी, बच्ली नयी थी । जन-संख्या कम थी ओर उसे: 
बढ़ाने की आवश्यकता बहुत थी । अब वह बात नहीं रही। परन्तु 
समाज में कोई विंचार एक बार घर कर लेने के बाद संहसा नहीं” 
हटता । शिक्षा आदि के यथेष्ट प्रचार न होने से अधिकांश भारतवासी' 
स्वतंत्र चिन्तन करके प्राचीन प्रथा या रीतियों और विचारों में देश- 
काल के अनुसार सम्यक्‌ परिवर्तन नहीं करते । 
. इसके अतिरिक्त, प्राचीन काल में इस विषय की जो मर्यादाएँ थीं,. 


वे भी अब नहीं रहीं | पहले ऐसी व्यवस्था थी कि पुरुष-स्त्री योग्य झायु 0, 


के होकर विवाह करते थे; फिर ग्हस्थाभ्रम भी चार आश्रमों में से एक 
था, शौर उसकी अवधि भी पत्चीस वर्ष कौ रखी गयी थी । इसके बाद 


: सन्तानोषपत्ति बन्द हो जाती थी । विगत शताब्दियों में, इस देश में. | 


छ 
का 
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बाल-विवाहइ प्रचलित हो गया और, विवाह होने के बाद लोग आजीवन 
शहस्थाश्रम में रदने लगे। पुरुष की एक स्त्री के मर जाने पर दूसरा, 
तीसरा, और कुछ दशाश्ों में चौथा विवाद भी होने लगा । परिणाम 
यह हुआ कि एक ओर तो अनेक छोटी उम्र के लड़के लड़कियों की 
अन्तान होने लगी, दूसरी ओर कितने-ही बूड़े आदमियों के बेमेल 
विवाहों से जन-संख्या की वुद्धि हुईं। इन शिशुओं का दुर्बल, रोगी, 
अल्पायु होना स्वाभाविक ही था । जैसा पहले कहा गया है, अब कुछ 
समय से इसमें क्रमशः सुधार हो रहा है। हाँ; और भी बहुत-कुछ 
सुधार-कार्य होने की गुंजायश है। शिक्षा-प्रचार, आर्थिक संघर्ष, कुछ 
लोगों के रहन-सहन का दर्जा ऊँचा रखने और स्वच्छुंद जीवन बिताने 
की इच्छा आदि से भी जन-संख्या की वृद्धि पर कुछ रुकावट होने लगी 
है; तथापि वर्तमान अवस्था में यह समस्या विद्यमान है। अब से कुछ 
समय पहक्े तक, इसे हल करने के लिए सन्‍्तानोत्पत्ति मर्यादित रखने 
का एक-मात्र उपाय इन्द्रिय-निम्नह समक्ा जाता था। आधुनिक काल 


| रे में कृत्रिम साथ नों का उपयोग बढ़ता जाता है। निस्सन्देद वर्तमान 
... समय में जनता की वुद्धि को यथा-सम्भव रोकना आवश्यक है, परन्तु 





इसके लिए, हम स्त्री-पुरुषों का संयमी जीवन व्यतीत करना दी उचित 
- समभझते हैं। हा ॥ 
. भारतीय समाज की कमज़ोर कड़ी--किसी भी विचार- 
शील आदमी को यह बात आश्चर्यजनक प्रतीत होगी, कि भारतीय 
. जनता के इतने विशाल होते हुए भी, यह देश संसार में ऐसा गया 
बीता है। बात यह है कि भारतीय समाज सुपंगठित नहीं है। इसकी... 


ही 
५हति 
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विविध कड़ियों में से कई-एक बहुत दी कमज़ोर हैं। महिलाओं, अछूतों, 
और मिखारियों के सम्बन्ध में पहले लिखा जा चुका है। इनके अतिरिष्त, 
'जरायमपेशा लोगों तथा वेश्याओ्ं का भी प्रश्न विचारणीय है | 

_यह तो ठीक है कि किसी जाति में अपराध करनेवाले कम होते हैं, 
'और किसी में ज़्यादह | परन्तु किसी जाति को “जरायमपेशा? करार 
देना या घोषित करना सबंथा अनुचित है। लोगों का अपराधी होना 
'बहुत-कुछ उनकी परिस्थिति पर निर्भर द्ोता हैं, ओर सामाजिक 
वातावरण का उन पर बहुत प्रभाव पड़ता है । इस विषय पर हमने 
विस्तार-पूवंक अपनी “अपराध चिकित्सा” पुस्तक में लिखा है। यहाँ 
यही वक्तव्य है कि यदि अपराधियों के साथ कंढोरता न. करके संदानु- 
-मृति का व्यवहार रखा जाय, और उनके सुधार का प्रयत्न किया 
जाय, तो इसमें क्रमशः बहुत सफलता मिल सकती है | 

अब वेश्याओं की बात लीजिए । उन्हें घृणित या उपेक्षित कह कर, 
समाज को निश्चिन्त नहीं रहना चाहिए । पतित बहिनों? में से अधिकांश 
अपना धंधा आर्थिक या सामाजिक मजबूरी से करती हैं। यदि उनके 
योग्य आजीविका के भार्ग निकाल्ले जायें तो इनमें बहुत-सी अपनी | 
सेवा और योग्यता से देश का बड़ा द्वित कर सकती हैं। कितनी-दी 
वेश्याएँ ग्हस्थ जीवन की इच्छुक हैं । इनके सुधार का उपाय यह है 
कि ऐसे आदमी यथेष्ठ संख्या में मिलें, जो साहस-पूवंक इनसे बिवाइ- . 


सम्बन्ध करें, और इन्हें अपनी गदियी के रूप में स्वीकार करें। पुनः 


चेश्याओं में से. जो अपने पतित व्यवसाय को छोड़ चुकी हैं, और 
शहस्थ-जीवन में प्रवेश करना: भी नदी चादइती, वे स्वयं-सेविकाए, । 


छा . व 
- नह 
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बनकर आगे बढ़े', ओर अपनी अन्य वेश्या बहिनों को सुमाग पर लाने 
का प्रयत्न कर |. 

सरकारी सहयोग--.-समाज-सुधार के सम्बन्ध में यह बात 
बहुत विचारणीय दे कि इसमें सरकारी सहयोग कहाँ तक उपयोगी है | 
अनेक पुरुष चाहते हैं कि प्रत्येक सुधार के वास्ते सरकारी क़ानून बन 
जाना चादिए। इमारा स्पष्ट मत है कि ऐसा परावलम्बन जैक नहीं | 
ययपि कुछ बातें ऐसी अवश्य हैं, जो सरकारी कानून के द्वारा वर्थेष्ड- 
रूप से कार्य में परिशत हो सकती हैं । परन्तु वे बहुत थोड़ी हैं। समाज- 
सुधार का अधिकांश कार्य हमारे ही करने का है, उसके लिए. कॉंसिलों 
के प्रस्तावों की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है लोकमत तैयार 
.. करने की। बिना लोकमत, सरकार भी समाज-सुधार में सफलता-यूवेक _ 
अग्रसर नहीं दो सकती ! हाँ, लोकमत तैयार करने का कार्य अच्छी 
तरह ऐसे ही व्यक्ति कर सकते हैं, जो स्वयं अपने व्यवहार में अच्छा 
उदाइरण उपस्थित करते हों। 

सेवा-भाव--दृर्ष का विषय है कि देश में स्वयंसेबकों तथा 
सेबा-माववाले अन्य सज्जनों की वृद्धि होती जा रही है। दुमिन्ञ,.. 
बाढ़, महामारी तथा मेल्ले-त्माशों के समय सेवा-समितियाँ और 
सेवा-दल महत्व-पूर्ण काय॑ करते हैं। अनेक अवसरों पर, अपनी जान- 
जोख़म में डाल कर, दूसरों के। सक्टूट से बचाने, लावारिस मुर्दे उठाने 
और उनका अन्त्येष्टि संस्स्कार करने में उन्होंने अपने हृदय की - 
उदारता का सुन्दर परिचय दिया है। जेसे बने, जहाँ बने, सेवा करना 
इनका उद्द श्य है| ये हिन्दू-मुसलमान, छूत-अछूत, स््री-पुरुष, ऊँच- 


की 
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नीच, या अपने पराये का भेद-भाव नहीं जानते; जाति-विशेष और प्रांत 
विशेष का पक्ष नहीं लेते | सूर्य की भाँति, इनके प्रेम का प्रकाश सर्वत्र 
होता है। इस प्रकार का सेवा-माव समाजन-सुधार और साधाजिक 
जायति में विल्षक्षण सहायक होता है। निध्सदेद अभी तक कुछु व्यक्ति 
समाज-सेवा करने में भी अपनी जाति या धर्म के आदमियों का विशेष 
ध्यान रखते हैं। कुछ संस्थाएं तो ऐसी है, जिनका उद शय एकब्मात्र 
अपने ही बग के आदमियों का हित करना होता है। यह बात हमारी 
अनुदारता की सूचक है। कम-से-कम, सड्ढूट के अवसर पर तो हमें 
अपनी कुद्गता को छोड़ देना चाहिए। प्रत्येक हिन्दू, प्रत्येक मुसल- 
मान तथा प्रत्येक ईसाई आदि मानव समाज का अज्भ है, परमात्मा 
'की सन्‍्तान है। उसकी सहायता करने में अपने-पराये का विचार न 

र हमें विशाल श्रातृ-भाव का परिचय देना चाहिए । इसमें अपने 
ध्यवद्दार से प्रमाणित करना चाहिए. कि इम मनुष्य के बनाये हुए. 
चनावटी तंग दायरों से बाइर की बात भी सोच सकते हैं, इस मनुष्य 
समाज का यथार्थ रूप पहिचान सकते हैं। तभी हम अपने सच्चे 
-मनुष्यत्व का परिचय दे सकेगे। 











उन्तीसवाँ परिच्छेद 
आधिक स्थिति 


ाााााा॥ 0६ 0५ ७७ ह 


भुतरतीय जनता के पेशे--भारतीय जनता अधिकांश में गाँवेर 


में रहती है, और यहाँ लोगों का सब से प्रधान पेशा कृषि है । पिछुली' | 

मनुष्य-गणना के अनुसार भिन्न-भिन्न पेशों का कार्य करनेवाले तथा 

उनके आशितों का कुल जनता में प्रतिशत अनुवात इस प्रकार था+-- 
कृषि ६७, उद्योग-घंधे ९७, यातायात १९४, व्यापार $ ४, सेना 

और सरकारी नौकरियां १३, पढ़ना-लिखना १७, घरेलू नौकर, 

अनिश्चित आयवाले, और मिखारी आदि अनुत्पादक १३७। 

..... इन पर क्रमशः विचार किया जाता है। 

_ कृषि-सम्बन्धी सुधार--प्राचीन काल में यह देश अपने तैयार 
माल और कारीगरी के लिए प्रसिद्ध था। मुगल शासन के अधिकांश 
समय में भी यहाँ का कला-कोशल और शिल्प-चातुर्य बादरवालों के 
लिए. नमूना बना रद्द । परन्तु | कम्पनी के शासन-काल में यहाँ की. 

- उत्तमोत्तम दरस्तकारी नष्ट करके इसे ज़बरदस्ती कृषि-प्रधान ( ब्रिदिशः 


३ हा 
हैः 




















आर्थिक स्थिति. ४१ 


कारख़ानों के लिए. कच्चा माल देनेवाला ) बनाया गया। जनता का 
भला-बुरा निर्वाह एक-मांत्र खेती से होने लगा | फिर खेती की दशा भी 
अच्छी न रही | यहाँ अति प्राचीन काल से कहावत चली आरही थी 
कि उत्तम खेती, मध्यम बान (व्यापार), निषेद्ध चाकरी, भीख निदान ।? 
कम्पनी के समय में अनेक किसानों को भर-पेट भोजन और शरीर ढकने 
को वच्ध॒ तक का अभाव दो गया। पीछे क्रमशः सुधार हुआ | 
कृषि-सम्बन्धी सुधारों की तीन अवस्थाएँ कद्दी जा सकती हैं--- 

(१) सरकार ने जो सुधार किये, वे विशेषतया अपनी सुविधा या: 
आय-बूद्धि के लिए किये, अथवा अ्र॒द्धरेज्ों के हित के लिए किये | 
भारतीय जनता की दशा सुधारने का उसका लक्ष्य न था। 

(२१) सरकार ने जनता की दशा सुधारने की कोशिश की, पर उसी 
सीमा तक, जहाँ तक सरकार की द्वानि न हो। फल-स्वरूप जो सुधार 
हुए, वे बहुत महत्व के न थे । 

(३) प्रान्तों में उत्तरदायी शासन की स्थापना होने पर जो सुधार: 
किये गये, उनका मुख्य लक्ष्य जनता की दशा को सुधारना रहा । 

 अठारहवीं सदी में कम्पनी ने यहाँ भूमि से अ्धिक-से-अधिकः 


 मालगुज़ारी वसूल करने का प्रयत्न किया | उसने बड़ी कड़ाई और 


निदंयता से काम लिया, यह अब भल्नी भाँति सिद्ध है। उसका फल यह 
हुआ कि मालगुज्ारी वसूल होनी कठिन हो गयी, ज़मीन परती पढ़ी 


: रहने लगी । अन्ततः लाड कानवालिस ने सन्‌ १७९३ बच्ाल में 


मालगुज़ारी का स्थायी प्रबन्ध! (इस्तमरारी बन्दोबस्त) कर दिया। यह... 


्ः 


+&:. 


_ निश्चय किया गया कि सरकार को नि्नारित परिमाण में मालगुजारी 


पा 
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मिल्ले, भविष्य में ज़मीन के सुधार और उन्नति से जो आय बढ़े, उसका 
लाभ ज़मीदारों को मिले | उस समय अधिकारियों का विचार अन्य 
प्रांतों में भी ऐसी ही व्यवस्था करने का था, पर पीछे स्वार्थ-वश ऐसा 

- कहीं किया गया । 
सन्‌ १०६६ में सरकार ने भारतीय झृषि-विभाग की स्थापना की | 
इसके सम्बन्ध में स्वयं सरकार द्वारा नियुक्त शाही कृषि-कमीशन ने 
अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि “यद्द विभाग इंगलैंड के कपास के व्या- 
पारियों की इच्छानुसार १८६९ में फिर हाथ में लिया गया। मभारत- 
 घरकार की कृषि-नीति प्राथः इन्हीं व्यापारियों की इच्छानुतार निर्धा- 
रित होती रही है ।” पीछे इस विभाग ने अमरीकन कपास, मिश्र की 
तमाखू तथा विदेशी गेहूँ आदि वस्तुओों को यहाँ पैदा करने के अनेक 
प्रयोग इस उद्देश्य से किये कि यदि इनकी काश्त यहाँ अच्छी होने 
.. लगे तो ब्रिटिश पूँजीपति यहाँ आकर इनका कारोबार कर सके। यह 
प्रयोग प्रायः असफल रहे और इनसे केवल प्रसंगवश द्वी भारतवर्ष की 
मिन्न-भिन्न प्रकार की भूमि में उचित. खादों के उपयोग, उत्तम प्रकार 
के बीज, पौदों के रोग, उनकी चिकित्सा, नये प्रकार के इलों, मशीनों 
और ओज़ारों के उपयोग तथा खेती करने के नये तरीक्षों का 
ज्ञान प्राप्त हुआ | परन्तु इस ज्ञान का सवंसाधारण में प्रचार करने का 
- सन्तोषजनक प्रयत्न नहीं किया जाता। यहाँ एक इम्पीरियल कृषि- 


अनुसंघान-समिति ( रिसर्च कौंसिल ) है; कुछ ख़ास-वास नगरों में ० 


' चीनी, दूध, मक्खन, रुई आदि के लिए भी अनुसंधान-संस्थाएं हैं। 
.. इनके सम्बन्ध में भी ऊपर कद्दी बात चरिताथ द्ोती है। 


हो 














आर्थिक स्थिति । ड डे हे 

अब इस कृषि सम्बन्धी सुधारों की दूसरी अवल्था का विचार 
करते हैं | 

पहले कुछ स्थानों में, विशेषतया बंगाल में, ज़मींदार किसानों को 

बहुत सताते थे, और उनसे मनमाना लगान वसूल करते थे । अब 


सरकार ने कितानों को बचाने के लिए प्रत्येक प्रान्त में कुछु काश्तकारी 


कानून बना दिये। सरकार किसानों को कुछ रुपया उधार भी देने 
लगी। इस प्रकार दी जाने वाली रकम को 'तकाबी”? कहते हैं। 
सन्‌ श्यूपर३ में भूमि की उन्नति के लिए और श्दू८४ में किसानों की 
सद्यायता के लिए, इस सम्बन्ध में कानून पास हुए। परन्तु किसानों की 


. संख्या तथा आवश्यकता को देखते हुए 'तकाबी' में दी जानेवाली रकम 


बहुत कम रही है । 

.. किसानों को मद्दाजन आदि के भारी सूद से बचाने के लिए सरकार 
से सन्‌ १९०४ ई० में सहकारी बकों के सम्बन्ध में एक क़ानून बनाया 

इसमें पीछे कुछ संशोधन हुआ | तदनुसार अब प्रत्येक प्रान्त में तीन 
प्रकार के सहकारी बैंक हैं । (१) आमीण बैंक; जिसे एक ग्राम या पास- 
पास के कई गाँवों के दस-दस या अधिक आदमी मिलकर बना लेते हैं | 
(२) शहरी बैंक; जो एक नगर के शिल्पकारों, व्यापारियों, मंज़दूरों 


आदि की सहायतार्थ बनाये जाते हैं। (३) सेंट्रल बैंक; जो उपयुक्त दो. 


प्रकार के बैंकों को धन की सहायता देते हैं। इन बैंकों का प्रबन्ध 


स्थानीय सहकारी समितियों के समासद ही करते हैं। और, रुपया 


सभायदों को ही उधार मिल सकता है, सो भी उत्पादक कार्यो के 


. लिए ही। श्र्थात्‌, इन बैंकों से झ्ण लेकर फ़िजूलखर्चों नहीं की 


रे हु 
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जा सकती । सहकारी बैंकों की, इस निधन देश में अत्यन्त आवश्यकता है; 
पर यहाँ इनका प्रचार अभी बहुत कम है। 

भारतवर्ष में, नहरों के निर्माण में, विशेष ध्यान इसी शताब्दी में 
दिया गया है। सन्‌ १९०३ ई० के आबपाशी-कमीशन की रिपोर्ट के 
बाद सरकार ने कई नहरें बनवायी हैं। पंजाब में नहर निकालने से 
कई जगह अच्छी सुन्दर नहरी बस्तियाँ द्वो गयी हैं। इनकी 
पेदावार तथा आबादी पहले से कई गुना बढ़ गयी हैं। संयुक्त- 
प्रान्त में शारदा-नददर निकाली गयी है; इससे कई लाख एकड़ भूमि में 
आबपाशी दोगी। सिंध में सक्खर बाँध बनाया गया है, जिससे सिंध की 
लाखों एकड़ बंजर भूमि इरी-भरी और ख़ूब उपजाऊ होने को आशाः 
है। तथापि इस समय लगभग १६०० लाख एकड़ अर्थात्‌ ७५ प्रति _ 
सैकड़ा जोती हुई भूमि केवल वर्षा के आश्रित हैं। यह ठीक नहीं। नहरों 
की बृद्धि की यहाँ बहुत आवश्यकता है; विशेषतया दक्षिय मालवा, 
गुजरात, मध्यप्रान्त और राजपूताने के अनिश्चित वर्षावाले इलाक़ों में। 

कृषि-सम्बन्धी सुधारों की वर्तमान अवस्था सन्‌ १९३७ ई० से 
शारम्भ द्योती है, जब से नये शासन-विधान का प्रांतों-सम्बन्धी भाग 
अमल में आया, ओर प्रांतीय सरकारें जनता के प्रतिनिधियों के प्रति' 
उत्तरदायी हुईं। कांग्रेस तो जनता की ह्वी है; उसने पदारूढ़ होते ही 
किसानों के कश्टों की ओर ध्यान दिया | यंयुक्तप्रांत और बिद्दार आदि 
प्रांतों में लगान और मालगुज़ारी के संशोधन सम्बन्धी क़ानून बनाये गये 
.. हैं| इन कानूनों से किसानों को सुधार की अच्छी किश्त मिल गयी है। 
मम किसानों-सम्बन्धी सम्रस्या एँ-...अब हम कृषकों-सम्बन्धी 


कं " 
हे 
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उन समस्याओं पर विचार करते हैं, जो इस संमय बारम्वार इमारे 
सम्मुख आती हैं। पहले खेतों के बंटवारे कौ बात ले। मारतवष में 
बहुत-से खेतों का ज्ञेत्रकल बहुत थोड़ा रहता है--प्रायः एक-एक दो-दो 
एकड़ मात्र । कितने-द्दी खेत तो आधे-आधे एकड़ या उससे भी छोटे हैं। 
: असत्येक कृषक-परिवार के पास इतनी भूमि अवश्य होनी चाहिए कि उसकी 
उपज की आय॑ से उसका साधारणतया अच्छी तरह निर्वाद द्वोसके | 
यहाँ बहुत-से किसानों के पास एक-एक से अधिक खेत हैं, जो एक- 
दुसरे से दुर-दूर हैं। इनमें काम करने में समय, शक्ति और द्रव्य का 
अपव्यय होता है, ओर बहुधा किसानों का बीच की ज़मीनवालों से कगढ़ा 
भी होता रहता है। इसका शीघ्र श्रन्त किया जाना चाहिए. | इसका 
उपाय यह्द है कि प्रत्येक किसान की जोत के खेत एक स्थान में, एक 
 चकः? में हो जाय, और भविष्य में उनका छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटा 
जाना क़ानून द्वारा रोक दिया जाय | 

भारतवर्ष का बहुत-सा द्विस्सा ऐसा है, जिसमें ज़मींदारी या 
ताल्‍लुफदारी प्रथा है। अंगरेज़ी सरकार से पहले ज़मींदार आदि एक 
प्रकार के राजकीय कर्मचारी थे, जो लगान वूल करके सरकारी ख़ज़ाने . 
में भेजते थे। अंगरेज़ी सरकार ने देश में अपनी सत्ता जमाने में सहां- 
यता प्रा करने के लिए; उनका मान और प्रतिष्ठा बढ़ा दी । इस पर वे 
अपने आपको ज़मीन का मालिक समझने लगे। किसान जितना 
लगान देते हैं, उसका बच्धाल में बहुत बड़ा हिस्सा, तथा अन्य प्रान्तों 
में आधा या उससे भी अधिक भाग, उन्हें मिल जाता है | उन्हे प्रायः ॥ 
बिना परिश्रम ही भोग-विज्लास तथा ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करते 


रा 
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झौर किसानों को दिन-रात कड़ी मेहनत करने की दशा में भी 
यथेष्ट भोजन-वस्न से बंचित रहते हुए देखकर अनेक हृदयों में ज़र्मी- 
दारी प्रथा के विरुद्ध प्रबल भाव उढ रहे हैं। 

जमींदारों का लगान-बसूली का काम सरकारी कर्मचारियों हारा 
बहुत कम ख़र्च में कराया जा सकता है जेंसा कि रैयतवारी प्रान्तों 
( मदरास आदि ) में हो रहा है | ज्षमींदारों को इतनी अधिक आय 
क्यों होनी चाहिए, जब कि देश की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है, और 
जनता के हित के अनेक कामों के लिए: द्रव्य की अत्यन्त कमी है ! 
इस विचार से सन्‌ १९३७ ई० से बिद्दार में ज़मींदारों की आय पर 
'कृषि-आय-करः लगाया गया है। परन्तु अनेक आदमी इसी से संतुष्ट 
नहीं हैं। कितने-दी नेताओं का मत है कि ज़मींदारों को कुछ मावज्ञा 
या प्रतिफल ( जिसकी सात्रा देश-काल के अनुसार निश्चित को जाय) 
देकर ज़र्मीदारी प्रथा उठा दी जाय। भूमि का राष्ट्रीयकरण हो जाय । 
भूमि उन्हीं लोगों के पास रहे, जो खेती कर और, सरकार किसानों 
से सीधा सम्बन्ध रखे | 

परन्तु इसी से दी किसानों की आर्थिक समस्या इल नहीं हो जायगी॥ 
. आवश्यकता इस बात की है कि सरकार किसानों से मालशुज्ञारी उचित 
मात्रा में ले। उपज का ठीक हिसाब लगाया जाय, उसमें से पूरा 


. लगान-ख़र्च घटाया जाय। फिर जो आय रहे, उस पर द्वी सरकार | 
निर्धारित दर से मालगुज्ञारी ले। वर्तमान अवस्था में उपज का मूल्य 
अढ़ा कर, और लागत-ख़्च॑ घटाकर हिसाब लगाया जाता है । अनेक 


.. किसानों को मालंगुज्ञारी अपनी मज़दूरी में से देनी पंडृती है, इसलिए 
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उन्हें कई महीने कुछ भूखा रहना पड़ता है। स्मरण रहे खेती के लागत- 
ख़्च में कितान और उसके कुट्धम्ब के उन लोगों की मज़दूरी अवश्य 
सम्मिलत होनी चाहिए, जो खेती पर काम करते हैं। यदि इस तरह 
लागत-ख़्च ठीक लगाया जाय तो बहुत-से खेत ऐसे निकलेंगे, जिनकी 
आमदनी लागत-ख़र्च से कम होगी | इस प्रकार के खेत जोतनेवालों 
से मालगुज़ारी लेना किसी भी दशा में उचित नहीं है। सरकार 
को मालशुज़्ारी उन्हीं किसानों से लेनी चाहिए, जिनका भरण-योषण 
अच्छी तरह दोता हो। साथ ही मालगुज़ारी की दर वद्धमान दोनी 
चाहिए, श्र्थात्‌ जैसे-जेसे किसानों की ( विशुद्ध ) आय अधिक दो, 
वैसे-वैसे मालगुज़ारी बढ़ती जानी चाहिए। ' 

अब किसान जाग रहे हैं, अपना संगठन कर रहे हैं। आशा है, वे 
अपनी आथिक और सामाजिक उन्नति करने में सफल होंगे; उनसे' 
प्रत्येक देश-हितेषी की सद्दानुभूत है। हां, उन्हें भी देश के अन्य समूहों 
के द्वितों का यथेष्ट ध्यान रखना चादिए। 

उद्योग-पन्धे पहले कद्दा जा चुका है कि अति प्राचीन काल से- 
भारतवर्ष तेयार माल में न केवल स्वावलम्बी था, वरन अन्य देशों की. 
भी बहुत-सी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। संत्ररहवीं ही नहीं, 


अठरदवीं शताब्दी में भी इस देश के बने हुए ऊनी, घूती और रेशमी... 


बख्रों तथा अन्य पदार्थों' के लिए सारा योरप लालायित रहता था [: 
परन्तु पीछे यह देश वैज्ञानिक उन्नति से लाभ न उठा सकने के, 
कारण सांसारिक घुड़दौड़ में दूसरे देशों से पीछे रह गया । साथ ही. 
. शासकों की व्यापार-नीति ऐसी. प्रतिकूल रही कि इस देश से तैयार, 
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माल की रफ्तनी दिनोंदिन घटती गयी। शाल, मलमल आदि 
सूती रेशमी ओर ऊनी बख्र, शक्कर तथा अन्य पदार्थों" का, करों कौ 
अधिकता के कारण, विलायत जाना कम हो गया; यह्द देश केवल रझई, 
अन्न, सन, ऊन, रेशम आदि कब्चा माल बेचनेवाला रह गया। 
छँगरेज़ों का द्वित इसी बात में था कि भारतवर्ष उन्हें इंगलेंड के कल- 
कारख़ानों के लिए कच्चे पदाय दे । 
अस्तु, यहां उद्योग-धंधों की दशा बहुत चिन्तनीय दो गयी। 
आख़िर सन्‌ १८०५ ई० से नेताओं का ध्यान इस ओर जाने लगा । सूत 
कातने और कपड़ा बुनने की मिले चलने लगीं । लोदा, फोलाद आदि 
का माल तेयार करने के भी कई कारखाने खुलें। इस ओद्योगिक: द 
उन्नति में जे० एन० टाटा ( जमसेदजी नोशेरवानजी टाढा ) का नाम 
प्रसिद्ध है। उन्होंने बंगलोर में एक वैज्ञनिक अनुसंघान-संस्था भी 
स्थापित कौ | 
क्रमशः लोगों में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की भावना बढ़ने 
लगी। स्वदेशी आन्दोलन को सत्‌ १९०५४ ई० के बंग-विच्छेद से 
बहुत उत्तेजना मिली । इस समय से विदेशी वस्तुओं का वहिष्कार 
आरम्भ हुआ | पर आवेश में आरम्म होने के कारण इन बातों का 
आधार हढ़ न था । कुछु समय बाद इसमें शिथिलता आगयी | तथापि 
इससे लोगों के अनुभव में अच्छी वृद्धि हुईं, ओर कुछ वस्व॒च्चों के 
. कारखाने स्थायी रूप से चलने लगे। सन्‌ १९१९ ई० में तथा उसके 
. बाद जब राष्ट्रीय आन्दोलन समय-समय पर व्यापक रूप से - 
हुआ, तो उसका एक मुख्य अंग विदेशी-वस्त-बद्ष्कार भी रद्द 


ही 
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है। इसका लक्ष्य देश को, विशेषतया वस्त्र-व्यवसाय में, स्वावलम्बी 
बनाना है । क्‍ 

इस समय यहाँ कल-कारख़ानों की स्थिति बहुत असंतोषप्रद है । 
रेल, ट्रामबे, सोने ओर कोयले की खानें, सन, ऊनी वच्र, कागज़ 
पीतल, मिद्ठी-के तेल के कारख़ाने और बड़े-बड़े बैंक प्रायः अँगरेजों, 
के हाथ में है। भारतवाती केवल सूती कपड़ों की मिलों, फ़ौलाद 
लोहा, चीनी और बफ के कारख़ानों और आटा पौसने की कल्लों आदि 
केह्टी मालिक हैं। यहाँ के कारखानों में मज़दूरों की दशा मी अच्छी 
नहीं है । यहाँ मज़दूरों के सम्बन्ध में एक क़ानून है, जिससे उनके काम 
करने के घंटों की सीमा निर्धारित है, तथा कारज़ानों में सफ़ाई रोशनी 
आदि का यथेष्ट प्रबन्ध करने ओर मज़दूरों को चोट-चपेट न लगने 
देने की कुछ व्यवस्था, की गयी है। परन्तु यद्द क़ानून बहुत अधूरा 
है | इससे मज़दुर बहुत अरक्षित अवस्था में रहते हैं। उनके लिए 
यथेष्ट स्थान का प्रबन्ध नहीं दोता, उन्हें बाल-बच्चों सहित 
तंग, अंधेरे और गंदे मकानों में रहना होता है | ये दुखमय 
जीवन बिताते हैं, ओर प्रायः अल्पायु में ही मर जाते हैं । यद्द परिस्थिति 
'चिन्तनीय है । | । 
.. कुछ सजनों का मत है कि जब तक समाज का वर्तमान संगढन 
बना रहेगा, साधारण क्ाबूनों द्वारा मज़दूरों की स्थिति में विशेष 


परिवर्तन न द्वोगा | यथेष्ट सुधार के लिए उत्तत्ति और विनिमय के 


साधन किसी विशेष श्रेणी के द्वाथ में न रहकर सर्वसाघारण जनता 


. अर्थात्‌ उत्पादकों के हाथ में रहने चाहिएँ। इस व्यवस्था को. 


६: की; मा । के 


कं 
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उमाजवाद कहा जाता है। इसके सम्बन्ध में विशेष इस पुस्तक 
के पहले भाग में लिखा जा चुका है। 
स्तकारियों का पुनरुहर--अनेक सजनों का विचार 
है कि श्रमजीवियों का वास्तविक हित-साधन तभी द्ोगा जब वे कल- 
कारख़ानों में दासता का जीवन न बिताकर, प्राचीन काल की माँति' 
स्वतंत्र रूप से श्रम करनेवाले द्वोंगे, वे दस्तकारियों के काम में 
लगेंगे । इससे वे अपने घर में, अपने परिवार के आदमियों के साथ 
रहेंगे, रूखी-सूखी रोटी खाकर भी सुखी ओर संतुष्ट रहेंगे, मद्यपान, 
विलासिता आदि के प्रलोमन में फंसने से बचेंगे | उनका शरीर स्वस्थ 
द्वोगा और उनकी आत्मा भी बलवान होगी । 
दस्तकारियों में हाथ की कताई-चुनाई का काम प्रमुख है। इसके 
पुनरुत्थान का संगठित प्रयत्न सन्‌ १९२५ ई० से हुआ, जब कि 
मद्दात्मा गांधी की प्रेरणा से यहाँ अखिल भारतवर्षोय चरखा संघ की 
स्थापना हुईं। स्थान-स्थान पर इसके सेकड़ों खाद्यी-केन्द्र हैं। इस 
धंधे द्वारा अनेक जुलाहों, बढ़ई, लुह्वार, रंगसाज़ एवं व्यापारियों आदि 
. को काम मिल रहां है। ग्राम-संगठन का भी अच्छा कार्य हो रहा है। 
अन्य उद्योग-धंधों की ओर कांग्रेस ने सन्‌ १९३४ ई० के अन्त में 
ध्यान दिया। वर्धा ( मध्यप्रान्त ) में अखिल-भारत-आम-उद्योग-संच 
की स्थापना एक ख्वतंत्र संस्था के रूप में हुईं। इसका उद्देश्य है; 
. आमों का पुनः संगठन करना, आमोद्योगों को उत्साहित करना तथा 
... उनमें आवश्यक सुधार करना, और आम-निवासी जनता की नैतिक 
.. और शारिरिक उन्नति की चेष्य करना। उपयुक्त संघ की संरक्षकता 


ही 
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में निम्नलिखित आमोद्योग या उनके प्रयोग चल रहे हैं--.. 
१ धान से चावल निकालना, १ आठ पीसना, ३ गुड़ बनाना, ४ तेल 
निकालना, & मूँगंफली छीलना, ६ शहद को मक्खियां पालना, ७ 
मछली पालना, ८; दूध-शाला, ९ नमक बनाना, १० कपास लोढ़ाई, 
११ कम्बल बनाना, ११ रेशम और टसर का साल बनाना, १३ सन 
; की कताई-बुनाई, १४ कालीन बनाना, १४. कागज़ बनाना, १६ 
| चटाई बनाना, १७ कंषियाँ बनाना, १८ चाकू क्रेची आदि बनाना, 
१९ साबुन बनाना, २० पत्थर की कारौगरी, २१ मरे हुए जानवरों की 
लाशों का उपयोग करना और चमड़ा तैयार करके उसकी विविध 

वस्तुएँ बनाना । । 

... सर्बसाधारण को अवकाश के समय घर उद्योग-धंधों की उन्नति 
में यथा-सम्भव भाग लेना चाहिए. | खेती करनेवाले तो साल में कई 
महीने बेकार रहते हैं | ऐसे समय उन्हें चाहिए. कि अपनी 
सुविधानुसार खेतों में तरकारी ( शाक ) आदि उल्पन्न करने 
के अतिरिक्त, मूंज या सन की रस्सियाँ बढें; टोकरी, चटाई 
मोढ़े बनावे, कपास ओठे, सूत कातें, था कपड़े बुनने आदि का 
काम करें | 
उद्योग-धंधे ओर सरकार--तरकार उ्द्योग-घंघों की उन्नति 
में कई प्रकार सहायक हो सकती है-- ( १) वह प्रारम्भिक संस्थाओं 
। में औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था करके बालकों में उद्योग-घंघों के... 
प्रति आकर्षण उत्पन्न कर सकती है। यदद काम यहाँ बहुत थोड़े परिं- 
; माण में हो रहा है । इस बात की भी आवश्यकता है कि देश में बढ़ीं 








कम. 
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“बड़ी प्रयोगशालाएँ खोली जायें, जिनमें उद्योग-घंधों-सम्बन्धी खोज 


-की जाय । ( २) स्थान-स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं की प्रदर्शनियों तथा 
विज्ञापन की व्यवस्था दोनी चाहिए, जिससे सर्वधाधारण यह जान 
सके कि कैसी-कैसी वस्तुएँ देश में कहाँ-कहाँ बनती हैं, और किस प्रकार 
-बनायी जाती है। (३ ) उद्योग-धंघों के लिए एक प्रधान आवश्यकता 
-पूँजी की रहती है। सरकार कभी-कभी बाज़ारूदर से कम ब्याज पर 
-रुपया उधार देती या सहायता-रूप कुछ ऐसा रुपया प्रदान करती 
है, जिसे वापिस नहीं लेती । सरकारी सहायता का एक रूप यह हो 
-सकता है कि बह कुछ मशीनें उत्पादकों को किराये पर दे; एक निर्धा- 
-रित अवधि तक किराया दे चुकने पर मशीनें उत्पादकों की हो जायें। 
(४ ) सरकार अपने विविध विभागों की आवश्यकता के लिए सब 
सामान देशी ख़रीदे, यदि कोई वस्तु देश में न बनती हो तो उसके 
बनवाने की स्वयं व्यवस्था करे, अथवा दूसरों को सहायता या प्रोत्साइन 


देकर बनवावे | भारतबष में सरकार, तथा सरकार द्वारा सहायता-प्रात्त 


रेलवे कम्पनियाँ आदि, बहुत-सा माल विदेशों से मंगाती है, यह अनु- 
वित है। (५ ) सरकार विदेशी वस्तुओ्रों के आयात पर भारी कर 
. लगा कर उन्हें मेंहरगा कर सकती है । इससे स्वदेश में बनी हुई वे वस्तुएँ 


कुछ समय बाद सस्ती होकर, विदेशी वस्तुओं की प्रतियोगिता में ढददर 


'सकती हैँ। इसे “संरक्षण-नीति? कहते हैं । भारतवर्ष में सरकार को इस 
विषय में ब्रिठिश सरकार की इच्छा और ब्रिटिश व्यापारियों के हित का 


: ध्यान रखना पड़ता है| पिछले योरपीय महायुद्ध से पूर्व तो यहाँ उद्योग- 


.. थंघों का संरक्षण किया द्वी नहीं गया । सन्‌ १९२१ ई० में सरकार ने 


हः ४६ 
ह 
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आर्थिक जाँच-समिति नियुक्त कौ। उसके बाद टेरिफ़-बोर्ड ( आयात- 
'निर्यात-कर-समिति ) की स्थापना हुईं ओर उसकी सिफ़ारिश के अनु- 
सार क्रमशः लोहे और फ़ौलाद के सामान, कागज कपड़े और चौनी को 
संरक्षण दिया गया । परन्तु काँच ओर सीमेंट के काम को भी संरक्षण 
दिया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त, अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में समय- 
समय पर जाँच होकर आवश्यकतानुसार संरक्षण देने की व्यवस्था 
'होती रहनी चाहिए। इस ओर सरकार कौ गति बहुत मंद है। 
इसमें सुधार होने की अत्यन्त आवश्यकता है। सरकार को औद्योगिक 
उन्नति के विविध उपाय काम में लाने के लिए. एक पंचवर्षीय योजना 
'बनानी चाहिए, जिसका लक्ष्य यह हो कि भारतवर्ष अपनी सब प्रधान 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए; स्वावलम्बो हो जाय, वेह किसी बात 
'में परमुखापेक्षी न रहे 
व्यापार- भारतीयों को अपना व्यापार-ज्ञान बढ़ाने की भी बड़ी 
-आवश्यकता दे । उन्हें केवल कमीशन या दलाली लेकर निर्वाह करते 
हुए व्यापारी नाम को लज्जित नहीं करना चाहिए: । उन्हें जानना 
चाहिए कि भारतवर्ष के लिए कौन-कौन सी वस्तु तैयार होती हैं, वे 
चीज़ें यहाँ किस प्रकार तैयार की जा सकती हैं, भारतवर्ष का कौन- 
सा पदार्थ संसार की अन्य मंडियों में नफ़़े से बेचा जा सकता है। 
यहाँ से केवल कच्चे माल के कुछ जद्दाज दर साल विदेशों को भेज 
देना और विदेशी तैयार माल यहाँ खपा देना कितना द्वानिकर है! 
यहाँ के उद्योग-पंघों की उन्नति के लिए. क्या-क्या साधन और परि- 
स्थिति अनुकूल दोगी 
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सन्‌ १९३४ ई० से यहाँ दहाठ-व्यवस्था के लिए. भारत-सरकार 
द्वारा एक केन्द्रीय विभाग की स्थापना हुई है, ओर कुछ स्थानों 
में फल, अंडों और चमड़े तथा खालों के सम्बन्ध में क्िस्में 
निर्धारित करने के केन्द्र खोले गये हैं। सन्‌ १९३७ ई० में 
केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा द्वारा खेती से होनेवाले पदार्थों को कक्षा 
निर्धारित करने और निशान जगाने ( प्रेडिंग' और “मार्किग' ) .का 
कानून पास किया गया है। इस विभाग का काम उत्पादकों को मिन्न-- 
मिन्न स्थानों के बाजारों की परिस्थिति बताना और यह सुझकाना है कि 
कहाँ कौनसी वस्तु की माँग घढने या बढ़ने की सम्भावना है। इस 
विभाग को सर्बसाधारण के सम्पर्क में आने की बड़ी आवश्यकता है। 
गत वर्षो में यातायात की उन्नति के कारण देश के भीतर एक. 

जगह से दूसरी जगह; तथा बन्द्रगाहों से, माल का आना-जाना बढ़ा 
है। रेलों ने नयी सड़कों की माँग बढ़ा दी है, व्यापार के पुराने रास्तों . 
को बदल दिया है, ओर नये व्यापार-केन्द्र खोल दिये हैं, जो रेलवे 
लाइंन के किनारे बसे हुए हैं। रेल और माल ढोनेवाली मोटर पुराने: 
 ढज्ञ की बैलगाड़ियों तथा लद्द जानवरों का काम कर रही हैं । किन्तु 
देश के भीतरी भागों में अभी उनको पूरी पहुँच नहीं हुईं है। सामान- 
_छुलाई का खर्च कम हो गया है | माल ढोने की दर घौरे-घौरे कमः 
दो जाने के कारण, भारतवर्ष के देशी और विदेशी व्यापार की बुद्धि 
में सहायता मिली है। अब बन्दरगाहों की उन्नति हो रही है; क्योंकि 
_ विदेशों का माल यहीं आकर देश भर में फैलता है। परन्तु अभी 
. च्यापार के विविध साधनों की उन्नति की बहुत आवश्यकता है; साथ 
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डी रेलों ओर जहाज़ों आदि पर विदेशी कम्पनियों का प्रभुत्व होने से 
उनकी दर तथा नियमों से भारतीय व्यापार को यथेष्ट लाभ न हो कर बहुधा 
क्षति पहुँचती है। उन पर भारतीय जनता का ही नियंत्रण होना चाहिए | 

विनिमय और बेंक-विदेशी व्यापार पर बिनिमय की दर का 
भी बड़ा प्रभाव पड़ता है | इस समय सारत-सरकार ने यहाँ के रुपये का 
मूल्य एक शिलिंग छुड पस अर्थात्‌ श्य पेंस निर्धारित कर रखा है । 
पहले यह समय-समय पर बदलता रहा है। कुछ समय पूर्व यह 
१६ पेंछ था। भारतीय नेता चाहते हैं कि रुपये का मूल्य गिरा कर 
फिर १६ पेंस या इससे भी कम कर दिया जाय। वर्तमान बढ़े हुए 
भाव में हमें बिलायत से माल मँगाने में तो लाभ है; एक रुपया देकर 
बहाँ का श्८ पंत का माल मिल जाता है (पहले १६ पंस का ही 
'मिलता था ) । इसी प्रकार रुपया विलायत के कारखानों में लगाने या 
बैंकों में जमा कराने से. भी लाभ है । परन्तु इससे यह्वां रुपये की कमी 
दो जाती है। मतलब यह कि विलायत में भुगतान करने में लाभ 
है। परन्तु हमें अपना माल वहा भेजने में हवनि हे। विलायतवालों 
को अब उसके दाम ( शिलिंग के हिसाब से ) अधिक देने पड़ते हैं, 
खत; वे इमारा माल कम मगाते हैं। इससे स्पष्ट है. कि विनिमय 


की दर बढने से ( जैसी कि इस समय हे ) हमारे शिल्प-व्यवखाय ह > 


 आंदि को बहुत हानि पहुँचती है । 

देश की आर्थिक उन्नति का बैंकों से घनिष्ट सम्बन्ध रहता हे। 
 आरतवष में रिज़ब॑ बैंक ओर इम्पीरियल बैंक के अतिरिक्त, एक्सचेन्ड 
( विनिमय ) बेंक, जोयंट-स्टाक (मिश्रित पूँजी के) बेक तथा 


| 
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सहकारी बैंक आदि है। पर देश की विशाल जनता को देखते हुए ये 
बहुत ही कम हैं, ओर इनका कारोबार भी बहुत थोड़ा है। रिज़व 
बैंक, बेकों का बैंक है, इसमें बैंकों का रुपया जमा रहता है, और यह 


उन्हें उधार देता है। इसे नोट निकालने का अधिकार है। पर इस 
पर सरकार का नियंत्रण तथा प्रभत्व है, ओर यह उसी के द्वारा निर्धारित 


नीति से काम करता है, जो वर्तमान दशा में बहुधा जनता के हित 
के प्रतिकूल होता है । 


भारतवासियों की निधनता, और उसे दूर करने के 


उपाय-..अति प्राचीन समय से लेकर, अब से केवल दो सो वर्ष पहले 


तक 'सोने की चिड़ियाः समझी जानेवाली, और दूध-दहद्दी की नदियों 


के नाम से विख्यात भारत-भूमि को आज दिन यह दशा है कि यहाँ 
करोड़ों आदमियों को रूखा-सूखा मोजन भी भर-पेट नहीं मिलता। 
जो देश अपने बनाये हुए वस्त्र से अन्य देशों के आदमियों की लज्जा 
निवारण करता था, आज अपनी संतान को शरीर ढकने और सदी 
गर्मी से बचने के लिए पर्यास वस्र नहीं देता। ऐसा निर्धन है यह 
भारतवर्ष | परन्तु बहुत-से आदमी इस बात पर विश्वास नहीं करते। 


वे बड़े-बड़े नगरों के विशाल मवनों की ओर संकेत करते हैं, विदेशों: 
से शझ्ानेवाले वस्र, खिलौने आदि विसातख़ाने के धामान, मोटर, 
साइकल, तेल, साबुन आदि शौकौनी के सामान के अंक उपस्थितः 
करते हैं, और कहते हैं कि भारतवाती सोने-चांदी के ज़ेबर पहनते हैं, 
अनेक त्यौहार मनाते हैं, उनके यहां 'सात बार ( दिन ), नौ त्यौहार” 
कहावत प्रसिद्ध है। गाँवों के , आदमी भी पक्के मकान बनवा रहे: 


का 
बन 











| आशिक स्थिति ४४७. 
हैं, मामूली श्रमजीवी भी सोडावादर, चाय, सिगरेटनबीड़ी आदि का 
अधिकाधिक “सेवन करते जाते हैं। इससे सिद्ध किया जाता है कि. 
देश निध न नहीं है, यहाँ जनता की सुख-समृद्धि उत्तरोत्तर बढ़ रही है |: 
परन्तु क्या यह सत्य है ! 

बड़े-बड़े नगरों की ओर संकेत करनेवाले तनिक यह विचार करे कि. 
यहाँ केवल दस फी सदी आदमी ही शहरों में रहते हैं। और, इनके भी 
संब निवासी घनवान नहीं है | राज-पथ को छोड़कर, यदि हम अन्दरूनी 
भागों में जायेँ तो सहज ही रहस्योद्धाटन हो जाय | इन पंक्तियों के लेखक 
ने तो अति सम्पन्न कही जाने वाली बम्बई, कलकत्ता थ्रा इन्दौर आदि 
की सड़कों पर प्रातः काल छुज्जों के नीचे, ऐसे अनेक व्यक्तियों को 
देखा है जिनकी समस्त सम्पत्ति उनके सूखे ह्ाड़-मांस के अतिरिक्त. 
केवल वह लंगोटी या अंगोछा था, जिसके बिना उन बेचारों को उन 
सम्यताभिमानी नगरों में रहने की अनुमति न मिलती | अस्तु, भारतवर्ष 
तो देहातों का देश है ओर यहाँ की अधिकांश जनता किसान है। इन 
में से बहुतों को साधारण समय में भी । अच्छा तो कया, पर्याप्त भोजन 
भी नहीं मिलता | फिर दुर्भिक्ष के समय की तो बात दी क्या | यह ठीक 
है कि कुछ गांव वाले तथा श्रमजीवी अपनी आर्थिक स्थिति को भूल 
. कर कुछ शौक़ीनी का सामान लेते हैं, पुरानी रीतियों का पालन करने 
के लिए त्योहार मनाते तथा सामाजिक कुरीतियों में अपव्यय करते हैं| । 
परन्तु यह मनुष्य का स्वभांव है, उसकी कमज़ोरी है। इसके आधार ! 
पर उसे पैसेबाला ठहराना अनुचित है। .. ही 
निम्नलिखित बातों से यह स्पष्ट है कि यहाँ अधिकांश आदमी: 


है 
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निर्धनता का जीवन बिता रहे हैं; -- 

(१) यहाँ के निवासियों की औसत आय बहुत कम है। साधा- 
रणुतया एक व्यक्ति की दैनिक आय छुः पैसे मानी जाती है| कुछ 
लेखकों ने दसन्बारह पेसे तक का भी अनुमान किया है। स्मरण रहे 
कि यह औसत आय है। इसमें राजा-महाराजाओं, सेठ-साहुकारों, 
यूँज्ञीपतियों तथा उच्च-बेतन-भोगी सरकारी या गैर-सरकारी पदाधि- 
कारियों को आय भी सम्मिलित है। इसका आशय यह है कि अनेक 
व्यक्तियों की आय उपयुक्त औसत आय से भी बहुत कम है। 


(२) अंकशास्त्रियों ने यह हिसाब लगाया है कि यहाँ कुल 


मिलाकर कौन-कौन सा पदार्थ प्रतिव्ध कितना खर्च होता है। उस 


“हिसाब से भली भांति यह मालूम द्वो जाता है कि यद्वां घटिया खाद्य- 


पदार्थों' को उपभोग बहुत होता है तथा अन्न-व्रादि आवश्यक 
पदार्थों के उपभोग की मात्रा प्रति व्यक्ति बहुत कम रहती है। 
जनता - में इन पदाथा को यथेष्ट परिमाण से ख़रीदने कौ 
-क्षमता नहीं | | 
(३) यहाँ मनुष्यों की औलत उम्र केवल २३'१ वर्ष, और फ़ी 
. हज़ार प्रतिवर्ष औसत झूत्यु २५ है । यह भी निर्धनता-बूचक 
'है। बात यह है कि अधिकांश आदमी यथेष्ट भोजन-बच्न नहीं पाते 
कच्चा-पका सड़ा-गला या मिलावटवाला पदार्थ खाकर उदर-पूर्ति कर 


लेते हैं; समय पर विश्वास, मनोरञ्ञन तथा दवा-दारू भी नहीं होती, 
और फल-स्वरूप बीमार पड़ते, ओर अन्ततः जढदी मरते हैं | ये सब 


बातें जनता की निर्धनता सिद्ध करती हैं । 
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जनता की निर्धनता दूर करने ओर उसको आशिक उन्नति करने _ 
के लिए विविध उपायों को काम में लाये जाने की आवश्यकता है। 
इनमें से कुछ का उल्लेख प्रसंगानुसार पहले किया जा चुका है-- (१) 
शिक्षा--विशेषवया औद्योगिक तथा क्ृषि-सम्बन्धी एवं अन्य पेशों 
सस्बन्धी शिक्षा--की बहुत ज़रूरत है। (२) देश में दस्तकारियों एवं 
उद्योग-धन्धों की उन्नंति की जानी चाहिए, जो आदमी इन कार्यों' में 
लगें, उन्हें सरकार तथा सम्पन्न व्यक्तियों दारा समुचित सहायता और 
प्रोत्ताइन मिलना चाहिए.। (३) सामाजिक तथा घामिक अपव्यय 
बन्द करके, द्रव्य का उपयोग हितकर कार्यों में किया जाना चाहिए | 
(४) सरकार कै भारी शासन-व्यय तथा सैनिक व्यय में काक्की कमी 
करके जन-द्वितकारी कार्यों' की बृद्धि की जानी चादिए। (५) सरकार 
. की आयात-निर्यात-कर-नौति तथा अन्य बातों में देश-हित का लक्ष्य. 
प्रधान होना चाहिए | 














तीसवाँ परिच्छेद 
शिक्षा ओर साहित्य 


>---०6०च७०)08::/50%--० 
भारतीय जीवन का आधार धर्म रहा है। इसका प्रभाव सब 


ज्लेत्रों में पड़ा है। भारतवर्ष अपनी शिक्षा ओर साहित्य के लिए. चिर- 
काल से प्रसिद्ध रहा । सच पूछिए तो इनका भी मुख्य आधार पहले 
घमम द्वी था। प्राचीन धामिक साहित्य का संक्षिस परिचय पहले द्या्‌ 
जा चुका है। इस परिच्छेद में यह विचार किया जाता है कि प्राचीन 
काल में यहाँ शिक्षा की व्यवस्था क्‍या थी, कालान्तर में उसमें क्‍या 
अन्तर हुआ, आधुनिक पद्धति क्‍या है, और उसके अनुसार क्या कार्य 
हो रहा है। किन-किन बातों की ओर अब विशेष ध्यान दिया जाने 
लगा है 

: प्राचीन शिक्षा व्यवस्था---पहल्ते बवाया जा छुका है कि. 
धर्माचायों ने यहाँ आश्रम-घम की व्यवस्था की थी। मनुष्य का 
जीवन चार भागों में विभाजित था। प्रथम भाग ब्रह्मचर्य आश्रम का _ 
था। प्रत्येक बालक-बालिका पाँच वर्ष की हो जाने पर गुरुकुल में... 
मेजी जाती थी। वहाँ लड़के पद्चीस वर्ष तक और लड़कियां सोलद वर्ष. 


छः 


कह ! 
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तक, शिक्षा अहण करती थीं। सबको गुरू के निरीक्षण में शारीरिक 
और नेतिक शिक्षा के अतिरिक्त, भावी जीवन में उपयुक्त नागरिक 
बनने की शिक्षा मिलती थी। घनी-निर्धन, राजा ओर रंक, ऊँच या 
नीच का वहाँ कोई भेद-माव न था। सबसे समान व्यवद्ार होता 
था | सबका खान-पान रहन-सहन एकसा रहता था। वे गुरु तथा गुरु- 
पत्नी को पिता-माता की तरह समझते थे, ओर उनके प्रति आदर और 
भक्ति-साव रखते थे । राज-पुत्रों को भी शुरू की सेवा करने में कोई 
संकोच नहीं होता था। पाठक जानते हैं कि कृष्ण और सुदामा ने एक 
ही गुरुकुल में शिक्षा पायी थी, और आवश्यकता होने पर दोनों ही 
इघधन के लिए जंगल से लकड़ी लाये थे | यद्यपि कभी-कभी राज-पुत्रों 
की शिक्षा के लिए. कुछ विशेष व्यवस्था की जाने के भी उदाहरण हैं, 
साधारणतया वे स्वंसाधारण बालकों के साथ ही शिक्षा पाते थे। 
आजकल की तरह राजकुमारों की शिक्षा के लिए प्रथक्‌ संस्थाएँ 


नहीं थी । शिक्षा के विषय व्याकरण, साहित्य, दर्शन, गणित, ज्योतिष, 


धर्म, तक आदि होते थे | 
हां, भिन्न-भिन्न विद्यार्थियों की शिक्षा में उनके गुय और प्रकृति या... 
रुचि का ध्यान रखा जाता था। बाह्यण गुणवालों को धम की शिक्षा 
विशेष रूप से दी जाती थी, ऋ्षत्रिय-गुण-प्रधान बक्षचारी को शासन और 
राजनीति के अतिरिक्त धनुर्विद्या तथा. युद्ध-शिक्षा भी दो जाती थी | 


वैश्य प्रकृतिवालों को पशु-पालन; कृषि और उद्योग-घंघों सम्बन्धी शान 
प्रदान किया जाता था। शुद्रों को कल्ा-कौशल ओर दस्तकारी आदि 


सिखायी जाती थी | जेछा पहल्ले कह्या ज्ञा चुका है, प्राचीन काल में पा 
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इन कार्यों में ऊँचे-नीचे दर्ज का विचार नहीं किया जाता था। 
बह्मचारियों में पा्य विषयों का भेद करने का कारण यह होता 
था कि शिक्षा का उद्देश्य भावी नागरिकों को समाज के उस क्षेत्र के 
अनुकूल बना देना होता था, जिसमें उन्हें पीछे काम करना होता था ॥ 
इस प्रकार इस बात की चेष्टा की जाती थी कि समाज-ब्यवस्था यथा- 
वत्‌ बनी रहे । इसीलिए: लड़कियों को लड़कों से कुछ भिन्न शिक्षा दी 
जाती थी। इसमें लक्ष्य यह रहता था कि वे विद्वान होकर भी अपने 
भावी उत्तरदायित्व को भली भांति निबाह सके, सुयोग्य गदियी ओर 
माताएँ. बन सके । 

संगीत, चित्रकारी आदि ललित कलाओं की ओर भी यथेष्ठ ध्यान 
दिया जाता था। इसका प्रमाण, उस धमय के साहित्य के अतिरिक्त 
ऐसे चिह्ों से मिलता है जो अजन्ता या अन्य शुफाओं में सुरक्षित रद्द 
सके हैं, अयवा जो पुराने खँडदरों, की खुदाई को जाने पर निकलते 
हूँ। अस्तु, सारांश यह कि प्राचीन भारतीय शिक्षा में नागरिक जीवन 
के किसी अंग की उपेक्षा नहीं की जाती थी | समाज को सब प्रकार की 
आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयत्न किया जाता था। और, इतिद्दास 
इस प्रयत्न की सफलता का साक्षी है। प्राचीन शिक्षा-पद्धति को दी 
इस बात का श्रेय प्राप्त है कि भारतवासी अनन्त काल तक सुख-शान्ति 
. और समृद्धि का जीवन व्यतीत कर सके और संसार को अनेक उथल- 
पुथल तथा काल-चक्र के विविध प्रवाहों के चाद मी भारतीय संस्कृति 
: अपनी परम्परा बनाये हुए सुरक्षित एवं जीवित है और अनुकूल अवसर 





_ आस होने पर मानव समाज के लिए अपना हिंतकर संदेश प्रदान करने 
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की क्षमता रखती है । 

प्राचीन शिक्षा-व्यवस्था को एक विशेषता यह थी कि यद्यपि 
प्रत्येक विषय की शिक्षा के लिए. देश में विवित्र केन्द्र थे, कुछ 
स्थान विशेष-विशेष विषयों के लिए विख्यात थे। उदाइरणार्थ काशी 
में धम और साहित्य की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। यदि कहीँ 
कोई शाख्रार्थ होता, तो काशी के पंडित का मत सर्बोपरि माना जाता, 
था। उसके कथन का प्रतिवाद नहीं होता था, उसका निर्णय अन्तिम 
समझा जाता था । यही कारण था' दूर-दूर के विद्यार्थी यहाँ संस्क्ृत 
साहित्य की शिक्षा के लिए आते थे। यहाँ उन्हें शिक्षा वो निःशुल्क 
मिलती ही थी, भोजन-बस्त्र भी सुफ् दिये जाने की व्यवस्था होती थी । 
यंह परिपाठी कुछ सीमा तक अब भी चली आती है। कितने ही पंडितों 
के पास कई-कई विद्यार्थी रहते हैं, वे वहीं अध्ययन करते तथा भोजन 
पाते हैं। यह कार्य विविध उदार तथा दानी सेढों और साहूकारों की 
सहायता से किया जाता है। काशी की पूर्व ख्याति के कारण ही, 
आधुनिक काल में मद्दामना मांलवीयजी ने हिन्दु-विश्व-विद्यालय की 
स्थापना के लिए. इस नगर को चुना। इस प्रकार अब काशी में 
पुरातन एवं नवीन शिक्षा-पद्धतियों का संयोग द्दो गया | है। अस्त, . 
इसी प्रकार तक्षशिल्ला विश्व-विद्यालय ने संस्कृत व्याकरण में नाम 


पाथा था। देश को सुप्रसिद्ध वैयाकरणी पाणिनी प्रदान करने का श्रेय. 


इसी विश्व-विद्यालय को है। सुविख्यात अथशासत्री और राजनीतिश 
कौठिल्य तथा अन्य अनेक मद्दानुभावों ने यहाँ ही शिक्षा ग्रहण की 
थी। ज्योतिष का सर्वोत्तम केन्द्र उज्जैन था, यहां विविध साधन- 
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वाली वेधशाला थी, और ज्योतिष सम्बन्धी प्रत्येक प्रयोग करने और 
द्विसाब लगाने की सबसे अधिक सुविधाएँ यहाँ ही थीं। बौद्ध काल में भी 
यहां शिक्षा-प्रचार की समुचित व्यवस्था रही। स्थान-स्थान पर बौद्ध 
धर्माचार्यों के निरीक्षण में मठों ओर विद्यापीठों का घंचालन होता था | 
ये प्रायः स्वावल्मम्बी दोते थे, श्रध्यापक्त और विद्यार्थी अपने निर्वाद्यार्थ 
निकटवर्ती स्थानों से भिक्षा माँग लाते थे |. उनके अन्यान्य शिक्षा-केन्द्रों 
में नालंद के विश्वविद्यालय ने बहुत ख्याति प्राप्त की थी। हिन्दू अब भी 
इसका गे करते हैं। यहाँ लंका, जावा, चीन, जापान जैसे दूर-दूर 
के भू-भागों से विद्या-प्रेमी आते और शान की ज्योति अपने-अपने स्थान 
को ले जाते थे | 

यद्यपि प्राचीन काल में शिक्षक एवं विद्यार्थी बहुत सादगी का 
जीवन व्यतीत करते थे, आज कल की तरद्द वे फैशन या शौकीनी नहीं 
करते थे, तथापि उनका राज्य एवं समाज में बहुत आदरन्मान था। 
अब तो विद्यार्थियों की कौन कहे, अध्यापकों तक का समाज में कुछ 
विशेष स्थान नहीं है, राज्य में तो उनकी प्रतिष्ठा ओर भी कम है । 
प्राचीन काल में विद्यार्थियों का भी आदर-सम्मान था, वे समाज के । 
भावी पूत्र-संचालक के रूप में देखे जाते थे। उन्हें किसी प्रकार जा 
का अभाव नहीं रहता था, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में | 
यथा-संम्भव योग देना प्रत्येक शदस्थ अपना कतंव्य ही नहीं, 6 
सौभाग्य समझता था । यह कहावत प्रसिद्ध थी “सर्वेषासेव 
दानानाम्‌ अक्मदानम विशिष्यते? अर्थात्‌ विद्या-दान सब दानों से बढ़- 
कर है।. . हा 
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पुसलमानों के शासन-काल में शिक्षा की व्यवस्था-- 
जब मुसलमानों के भारत पर आक्रमण होने लगे, तो आरम्म में कुछ 
समय तके अन्‍्यान्य बातों में शिक्षा की भी व्यवस्था बिगड़ी रही। 
कुछ आक्रमणकारियों तथा उनके अनुयायियों ने शिक्षा-संस्थाओं पर 
आधात पहुँचाने में कसर न रखी, कितने ही पुस्तकालय आदि नष्ट 
कर दिये गए। पर ये बातें कुछ समय के लिए ही थीं। पीछे 
मुसलमान यहाँ बस गये, और इस देश को द्वी अपना घर समझने 
लगे | ज्यों-ज्यों शांति स्थापित होती गयी, शिक्षा-प्रचार आदि की ओर 
ध्यान दिया जाने लगा | दो तरह की संध्याएँ स्थापित हुईं । मसजिदों 
में मकतब थे, इनमें विशेषतया इसलाम धमम की शिक्षा दी जाती थी, 
कुरान पढ़ाया जाता था। इनमें स्वभावतः मुसलमानों के ही बालक- 
बालिकाएँ शिक्षा पाती थीं। लड़कियों को थोड़े समय तक द्वी लड़कों 
के साथ पढ़ने दिया जाता था। दूसरे प्रकार की संस्थाएँ मदरसे थे। 
इनमें धमम, क़ानून, इतिहास, दर्शन, काव्य, हिकमत ( वैद्यक ) आदि की 
उच्च शिक्षा दी जाती थी। मदरसों को राज्य की ओर से सहायता: 
मिलती थी। इनके कुछ मुख्य केन्द्र बदायूं, जौनपुर, आगरा, देहली 
और मुल्नतान आदि में थे। मुसलमानों की संस्थाश्रों में शिक्षण अरबी 
या फ़ारसी में द्ोता था । हिन्दुओं ने जहाँ तक बन आया, अपनी पुरानी 
संस्थाओं को जीवित रखने का प्रयत्न किया । इस प्रकार मुसलमानों के. 
यहाँ आने का परिणाम यह हुआ कि दो प्रकार की भाषाओं तथा 
संह्कृतियों को साथ-साथ रहने का अवसर मिला । पीछे जाकर दोनों 
संस्कृतियों का क्रमशः सम्मिभ्रण हुआ । हिन्दुओं और मुसलमानों ने 
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_ छक-दूसरे की कुछ बाते लीं, और कुछ दीं। इसका उल्लेख पहले किया 
जा चुका है। 

विशेषतया सुग्ल शासकों ने शिक्षा और साहित्य के प्रचार में बहुत 
अनुराग दिखाया, और इस कार्य को अपनी आशिक सहायता तथा 
अन्य प्रकार से बहुत प्रोत्साइन प्रदान किया | बाबर ने अपना जीवन- 
चरित्र लिखा, हुमायूँ ने अपने जीवन में विविध कठिनाइयों को सहते 
हुए भी एक विशाल पुस्तकालय बनाये रखा । अकबर ने कवियों और . 
ल्लेखकों का बड़ा आदर किया । उसके नवरलत्नों में उस समय के धुरन्धर 
विद्वान, कवि और राजनीतिज्ञ थे। अकबर के समय में ही महाकवि 
तुत़सीदास ने हिंदी संसार को अपनी अमर कृति राम-चरित-सानस 
अर्थात्‌ रामायण की भेंट की। सुप्रसिद्ध वार्ता-बिनोदी बीरबल तथा 
संगीत तानसेंन अकबर को बहुत प्रिय थे। जद्यांगीर ने भी विद्या द 
प्रेमियों का आदर-सम्मान किया | शाइजहाँ कौ, भवन-निर्माण में, 
बहुत रुचि थी। उसने आगरा में जमुना तट पर संसार-प्रसिद्ध ताजमइल 
का निर्माण कराया। औरंगज़ेब को छोड़ कर सब मुगल बादशाहों ने 
अपने इतिहास-प्रेम का अच्छा परिचय दिया। उन्होंने स्वयं अपने समय 
का इतिहास लिखवाया, जो साहित्य में अपना विशेष स्थान रखता है। 

 आँगरेज़ी शिक्षा का प्रारम्भ--मारतवर्ष में शँगरेज़ी शिक्षा 
का प्रचार सबसे पहले ईसाई पादरियों ने किया । इनका मुख्य उद्देश्य 
ईसाई धम्म का प्रचार था । इनकी संस्थाओं से जनता को देशी भाषाश्रों 





द्वारा शिक्षा देने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इन्हें ईस्‍्ट-इंडिया-कम्पनी _ 


. (उस समय की सरकार ) द्वारा सहायता मिली। इसके अतिरिक्त, राजा 


नही 











है 
। 
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राम मोहनराय आदि सुधारकों ने भी इस कार्य में योग दिया। संन्‌ 
श्ू१६ ई० में एक लाख झापये के चंदे से कलकत्ते में पूः वीय और 
पश्चिमीय विद्याओं की शिक्षा के हेतु हिन्दु-कालिज की स्थापना 

| गयी | 

आरम्भ में ईस्ट-इंडिया-कम्पनी शिक्षा-प्रचार में बहुत उदासीन 

थी । पीछे ब्रिटिश पालिमेंठ की प्रेरणा से, उसने यहाँ प्राचीन शिक्षा 
प्रणाली प्रचलित रखने में सहायता दी । सन्‌ १७८१ ई० में कलकत्ते 
में एक “मदरसा? फारसी को प्रोत्साहित करने के लिए खोला गया, जो 
कि उस समय अदालतों की भाषा थी | इसके दस वर्ष बाद बनारखस में 
संस्कृत विद्यालय स्थापित किया गया। इन दोनों संस्थाओं का उद्देश्य 


. यह था कि अगरेज़ी जजों को दीवानी के मुक़दमों का फेसला करने में 


सहायता देने के लिए दविन्दू और मुसलमानों के धर्म-शास्त्र जाननेवाले 
तेयार हों। सन्‌ श्द१३ ई० में ब्रिटिश पार्लिमेंट ने निश्चय किया कि 
कम्पनी प्रति वर्ष कम-से-कम एक लाख रुपया शिक्षा-प्रचार में लगावे | 
सम्‌ १८२३ में देहली और आगरे में कालिज खोले गये, जिनमें अऔँग- 
रेज़ी की भी क्लासे थीं। सन्‌ १८५६ ई० में मदरास में एक स्कूल और 
कुछ ग्राम-पाठशालाए खोली गयीं | | 
सरकार का नीति-परिवतेन -- सन्‌ १८३० ई० तक सरकार 


अपनी उपेक्षा-पूर्ण नीति को त्याग कर शिक्षा-प्रचार की समर्थक हो... 


गयी | इसके कई कारण थे | प्रथम तो यदद कि अब तंक के अंगरेज़ी 


का शिक्षा के कार्य का जनता में विरोध नहीं हुआ था, जिसकी सरकांर को... 


विशेष आशंका थी | दूसरे, कम्पनी को अपना कारोबार चलाने के लिए... 


६. 
शू 
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दफ़्तरों के बास्‍्ते सस्ते क्लकों कौ आवश्यकता थी। तीसरे, कम्पनी 
'को आशा थी कि अंगरेज़ी शिक्षा पाकर युवक शौक़ीन होंगे, उनकी 
आवश्यकताएँ: बढ़ेगी, और वे हमारा सामान ख़रीदेगे । इन सबसे 
अधिक महत्व की बात सरकार के कानूनी सलाहकार मेंकाले के इन 
शब्दों से सूचित होती है--दमें अपनी सारी शक्ति लगाकर ऐशा 
प्रयत्न करना चाहिए कि हस भारतवापतियों को एक ऐसी भेणी 
तैयार कर सके, जिसके आदमी, हमारे और हमारी लाखों प्रजा 
के बीच, दुभाषिये का काम कर सके, जो रक्त और रक्ष में तो 
भारतीय ही रहें, परन्तु रुचि, विचार, भाषा और भावों में पूरे 
अंगरेज़ हों |? 

. अस्त, सन्‌ १८३७ में सरकार ने निश्चय किया कि देशी भाषाएँ 
केवल प्रारम्भिक शिक्षा के लिए काम में लायी जायें, उच्च-शिक्षा का 
माध्यम अगरेज़ी हो | सन्‌ १८३७ में फ़ारसी को दृठा कर उदू सरकारी 
दफ़्रों कौ, तथा अदालतों की, भाषा बना दी गयी। अंगरेज़ी माषा 
की परीक्षाएँ पास करनेवालों को उच्च नौकरियाँ मिलने लगीं। इन 
बातों ने अगरेज़ी और उ्दूं की शिक्षा बढ़ायी, और संस्कृत तथा अरबी 
-'फारसी का प्रचार घटाया | 
शिक्षा को प्रगति---सन्‌ १८४३ ई० में कम्पनी की सनद बदलने 
का समय आया। अब तक शिक्षा-प्रचार की गति मन ही रही थी। अब 
_ उसे अगरेज़ी राज्य की दृढ़ता में सहायक समझता गया ओर इसलिए 


_ उसका प्रचार बढ़ाने का निश्चय किया गया। सन्‌ १८५७ में कलकत्ता 
'बम्बई ओर मदरास में विश्व-विद्यालय स्थापित किये.गये | सन्‌ श्यझश 


का 


शिक्षा और साहित्य... _डण्र 
में शिक्षा-कमीशन ने ट्रेनिंग कालिज आदि खोलने की सिफ़ारिश की | 
लाडड कृजन के समय में विद्यार्थियों को 'राजनैतिक वायु से सुरक्षित* 
रखनेके लिए यूनीवसंटियों पर अविकारियों का नियंत्रण बढ़ाया गया | 
सन्‌ १९१० ईं० से सरकार का एक पए्थक्‌ शिक्षा-विभाग स्थापित किया 
गया | सन्‌ १९१३-१४ ई० से प्रतिवर्ष शिक्षा-सम्बन्धी सरकारी रिपोर्ट 
प्रकाशित होती है। सन्‌ १९१९ ई० से कलकता विश्व-विद्यालय 
कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुईं | उसके आधार पर बहुत-से स्थानों में 
'इंटरमीजियट ( एफ० ए० ) कालिज खोलकर इन क्लासों को विश्व- 
विद्यालय से प्रथक्‌ रखने की व्यवस्था की गयी, एवं मुसलमानों को 
शिक्षा-प्राप्ति में उत्साहित करने की ओर ध्यान दिया गया | इस समय 
देश में १८ विश्व विद्यालय हैं, इनमें पाँच तो संयुक्त-प्रान्त में ही हैं, 


इलाहाबाद, बनारछ, आगरा, लखनऊ और अलीगढ़ के | अधिकांश 


विश्व-विद्यालय शिक्षा-क्रम निश्चित करने तथा परीक्षा लेने का काम 
करते हैं । इनसे राष्ट्रोपयोगी अनुसन्धान का काय बहुत कम 
होता है | | 

ला्ड रिपन की स्थानीय स्वराज्य की योजना के अनुसार कार्य 
आरम्भ हो जाने पर, सरकार ने प्रारम्मिक शिक्षा का भार म्युनिस- 


पैल्टियों और ज़िला-बोडों' के सुपुर्द कर दिया, पर विशेष उन्नति 


न हो पायी | सनू १९११ ई० में स्वर्गीय गोखले ने प्रारम्भिक शिक्षा 
अनिवार्य करने के लिए. बिल पेश किया था, परन्तु सरकार ने आर्थिक 
'कठिनाइयों के कारण उसे स्वीकार नहीं किया | पश्वात्‌ सन्‌ १९१८ ई० 
से विविध प्रांतीय व्यवस्थापक परिषदों ने समय-समय पर प्रारम्मिक शिक्षा _ 


दि 


श्् ५ 
हि 
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का क़ानून पास किया। प्रायः जो म्युनिसपैलटियाँ इस शिक्षा को 
अनिवार्य ( और निःशुल्क ) करने के लिए. एक-तिहाई ख़् देना 
स्वीकार करती हैं, उन्हें शेष ख़्च के लिए. सरकारी सहायता 
मिलती है। 

गेासरकारी और राष्ट्रीय संस्थाएं --देश को अधिकतर 
शिक्षा-संस्थाओं पर सरकारी निरीक्षण तथा नियन्त्रण है। कुछ संस्थाएं 
ऐसी भी हैं, जिनका संचालन तथा ख़र्च जनता द्वारा होता है, ओर जो 
सरकार से सम्बन्ध न रख कर अपना कार्य स्वतन्त्र रूप से करती है। 
गुरुकुल, ऋषिकुल और विद्यापीठ आदि संस्थाएं बहुत-कुछ प्राचीन 
ढक की हैं। वे गैर-सरकारी हैं। उनमें प्रायः राष्ट्रीय शिक्षा दी जाती 
है। कहीं-कहीं राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाएँ आधुनिक दक्ष की भी हैं। राष्ट्र 
भाषा हिन्दी में विविध विषयों की परीक्षाएँ लेनेवाली संस्थाओं में 
में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन मुख्य है। इसका प्रधान कार्यालय प्रयाग 
में है। इसकी परीक्षाओं के, देश के भिन्न-मिन्न भागों में, लगभग छः सो 
केन्द्र हैं। लोकन्सेवा के लिए कुछ स्थानों में बालचर ( स्काउदस ) संघ 
: और सेवा-समितियां भ्रादि स्थापित हैं । 

नवीन शिक्षा-योजना--प्रान्तों में उत्तरदायी शासन स्थापित 
होने पर विशेषतया काँग्रेसी सरका रवाले प्रांतों में शिक्षा की कमी. एवं. 
वर्तमान शिक्षा-प्र णाली के दोषों को दुर, करने का प्रयत्न किया गया। 
नवीन शिक्षा-योजना की मूल प्रेरणा महात्मा गांधी द्वारा हुई है 
और इसके सम्बन्ध में प्रारम्भिक विचार-विनिसय अधिकतर बषों में. 
हुआ | इसलिए साधारण बोल-चाल में इसे “वर्धा-शिक्षा-योजनाः कहा. द 
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शिक्षा और साहित्य. .. ४६१ 


जाता है। इसकी मुख्य बात यह है कि विद्याथियों को सात साल से 
लेकर १४ साल की उम्र. तक आधार-मृत या बुनियादी शिक्षा दी जाय, 


जिसमें दस्तकारी की शिक्षा अवश्य दो, जिसे पूरी करने पर युवक अपनी 


आजीविका कमा सके, और गाँवों में लोटकर वहाँ बस जाने की इच्छा 


रख | इस शिक्षा का ध्येय ऐसे बालक-बालिकाए तैयार करना है, जो 


'नौकरी की चिन्ता न कर, वरनू स्वावलम्बी जीवन व्यतीत कर सके; 


साथ ही वे यह भी ज्ञान प्राप्त करें कि राष्ट्र तथा समाज के प्रति उनका 


क्या कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व है। इसलिए उन्हें नागरिक ज्ञान 


( 'सीविक्स” ) आदि समाज-शालत्र की भी शिक्षा दी जाय | इस योजना 
'के अनुसार कुछ स्थानों में शिक्षा दी जाने लगी है। 
गांवों में वाचनालय तथा साधारण एवं गश्ती पुस्तकालय स्थापित 


'करने तथा प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार करने का कार्य भी किया जा रहा 
है। आशा है, इन उपायों से देश का अ्रविद्यांधकार क्रमशः दूर होगा, 
ओर शिक्षितों की बेकारी की समस्या भी कुछ अंशों में तो अवश्य ही 


हल द्वोगी । 
साहित्य-प्रचार--शिक्षा-प्रचार के साथ-साथ साहित्य की माँग 


. “बढ़ना स्वाभाविक दी है । अत: अब स्थान-स्थान पर साहित्य की बृद्धि 
तथा प्रचार का भी प्रयत्न अ्रधिक दो रहा हे। कितनी-ही सभाओं, 
ओर सम्मेलनों के समय-समय एर अधिवेशन द्वोते हैं। इन संस्थाओं 
: द्वारा प्राचीन इस्तलिखित पुस्तकों की खोज, नवीन पुस्तक और 
पन्न-पत्रिकाओं का प्रकाशन, लेखकों को पुरस्कार देना, सरकार का 
देशी भाषाओं के प्रति-ध्यान आकर्षित करना आदि विविध कार्य बड़े _ 


है. 2 
5 हा 


हि 
हे 
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उत्साह से किये जाते हँ। सुप्रसिद्ध साहित्यकारों को अमिनन्दनन्यन्थ' 
समर्पित किये जाते हैं; एवं उनके नाम पर साहित्यिक मेलों की व्य- 
वस्था होने लगी है । इस प्रकार के आयोजन भविष्य में अधिकाधिक 
होने की आशा दहै। सुविख्यात साहित्य-मद्दारथियों की जयन्तियां' 
मनाने की ओर भी लोगों का ध्यान आ्रकृष्ट हो रहा है। प्रचारक 
धंस्थाएँ सभी मुख्य-मुख्य देशी भाषाओं की हैं। भारतीय राष्ट्रःसभा अर्थात्‌ 
कांग्रेस का कार्य सन १९१५ ई० तक अधिकतर अंगरेज़ी में रहा । पश्चात्‌ 
उसका क्षेत्र सर्वसाधारण में बढ़ने पर, हिन्दी था हिन्दुस्तानी का उप- 
 थोंग अधिकाधिक बढ़ने लगा। कई नयी ग्रन्थमालाएं, भिन्न-भिन्न 
विषयों की, निकलने लगीं । पत्रयत्रिकाओं का भी प्रचार बढ़ रहा नह 
हां, इनके कार्य में कई आर्थिक तथा राजनैतिक बाधाएं हैं। आशा है 
इन्हें ऋमश$ दूर किया जायगा | 

शिक्षा और साहित्य के प्रताप से हमारे देश में उत्तर- 
दक्षिण का अंतर घट रहा है। एक स्थान की विचार-धारा जल्दी 
ही दूसरे स्थान में जा पहुँचती है। इस प्रकार भारतीय शरीर 
में एकता और राष्ट्रीया का संचार छुगम हो रहा है। साहित्य- . 
: झेबियों को अपने उच्च आदर्श का सदैव ध्यान बनाये रखना आवश्यक 
है। भारतीय संस्कृति को अपना अद्दिसा, प्रेम, त्याग ओर विश्व-बंधुत्व 
का संदेश संसार में फैलाना है; आवश्यकता इस बात की है कि इस, 
महान कार्य में हमारा साहित्य सम्रुचित योग दे। । 














इकतीसवाँ परिच्छेद्‌ 
राष्ट्रीय आन्दोलन 


224: :--> 


फूँदले बताया जा चुका है कि भारतवर्ष में तात्विक एकता है।' 
प्राचीन काल में यहाँ प्रत्येक क्षेत्र में घामिकता को छाप अधिक रहती 
थी, तथापि जातीयता का भाव बहुत उन्नतावस्था को पहुँच 
गया था। यददी कारण है कि यहाँ समय-समय पर जो अनेक जातियाँ 
आयी, वे जन-समुदाय में हिल-मिल्न गयीं, और अन्त में यहाँ कीही 
ही हो गयीं। यूनानी, हुए, सीथियन आदि का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं: 
रहा । आक्रमण करनेवाले व्यक्ति मित्र, बन्धु ओर सेवक दो गये । यह 
बात अनेक शताब्दियों तक रही | ह् 

पश्चात्‌ स्थिति क्रमशः बदल गयी। सम्राद अशोक के बाद यहाँ. ॥॒ 
शासन-सत्ता प्रायः मिबल' व्यक्तियों के अधिकार में रही | प्रत्येक प्रान्त .. 
तथा जाति के आदमी अपने आपको दूसरों से अलग समभने लगे। 
जब मुसलमान यहाँ आये, भारतीय समाज छिन्न-भिन्न, अनुदार, अस्वस्थ 


३७) 
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तथा रोगी था । उधर मुसलमानों में उत्साह और साहस था, ओर था 
नये धमे का जोश । हिन्दू समाज उन्‍हें अपने में मिलाने में असमर्थ 
रहा; यही नहीं; हिन्दुओं के पारस्परिक भेद-भाव और फूट के कारण 
मुसलमानों का यहाँ कितने-ही भागों में राज्य स्थापित हो गया । परन्तु 
पीछे मुसलमान यहाँ विदेशी के रूप में न रद्द कर यहां के दी हो गये । 
अन्यान्य मुसलिम शासकों में अकबर ने यहां राष्ट्र-निर्माण का यथेष्ट 
प्रयत्न किया । पर उसकी-सी नीति यहाँ पर्या समय तक नहीं बर्ती 
गयी, फल-स्वरूप सिकखों और मराढों ने अपना-अपना शासन ओर 
स्वतंत्र संगठन करना शुरू कर दिया । हिन्दू और मुस्लिम संस्कृतियों के 
मिलजाने का काम अभी अधूरा द्वी था कि अंगरेज़ आदि योरपियन 
जातियों का यहाँ आना दो गया, और उनकी कूठ्नीति से यहाँ पुनः 
संगठन-हीनता या अरराष्ट्रीयता का दुखदायी परिचय मिला । और, 
उन्होंने एक भारतीय शक्ति को दूसरी से मिड़ाने का तथा स्वयं एक 
पक्ष का साथ देकर और उसके जीत जाने पर उससे कुछ म्‌मि या 
व्यापारिक अधिकार लेते रहने का खूब प्रयत्त किया | 

.. कुछ ऑँगरेज़ इतिहात-लेखक यह कह करते हैं. कि भारतवर्ष में. 
औँगरेज़ों का अधिकार अकस्मात संयोग से दो गया, उन्होंने इसके लिए 
._ कोई आयोजन नहीं किया। साधारण व्यक्ति इस पर बहुत आश्चर्य किया 
करते हैं कि सात समुद्र पार से आये हुए योरपियनों ने बिशातखानों 
और गिरजाघरों से निकल कर केते रण-त्षेत्र में उतरने का साइस 
. किया, और वे विजय-लक्ष्मी से क्यों झृतार्थ हुए । बास्तविक बात यह 
. है कि आंगरेज़ों की ईस्ट-इंडिया कम्पनी के गवर्नेर-जनरलों के सामने 
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आरम्भ से सुख्य कार्य यह रहा कि यहाँ के शासकों को निर्बल करते 
हुए अधिकाधिक राज्याधिकार प्राप्त करते जाये । पुनः यह कोई रहस्य 
_अद्दी कि कम्पनी ने भारतवर्ष के एक प्रान्त के सिपाहियों को कुछ सिक्कों 
का प्रह्लोभन देकर उनके बल पर दूसरे प्रान्त को, और कभी-कभी 
उसी प्रान्त को '(बिजय? किया है। इस प्रकार भारतीय सैनिकों ने ही 
इस देश के एकनएक भाग को अगरेज़ों के अधीन करने में मुख्य 
भाग लिया है। यह कहा जा सकता है भारतवासियों की पराजय का 
कारण इनकी घंगठन-हीनता या अग्राष्ट्रीयता है | ये दूसरों से नहीं द्वारे, 
बरन्‌ अपने द्वी आदमियों से पराजित हुए हैं। एक प्रान्त के हस्तगत 
हो जाने पर आगरेज़ों को दूसरे प्रान्त पर अधिकार प्राप्त करने के लिए. 
अथेष्ट घन-जन मिलता गया । इस प्रकार उन्होंने कूटनीति, छुल-बल और 
कौशल से, यहाँ के शासकों के पारस्परिक लड़ाई-ऋणगड़ों तथा फूड से, 
दो सौ वर्ष के भीतर, सन्‌ १८५७ ई० तक, भारतवर्ष के अधिकांश भाग 
पर प्रत्यक्ष अथवा गौण रूप से अपना अधिकार जमा लिया। 
हाँ, पीछे उनकी अधीनता में यहाँ एकता ओर राष्ट्रीयता की वृद्धि 
अवश्य होने लगी | । 
राष्ट्रीयता का विकास्त--अठारदवीं शताब्दी में धर्म, समाज, 
शिक्षा, साहित्य सभी ज्षेत्रों में भारतवासी अपनेपन को खोकर कैसा 


चिन्तनीय जीवन व्यतीत कर रहें थे, और उन्नीसवीं शताब्दी में किप 


: ग्रकार यहाँ जागति का कार्य आरम्म हुआ, ब्रह्मसमाज, आयसमाज, 


थियोसोफ़िकल सोसायटी और रामकृष्ण मिशन आदि संस्थाओं के _ ४. हे 


.._ संस्थापकों ओर सदस्यों ने विविध क्षेत्रों में क्या-क्या सुधार किया, यह 


#क 
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. हम पिछले परिच्छेदों में बता चुके हैं। यद्यपि इनके आन्दोलनों का 
प्रधान विषय राजनीति नहीं था, इस क्षेत्र में भी इनसे बहुत सहायता 
मिली । राजा राममोहनराय ने शिक्षा-प्रचार के अतिरिक्त कई द 
राजनेतिक सुधारों का भी प्रयत्न किया। स्वामी दयानन्दजी ने अपने: 
सत्यार्थ-प्रकाश” नामक अन्थ में निर्मीकता-पूर्वक लिखा कि विदेशी राज्य 
से, चाहे वह कितना ही अच्छा क्‍यों न हो, स्वदेशी राज्य, चाहे उसमें 
कितनी ही त्रटियाँ क्‍यों न हों, अच्छा होता है। स्वामीजी के उपदेश" 
से लोगों में स्वदेशी और स्वराज्य की भावना पुनः जांग्रत हुईं। 
थियोसोफ़िकल सोसायटी की अध्यक्ष ऐनीविसेन्ट ने तो राजनैतिक 
तथा राष्ट्रीय आम्दोलन में क्रियात्मक भाग लिया, और इसके लिए, 
वे हृष॑-पूर्वक जेल गयीं। श्री रामझष्ण परमहंस और उनके शिष्य 
श्री० विवेकानन्दनी ने विदेशों में भारतवर्ष को महत्ता बतायी। 
इन विविध महानुभावों के परिश्रम से यहाँ लोगों में स्वाभिमान उदय 
हुआ, और इंस प्रकार राष्ट्रीयवा के भावों के विकास में सहायता 
मिली । । 
राष्ट्रीयता-इद्धि के कारण--आधुनिक काल में यहाँ एकता द 


और राष्ट्रीयवा के भावों का प्रचार करने में कई बातों ने योग दिया 





 है। उसमें योरपियनों और विशेषतः अँगरेज़ों के संसर्ग का भी अच्छा । 


स्थान है। भारतवासी उनके नये रहन-सहन ओर अनोखे रंग-ढ्क 
को देखकर चकित हुए, और उनके उस समय के संकुचित विचारों 
को प्रगतिशील पाश्चात्य विचारों का सामना करना पड़ा। इधर 
ईसाई पादरियों आदि ने हमारे अवगुणों को खूब बढ़ा-चढ़ाकर | 
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दिखाया और हमें विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि हमारे पूर्वज 
जंगली थे, और मारतवर्ष अब भी असमभ्य है। उनका जादू चल 
गया, और हम उनका अंधाधुन्ध अनुकरण करने, लग गये | कुछ 
_ समय पश्चात्‌ इसमें परिवर्तन होने गा; परिवर्तत का एक मुख्य 
कारण यह था कि संस्कृत साहित्य के कुछ अंशों का योरपीय सापाओं 
में अनुवाद होने से, योरपवालें भारतीय उच्च विचार, शान और 
सभ्यता से परिचित होकर उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे । योरपीय 
विद्वानों का मत अपने देश के विषय में अच्छा पाकर, भारतवासी भी 
आपना प्राचीन गोरव स्मरण करने लगे। अब पश्चिमी बातों में 
वैसी श्रद्धा न रही, विदेशी विचारों की परख की जाने लगी, और 
स्वदेशी भावों का संचार हुआ । 
शिक्षा ओर विज्ञान -ईस्ट-इंडिया-कम्पनी ने अपने व्यापार 

का काम चलाने के लिए क़कः पेदा करने के वास्ते लोगों को पढ़ाने- 
लिखाने का प्रयत्न किया। इससे देश के निम्न श्रेणी के भी कुछ 
आदमियों में शिक्षा का प्रचार होने से उनके विचारों में उथल-पुथल 
होने लगी। साथ ही, चर्म-ग्रन्थों का कठिन संस्कृत से सुगम प्रचलित 
भाषाओं में अनुवाद होने और छापेम़ाने की सहायता से यह साहित्य 


देशी भाषाओं में बहुत सस्ता ही मिल जाने के कारण, जन-साधारण 


को उसका ज्ञान सुलभ होगया। उनमें सोचने-विचारने की भावना 
बढ़ी; वे अपनी तथा देश की परिस्थिति समझने लगे | इसके अतिरिक्त 
. प्राश्चात्य संसर्ग के साथ यहाँ भौतिक विज्ञान का भी प्रचार बढ़ा। देश में 


शिक्षा, और वैज्ञानिक आविष्कारों तथा झ्ंत्रों के प्रचार को चूद्धि होने से 
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लोगों को विविध प्रकार की विचार-सामग्री मिली, और जाशति तथा 
राष्ट्रीयवा का मार्ग सुगम हुआ । कि 
अन्य देशों की जाशृति का प्रभाव--जापान ने बेध राज्य- 
प्रणाली स्थापित की ओर पश्चिम के विशाल रूस देश को रख-्षेत्र 
में परास्त किया। अरब, मिश्र, ईरान, अफ़ग्रानिस्तान आदि देशों ने 
भी अच्छी प्रगति कर दिखायी। चौन जेसे प्राचीन रूढ़ियों के समर्थक 
तथा स्वेच्छाचारी शासनवाले देश ने प्रजातंत्र राज्य-पद्धति का 
स्वागत किया । निदान; एक प्रकार से समस्त एशिया मद्दाद्मीप में 
जागृति का संचार हुआ। यह लद्दर भारतवष में आये बिना कैसे 
रहती ! आगे-पीछे इसने भारतीय जाग्रति और राष्ट्रीयवा को किसी-न- 
किसी रूप में सद्दायता प्रदान की है । । 
प्रवासी भारतीयों की दुस्वस्था--समय समय पर, मिन्न- 
भिन्न कारणों से कुछ भारतीय विदेशों में गये ये । उनका अपने देश में 
... आदर न था, बाहर उन्हें क्या सम्मान मिलता ! ब्रिडिश साम्राज्य में, 
:« दक्षिण अफ्रीका भादि में मारतीय पुदष-ख््रियों को बहुत कष्ट-पूर्ण और 
..._ अपमानजनक जीवन बिताना पड़ा । इससे नेताओं तथा कार्यकर्ताओं 
को अनुभव द्दो गया कि पराधीन रहने के कारण, ब्रिटिश साम्राज्य 
: में, इमारी कैसी बुरी अवस्था है; और इन कश्षों को दूर करने का रहस्य 
भारतवर्ष की स्वाधीनता में हो है। निदान, प्रवासी भारतीयों पर होने- 
बाल्ले अत्याचारों ने इस देश से ब्रिटिश साम्राज्य का मोह इाने में, 
. और स्वतन्त्र राष्ट्र बनाने की भावना में भारी सद्दायता दी है। पुनः 
जिस सत्याग्रह ओर असहयोग, को, शान्ति और अहिंसा को, यहाँ. 


जे 














राष्ट्रीय आन्दोलन ४६९ 


आन्दोलन का प्राण बनाया हुआ है, उसका प्रथम प्रयोग भी दक्षिण 
अफ्रीका में ही हुआ था। इससे स्पष्ट है कि प्रवासी भारतीयों की 
दुरवेस्था का हमारी राष्ट्रीयता-इंद्धि में महत्व-पूर्ण माग है । 

राष्ट्रीयता की परीक्षा--भारतवर्ष के हिन्दू मुसलमान 
सामन्‍्तों और जागीरदारों आदि ने. मिलकर सन्‌ श्८५७ ई० के 
स्वातंत््य-युद्ध में भाग लिया। इससे विदित होता है कि भारतवर्ष में 
उस समय राष्ट्रीय भावों का प्रचार आरम्म दो गया था | परन्तु उस युद्ध 
की असफलता से यह भी प्रमाणित होता है कि उस समय तक 
राष्ट्रीयता का विकास बहुत अपूर्ण और अपर्याप्त हो पाया था। राष्ट्रीय 
आन्दोलन ऊपर की सतह तक परिमित था, उसे स्वंसाधारण जनता ने 
नहीं अपनाया था। सन्‌ १८४७ ई० की असफलता के बाद देश में 


कोई ऐसा संगठित दल न रहा जो विदेशी सत्ता का इस प्रकार सामना 


करे | तत्कालीन समाज-संगठन के अनुसार दो द्वी विचार-घाराएँ मुख्य 


_थौं--(१) सशख्र युद्ध या (२) पराधीनता की स्वीकृति । युद्ध, राजाओं 


ओर सामन्तों के नेतृत्व में ही हो सकता था, इसलिए उनकी विफलता 


के बाद राजनैतिक अवस्था ऐसी हो गयी कि हमने विदेशी राज्य को । 
स्वीकार कर लिया, और उसके अनुसार अपने को ढालने का काय 


आरम्भ कर दिया। दाँ, जब-कभी कोई बात विशेष कष्टदायक या 
अपमानजनक प्रतीत हुईं तो उसे सुधारने को, सुविधाएँ।प्रास करने 
का प्रयत्न किया गया। इस प्रकार स्वातंत्रय-युद्ध की असफलता 


- नें देश में विधानवाद और ब्रिटिश साम्राज्य की छुचछाया के समर्यकों । 
को नेतृत्व प्रदान किया । ऐसे दवी बिचारों के परिणाम-स्वरूप यहाँ झगले .. 


दे 
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पच्चीस वर्ष में कई संस्थाएँ स्थापित होकर अन्ततः सन्‌ १८८५ ई० में 
काँग्रेस या राष्ट्रबव्भा का जन्म हुआ । 

काँग्रेस या राष्ट्र्सभा-...आरस्म में कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश 
साम्राज्य के अन्दर रह कर दी शासन-सुधार प्राप्त करना था, धीरे-धीरे 


इसने राजनेतिक स्वाधीनता का आदर्श ग्रहण किया। राष्ट्रीय के 


प्रचार में इसने प्रमुख कार्य किया दे | भारतीय राष्ट्रसभा कद्दने से इसी 
का बोध होता है। इसका जन्म सन्‌ श्दू८३ ई० में हुआ । इस प्रकार 
इसके पीछे पचपयन वर्ष से अधिक का इतिद्दास है। इसने देश की 
राजनैतिक प्रगति और स्वाघीनता-आन्दोलन में जो भाग लिया है, उस 
का विचार आगे किया जाथगा। उसके अतिरिक्त इसने यहाँ राष्ट्र 


निर्माण ओर रचनात्मक कार्य को वि्नक्षण उत्तेजना दी है। पहले. 


उसके कार्यक्रम में (१) हिन्दू-सुसलिम या साम्प्रदायिक एकता, 
(२) अस्पृश्यता-निवारण, (३) मद्यपान-निषेध ओर (४) खादी मुख्य 
थी | पीछे कांग्रेस ने (४) ग्रम-उद्योग और (६) बुनियादी (बेसिक) 
- शिक्षा का भी काय आरम्भ किया गया। अब तो महात्मा गांधी के 
. कथनालुसार, (७) ग्रामन्सफाई, (८) प्रौढ़-शिक्षा, (९) ख्री-सेवा, 
(१०) आरोग्य-शिक्षा (११) राष्ट्र-आषा-प्रचार (१२) मातृ-भाषा-प्रेम 
ओर (१३) आर्थिक समानता भी रचनात्मक कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। 

राष्ट्रीयता में बाधाएँ; ( १ ) भान्तीयता--प्रान्तीयता, 
रे सझाम्प्रदायिकता और पराधीनंता के विकार अभी तक इसमारे राष्ट्र 
_ रूपी शरीर में बने हुए हैं! जब तक ये दूर न होंगे, राष्ट्र-निर्माण का 


का पूरा नहीं हो सकता, राष्ट्रीयता का आन्दोलनपूर्णतया सफल नहीं 


जा 








हा आक 
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फहा जा सकता | प्रान्तीयता की बात लीजिए, | हमारे संक्रीर्य विचारों . 
के कारण कहीं बंगाली-बिदारी समस्या है, कहीं बंगाली-मारबाड़ी, और 
कहीं महाराष्ट्री-हिन्दुस्तानी आदि का सव्राह्न है। इन समस्याश्रों को 
इल करने के लिए आवश्यक है कि इम इस बात को अच्छी तरह 


समझ ले कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने तथा बनाये रखने के लिए 


घंकुचित प्रान्वीयता के भाव को मिटा देना चादिए। हाँ, जब तक 


राष्ट्र की उन्नति में बाघा उपस्थित न हो, तथा दूसरे प्रान्व के उचित 
स्वार्थ की द्वानि न हो, इमें अपने-अपने प्रान्त की सरसक सेवा और 


उन्नति करनी चाहिए । जो व्यक्ति अपने प्रान्त से मिन्न किसी अन्य 
धान्त में रहते हों, उनका कर्तब्य है कि वे उस प्रान्त की भाषा को सीखें, 
वहाँ की संस्कृति ओर संस्थाओं का आदर करें एवं वहाँ के निवासियों 


से मिल-जुल कर रहें, तथा पारस्परिक स्नेह ओर सद्भावना-पूर्वक उस 


पग्रान्त का दित-साधन कर | प्रत्येक प्रान्त के निवातियों का कतव्य है 


किये अन्य प्रान्त से वहाँ आकर बसे हुए व्यक्तियों के प्रति. किसी 


प्रकार का इेषसाबव न रखें; अन्य प्रान्तवाले सो तो भारतीय 


“राष्ट्र के द्वी हैं, जो हस सब को मातुभूमि होने के कारणु, दम सब के 


लिए आदरणीय 
आवश्यकता है कि प्रत्येक प्रान्त अपनी भाषा, संस्कृति और 


साहित्य आदि की उन्नति करता[हुआ, कम-से-कम्त अपने विंकटवर्ती 


प्रान्तों से सम्यक आदान-प्रदान करता रहे | आदमी आपस में मिलने- 


_ जुलने और विचार-विनिमय करने तथा एक-दूसरे का रहनन्सदन, 
आषा और व्यवहार आदि जानने का, यथेष्ट अवृधर निडाले। तीथ- 


श् 
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यात्रा में हमारा ध्यान इस ओर रहे तो सद्दज ही बहुत लाभ होः- 
सकता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक प्रान्त में ऐसे दलों का आयोजन 

होना चाहिए जो समस्त देश का भ्रमण करे, भिन्न-भिन्न प्रान्तों के 

दो-तीन शहरों और पाँच-सात गावों में ढहरं, विविध स्थानों की. 
संस्कृति का अध्ययन करें, और एकता स्थापित करने का प्रयत्न करें । 

इन दलों के उज्जनों को राष्ट्र-भाषा हिन्दी का शान होना आवश्यक 
है । जिन्हें यह भाषा न आती दो, वे सहज ही इसे सीख सकते हैं। ऐसे 
सज्जनों के द्वारा अन्तर्प्रान्तीय सहयोग में बहुत सहायता मिल 

सकती है । 

(२ ) साम्पदायिक संस्थाएँ--.भारतवर्ष में अनेक घमे 
और विविध जातियाँ है, ओर इनके अपने-अपने संगठन हैं| इनमें से 
कुछ का स्वरूप अखिल भारतवर्षीय है और कुछ का प्रान्तीय या '. 
स्थानीय | प्रायः प्रत्येक संस्था अपना क्षेत्र अधिक-से-अधिक विस्तृत 
' रखने की इच्छुक होती है। बहुधा जो वंस्थाएँ आरम्भ में स्थानीय 
द्वोती हैं, वे ऋमशः प्रान्तीय और पीछे भखिल भारतीय स्वरूप घारण' 
करने की प्रवृत्ति रखती हैं। कुछ संस्थाएँ अपने ज्षेत्र में शिक्षा का प्रचार, 


अनाथ-रक्षा, विधवा-सहायता आदि का बहुत उपयोगी काये भी. 


. कंरती हैं। परन्तु इनमें आगे-पीछे एक दोष आने की आशंका रहती 
_ है। प्रत्येक संस्था अपने सदस्यों तथा उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों को 

. उन्नति करने के प्रयत्न में यद बात भूल जाती है कि आख़िर, उस 

. संस्था के क्षेत्र से बाहर के व्यक्ति भी तो भारतीय राष्ट्र के नागरिक हैं।. 
एक जाति या धर्मबालों के लिए | नौकरियों या राजनैतिक अधिकारों: 


हि 


कै 
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की विशेष माँग करना, दूसरी जाति या धर्मवाल्ों के हित की अब- 


हेलना करना है, और इस लिए ऐसी माँग राष्ट्र-द्िित-घातक है): 


वास्तव में जाति या धर्म के आधार पर जो संगठन हो, उन्हें राजनीति 
में उसी दशा में पड़ना चाहिए जब कि उनमें बहुत उदार या ब्यापक 
दृष्टिकोण रखने की क्षमता हो । 

वतमान अवस्था में प्रायः ऐसा नहीं है। उदाइरणवत्‌ मुसलिम 
लीग अपने आपको समस्त भारतीय ग्रुसलमानों की प्रतिनिधि-ंस्था' 
बताती हुईं, मुसलमानों के लिए ऐसे राजनैतिक अधिकार चाइती है,. 
कि उनसे अन्य जातिवालों का सामंजस्य नहीं हो पाता उसका: 
दृष्टिकोण सिद्धान्त-हीन और राष्ट्रविरोधी है। वह मुसलमानों के: 
लिए प्रान्तीय तथा केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा में विशेष प्रतिनिधित्व 
तथा सरकारी नौकरियों में अपनी संख्या के अनुपात से कहीं अधिक: 
स्थान चाहती है। कुछ समय से वह यह भी माँग करने लगी है कि: 
पंजाब, कश्मीर, पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त, बिलोचिस्तान और सिंध 


इन पांच प्रास्तों में मुसलमान अधिक संख्या में बसते हैं, अतएव 


इन सब को एक में मिलाकर, इनका “पाकिस्तान' नाम रखकर एक 


. प्रृथक मुसलिम राष्ट्र बनाया जाय। यह बात अनुचित होने के साथ 
कितनी अव्यावद्ारिक है, यह स्पष्ट है। 


संतोष का विषय है कि सुंसलिम लीग को आवाज़, मुसलिम 
जनता की आवाज़ नहीं है, और न सब मुसलिम नेताओं की दी | बहुत- 
से मुसलमानों ने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से मुसलिम लीग के 
प्रश्तावों का घोर विरोध किया है और वे आज भी कर रहे हैं। तथापि: 


५ 
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साम्प्रदायिक नेता अपनी ज़िंद पर अड़े हुए हैं । साम्प्रदायिक विचार- 
धारा में फैलने की प्रवृत्ति बहुत होती है। छसल्विंम लोग की माँगों को 
देखकर भारतवर्ष की अन्य अल्प-संख्यक जातियाँ भी अपने-अपने 
लिए विशेष अधिकारों की माँग करने लगी हैं। कुछ सिकल ओर 
हरिजन नेताओं ने अपना साप्रदायिक इष्ठि-कोण, सरकार के सामने, 
_ उपस्थित किया है। कुछ अन्य दिन्‍्दुओं में सी प्रतिक्रया हुई है | यद्द 
सब अत्यन्त चिन्तनीय है| साम्प्रदायिक्र विचारवाल्ले व्यक्ति अपने 
सामने अखंड भारत का आदर्श नहीं रखते; इसका दोष कुछ अंश 
तक अधिकारियों पर ही है। वे साम्प्रदायिक नेताओं को आरम्भ 
सही इतोत्साइ करमे की नीति रखें तो यह रोग इस सीमा तक 
बढ़ने न पाये । 
३---राजनैतिक अनेकता--मभारतीयय राष्ट्र-निर्माण का कार्य 
पूरा दवोने में एक बाधा इस देश की राजनंदिक अनेकता है। भारतवष 
के कुछ नगर फ्रांस ओर पुतंगाल के अवीन हैं, आधे से कुछ कम 
भाग देशी राज्य कहलाते हैं, और शेष भाग ब्रिदिश भारत है। 
ब्रिटिश मारत में क़ानून का शावन हैं, और कुछ अंश में उत्तरदायी 
शासन पद्धति भी है। यहाँ स्वतंत्रता का आन्दोलन हो रद्द है।.. 
.. इसके बिपरीत देशी राज्यों में (जहाँ लक मौतरी शापन का सम्बन्ध है) 
एक-तंत्र राज्य है। उनमें अनुत्तरद[यी शासन-पद्धति है । इन देशी राज्यों . 


. की संख्या ५६० है, इन में से कितने द्वी तो मामूली गाँव सरीखे ही है । 





.. अधिकांश राज्यों का क्षेत्रफल, जन-घंख्या और आय अच्छे शासन की _ 
- सुविधा के लिए पर्यात॒ नहीं हैं। इनके सम्बन्ध में कुछ विध्तार से. 
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आगे एक स्वतंत्र परिच्छेद में लिखा जायगा । यहाँ यही कइना है कि 
थे सब ब्रिटिश सरकार के न्यूवाधिक अधीन हैं। इनके शासन का 
निरीक्षण या नियंत्रण सम्राट-प्रतिनिधि अर्थात्‌ वायपराय के द्वारा होता 
है । अस्तु, आवश्यकता इस बात की है कि पूर्ण भारतवर्ष स्वतंत्र हो, 
उस का कोई भाग किसी अन्य शक्ति के अधीन न हो | 
: राष्ट्रीय आन्दोलन के छंचालकों के सामने ये सब बाधाएँ हैं, 
और वे यथा-सम्भव इनके निवारण का प्रयत्न कर रहे हैं। इस दिशा 
में एक महत्व-पूर्ण काय स्वतंत्रता-प्रात्ति का होता है। इसके सम्बन्ध 
में अगल्ले परिच्छेद में लिखा जायगा। 
राष्ट्रीय आन्दोलन का फल--राष्ट्रीयता के अभाव में, पहले 
-आरतवर्ष केवल विचार-जगत्‌ की वस्तु था। व्यवद्धार में यह देश 
अलग-अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। एक प्रान्त के आदमी दूसरे 
प्रान्तवालों की भाषा ही नहीं सममझते थे, द्विर उनके सुख-दुख को 
अपना सुख-दुख मानने की तो बात ही कैसे होती |! एक ओर घर्मे. 
था जाति का भेद, दूसरी ओर प्रान्त-मेद, तीसरी ओर राजनैतिक भेद- 
भाव | फिर संगठन दो तो कैसे दो | अब मी यद्द तो नहीं कहा 
जा सकता कि राष्ट्रीयता का यथेष्ट प्रचार हो गया है, तथापि दम 
बहुत-कुछ आगे बढ़े हैं। पिछल्ले वर्षों से भारतवर्ष के दूर-दूर के भागों 
में राष्ट्रमभाषा हिन्दी या. दिन्दुस्‍्तानी का प्रचार हो रहा है। अब 
'मदरासी और आसामी तक उत्तर भारतवालों की भाषा सीख रहे हैं, 
उन्हें एक दूसरे के प्रति अपने भाव प्रकट करने में विदेशी भाषा 
आँगरेजी का आभय न लेना होगा। और,-जब हम एक-दूसरे कौ 


वे + 
है 
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आधा सममभेंगे तो उनके दुख या कठिनाइयों को जानकर उसकी 
सहायता में भी भाग ले सकेंगे | 
यथ्पि साम्प्रदायिकता तथा प्रान्तीयता आदि के रोग से हम 
पूर्णतः मुक्त नहीं हुए हैं, देश में उन सज्जनों की संख्या उत्तरोत्तर 
बढ़ती जा रही है जो अपने-आप को भारतवासी कहते और समभतते 
हैं, जिनके लिए भारतवर्ष माता के समान पृज्य है, जो इस माता 
की सेवा-सुभवा ओर उन्नति के लिए सुयोग्य सन्तान की माॉँति 
तन-मन-घन से प्रयत्नशील हैं| कांग्रेस ने जनता के सामने राजनैतिक 
स्वाधीनता का विषय उपस्थित करके, उनकी संकी् भावनाओं को 
दूर करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। 

आरम्भ में काँग्रेस मुट्ठी भर आदमियों की संस्था थी, श्रतः उसके 
प्रचार का कार्य भी कुछ इने-गिने व्यक्तियों तक द्वी परिमित था। 
अब उसका संगठन नगर-नगर और गाँव-गाँव में हो जाने से वह 
यथानाम राष्ट्रीय संस्था दो गयी है। आम-सुधार यौर आमीण' उद्योग- 
चंधों की उन्नति का कार्य-क्रम रखने से उसका सम्पर्क प्रत्येक परिवार 
से है। बद्द जनता की संस्था है, और जनता में राष्ट्रीय की भावना 
 कैल्ला रही है। नगर-निवासी अब गाँववालों के प्रति अपना कर्तव्य 
समझ रहे हैं। इसी प्रकार यह अनुभव किया जा रहा है कि देश को 
ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों में बॉँठना कृतिम है; भारतवर्ष एक 

है ओर अखंड है । हा 2 
अब हम स्वदेशी वस्त्र तथा स्वदेशी वश्तुओं का उपयोग करते 


5 हैं, राष्ट्रीय संस्थाश्रों, स्वदेशी कला-कौशल, भारतीय संस्कृति से प्रेम । 


हे 
नम, 
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करते हैं, और इस प्रकार हमारा स्वदेश-प्रेम काल्पनिक न होकर 
क्रियात्मक होता जा रहा है। इमारी शिक्षा और हमारा साहित्य अब 
राष्ट्रीय जाशति में सहायक हैं, देश-मक्ति के पाठ और गायन बालक 
बालिकाएँ प्रकट रूप से पढ़ती ओर सीखती हैं। इससे युवकों और 
युवतियों के छ्ृदय में स्वदेश-प्रेम की लद्दर स्वतंत्रता-पूवंक बहती है, 
और उन्हें राष्ट्रगसेवा के लिए. प्रेरित करती है। इस प्रकार भावी 
नागरिकों को अपने राष्ट्रीय कतंव्य का न केवल ज्ञान होगा, वरन्‌ वे 
यथा-समय उस मह्दान कतंव्य का पालन करने के लिए अपने आपको 
तैयार भी पायेंगे। 

अब स्थान-स्थान पर युवक सम्मेलन तथा महिला सम्मेलन हैं, 
. जो शपने-अपने ज्षेत्र में राष्ट्रसेवा के विविध अंगों में तन-मन-धन से 
लगे हुए हैं। इनके द्वारा नवथुवकों तथा मद्दिलाओं की उन्नति का 
खूब प्रयत्न हो रह है। सेवा समिति या बालचर ( स्काउट्स ) संस्था, 
शत्रि-पाठशालाएँ, नागरी प्रचारणी सभाएँ, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, 
व्यायाम-सम्मेलन, शरह-निर्माण सभाएँ, सहकारी समितियाँ, मादक- 
द्रव्य-निषेध समितियां, किसान-हितकारिणी सभाएँ, मज़दूर समाएँ आदि 
संस्थाएँ इमारी आधुनिक राष्ट्रीय जागृति का परिचय देती हैं | 
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राजनेतिक विकास 
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झतरतव्ष में अगरेज़-..इस परिच्छेद में यद्व विचार करना 
है कि यहाँ ऑँगरेज़ों के समय में, इस देश के शासन में क्या-क्या 
परिवर्तन हुए और जनता ने स्वाधीनता के लिए. क्या आन्दोलन किया | 
मोटे हिसाब से सन्‌ १६०० से १७५७ ई० तक लगभग डेढ़ सौ वर्ष 
. यहाँ ईस्ट-इंडिया-कम्पनी के व्यापार की बृद्धि हुईं। फिर सन्‌ १८४७ ६० 
: तक, सौ वर्ष कम्पनी के राज्य का विस्तार हुआ | सन्‌ १७७१३० से 
पालिमेंट प्रति बीउवें वर्ष कम्पनी के प्रबन्ध की जाँच करती थी, और 
कम्पनी को नयी सनद देती थी। समय-समय पर भारतवर्ष के शासन के 
. कई काभून बने । उनके सम्बंध में विशेष विचार न कर, केवल यही | 
वक्तव्य है कि उस समय शासन-व्यवस्था में मारतवासियों का कुछ हाथ 
ने था। सन्‌ श्यपुझ ई० से भारतवर्ष का शासन कम्पनी से ब्रिदिेश 
चालिमेंद ने ले लिया। उस समय से अब तक का समय तीन भागों में... 


विभेक्त किया जा सकता है +-- 


' ह् 
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(१) सन्‌ श्दप्८ ई० से १९१९ तक प्रान्तों में ब्यवस्थापक परिषद 
स्थापित की गयीं। उनमें क्रमशः जनता के प्रतिनिधि लिये जाने लगे, 
पर उनका निर्वाचन अधिकांश में अ्प्रत्यज्ञ होता था। शासक 
इन परिषदों के प्रति उत्तरदायी न थे। सन्‌ १८७० और विशेषतया- 
सन्‌ १८८४ ई० से यहाँ स्थानीय स्वराज्य-संस्थाश्रों की वृद्धि होने लगी । 

(२) सन्‌ १९१९ ई० से १९१४ ई० तक प्रान्तों में अंशतः उत्तर- 
दायी शासन रहा | 

(३) सन्‌ १९३५ ई० में नया शासन विधान बना, जिससे प्रान्तों में 
उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया तथा समस्त भारतवर्ष के शासन 
के लिए संघ की योजना हुई | 
.. कांग्रेस और शासन-सुधार आन्दोलन--_सन्‌ १८८प ई० 
में यहाँ कांग्रेत स्थापित द्ोने की बात पहले कह्दी जा चुकी है। आरम्भ में 
उसकी नीति भारत-सरकार या ब्रिटिश सरकार की सेवा में, शासन-सुधारों 
के लिए प्रार्थना-पत्र या डेप्यूटेशन भेजने की रही। बहुत-कुछ इसके 
आन्दोलन के फल-स्वरूप सन्‌ १८९२ ६० के कौंसिल-कानून तथा 
उसके बाद बननेवाले क्ायदों से प्रान्तीय व्यवस्थापक परिंषदों में कुछ 
परिवतंन हुआ । उनके सदस्यों की संख्या बढ़ायी गयी, पर कुल सदस्यों 
में अधिकांश प्राय: सरकारी ही रहे। उन्नत प्रान्तों में शेर-सरकारी 
सदस्यों को, अधिकांश में सावजनिक संस्थाओं की सिफ़ारिश पर नामज़द 


_ किया जाने लगा । परिषदों को बजट के सम्बन्ध में प्रश्न पूछने और 
'बाद-विवाद करने का अधिकार मिला | परन्तु वें उस पर अपना मत 


नहीं दे तकती थीं; बजट निश्चय करने का पूर्ण अधिकार 


कक हे 
ह.. 
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:प्रबन्धकारणी सभा को ही था | 
सन्‌ १९०५ ई० में वायसराय लाड कज़ंन के समय में बंगाल के दो 


आग कर दिये जाने पर देश भर में असंतोष की लद्दर फैल गयी ![.. 


सरकार ने बहुत दमन किया, पर जनता का ज्ञोभ बना रद्द, और 
समय-समय पर हिंसात्मक घटनाओं में भी प्रकट हुआ । राष्ट्रीय नेताओं 
तथा कांग्रेत ने हिंसा का नियंत्रण किया। क्रमशः कांग्रेस में कुछ 
“सज्जन विशेष उत्साह या जोशवाले हो गये। इन्हें गरम दल का 
-कहा जाने लगा । कांग्रेस के नेतृत्व में जनता का शासन-सुधार सम्बन्धी 
आन्दोलन बढ़ता रदह्दा। सन्‌ १९०९ में मालें-मिन्टों सुधार किये 
-गये। इनके अनुसार व्यवस्थापक परिषदों से सरकारी सदस्यों की 
अधिकता हटा दी गयी; और कुल सदस्यों की संख्या बढ़ायी गयी। 
मिर्वाचन का सिद्धान्त मान्य किया गया, परन्तु केवल परिमित 
'निर्वाचक-संघ और अप्रत्यक्ष निर्वाचन का ही लक्ष्य रखा गया। 
_स्युनिसपैलटियों और जिला-बोडों” के अतिरिक्त मुसलमानों, ज़मीदारों 
और खानवालों आदि को निर्वाचन-अधिकार दिया गया। परन्तु यह 
“निश्चय किया गया कि परिषदों द्वारा बनाये हुए जिस क़ानून 
को सरकार नापसन्द करे, उसे वह अस्वीकार कर दे। इन सुधारों 
से राष्ट्रीया-घातक जाति-गत प्रतिनिधित्व की मी स्थापना हुई । 

.. मार्ले-मिंगे सुधारों से कुछ आदमियों को क्षणिक संतोष हुआ 
_ पर शीघ्र ही उनमें से भी बहुत-सों का भ्रम दूर होगवा। योरपीय 


_महायुद्ध ( १९१४-१८) आरम्भ हो जाने पर मित्र-राष्ट्रों के राजनीतिशों - 
के मेंह से छोटे राष्टों की स्वाधीनता और स्वभाग्य-निर्णय आदि को _ 


न 


का कक 


472» 2 अपपककी अमान 
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बातें सुन कर, तथा आयलेंड को स्वराज्य पाते देखकर भारतवासी 
भी अपने जन्म-सिद्ध अधिकार, स्वराज्यय्राप्ति के लिए उत्सुक हो 
वये | सन्‌ १९१६ ई० में शासन-सुधार की एक योजना तेयार की 
गयी; कांग्रेस ओर मुस्लिम लीग दोनों से स्वीकृत होजामे पर इसका 
जाम 'काँग्रेल-लीग योजना? प्रसिद्ध हुआ | वा० २० अगस्त १९१७ 
को भारत-मंत्री ने पार्लिमेंट में घोषणा की कि “ब्रिटिश सरकार की ह 
मीति भारतीयों को शासन के प्रत्येक भाग में अ्धिकाधिक स्थान देने 
सथा क्रमशः स्वराज्य-्संस्थाओं की बुद्धि करने की है, जिससे 
आरतवषं ब्रिटिश साम्राज्य का अंग रहते हुए; धीरे-धीरे उत्तरदावित्व- 
'पूर्ण शासन प्राप्त कर सके । ब्रिटिश सरकार तथा भारत-सरकार प्रत्येक 
उन्नति के क्रम का निश्चय करेंगी।? इस घोषणा का तथा इस 
आधार पर प्रकाशित १९१८ ई० की मांटेग्यू-चेम्सफोड, या उरंक्षेप में 
आंदनफोड सुधार-योजना का स्वराज्यामिलाषों भारतोयों के लिए 
असंतोषप्रद रहना स्वामाविक था | । 

सत्याग्रह ओर असहयोग--इसी अवसर पर सरकार ने जनता 
के प्रतिनिधियों के घोर विरोध की परवा न कर, एक दमनकारी 
कानून बना डाला, जो पीछे 'रौलेट ऐक्टः कदलाया। देश भर में इसके 
: विरुद्ध घोर आन्दोलन हुआ । मद्गात्मा गांधी ने जनता को सत्याग्रह और 
असहयोग का मार्ग दिखाया। ५४ अप्रेल १९१९ को रविवार के दिन. 
अर-घर लोगों ने ब्रत रखा, बाज़ार का काम बन्द रहा । हड्तालें हुईं । 
नंगे पांव और नंगे सिर असंख्य जनता का शहदर-शहर में ही नहीं गांव- 
_ गांव तक में जल्लूस निकला, और बड़ी-बढ़ी सभाएँ द्ोकर उनमें रौज्षेट 
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ऐक्ट के सम्बन्ध में भाषण हुए । इन बातों से जनता को आत्म-बल का: 
शान हुआ, राजनैतिक आन्दोलन ने व्यापक और प्रचंड रूप धारण 
किया। अधिकारियों ने भरसक दमन किया । उन्होंने नेताओं को गिर- 
फ्लार किया | कई जगह निरख जनता को दबाने के लिए पुलिस के सोटे, 
ओर बन्दुके भी काफ़ी न समझी जाकर मशीनगनों तक का व्यवहार 
किया गया। पंजाब में तो "मार्शल ला? ( फौजी कानून ) के ऐसे 
रोमांचकारी कांड हुए, जो स्वयं कितने-द्वी ब्रिठिश नेताओं के मत 
से सबंधा अ-ब्रिटिश और ब्रिटेश शासन के इतिहास में कलंक के 
थैके हैं । 
यद्यपि भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास में भी व्यक्तिगत या सामाजिक 

सत्याग्रह के अनेक उदाइरण मिलते हैं, तथापि राजनैतिक सत्याग्रह का 
विशेष विकास इसी काल में हुआ है। जनता के दुखों पर ध्यान न 
देनेवाल्ते राजा या सरकार से असहयोग करने की बात भी कुछ नयी 
नहीं है । परन्तु सरकारी स्कूलों, अदालतों, व्यवस्थापक सभाश्रों, ओर 
नौकरियों को छोड़कर तथा अन्त में सरकारी कर न देकर सरकार से 
असहयोग करने के कार्यक्रम को निर्धारित करने का भेय महात्मा 
_ गांधी को ही है। एक बड़े देश में भिन्न-भिन्न प्रकार की भावनाओं 
तथा स्वार्थवाली जनता में, इस प्रकार के असहयोग का कार्यक्रम 
पूरा द्ोना बहुत कढिन है। तथापि इसकी अमोध शक्ति से कोई 

इनकार नहीं कर सकता। और, यह आन्दोलन जितने भी अंश में. 
यहाँ सफल दो सका है, इसने जनता की शक्ति बढ़ाने का अभूत-पू्व._ 

कार्य किया है | आम, हे हि 
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माँट-फोर्ड-सुधोर, साइमस कमीशन और दमन-- 
सन्‌ १९१९ ई० के मांटनफोड सुधार, अगले वर्ष से कार्य में परिणत 
किये गये | इनका उद्देश्य प्रान्तों में अंशतः उत्तरदायी शासन की 
स्थापना करना था | इनके अनुसार प्रान्तों की शाउन-पद्धति कैसी रही, 
. यह छुत्तीसव परिच्छेद में बताया जायगा | प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों 
के सदस्यों की और मतदाताओं की संख्या बढ़ायी गयी थी, पर उससे 
जनता को संतोष नहीं हो सका | कई बार प्रान्तों में मंत्रियों का वेतन 
घटाने आदि के असंतोष-सूचक प्रस्ताव पास हुए | भारतीय व्यवस्थापक 
मंडल के सदस्यों की संख्या बढ़ायी गयी, ओर उसमें एक की जगह 
दो सभाएँ कर दी गयीं--भारतीय व्यवस्थापक सभा और राज्य परिषद | 
इनके सम्बन्ध में विशेष आगे एक स्वतंत्र परिच्छेद में लिखा जायगो । 
स्मरण रहे कि इन सुधारों से केन्द्र में अंशत: भी उत्तरदायी शासन 
आरम्म नहीं किया गया था | | 
सन्‌ १९१९ के कानून में ऐसी व्यवस्था की गयी थी कि दस वर्ष 
में एक कमीशन नियुक्त किया जाय, जो जाँच कर के श्स बात की 
. रिपोर्ट करे कि उस समय जी शासन-पद्धति प्रचलित हो, उसे कहाँ तक 
बढ़ाना, बदलना या घटाना ठीक है। यह कमीशन १९२७ ई० में 
नियुक्त हुआ, और अपने सभापति के नाम से 'साइमन कमीशन! 
कइलाया | इसके सात सदस्यों में सब ऑगरेज थे, भारतवासी एक भी 
नहीं। अधिकांश अगरेज़ सदस्य भी अनुदार विचारवाल्े थे । अतः 
यहाँ के विविध राजनैतिक दलों ने इसका वद्विध्कार कर दिया। 
. राष्ट्रीय विचारबाले सञनों ने इसके सामने गवाही नहीं दी। कमीशन 
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की रिपोर्ट सब १९२९ ई० में प्रकाशित हुई; उसकी भारतवर्ष में 
सर्वत्र निन्‍दा हुई । 
इस बीच में सन्‌ १९१८ ई० में कांग्रेस ने सब-दल्ल सम्मेलन का 
आयोजन करके औपनिवेशिक स्वराज्य की योजना तैयार की । ब्रिटिश 
राजनीतिशों ने इस योजना में सूचित देश की आवाज़ सुनी-अनसुनी 
की | इसलिए ययेष्ट प्रतीक्षा कर चुकने पर लाहौर में कांग्रेस ने ३१ 
दिसम्बर १९२९ को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। सन्‌ १९३० ई० 
में नमक-क़ानून तोड़कर सत्याग्रह का श्रीगणेश किया गया। क्रमशः 
आन्दोलन बढ़ता द्दी गया। सरकार ने इसे दमन करने के लिए 
नये-नये आडडिनेंत ( अस्थायी कानून ) जारी किये | सत्याग्रह . 
सम्बन्धी समाचार छापने से रोककर उसने राष्ट्रीय समाचार-पत्रों को 
मूछित कर दिया | विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर धरना 
देनेबाले सदखों आदमियों को न केवल जेल की यातनाएं दी गयीं, 
: बरन्‌ बहुत-सों पर और भी तरह-तरह की सख्तियां की गयीं | लाठी-वर्षा 
तो उन दिनों एक मामूली बात थी। पुरुषों ने दी नहीं, स्त्रियों ओर 
_ बालकों ने भी पुलिस की लाठियाँ खूब सह्दीं। बहुत-से आदमियों 
को ज़मौन-जायदाद कुक की गयी। कितनी-ही जगह गोलियां गा + 





 चलीं, और अनेक माई के लाल मातृ-मूमि के उत्थान में काम 
"आये कि लि 
.._ नागरिकों के मूल अधिकार--मार्च सन्‌ १९३१ ई० 
. कांग्रेस और सरकार में छृणिक संधि दोने पर, कांग्रेल का अधिवेशन 


“सन्‌ १९३२-३३ में भी ऐसी ही घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई । .. 


कर 


. की | : 
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करांची में हुआ | रावी-तट ( लाहोर ) पर की हुई पूर्ण स्वतन्त्रता की 
घोषणा तो यहाँ दोहरायी ही गयी; इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया 
गया कि कांग्रेस ने जो स्वराज्य निर्धारित किया है, उसका आशय 
क्या है। कांग्रेस ने राजनैतिक के साथ आर्थिक स्वतन्त्रता को भी 
आवश्यक बताते हुए, स्व॒राज्य-सरकार में निम्नलिखित बातों के होने 
की सूचना दो ३--- 
१---नागरिकों के सुल अधिकार, जैसे (क) सभा-समितियाँ करने 
की स्वतन्त्रता, (ख) भाषण ओर समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता, 
(ग) जहाँ तक सावेजनिक शान्ति और सदाचार के विरुद्धू न हो, 
चर्म को मानने और उसके अनुसार काम करने की स्वतस्त्रता, 
(घ) अल्प-संख्यक समुदायों की संस्कृति, भांधा और लिपि की रक्षा, 
द (च) ख्री-पुरुष का भेद न करते हुए सब नागरिकों के अधिकारों और 
उत्तदायित्व को समानता, (छु) धर्म या -जाति के कारण किसी ड्यर्ति 
के लिए कोई घरकारी नोकरी, पद, अधिकार या सम्मान पाने अथवा 
कोई रोज़यार था पेशा करने में प्रतिबन्ध * होना, (ज) सार्वजनिक 
- सड़कों, कुओं तथा. जनता के लिए बनाये हुए अन्य स्थानों के उपयोग 
का सब नागरिकों को समान अधिकार, (रू) निर्धारित नियर्मों और 
रुकावर्दों के अनुसार, हथियार रखने और बाँधने का. अधिकार, 
(2). क़ानून में सूचित. अचस्था के सिचाय, किसी की स्वतन्त्रता का दरण ८ 
ल किया जाना, किसी के घर जायदाद में प्रवेश न करना, और न॑ 
उसका. छीना या. झब्त किया जाना, (5) घासिक विषयों में राज्य की । 
तरस्थता, (ड) हर एक बालिग आदमी को मताधिकार, (ढ) अनिवाये 


. फि ७ : 
कै... 
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घ्ारमस्मिक शिक्षा | 
... ३--अमजीवियों को व्यवस्था, ( क ) कल्न-कारज़ानों में काम करचे- 
बाल्नों के निर्वाह के लिए यथेष्ट वेतन, ( ख ) काम करने के परिमित्त 
घण्दे, ( ग ) काम करने का स्वास्थ्यप्रद प्रबन्ध, (घ ) छुड़ापे, बीमारी या 
बेकारी के आर्थिक परिणामों से रक्षा, ( व ) दाघता या उप्तसे मिछती- 
जुलती दुशा से श्रमजीवियों की मुक्ति, ( छु ) खी-अममीवियों की रक्षा, 
विशेषतया प्रसूति के समय छुट्टी का यथेष्ट प्रबन्ध, (ज ) स्कूलों में 
पढ़ने ल्वायक उम्र के बच्चों के, खानों में भरती होने छा निषेय, (रू) अपने 
द्वितों की रक्षा करने के लिए अ्मजीवियों का संघ बनाने का अधिकार, 
ओर झूगढ़ों को पंचायतों द्वारा निपदाने की समुचित व्यवस्था । 
३--राजकीय कर और व्यय, ( क ) जिन खेतों से ल्लाम न द्ोता 
हो, उनके किसानों से दिये जञानेवालले लगान और किराये में काफ़ी छूट, 
और झावश्यक समय तक लगान की साफ़ी, (ख ) कृषि से ह्ोनेवाद्वो 
निर्धारित परिणाम से ऊपर की आय पर क्रमशः वरद्धेमान कर, 
.._(ग) विराखत की जायदाद पर क्रमशः बर्दमान कर, (घ ) सैनिक व्यय 
में बतंमान परिमाण के कम्त-सेकम आधे की कमी, (च) सुल्की विभा्गा के. 
| वेतन और व्यय में बहुत कमी; विशेष दुशा में नियुक्त विशेषज्ञों अथवा 
ऐसे ही व्यक्तियों को छोड़कर किसी सरकारी नौकर को प्रायः पाँच सौ 
रुपये से अधिक मासिक वेतन न दिया जाना, ( च) देशी नमक पर 
. कर न होना 
३--आशथिक और सामाजिक ब्यवस्था, ( क ) विदेशी कपड़े और 
_. सूत को देश में न आने देकर स्वदेशी बस्तर को प्रोश्साइन, (ख) शराब तथा 
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अन्‍य मादक वस्तुओं कौ रुकावट, ( ग ) मुद्दा और ब्यापार-नीति का इस 
प्रकार नियन्न्नण कि स्वदेशी उद्योग-धन्धों को सहायता मिल्रे और जनता 
का हित हो, (घ ) झुख्य उद्योगों और खनिज साधनों पर राज्य का 
नियन्त्रण, ( च ) प्रत्यक्ष और परोक्ष सूदख़ोरी पर नियस्न्रण | 

सन्‌ १९३० से १९३५ तक लंदन में अंगरेज़ों और भारतीयों की. 
तीन बार गोल-मेज़-सभा? हुईं। इनमें से केवल दुसरी में कांग्रेस ने, 
महात्मा गांधी के द्वारा, भाग लिया। गोल-मेज़-समाओं तथा विविध 
_ कमेटियों के परिणाम-स्वरूप शासन-सम्बन्धी प्रस्ताव 'श्वेत पत्र? में 
प्रकाशित किये गये । और यद्द श्वेत पत्र पालिमेंट की दोनों समाश्रों 
की संयुक्त कमेटी के सामने विचारार्थ उपस्थित किया गया। आखिर, 
. भन्‌ १९३५ ई० में पालिमेंट मे नवीन भारतीय शासन विधान की 
शस्चना की | 

इस विधान के सम्बन्ध में कुछ लिखने से पूर्व, यह बता देना 
आवश्यक है कि देशी राज्यों में विगत वर्षों में राननेतिक जागृति कैसी 


हुई । 

देशी राज्यों की जाग्रृति--इस परिच्छेद में अमी तक जिस. 
राजनेतिक विकास का परिचय दिया गया है, वह अधिकतर ब्रिठिश 
. आरत सम्बन्धी है। परन्तु भारतवर्ष का ख़ासा बड़ा भाग देशी राज्यों 
का है। ब्रिटिश भारत ओर देशी राज्यों का चोलीन-दामन का साथ 
है। इनका परस्पर में सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक और राजनैतिक 
आदि सभी प्रकार का घनिष्ड सम्बन्ध है। देशी राज्यों में होनेवालें, 
अधिकारियों के अन्याय और अत्याचार कुछ अंश में त्रिठिश भारत से . 
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भी श्रधिक थे। उनके निवासी अपने पड़ोसियों के शासन-सुधार और 
स्वाधीनता आन्दोलन से प्रभावित हुए बिना न रहे। सत्याग्रह ओर 
विदेशी बहिष्कार आदि में उन्होंने भी यथा-शक्ति भाग लिया। क्रमश 
उनकी जनता में अधिकाधिक जाझति होती गयी । कई रियासतों मेँ 
विविध आन्दोलन हुएए, पर अव्यवस्थित और असंगठित होने के कारण 
उनका विशेष फल न निकला | अन्ततः सन्‌ १९२७ ई० में अखिल 
भारतवर्षीय देशी राज्य-प्रजा परिषद! की स्थपना हुईं, जिसका उद्देश्य 
देशी नरेशों को सुधार करने के लिए प्रेरित करना तथा समय-समसयः 
पर संसार के सामने प्रजा की मांग उपस्थित करना है | 
परिषद्‌ की ओर से सन्‌ १९१७ की मदरास-कांग्रेस में प्रतिनिधि- 
मंडल गया, और उसके प्रयत्न से कांग्रेस ने देशी राज्यो में उत्तरदायी 
शासन की भांग स्वीकार की । देशी राज्यों का ब्रिटिश सरकार से क्या 
सम्बन्ध रहे तथा ब्रिटिश भारत से आर्थिक सम्बन्ध केसा हो, इसका 
विचार करने के लिए सरकांर की ओर से दिसम्बर १९३७ ई० 
'हुडियन स्टेटस कमेटी! नियुक्त हुई, इसे उसके सभापत्ति के नाम पर 
“बबटलर कमेटी? कद्ते हैं | उतकी रिपो> जनता की दृष्टि से असंतोषप्रद 
रही । इस पर प्रजा-परिषद ने अपना प्रतिनिधि-मंडल इंगलेंड भेजकर 
उसका विरोध किया 
गोलमेज़-सभा में, भारतवर्ष के लिए. संघ-शासन की योजना की 
गयी। कुछ नरेशों तथा ब्रिटिश अधिकारियों ने प्रस्ताव किया कि भारतवर्ष 
के भावी संघीय (केन्द्रीय) व्यवस्थापक मंडल में नरेशों के प्रतिनिधि रहें 
जनता के नहीं; इसका प्रजा-परिषद्‌ ने घोर विरोध किया | सन्‌ १९३१ ई०. 
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में परिषद ने स्वंसाधारण के सामने देशी राज्यों की कम-से-कस मांग 
उपस्थित की | उसकी मुख्य बाते ये थीं३--- 
१--देशी राज्यों के लोगों की संघ-राज्य की नागरिकता और 
उनके मूल अधिकार शासन-विधान में दर्ज हों । 
३₹--देशी राज्यों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, शासन-. 
विधान में संघीय न्यायालय की व्यवस्था हो | | 
३-- संघीय व्यवस्थापक मंडल की सभाओं में देशी राज्यों के 
निवासियों को प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व प्रात दो, और इसके लिए उन्हें भी 
ब्रिटिश भारत में प्रचलित निर्वाचन-पद्धति ओर मताधिकार मिल्ते | 
कांग्रेस का कार्य-क्षेत्र आरम्भ में ब्रिटिश भारत ही था। यद्यपि देशी 
राज्यों के निवासियों के, उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन स्थापित कराने के 
शान्तिमय प्रयत्न से कांग्रेस पूर्ण सहानुभूति रखती रही परन्तु 
उसने उनके मामलों में विशेष हस्तक्षेप न करने की ही नीति रखी | 
यह बात बहुत-से काय-कर्ताओं को खटकती रही। क्रमशः देशी 
राज्यों की प्रजा अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए. इृढ़तापूवक 
आगे बढ़ती गयी, पर कितने-ही देशी नरेश उनकी जाशूति को दबाने 
- के लिए प्रजा पर अत्याचार करने लगे। इस पर कांग्रेस की भावना 
व्यक्त करनेवाले महात्मा गांधी ने सन्‌ १९१४८ के अन्त में देशी 
नरेशों को चेतावनी देते हुए, 'इरिजन! में साफ़ कह दिया कि या तो 
वे अपना भ्रस्तित्व बिलकुल मिटा देने के लिए तैयार दो जायें अथवा - 
अपनी प्रजा को इूर्ण उत्तदायी शासन के अधिकार दें, और स्वर्य॑.. 
उसके संरक्षक होकर रहें, ओर अपने परिश्रम के लिए पुरस्कार लें। - 
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महात्माजी ने देशी नरेशों को कांग्रेत से मित्रता करने की सलाइ 
देते हुए लिखा है कि निश्चय ही उनके लिए यह हितकर है कि वे 
उस ससस्‍्था के साथ मित्रता-पूर्ण सम्बन्ध स्थापित करें, जो, भविष्य में 
बहुत शीघ्र ही, भारतवर्ष में सावंभोम सचा का स्थान लेनेवाली है। 
महात्माजी ने नरेशों से कहा है कि क्‍या वे दौवार पर लिखे स्पष्ट 
अक्षरों को पढ़ेगे | आज मारतीय जनता भी, नहीं-नहीं, संघार भारतीय 
जरेशों से पूछ रद्य है कि क्या वे युग-संकेत को समरेंगे और अपना 
- करतंव्य पालन करेंगे | 

यह स्पष्ट है कि हमारा राजनेतिक विकास, देश के केवल एक 
भाग ब्रिटिश भारत तक दी परिमित नहीं है, वह देशी राज्यों में भी 
है। और, वास्तव में यह हो भी नहीं सकता कि देश के एक द्विस्से में 
सूर्थ का प्रकाश हो और दूसरा हिस्सा अन्धकार में पड़ा रहे। 
अस्तु, अब नये शासन-विधान का विचार करें, जो इस समय 
प्रचलित है | े ह 

वतमान शासन विधान--इस विधान की प्रथम विशेषता 
_ थह है कि इसके अनुतार भारतवर्ष में केन्द्रीय सरकार का स्वरूप 
. संघ सरकार? रखा गया हैं, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी राज्य दोनों 
शामित्र हों। सिद्धान्त से भाषा, धमे, जाति, व्यवद्ार आदि की इृष्टि 
से भारतवर्ष एक और अखंड है। इसके नक्शे में ब्रिटिश भारत और 
देशी राज्यों के लाल और पीले दिखाये जानेवाले भेद कृत्रिम हैं। 
'इसलिए मारतवर्ष का शासन संघ-शासन होना उचित दी है, पर 
विधान का वर्तमान रूप अत्यन्त असंतोषप्रद है; संघ के एक भाग 
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६ ब्रिटिश भारत ) में शासन उत्तरदायी होना और दूसरे भाग 
(देशी राज्यों ) में उसका स्वेच्छाचार-मूलक बना रहना अ्रव्याव- 


द्वारिक है। 
इस विधान की दूसरी विशेषता यह है कि केन्द्र में भी उत्तरदायी 


शासन स्थापित करने का निश्चय किया गया है | परन्तु उसमें कई 


महत्व-पूर्ण विषयों में गवर्नर-जनरल का विशेष उत्तरदायित्व माना 
गया है तथा कुछ विषय ऐसे निर्धारित किये गये हैं, जिन का शासन 
शवर्नर-जनरल अपने परामर्शदाताओं की सलाह से, अपनी समझ के 
अनुसार करेगा | इस प्रकार वह जनता के प्रतिनिधियों के प्रति बहुत ही 
कम उत्तरदायी होगा। 

इस विधान की तीसरी विशेषता है, 'प्रान्तीय स्वराज्यः | इस 
विधान के अनुसार अब प्रासन्वीय शासन का क्या स्वरूप है, गवर्नरों 
के क्या विशेषाधिकार हैं, प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडलों के अधिकारों 


पर कितने प्रतिबन्ध हैं, यह आगे प्रयंगानुवार छुत्तीवर्व और सेँतीसवें 


'परिच्छेद में बताया जायगा | 
इस विधान के सम्बन्ध में यंह भी उल्लेखनीय है. कि यह विधान - 


ऐसा नहीं है; जो पृ" हो, या स्वयं विकसित दोनेबाला हो। यह्द 
निश्चय किया गया है कि प्रत्येक मदत्व-पूर्ण परिवर्तन इंगलैंड 


में दी दोगा, या तो वह पाल्िमेंट के क़ांचून से होगा अथवा सम्राट की 


आज्ञाओं से होगा। भारतवर्ष में, भारतवासियों द्वारा कोई विशेष 


परिवतन नहीं हो सकता । 
विधान का प्रयोग--नवीन शासन विधान के अनुखार प्रान्तीय 
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व्यावस्थापक मंडलों का प्रथम चुनाव होने पर छु; प्रान्तों ( बम्बई;, 
मदरास, संबुक्तप्रान्त, बिहार, उड़ीसा और मध्यप्रान्त ) में कांग्रेस-दलः 
का बहुमत था | इसलिए इन प्रान्तों के गबरनरों ने कांग्रेस-दल के 
नेताओं को अपने प्रान्त में मंत्री-मंडल बनाने के लिए बुलाया | परन्तु 
कांग्रेल ने मंत्री-पद अहण करना उस समय तक अस्वीकार किया, जब 
तक कि गवर्नर यद्द आश्वासन न देदे कि वे रोज़मर्रा के शासन-कार्य- 
में अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग न करेंगे। ब्रिटिश सरकार इसके लिए! 
जैयार न थी। अतः विधान को अमल में लाने के लिए जब अन्य 
प्रान्तों में बहुमतवाल्ले दलों के, मंत्री-मंडल बने, जिन प्रान्तों में कांग्रेस का 
बहुमत था, उनमें अल्य-संख्यक दलों द्वारा अस्थायी मंत्री-मंडल' बनाये 
गये; इन्हें जनता ले 'गुडिया मंत्री-मंडल' नाम दिया | अविश्वास के 
प्रस्ताव के भय से, ये मंत्री-मंडल व्यवस्थापक सभाओं का अधिवेशन 
न कर सके । देश में महान्‌ वैधानिक संकट उपस्थित द्वो गया | मारत- 
मंत्री आदि के वक्तव्य निकले, कांग्रेस की ओर से मद्दात्मा गांधी ने 
उनका उत्तर दिया | अन्तत३ गवर्नर-जनरल ने चद आश्वासन दिया 
कि आम तौर से शासन-कार्य मत्री-संडल करेंगे और गबरनर उनकी 
सलाह मानेंगे, उसमें इस्तक्षेप न करेंगे। इंस पर कांग्रेस ने उक्त छः 
। प्रान्तों में मंत्रीमंडल बनाये | पश्चात्‌ पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्त, और 
 आसाम में भी कांग्रेसी मंत्री-मंडल दो जाने से, गवर्नरों के ग्यारद 
.. प्रान्तों में से आ में कांग्रेसशासन हो गया। द 

... कॉँग्रेस द्वारा पद-महण किये जाने से काँग्रेसी प्रान्तों में नया राज- 
नैतिक वातावरण हो गया। जनता अपनी शक्ति और अधिकारों कोः 
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समझने लगी । मंत्रियों ने मी जनता की असुविधाएँ दूर करने का 
मरसक प्रयत्न किया। राजबन्दी छोड़े गये, प्रेसों की ज़मानते वापस 
की गयीं। पुस्तकालय खोले गये । पंचायतों की इृद्धि की गयी । भय- 
पान-निषेध का काये आरम्म किया गया। मज़दूरों की स्थिति सुधारने 


की कोशिश की गयी । बिद्दार और संयुक्तप्रान्त में किसानों के हित का 


कानून तथा मदरास में ऋण-निवारण-करानून बनाया गया। काँग्रेस 
का संदेश गाँव-गाँव में पहुँचा | सव्‌ १९३८ ६० में इसके सदस्यों की 


संख्या तीन लाख थी। किसी एक संस्था के इतने सदस्य होना एक 
अनुपम बात है | यदि सबं सदस्य अपने कर्तव्यों का उम्यक पालन करे 
'तो देश का राजनैतिक उत्थान होने में शंका या विल्लम्ब न हो । 

हि विधान-निर्मातू सभा--पहले कह्दा जा चुका है कि जनता को, 
:विशेषतया कांग्रेसी विचार-धारावाले व्यक्तियों को यह विधान अत्यन्त 
>असंतोषप्रद प्रतीत हुआ था। कांग्रेस इस विधान के द्वारा नागरिक 


अधिकारों की बुद्धि, अथवा जनता के कष्ड-निवारण का जो काये कर 


सकती थी, उससे संतुष्ट न थी। उसका लक्ष्य जनता को संगठित कर 


स्वतंत्रता की लड़ाई आगे बढ़ाना था। उसके पद-ग्रहय करने का एक 
मुख्य कार्य विधान-निर्मातृ-सभा? का आयोजन करना था । 

जब क्रान्ति या अन्य किसी कारण से देश का पुराना शासन-यंत्र _ 
अेकाम हो जाता है, तो जो व्यक्ति अस्थायी रूप से शासन-सूत्र अद्ण 


. करते हैं, उनका यद्द कर्तव्य द्योता दे कि शीघ्र जनता के प्रतिनिधियों की 


सभा बुलायें, जो नये शासन-विधान का मसौदा तैयार करे। पश्चात्‌ 
इस विधान के अनुसार नयी सरकार का संगठन द्वो जाने पर यद्द सभा 
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सब शासम-सूत्र उसे सौंप देती है, और स्वयं भंग दो जाती है। यह 
सभा “विधान-मिर्मातू-सभा? कहलाती है। इसको रचना व्यापक मता- 
घिकार पर होती है। यह जनता की सीधी प्रतिनिधि होती है और 
इसका काम केबल शासन-ब्यवस्था का नया स्वरूप निश्चित करना, 


और उस पर जनता की स्वीकृति प्रास करना होता है | यह सभा. 
समस्त अधिकारियों से ऊपर होती है। कोई व्यवस्थापक सभा या 


प्रबन्धकारिणी इसके कार्य में इस्तक्षेप नहीं कर सकती। इस सभा का 
चुनाव यथा-सम्भव इस प्रकार किया जाता है कि इसमें सब विचारों के 
आदमी आ जाते हैं, और इसके निश्चय जनता की सम्मिलित इच्छा 
को सूचित करनेवाले होते हैं। किसी पार्टी या दल को इसके निर्णय 
में आशंका करने का कारण नहीं होता । कक 
विशेष वक्तव्य--कांग्रेस ने अपने अन्यान्य कार्यों में ऐसी सभा: 

के निर्माण के पक्ष में लोकमत तैयार करने का भरसक प्रयत्न किया | 
बह थोड़े ही समय ( ढाई वर्ष ) पदारूढ़ रही थी कि सव १९३६ ई ०. 
में योर में मह्ायुद्ध छिड़ गया। इच्जलैंड ने उसमें भाग लिया तो 
. भारतवर्ष की प्रान्तीय सरकारों का मत लिये बिना दी, उसने भारतवर्ष 
को युद्ध-संलग्न राज्य घोषित कर दिया तथा यहाँ युद्ध-सम्बन्धी, 
तैयारी का आयोजन करने लगा। इससे प्रान्तीय सरकारों को अपने 
अधिकारों तथा प्रान्तीय स्वराज्य की निस्सारता का अनुभव हुआ। 
कांग्रेसी सरकारों ने ब्रिटिश सरकार से युद्ध का उद्देश्य पूछा और 


। इसका उंतोषप्रद उत्तर न पाकर त्याग-पत्र दे दिया । जिन-जिन प्रान्तों: 
.. में कांग्रेसी मन्‍्त्री-मएडल थे, उनमें अब नवीन शासन-विधान स्थगित 
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है। गवर्नरों का एक-छुत्र अधिकार है। यह बात भारतवासियों के. 
लिए तो असहय है ही, उस इंगलेंड के लिए भी बहुत बदनामी की 
है, जो योरप में स्वतन्त्रता ओर प्रजातन्त्र-स्थापना के लिए युद्ध करने 
का दावा करता है। ; 

बतंम्रान स्थिति अत्यन्त चिन्तनीय है। परन्तु, इम आशा-: 
वादी हैं | यह स्थिति बहुत समय तक बनी नहीं रह सकती । महात्मा 
गाँधी आदि अद्दानुभावों के नेतृत्व में काँग्रेस अथवा भारतीय जनता 
ब्रिटिश सरकार को परेशान करना, उसके संकट से लाभ उठाना नहीं 
चाहती, परन्तु वह अपने जन्म-सिद्ध अधिकार का परित्याग कर 
अपमानजनक जीवन भी व्यतीत करना नहीं चाहइती। भारतवर्ष 
स्वाधीनता की ओर आगे बढ़ता जा रहा है और उसकी यह यात्रा 
पूरी होकर रहेगी, जो शक्तियाँ इसमें सहयोग प्रदान कर सके, के: 
घन्य हैं । 








तेतीसवाँ परिच्छेद 
ब्रिटिश सरकार ओर भारतवर्ष 





फ्िचले परिच्छेदों में भारतवर्ष के घार्मिक सामाजिक, आर्थिक 


आदि विषयों पर बिचार किया गया। अब हम यह विचार करंगे कि. 
भारतवर्ष का शासन किस प्रकार द्ोता दै। पहले यद्द जान लेना 
ब्वाहिए. कि भारतवर्ष स्वतंत्र देश नहीं है । इसका शासन बिटिश 
सरकार की अधीनता में दोता है ! इसलिए, प्रहक्ते ब्रिटिश सरकार के 
बारे में ही आवश्यक बातें बतलायी जाती हैं, इसके साथ द्वी यह भी 
बतलाया जायगा कि उसका भारतवर्ष से कया सम्बन्ध ह्दे। 

ब्रिठिश सरकार के मुख्य तीन अंग है--(१) इंगलेंड का बादशाइ 
जो मारतवर्ष का सम्राट कहलाता हैं ( २) पालिमेंट, ओऔर ( ३ न्‍ 
मंन्री-मंडल । | । 

बादशाह--इज्ञलैंड का बादशाह अपने वंश के ही कारण, सिंहा- 
. अन का उत्तराधिकारी द्वोता है। पुरुष भो गद्दी पर बैठ सकता है ओर _ 
स््री भी। परन्तु शाह्दी ख़ानदान में बहिन से भाई का अधिकार अधिक 


28020 के 
ढ 











ब्रिटिश सरकार और भारतवर्ष ४९७. 


आना जाता है । बादशाह के बड़े लड़के को “प्रिंस-आफ-वेल्जः (युवराज) 
कहते हैं। शाही परिवार के खर्च के लिए प्रति वर्ष पार्लिमेंट द्वारा 
निर्धारित रकम दी जाती है। बादशाह सबंथा स्वतंत्र नहीं होता; 
थद्यपि उसे कुछ विशेष अधिकार हैं। आम तोर से वह अपने अधिकारों 
को मंत्रियों की सलाह बिना अमल में नहीं लाता। सब कामों के 

उत्तरदाता मंत्री दोते हैं, वे पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदायी दवोते हैं। 
पालिमेंट--ब्रिटिश पार्लिमेंट की दो समाएँ हैं। (१) सरदार- 
सभा या हाउस-आफ़-लाड स” और प्रतिनिधि-सभा या 'हाउस-आफ़- 
कामन्स!। लाइस! का अर्थ है भूमि-पति या स्वामी, और “कामन्स? 
का अर्थ है सर्वताधारण | सरदार-सभा में लगभग सात सौ सदस्य हैं | 
इनमें से छुःसो से अधिक बंशागत हैं| प्रतिनिधि-सभा के सदस्य 
निर्वाचित होते हैं। उनकी संख्या ६१५ दहे। ख्रियों को निर्वाचन- 
अधिकार पुरुषों के समान है। इस सभा का प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य 
को चार सौ पौंड वाषिक वेतन पाता दै। सदस्यों का चुनाव प्रायः प्रति 
पाँचव वर्ष दोता है। पार्लिमेंट ब्रिटिश साम्राज्य के सम्बन्ध में आवश्यक 
कानून बनाती है, ओर उसे कुछ शासन ओर प्रबन्ध-सम्बन्धी अधिकार 
. ी हैं। उसने ये अधिकार प्रिवी कोंसिल और मन्त्री-मंडल आदि को 

दे दिये हैं । की 
बादशाह को शासन-कार्य में परामश देने के लिए. एक प्रिवी 
कॉसिल ( गुप्त सभा ) रददती है। इसके सदस्यों को बादशाह स्वर्य 
नियत करता है। इसकी जूडीशल ( न्याय-सम्बन्धी ) कमेटी को 
भारतबर्ष, उपनिवेशों तथा पादरियों की ऊँची श्रदालतों के फ्रैसलों की... 
डर की 2 डक 
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अपील सुनने का अधिकार है। इस सभा के कुल्न सदस्यों की संख्या 
३०० से ऊपर दो जाती है। छः सदस्यों की उपस्थिति में भी काम 
किया जा सकता है। सप्नाद की परिषद कहने से इसी सभा का आशय 
लिया जाता है। इस समा की सलाह से सम्राद की जो आशाएँ 
निकलती हैं, उन्हें सपरिषद सम्राद्‌ की आशाएँ ( आ्डस-इन-कॉसिल ) 
कहा जाता है। 

मंत्री-पंद लु-.आजकल' इंगलैंड में तीन राजनेतिक दल था 
पार्टियाँ सुख्य है, ( १) उदार या 'लिबरल” (२) अचुदार या 
पल्लवेंटिव! (३) मज़दुर या 'लेबर! दल। शासन सम्बन्धी विविध 
विभागों के उच्च पदाधिकारी उस दल के आदसियों में नियत किये 
जाते हैं, जिसके सदस्यों की संख्या प्रतिनिधि-सभा में सबसे अधिक हो, 
या जो विशेष प्रभावशाल्री द्दो । ये पदाधिकारों लगभग पचास होते हैं, 
_ और मंत्री या मिनिस्टर कहलाते हैं। इनके समूह को मंत्री-दल या 
भिनिस्टरी? कहते हैं। 

कुछ मुख्य-मुख्य विभागों के मंत्रियों की एक अन्तरंग सभा द्वोती 
है, इसे मंत्री-मंडल या 'केबिनेट! कहते हैं। यह सब शासन-कार्य का 
उत्तरदायी होता है । इसमें प्रधान मंत्री के अतिरिक्त लगभग बीस मंत्री 
रहते हैं। जब एक मंत्री-मंडल त्याग-त्र देता है तो बादशाह दूसरा 
मंत्री-मंडल बनाने के लिए दूसरे ऐसे दल के नेता को बुलाता दे, जियका 
_पार्लिमेंट के अधिक-से-अधिक सदस्य समर्थन करते हों। यह नेता प्रधान 
मंत्री बनाया जाता दै। भधान मंत्री, मंत्री-मंडल के अधिवेशनों में 


सभापति द्वोता है, और सरकार की नौति ठद्दराता है। मंत्री-मंडल 
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का एक सदस्य भारत-मंत्री होता है।.._ | 
पालिमेंट और भारतवषे--ब्रिटिश पा्लिमेंट भारतवर्ष के 

शासन के सम्बन्ध में जो कार्य करती है, उनमें से सुख्य ये हैं;-- 

(१) वह भारतवर्ष की शासन-पद्धति निश्चित करती है। वह 
प्रचलित शासन-पद्धति अथवा शासन के किसी विभाग-सम्बन्धी जाँच 
के लिए कमीशन नियुक्त करती तथा आवश्यक परिवतन करने के 
लिए. नया विधान या क़ानून बनाती या सम्नाद की आशा निकल*« 
वाती है। 

(१२) ब्रिठिश भारत के आय-व्यय का अनुमान-पत्र ( बजट ) 
तथा इस देश की उन्नति का विवरण प्रति वर्ष पालिमेंट के सामने 
उपस्थित किया जाता है | उस अवसर पर पालिमेंट के सदस्य भारतीय 
शासन-पद्धति की आलोचना कर सकते हैं। 

. (३) पालिमेंट की दोनों सभाओं के कुछ सदस्यों की एक कमेटी 
भारतवर्ष सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करती है तथा पालिमेंट को आवश्यक 
परामर्श देती है । | 

(४ ) भारत-मंत्री का वेतन और उसके कार्यालय का व्यय ब्रिटिश 
कोष से दिया जाता है | बजट की इस मद पर विचार करने के समय 
पालिंमेंट में भारतीय विषयों की चर्चा दोती है । 

(५४ ) पाल्मिंट के सदस्य कभी-कभी मारतवर्ष-सम्बन्धी प्रश्न 
पूछुते और प्रस्ताव करते हैं। हुक 

साधारणतया पालिमेंट के अधिकांश सदस्य भारतवर्ष-सम्बन्धी . 
विषयों में बहुत अनुराग नहीं रखते । उन्हें अपने देश तथा साप्राज्य- 
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:. अम्बन्धी विविध समस्याओं से बहुत कम अवकाश मिलता है। 
भारत-पमंत्री ओर उसका कारय---भारत-मंत्री को सम्राद 

अपने प्रधान मंत्री के परामर्श से नियत करता है। वह पालिमेंट को 
समय-समय पर भारतवर्ष-सम्बन्धी सूचना देता है तथा उसके सामने 
प्रति वर्ष, मई महीने की पहली तारीख़ के बाद, जिस दिन पालिमेंट 
का अधिवेशन आरम्भ हो, उससे श्८ दिन के भीतर, भारतवर्ष की 
आय-व्यय का दिसाब पेश करता है। उसी समय वद्द इस वात की 
 सविस्तर रिपोर्ट देता हे कि गत आलोचनीय वर्ष की नैतिक, सामा- 
जिक तथा राजनैतिक उन्नति कैसी हुईं। उस समय पालिमिंट के सदस्य 
मारतवर्ष के शासन-सम्बन्धी विषयों की आलोचना कर सकते हैं। इसे 
भारतीय बजठ की बहस कहते ६ । 
| सम्राद , मारत-मंत्री के द्वारा, भारत-सरकार के बनाये कुछ कानूनों 

_ को रद्द कर सकता है। भारतवष के जंगी लाट, बंगाल, बमई और 
मदरास के गवर्नर, इनकी कौंसिलों के सदस्य, हाईकोर्टों के जज तथा 

अन्य उच्च कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए. भारत-मंत्री सम्राद को्‌ 
सम्मति देता है। वह भारत-सरकार के उच्च अफ़सरों को आजा दे 
सकता है और उन्हें अपने अधिकार का दुरुपयोग करने से रोक 
सकता है | 

भारत-मंत्री को भारतीय शासन-व्यवस्था के निरीक्षण और नियंत्रण 

का अधिकार है। उसके दो सहायक मंत्री होते हैं; एक स्थायी ओर 
दूसरा ब्रिटिश पारलिमेंट की उस सभा का सदस्य, जिसमें भारत-मंत्री न. 
. हो। मारत-मंत्री के दफ़ूर को 'इंडिया-आफ़िस! कद्दते हैं। यह लंदन द 
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( इज्चलैंड की राजधानी ) में है। भारत-मंत्री गवर्नर-जनरल और 
गवर्नरों के नाम जारी किये जानेबाले आदेश-पत्रों ( इन्स्ट्मेंटल-आफ़- 
इन्स्ट्रकूशन्स ) का मसविदा पालिमेंट के सामने उपस्थित करता है 
और पार्लिमेंट की दोनों सभाएँ, सम्नाद से उन आदेश-पत्नों को जारी 
करने का निवेदन करती हैं । 

इंडिया कोंसिज्न--भारत-मंत्री को भारतवर्ष के शासन-सम्बन्धी 
कार्य में सहायता या परामर्श देनेवाली सभा “इंडिया-कॉसिल” कह- 
लाती है। इसका अधिवेशन भारत-मंत्री की आशा से एक सास में 
एक बार होता है। इसका सभापति भारत-मंत्री या उसका सहकारी 
मंत्री, या भारत-मंत्री द्वारा नामज़द, कॉसिल का खदस्य द्वोता है। 
कॉसिल के सदस्यों को भारत-मंत्री नियुक्त करता है। विशेष अवसरों 
पर बह इस कौंसिल के बहुमत के बिना भी काम कर सकता है। 
कोंसिल के सदस्य ८ से १९ तक दोते हैं। इनमें से श्राघे सदस्य वे 
ही हो सकते हैं, जो मारतवर्ष में भारत-सरकार की नौकरी कम-से- 
कम दस वर्ष कर चुके हैं, ओर जिन्हें वह नौकरी छोड़े पाँच वर्ष से 
अधिक समय न हुआ दो । प्रत्येक सदस्य प्रायः पाँच वर्ष के लिए 
नियुक्त किया जाता है। अब इसमें प्रायः तीन हिन्दुस्तानी हैं। प्रत्येक 
सदस्य का वार्षिक वेतन ११०० पौंड है, भारतीय सदस्यों को ६०० पौंड' 
वार्षिक भत्ता और मिलता हे। सदस्य भारत-मंत्री की आशाचनुसार 
लन्दन में भारतवष॑-सम्बन्धी काम करते हैं। इन सदस्यों को पालियेंट 
में बैठने का अधिकार नहीं है; इन्हें इनके काम से इटाने का अधिकार 
पार्लिमेंट को दी है। भारत-मंत्री और उसकी कौंसिल के नाम से 
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लन्दन के बेंक-आफ़-इज्ञलेंड” में भारत का खाता है। उसका दिसाब 
जाँचने के लिए. एक क्लेखा-परीक्षक रहता है | 
हाई कम्रिश्नर--इज्जलैंड में एक अधिकारी हाई कमिश्नर! भी 

रहता है, यद्॒ पाँच वर्ष के लिए भारतवर्ष के गवनर-जनरल द्वारा 
ओऔर भारत-मंत्री की अनुमति से, नियुक्त किया जाता है। इसका 
काम है, ठेके देना, इंडिया आफ़िस के ्टोर"बिभाग और इसके 
सम्बन्ध की दिसाब की शाखा, भारतीय विद्यार्थियों की शाखा और 
भारतीय ट्रेड ( व्यापार) कमिश्नर के कार्य का निरीक्षण। इसका 
वार्षिक बेतन वीन हज़ार पौंड है। यद्द वेतन भारतवर्ष के खजाने से 
दिया जाता है। | 

[सन्‌ १९३० ई० का विधान ओर भारत-सम्तबी--तये विधान के 
अनुसार, संघ निर्माण की योजना की गयी दे। इसके सम्बन्ध में विशेष आगे लिखा 

जायगा । संघ बन जाने पर इंडिया कोंसिल तौड़ दी जायगी। हाँ, भारत-मन्त्री के 
: कुछ पर।मर्शदाता रहा करेंगे। उनकी संख्या तीन से कम भर छः से अधिक न 
होगी । उनकी नियुक्ति वह स्वयं करेगा । गवनेर-जनरल, या गवनर अपनी मर्जी या 
व्यक्तिगत निर्णय से जो कार्य करेंगे, उनमें वे भारत-मन्चरी के नियन्त्रण में रहेंगे। 
गवनेरों पर भारत-मन्त्री का नियंत्रण गवनर-जनरल द्वारा होगा । ] 
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भुकरत-सरकार या “गवर्मेट-आक-इंडिया? का श्र्थ है. गवर्नर- 
अनरल्-इन-कतिल्लः अर्थात्‌ कॉसिलयुक्त गवर्नर-जनरल। स्मरण रहे 
कि यहाँ कॉसिल से मतलब गवबनर-जनरल की प्रबन्धकारिणी सभा 
हे है, व्यवस्थापक सभा से नहीं । इसका कारण यह है कि ग्वनर- 
जनरल के साथ कॉमसिल शब्द का इस श्र्थ में प्रयोग, व्यवस्थापकक 
सभा के जन्म से बहुत वर्ष पहले से हो रद्दा है । 

गवनेर-जनरल या वायसराय--ावर्नर-जनरल मारत-सरकार 
का सबसे मदत्व-पूर्ण अंग है, और उसे उसके अन्य पदाधिकारियों की _ 
आपेक्षा विशेष अधिकार प्राप्त हैं। वह भारतवर्ष के शासन-प्रबन्ध या 
व्यवस्था-कार्य में मारत-मंत्री और पालिंमेंट की आश्वाओं का पालन 
करता या करवाता है; और ब्रिटिश भारत के प्रान्वीय शासन की 
निगरानी करता है । इसलिए वह गवर्नर-जनरल कहलाता है। वह 
सम्राट के प्रतिनिधि के रूप से रहता है। इस हेसियत से बह देशी 
शज्यों में जाता है, समा या दरबार करता है और घोषणा-पत्र आदि 
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है] 
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निकालता है। इसलिए वह वायसराय कहलाता है। वायसराय का 
अथ बादशाह का प्रतिनिधि? है | साधारण व्यवहार में गवनर-जनरल? 


ओर “वायसराय' शब्दों में कोई भेद नहीं माना जाता । अपने प्रधान 
मंत्री की सिफ़ारिश से सम्राद किसी योग्य अनुभवी एवं साधारणृतः 
लाड! उपाधिवाले व्यक्ति को गवनर-जनरल नियत करता है। 
उसके कार्य करने की अवधि प्रायः पाँच साल की होती है। उसका: 
वार्षिक वेतन २, ५०, ८०० रूपये है। इसके अतरिक्त उसे बहुत-सा 
भत्ता आदि मिलता है, जिससे वह अपने पद का काय सुविधा और 
मान-मर्यादा-पूवंक कर सके, अर्थात्‌ उसकी शान-शौकृत भल्ी-भांति 
बनी रहे | 

गवनेर-जनरल के अधिकार-.अपनी प्रबन्धकारिणी सभा 


' की अनुपस्थिति में गवर्नर-जनरल किसी प्रान्तीय सरकार था किसी 


पदाधिकारी के नाम स्वयं कोई आशा निकाल सकता है। आवश्यकता 
होने पर बह ब्रिटिश भारत या उसके किसी भाग की शान्ति ओर 
सुशासन के लिए छु महीने के वांस्ते अस्थायी क़ानून ( आडिनिंस ). 
बना सकता है। यदि वह चाहे तो किसी आदमी को, जिसे किसी 
अदालत ने फ़ौजदारी के मामले में अपराधी ढद्दराया हो, बिना किसी 
शर्त के, या कुछ शर्ते लगा कर, क्षमा कर सकता है | उसे (१) मारत- 
सरकार (२) भारतीय व्यवस्थापक मंडल, (३) प्रान्तीय सरकारों 
(४) प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों ओर (५) नरेन्द्र-मंडल के सम्बन्ध 
में विविध अधिकार हैं। उनका वर्णन आगे प्रसंगानुसार किया 
जायगा।.... हा, ८ 


पक 


छह 
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'से दुसरे दर्ज पर द्वोता है । 





भारत-धरकार पू०प 


उसकी प्रबन्धकारिणी सभा (कौंसिल)--..गवर्नर-जनरल 
की कोंसिल के सदस्यों की संख्या प्रायः छुः दोती है; यह आवश्यकता- 
नुसार घट-बढ़ सकती हैं। हाँ, कम-से-कम तीन सदस्य ऐसे होने चाहिए. 
जिन्होंने भारतवर्ष में दस बष भारत-सरकार की नोकरी की हो | कानूनी 
योग्यता के लिए. एक सदस्य हाईकोर्ट का ऐसा वकील, अथवा इंगलैंड' 
यथा आयलॉंड का ऐसा बैरिस्टर होना चाहिए, जिसने दस वर्ष वकालत 
(प्रेक्टिस) की हो | इस तरह का कोई नियम नहीं है कि इस सभा में: 
हिन्दुस्तानियों की अम्ुक संख्या रहे; बहुधा तीम सदस्य भारतीय होते 
हैं। प्रत्येक सदस्य सम्राट्‌ की अनुमति से प्रायः पाँच साल के लिए: 
नियुक्त होता है । 

उपयु क्त छः सदस्यों में से प्रत्येक को भारत-सरकार के एक-एक 

विभाग का कार्य सुपुर्द रहता है। इन विभागों का नाम तथा कार्यक्षेत्र 
आवश्यकतानुसार समय-समय पर बदलता रदहदता है। पिछले दिनों 
ये विभाग (१) अर्थ या फाइनेंत, (२) स्वदेश या 'होम?' 


(३) क़ानून, (४) खंबाद-वाइन, ( कम्यूनिकेशंस, ), (५) शिक्षा 


स्वास्थ्य ओर भूमि तथा (६ ) रेल और वाणिज्य विभाग थे। इनके- 
अतिरिक्त भारत-सरकार के दो विभाग ओर होते हं--विदेश विभाग 
ओर सेना विभाग। विदेश विभाग स्वयं गवर्नर-जनरल के अधीन 
होता है और सेना विभाग पर जंगी लाट शभर्थात्‌ कमांडरनचीफ़ का द 
प्रभुत्व रहता है। अगर जंगी , लाट गवर्नर-जनरल की प्रबन्धकारिणी 
समा का सदस्य हो, तो सभा में उसका पद और स्थान गवर्नर-जनरल 


, की. 8 
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सेक्रेटरी तथा अन्य पदाधिकारी-प्रबन्थकारिणी श्भा के 
क्दस्थों को सहायता देने के लिए उपयुक्त प्रत्येक्ष विभाग में एक 
सेक्रेटरी, एक डिप्टी सेक्र 2री, कई अपसिस्थेठ सेक्रेटरी तथा कुछु क्लक 
आदि रहते हैं। सेक्र टरी प्रायः भारतीय सिविज्ञ खविस के दोते है 
परन्तु गवर्नर-जनरल चाहे तो कुछ सेक्रीटरिरियों को भारतीय व्यवध्थापक 
सभा के निर्वाचित अथवा नामज़द, सरकारी या सेर-सरकारी सदस्यों 
में से नियुक्त कर सकता है। ऐसे सेक्रेथिरियों को 'कौंसिल-सेक्रेयरी? 
कहते हैं। इनका पद उस समय तक बला रहता है, जब तक गवर्नेर- 
जनरल चाहता है और ये उसकी प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्यों को 
सहायता देने का ऐसा काम करते हैं जो इनके सुपुर्द किया जाय | 
इनका वेतन भारतीय व्यवस्थापक समा निश्चय करती है। अगर कोई 
सेक्रेटरी छः महीने तक उक्त सभा का सदस्य न रहे तो वह्द अपने पद 
से पथक्‌ हो जाता है। सेक्रेटरी अपने विभाग के दफ़र को संभालता 
. है और सभा की बैठक में उपस्थित रहता है। 

सब सेक्रेटरियों का एक विशाल कार्यालय ( सेक्रेटेरियट ) भारत- 
बष की राजधानी देहली में है। परन्तु भारत-सरकार का सदर 
मुकाम (हेडक्कार्टर ) सदी में देहली और गर्मियों में शिमला रहता है 
इसलिए सेक्रेटरियों को आवश्यकतानुटार देइली या शिमल्ले में 
रहना होता है | 


भारत-सरकार के अधीन डायेरक्टर-जनरल ओर इन्सपेक्टर-जनरल 


आदि कुछ और भी अधिकारी होते हैं। उनका काम यह है कि भारत- 
सरकार ओर प्रान्तीय सरकारों के विविध विभागों के कार्य की निगरानी 


ढक 








। 











(पटना न्नकिअलिकरानाततनतानापत रत कन्‍ननिए रे 


भारत-सरकार.. पू७०७ 

इखे और उन्हें यथोचित परामशे दे | 
प्रबन्धधारिणी सभा के अधिवेशन--इस समा का 
अधिवेशन ग्राय; प्रति सप्ाह होता है। उसमें उन विषयों पर विचार 
होता है जिन पर गवर्नर-जनरल विचार करवाना चाहे, आथवा जिन्हें 


जह अस्वीकार करे और जिन पर कोई सदस्य समा का निर्णय चाहे | 


अधिवेशन में समापति स्वयं गवर्नर-जनरल होता है । उसकी अलुप्र- 
स्थिति में उप-समापत्ति उसकेकार्य का सम्पादन करता है। उप-समापति 
के पद के लिए गवर्नर-जनरल इस समा के सदस्यों में से किसी को 
नियुक्त करता है। समा के अधिवेशन में गवनर-बनरञ्न (या ऐसा 


अन्य व्यक्ति जो समापत का कार्य करे ) ओर सभा का एक सदस्य 


(कमांडरनचीफ को छोड़कर ) कॉसिल-युक्त गवर्नर-जवरल के सब 


कार्यो का सम्पादन कर सकते हैं । 


काम करने का ढ॑ ग--जब किसी विमाग-सम्बन्धी कीई 


विचारणीय प्रश्न उठता है तो उस विभाग का सेक्रेटरी उत्तका 


मसविदा तेयार करके गवनर-जनरत्ल या उत्त सदस्य के सामने 


'बैश करता है जिसके अधीन उक्त विभाग हो। साधारणतवा सदस्य 


इस पर जो निर्णय करता है वही अन्तिम फैसला समझा जाता हट 
परन्तु यदि प्रश्न विवाद-अस्त ही या उसम॑ सरकारी नीति. की बात 
आती हो वो सेक्रेटरी से तैयार किया हुआ मसविदा समा में पेश दाता 
है और वहाँ से जो हुक्म हो, उसे सेक्रेटरी प्रकाशित करता है । समा 
के साधारण अधिवेशनों में मत-मेदवाले प्रश्नों के विषय में बहुमत 


से काम करना पड़ता है। यदि दोनों पक्ष समान हों, ती जि तरक्ष 


9 ७ 


अं 
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गवरनर-जनरल (समापति ) मत प्रकट करे, उसी के पत्त में फैसला 
होता है। मगर गवर्नर-जनरल को इस बात का अधिकार रहता है कि 
यदि उसकी समझ में सभा का निर्णय देश के लिए दितकर न हो तो 
सभा के बहुमत की भी उपेक्षा कर, वद्द अपनी सम्मति के अनुसार 
कार्य कर सकता है, परन्तु ऐसी प्रत्येक दशा में, विरुद्ध पक्ष 
के दो सदस्यों की इच्छा होने पर, उसे अपने काय की, 
कारणु-सहित सूचना देनी होती है तथा सभा के सदस्यों ने उस 
विषय में जो कारवाई लिखी हो, उसकी कापी भारत-मंत्री के पास 
भेजनी होती है । 

गवरन र- जनरल आदि का अवकाश तथा अनुपस्थिति-- 
भारत-मंत्री गवर्नर-जनरल को, ओर कॉर्टिल-युक्त गवर्नर-जनरल की 
सिफारिश पर कमांडरनचीफ को, उनके कार्य-काल में एक बार चार 
मास तक की छुट्टी सावंजनिक द्वित के लिए या स्वास्थ्य अथबा व्यक्ति- 
गत कारण से दे सकता है । और, कॉसिल-युक्त गबनंर-जनरल,. 
कर्मांडरनचीफ को छोड़कर, कॉंसिल के अन्य सदस्यों को उनके 
कार्य-काल में एक बार चार मास तक की छुट्टी स्वास्थ्य या व्यक्तिगत 
कारण से दे सकता है। इस छुट्टी के समय में उक्त पदाधिकारियों को 
निर्धारित भत्ता मिलता है। गवर्नर-जनरल और कमांडरनचीफ को 
तो उक्त भत्ते के अतिरिक्त, सफर-ख़र्च सम्बन्धी इतना भत्ता और भी: 
मिलता है, जितना भारत-मंत्री उचित समझे | गवनर-जनरल ओर 
- कमांदरनचीफ के स्थानापन्न व्यक्ति की व्यवस्था सम्राट की अनुमति से 


होती है । 


| 
| 
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भारत-सरकार पू०्९ु 


यदि गवर्नर-जनरलल का पद रिक्त दोते समय उसका उत्तराधिकारी 
आरतबष में न हो तो मदरास, बम्बई या बंगाल के गवनरों में से जिसकी 


नियुक्ति सप्नाद्‌ द्वारा पहले हुई हो, वह गवनंर-जनरल का कार्य 
करता है। जब तक उपयुक्त गवर्नर द्वारा गवर्नर-जनरल का कार्य॑- 
सार ग्रहण न किया जाय, कोंसिल का उप-सभापति, और उसकी 
अनुपस्थिति में कॉसिल का सीनियर ( अधिक समय से काम करने- 


वाला ) भेम्बर ( कमांडरनचीफ़ को छोड़कर ) गवर्नरन्‍जनरल का 


-का्य करता है | 


अगर कमांडरनचीफ़ को छोड़कर अबन्धक्रारिणी कोंसिल के किसी 


अन्य भेम्बर का स्थान खाली हो जाय, और उसका कोई उत्तराधिकारी 
विद्यमान न हो तो सकोंसिल गवर्नर-जनरल अस्थायी नियुक्ति करके 


उस रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकता है। 
भारत-सरकार का कार्य--शासन-ठम्बन्धी विषयों के दो 


भाग हैं--( १) अखिल भारतवर्षीय या केन्द्रीय विषय, ओर 
(३ ) प्रान्तीय विषय | इसी वर्गीकरण के आधार पर भारत-सरकार 


(केन्द्रीय सरकार) और प्रान्तीय सरकारों के कार्यों' तथा उनकी आय 


के श्रीतों का विभाजन किया गया है। केन्द्रीय विषयों का उत्तरदायिध्ष्य 
भारत-सरकार पर है | यदि किसी विषय के सम्बन्ध में यहद्द 
सन्देइ हो कि यह प्रान्तीय है या केन्द्रीय, तो इसका निपटारा कोंसिल- 
युक्त गवरनर-जनरल करता है; परन्तु इस विषय में अन्तिम अधिकार 
आरत-मंत्री को है । आह 

संक्षेप में, भारतवर्ष में मुख्य-मुख्य केन्द्रीय विषय ये हैं ;-- 


अ झ् 
..] 
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(१) देश-रक्षा, मारतीय सेना तथा हवाई जदह्वाज्ञ (२) विदेशी 
तथा विदेशियों से सम्बन्ध (३) देशी राज्यों के सम्बन्ध, 
(४) राजनैतिक खर्च, (५) बड़े बन्दरगाह (६) डाक, वार, 
टेलीफोन और बेतार - के - तार (७) आयात -निर्यात- कर, 
नमक और अखिल मारतवर्षीय आयके अन्य साधन, (८) सिक्का 
नोट आदि ( ९ ) भारतवर्ष का सरकारी ऋण, (१० ) पोस्ट आफिस 
सेविंग बैंक, ( ११ ) भारतीय हिसाब-परीक्षक विभाग, ( १२) दौवानी । 
और फौजदारी क़ानून तथा उनके कार्य-विधानं (१३ ) व्यापार, बैंक । 
और बीमा-कम्पनियों का नियन्त्रण, ( १४) तिजारती कम्पनियाँ और 
समितियाँ, ( १५ ) अफ्नीम आदि पदार्थों" की पैदावार, खपत और 
निर्यात का नियन्त्रण, ( १६ ) कापी-राइट ( किताब आदि छापने का. 
पूर्ण अधिकार, ( १७ ) ब्रिटिश मारत में आना अथवा यहाँ से विदेश 
जाना ( १८ ) केन्द्रीय पुलिस का संगठन, ( १९ ) दृथियार और युद्ध- 
सामग्री का नियन्त्रण, (२०) मनुष्य-गणना ओर आँकड़े या 
'स्टेटिसटिक्स!, ( ११ ) अखिल मारतवर्षीय नौकरियाँ, ( २१ ) प्रान्तों 
की सीमा और ( २६ ) मजदूरों सम्बन्धी नियन्त्रण | _ 
भारत-सरकार के अधिकार--भारत-सरकार को निर्धारित 
नियमों के अनुसार, ब्रिटिश भारत के शासन और सेना-प्रबन्ध के निरी- 
क्षण तथा नियन्त्रण का अधिकार है । वह ब्रिटिश भारत की किसी 
सम्पत्ति को बेच सकती है। वह प्रास्तों की सीमा नियत या परिवर्तन 
कर सकती है और प्रान्तीय सरकारों के निवेदन पर बह ब्रिठिश भारत ' 
के किसी द्िस्से की शान्ति और सुशासन के लिए नियम बना सकती है। 


बम आम 


का की कोजल डी आज नल कफ बन 














भारत-खरकार . और ९ 


बह द्वाईको्टों' का अधिकार-क्षेत्र बदल सकती है, ओर दो साल तक 
के लिए जज नियत कर सकती है। वह एशिया के तथा अन्य राज्यों 
से सन्धि या समभोता कर सकती है | उसे अपने अधीन मू-भाग किसी 
राज्य को देने और उसके अधीन भू-माग लेने का अधिकार है। 
भारतीय व्यवस्थापक मंडल; प्रान्तीय सरकारों, प्रान्तीय व्यवस्थापक 
मंडलों और देशी राज्यों के सम्बन्ध में उसके जो अधिकार हैं, उनका 
विवेचन आगे प्रसंगानुसार किया जायगा । सारांश यह कि सम्राद. 
की प्रतिनिधि होने के कारण उसे उसकी ऐसी शक्तियाँ और अधिकार: 
प्राप्त हैं, जो भारतीय प्रचलित व्यवस्था के विरुद्ध न हों। 

भारत-सरकार अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश पालिमेंट के प्रति: 
उत्तदायी है, भारतीय जनता के प्रति नहीं । अगर गवनंर-जनरल 
. या उसकी प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्य इंगलेंडः की सरकार से 
किसी बात में सहमत न द्वों तो या तो उन्हें अपने मत को दबाना 
पड़ता है, अथवा त्याग-पत्र देना होता है । । 

सन्‌ १९३५ ३० का विधान और भारत-सरकार-- 
सन्‌ १९३४ ई० के विधान के अनुसार, यहाँ संघ स्थापित होने पर भारते- 
सरकार का नाम, भारतवर्ष की संघ-सरकार” होगा। संघ-र्थापना की" 
घोषणा सम्राद द्वारा की ज्ञायगी ओर उस । समय की जायगी, जब 
निर्धारित शतनामे के अनुघार इतने देशी राज्य संघ-शासन को 
स्वीकार कर ले, जितने राज्य-परिषद्‌ ( को सिल्ल-आफ़-स्टेट) के कम-से-कम 
. ५२ सदस्य चुनने के अधिकारी हों और जिनकी जन-संख्या कुल देशी 
राज्यों की जन-संख्या की कम से कम आधो हो । 


हि 


कक 
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संघ-निर्माण होने के बाद सम्राट का प्रतिनिधि ब्रिटिशभारत के 
शासन-सम्बन्धी विषयों में गवर्नर-जनरल, और देशी राज्यों के शासन- 
प्रबन्ध में वायसराय, होगा । दोनों पदों पर नियुक्तियाँ सम्रांदू द्वारा हुआ 
करेंगी, और सम्नाट्‌ को दोनों पदों के ्विए एक ही व्यक्ति नियुक्त करने का 


मी अधिकार होगा | 
इस समय जो शासन-कार्य कोंसिल-युक्त गवनर-जनरल के नाम से 


होता है, वह फिर गवर्नर-जनरल्ल के दी नाम से होगा। डप्तका एक मन्न्नी- 
मंडल (कोंसिल-आफ़-मिनिस्टर्स ) होगा । यह सर्डल उसे उसके विशेषा- 
घिकारों को छोड़कर अन्य विषयों में सहायता या परास्नर्श देगा | इसमें 
 आअधिक-से-अधिक दस मन्त्री होंगे। 

देश-रक्षा अर्थात्‌ सेना, धर्म ( ईसाई मत ); पर-राष्ट्र तथा जंगली 
जातियों के विषय के प्रबन्ध में गवनर-जनरल्ल अपनी मज्ञी के अशुसार 
कार्य करेगा | इनमें मन्त्रियों का परामर्श नहों लिया जायगा। इसके 
सम्बन्ध से गवर्नर-जनरल को सहायता देने के लिए अधिक-से-अधिक 
त्तीन सलाहकार ( कोंसिल्वर ) रहगे | 

कुछ विषयों के लिए. गवर्नर-जनरल विशेष रुप से उत्तरदायों होगा । 
इनके सम्बन्ध में वह ( सन्त्रियों की सल्वाह के विरुद्ध भी ) अपने 
व्यक्तिगत निणंय के अनुसार कार्य करेगा। इनमें से सुख्य ये हैं-- 
(३) भारतवर्ष था इसके किप्ती भाग के शान्ति भंग का निवारण | 
(२) संघ सरकार की अधिक स्थिरता | (३) अल्पसंख्यकों के उचित 


. द्वितों की रक्षा (४) सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों और द्वितों की . 


 रक्षा। (५) देशी-नरेशों के अधिकारों की रक्षा । 


का 
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चेंतीसवाँ परिच्छेद 
भारतीय व्यवस्थापक मंडल 


आालुरतोीय व्यवस्थापक मंडल अर्थात्‌ 'इंडियन लेजिस्लेचरः के 


दो भाग हैं:--( १) राज्य-परिषद्‌ या 'कौंसिल-आफ-स्टेट” और 
(२) भारतीय व्यवस्थापक सभा या 'लेजिस्लेटितर एसेम्बली'। ये 
दोनों सभाएँ इज्भधलेंड की सरदार-सभा ओर प्रतिनिधि-सभा के ढज्ञ॒पर 
बनायी गयी हैं, यद्यपि यहाँ राज्य-परिषद्‌ में निर्वाचित सदस्य भी 
रहते हैं, इतना दी नहीं, उनका आधिक्य भी होता है। 


सिवाय कुछ ख़ास हालतों के, किसी क्रानून का मसविदा पास हुआ 


'नहीं समझा जाता, जब तक दोनों सभाएँ. उसे मूल रूप में, अथवा 
'कुंछु संशोधनों सद्दित, स्वीकार न कर ले । दोनों सभाएँ कुछ सदस्यों 
का स्थान ख़ाली रहने पर भी अपना कार्य कर सकती हैं। किसो सर- 
'कारी पदाधिकारी को निर्वाचित नहीं किया जा सकता; अगर सभा 
'का कोई ग्ेर-सरकारी सदस्य सरकारी नौकरी करते तो उसकी जगद 
'ख़ाली हो जाती है| अगर सभा का कोई निर्वाचित सदस्व दूसरी 


सभा का सदस्य हो जाय तो पहली सभा में उसकी जगह ख़ाली दो 
जाती है। अगर किसी व्यक्ति का दोनों सभाश्रों में निर्वाचन हो जाय 


'तो बह किसी सभा में सम्मिलित होने से पूबं, लिखकर यह खूचित 


रै३े 


5 
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करेगा कि वह कौनसी सभा का सदस्य रहना चाइवा है; एसा 
होने पर दूसरत सभा में उसकी जगइ ख़ाली हो जायगी | 

गवर्नर-जनरल की प्रबन्धकारिणी सभा का हर एक सदस्य उपयेक्त 
दोनों सभाओं में से किसी एक सभा का सदस्य नामज्द किया जाता 
है; उसे दूसरी सभा में बैठने और बोलने का अधिकार रहता है, लेकिन 
बह दोनों सभाओं का सदस्य नहीं हो सकता | इन सभाओ्रों का संगठन 
जानने से पूर्व मुख्य-मुख्य निर्वाचन-नियम जान लेना आवश्यक है। 

निर्वाचक-संप्र -निर्वाचन के सुभीते के लिए, प्रत्येक प्रान्त, 
ज़िला या नगर सरकार द्वारा कई भागों या त्ञेत्रों में विभक्त किया 
गया है । प्रत्येक क्षेत्र के निर्वाचक-समृह को निर्वाचक-संघ कद्दते हैं । 
प्रत्येक निर्वांचक-संघ अपनी ओर से प्रायः एक-एक ( कहीं-कहीं एक: 
से अधिक ) प्रतिनिधि चुनता दे । 

भारतवर्ष में दो प्रकार के निर्वाचक-संध हं--साधारण झोर विशेष ।' 
भारतीय व्यवस्थापक सभा और प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाश्रों (तथा कुछ 
स्थानों में म्युनिसपैलटियों और ज़िला-बोर्डो) के लिए साधारण निर्बाचक- 
संघ, जातिगत निर्वाचक-संघों में विभाजित किये गये हैं । जैसे मुसल- 
मानों का निर्वाचक-एंघ, गैर-मुसलमानों का निर्वाचक-संघ, इत्यादि | 


जाति-गत निर्वाचक-संघ प्रायः नगरों और आमों में विभक्त किये. 


जाते हैं, जेसे मुतलमानों का आम-निर्वाचक-संघ, मुसलमानों का! 








जाति के हों, जिस जाति का सिर्वाचक-संव है । यह प्रथा साम्प्रदायिक वैमनस्था 
_बढ़ानेवाली तथा राष्टर-निर्माण के लिए घातक दे । । 


किसी जाति-गत निर्वाचक-संघ में वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं, जो उसः 



































भारतीय व्यवस्थापक मंडल फूड 


नगर-निर्वाचक-संघ, इत्यादि | | 

विशेष निर्वाचक-रंघों में जमींदार, विश्व-विद्यालय, व्यापारी, खान, 
नील और खेती तथा उद्योग और वाणिज्यवाले निर्वाचक दोते हैं । 

कौन-कौन व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते १-- 
“ निश्चलिखित व्यक्ति निर्वांचक नहीं हो सकतेः-- 
१--जो ब्रिटिश प्रजा न हों । [ देशी राज्यों के नरेश और उनकी 
प्रजा के व्यक्ति निर्वाचक द्वो सकते हैं। ] 
२---जो अदालत से पागल ढहराये गये हों | 
३--जो इकोस वर्ष से कम आयु के हों। 


४- जिन्हें सरकारी अफृप्तर के विरुद्ध किये हुये किसी अपराध में 
छुः मास से अधिक दंड दिया गया हो | 


५--जो निर्वाचन-कमिश्नरों द्वारा निर्वाचन के समय धमकी 

या रिश्वत आदि दूषित कार्य करने के अपराधो ढ5हराये 

गये हों। | 
राज्य-परिषतु--राज्य-परिषद्‌ में ६० सदस्य होते हैं, ३३ 

निर्वाचित, और सभापति को मिलाकर २७ गवनर-जनरल द्वारा नाम- 

ज़द | नामज़द सदस्यों में २० तक (अधिक नहीं ) अधिकारियों में 


से हो सकते हैं। बरार प्रान्त का एक सदस्य निर्वाचित होता है, परन्तु 


यह प्रान्त क्राबूनन ब्रिटिश मारत में न होने से उसका निर्वाचित 
सदस्य सरकार द्वारा नामज़द कर दिया जाता है। अतः वास्तव में 
निर्बाचित सदस्य ३४, और (सभापति को छोड़कर ) नामज़द सदस्यः 
१४ होते हैं। इनका विशेष ब्यौरा अगले पृष्ठ में दिया जाता है । 


7 बे जे 
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“ घुक निर्वाचन सें पंजाब के मुखलिस निर्वाचर्कों को दो, 
उड़ीसा के गे र-सुसल्षिम निर्वाचकों को दो; दूसरे निर्वाचन में पंजाब के 
सुसक्षिम निर्वाचक्ों को एक. ओऔर बिद्दार डड़ीखा के ग़ेर-मुखलिस 
निर्वाचकों को तीन, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है. । 

... . ै] पुक् निर्वाचन में गर-प्लुसलिम और एक निर्वाचन में मुसलिम 
 निांचकों को बारी-बारी से एक सदस्य खुनने का अधिकार है। 
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बिहार- 











भारतीय व्यवस्थापक मंडल फू हक 


राज्य-परिषद्‌ का सभापति साधारणुतः उसके सदस्यों द्वारा 
निर्वाचित होकर, गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त किया जाता है। परिषद्‌ 
के सदस्यों के नामों से पहले सम्मानाथ माननीय! (आनरेबल ) शब्द 
लगाया जाता है । परिषद्‌ का निर्वाचन प्रायः प्रति पाँचवे वर्ष होता है । 
गवर्नर-जनरल इस समय को आवश्यकतानुसार घटा-बढ़ा सकता है। 


निर्वाचक की योग्यता---जिन व्यक्तियों में निर्बाचक होने 
की ( पहले बतलायी हुई ) अयोग्यताएं न हों तथा जिनमें निम्नलिखितः 
योग्यताएँ हो, वे दी निर्वाचक हो सकते हैं।--- 
१-जो निर्वाचन-च्षेत्र की सीमा के अन्दर रहनेवाले हों, और 
.. ३--(क) जिनके अधिकार में निर्धारित मूल्य की ज़मीन हो, या 
(ख) जो निर्धारित आय पर आय-कर देते द्ों, या (ग) जो किसी 
व्यवस्थापक सभा या परिषद्‌ के सदस्य हों, या रहे हों, या (ब) जो किसी 
स्थुनिसपैलटी या ज़िला-बोडों' के निर्धारित पदाधिकारी हों, या रहे हों, 
था (च) जिन्हें किसी विश्व-विद्यालय की निर्धारित योग्यता प्राप्त 
हो, या (छ) जो किसी सहकारी बैंक के निर्धारित पदाधिकारी हों, 
या (ज) जिन्हें सरकार द्वारा शमशुल-उलमा या महामद्दोपाध्याय 
की उपाधि मिली हो 
. मिन्न-मिन्न प्रान्‍्तों में निर्वाचक की योग्यता प्रास करने के लिए 
आय-कर या ज़मीन के लगान की सीमा अलग-अलग है। कुछ प्रान्तों - 
- में मुसलमान निर्वाचकों के लिए श्रार्थिक योग्यता का परिमाण कुछ 
कम है | तथापि बड़े-बड़े जमींदारों ओर पूँजीवालों को ही निर्ाचन- 
अधिकार दिया गया है | | | 


कि] कद 
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सदस्य कोन हो सकता है (-“राज्य-परिषद्‌ के लिए वे 
व्यक्ति मेम्बरी के उम्मेदवार द्दो सकते हैं, या निर्वाचित या नामज़द 
किये जा सकते हैं, जिनका नाम किसी निर्वाचक-संघ की सूची में दर्ज 
हो, बशर्ते कि-- 
१--वे ऐसे वकील न हों, जो किसी न्यायालय द्वारा वकालत करने 
के अधिकार से बंचित कर दिये गये हों | 
२--वे ऐसे दिवालिये न दों, जो बरी न किये गये हों, श्रर्थात्‌ 
जिनका पूरा मुगतान न हुआ दो। 
३---उनकी आयु २५ वष से कम न हो | 
४--वे ऐसे व्यक्ति न हों, जिनको फ़ोजदारी अदालत द्वारा एक 
बष से अधिक दंड, या देश-निकाला दिया जा चुका हो । द 
५--वे सरकारी नोकर न हों । 
निर्वाचित ओर नामज़द सदस्यों को राजभक्ति की शपथ लेने के 
बाद, राज्य-परिषद्‌' के काय में भाग लेने का अधिकार होता है। 


-मारतीय व्यवृस्थापक सभा--इस समा के सदस्यों की कुल 
संख्या १४३ है, इसमें ४० नामज़द हैं। नामज़द सदस्यों में २६ से 
अधिक सरकारी नहीं हो सकते। सदस्यों की कुल संख्या घट-बढ़ 
सकती है और निर्वाचित तथा नामजुद सदस्यों का प्ररस्पर में अनुाात 
भी घट-बढ़ सकता दहै। परन्तु कम-से-कम ४ सदस्य निर्वाचित होने 
चाहिएँ, और नामज़द सदस्यों में कम-से-कम एक-तिहाई ग्ेर-सरकारी 
होने चाहिएँ । इनका विशेष व्यौरा अगले (छठ में दिया जाता है।. 


का 
की. * 
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भारतीय व्यवस्थापक सभा की आयु तीन वर्ष है, परन्तु गवर्नर- 
जनरल को अधिकार है कि वह इसका समय आवश्यकतानुसार घटा- 
बढ़ा सके | 
जिस तरदद ब्रिटिश पालिमेंट के मेम्बरों को एम० पौ० (७. 2.) 
कद्दा जाता है, भारतीय व्यवस्थापक सभा के सदस्य को एम० एल० ए.० 
(५, ,,0. ) का पद रहता है। यह “मेम्बर ल्ेजिस्लेटिव एसेम्बली?” 
का घंत्तेप है। इस सभा के सदस्यों को राज्य-परिषद के सदस्यों की' 
आँति माननीय ( आनरेबल ) की पदवी नहीं दी जाती | 
निर्वाचक की योग्यता--जिन व्यक्तियों में निर्वाचक होने 
की अयोग्यताएँ न हों, और निम्नलिखित योग्यताएं द्वों, वे भारतीय 
व्यवस्थापकफ सभा के साधारण निर्वाचक-संघ में निर्वाचक हो 
सकते हैं )--- 
१--जो निर्वाचक-संघ के ज्षेत्र के सीमा के अन्दर रहनेवाले दों, और 
२३-- (क) जो निर्धारित या उससे अधिक मूल्य को ज़मीन के 
मालिक हों, या 
(ख) जिनके ज्षेत्र में निर्धारित या उससे अधिक मूल्य की 
ज़मीन हो, या 
(ग) जो ऐसे मकान के मालिक दों, या ऐसे मकान में रहते 
हों, जिसका वाधिक किराया निर्धारित रकम था उससे 
अधिक हो, या | 
(घ) जो ऐसे शहरों में जहाँ म्युनिस्पैलदियों द्वारा हैसियत- 
कर लिया जाता है, निर्धारित आय या उससे अधिक 


हा 


डर हर 





। 
॥। 
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भारतीय व्यवस्थापक मंडल द थू११- 


पर स्थुनिसिपैलणी को हेसियत-कर देते हों, या 
(च) जो भारत-सरकार को आय-कर देते हों, अर्थात्‌ जिनकी, . 
कृषि की आय के अतिरिक्त, अन्य वधिक आय २०००) रुपया 
या इससे अधिक हो 
निर्वाचक होने के लिए साम्पत्तिक योग्यता, भिन्न-भिन्न प्रान्तों: 
में प्रथक-एथक्‌ है, और राज्य-परिषद के निर्वाचकों की अ्रपेक्षा कमः 
है; तथापि निर्वाचकों की संख्या असन्तोषप्रद है | 
जो व्यक्ति भारतीय व्यवस्थापक सभा ( एवं राज्य-परिषद ) के 
लिए. किसी निर्वाचक-संघ से खड़ा होना चाहता है, उसे ५००) 
जमानत के रूप में जमा करने होते हैं। यदि उसके निर्वाचक-संच 


के तमाम मतों में से, उसके पक्ष में आठवे हिस्से से कम आवबे, तो 
. जमानत ज़ब्त द्वो जाती है । 


सदस्य ओर सभापति--भारतीय व्यवस्थापक सभा की: 
सदस्यता के नियम वेसे दी हैं, जेसे राज्य-परिषद की सदस्यता के हैं, 
और ये इम पहले बता आये हैं। इस सभा के सभापति और उप: 


 सापति समा के ऐसे सदस्य द्वोते हैं, जिन्हें वह चुन ले और गवर्नर- 
. जनरल पसन्द कर ले। ये उस समय तक दी पदाधिकारी रहते हैं, 


जब तक वे इस सभा के सदस्य द्ोते हैं| 
व्यवस्थापक मंडल का कार्य-क्षेत्र--भारतीय ब्यवध्थापक 


मण्डल के तीन कार्य हैं :--(१) क्ादून बनाना, (२) शासन-कार्य 


की जाँच करने के लिए. आवश्यक्र प्रश्न पूछुना और प्रस्ताव करना,... 
और (३) सरकारी आय-ब्यय निश्चित करना । यह मंडल ऐसी संस्था 


5 
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नहीं है, जो स्वतन्त्रता-पूवंक क़ानून बना सके। उसके अधिकारों की 
सीमा परिमित है। वह निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में कानून बना 
या बदल सकता है ;:--(क) ब्रिटिश भारत के सब आदमियों, अदा- 
'लतों, स्थानों ओर ऐसे विषयों के लिए जो प्रान्तीय नहीं हैं | (ख) 
भारत के देशी राज्यों या वैदेशिक राज्यों में रहनेवाली मारतीय प्रजा 
'के लिए जो ब्रिटिश भारत में या बाहर ( किसी देश में ) हों। जब तक 
'पॉाल्िमेंट के ऐक्ट से स्पष्टतया ऐसा अधिकार प्राप्त न हो, भारतीय 
व्यवस्थापक मंडल ऐसा क़ानून नहीं बना सकता, जो पालिमेंट के 
भारतवर्ष की राज्य-पद्धति-सम्बन्धी किसी ऐक्ट या अधिकार 
अथवा सम्राट के आदेश पर प्रभाव डाले, या उसे संशोधित 
"करे | 

कार्य-पद्धति---व्यवस्थापक मंडल की दोनों समभाओ्रों के अधि- 
चेशन साधारणतः दिन के ग्यारह बजे से पाँच बजे तक दोते हैं । 
आरभ्म के पहले घंटों में प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं। सभाश्रों के 
अन्य कार्यों के दो भाग द्वोते हैं, सरकारी और ग्ेर-सरकारी | गैर- 
सरकारी काम के लिए गवनर-जनरल द्वारा कुछ दिन निर्धारित कर 
दिये जाते हैं, इनमें ग़ेर सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव पर द्वी विचार 
होता है। अन्य दिनों में सरकारी काम होता है। सेक्रेटरी विचारणीय 
विषयों की सूची तैयार करता है, उसी के अनुसार काय द्वोता है। 
. सभापति की आज्ञा बिना, किसी नवीन विषय पर विचार नदीं किया 

जाता | ४ 

राज्य-परिषद में १५, और व्यवस्थापक सभा में २५ सदस्यों की 


ही 


क्र 
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उपस्थिति के बिना कायारम्म नहीं हो सकता | सदस्यों के बैठने का 
क्रम सभापति . निश्चय करता है | सभाओं की भाषा अंगरेज्ी रखी गयी 
है| सभापति अंगरेज़ी न जाननेवाले सदस्यों को देशी भाषा में बोलने 
'की ऋनुमति दे सकता है। प्रत्येक सदस्य सभापति को सम्बोधन करके 
बोलता है, भौर उसी के द्वारा प्रश्न कर सकता है | जहाँ तक कोई 
सदस्य सभा» के नियमों की अवहेलना न करे, उसे भाषण करने की 
स्वतंत्रता है, ओर भाषण या मत देने के कारण किसी सद॒ध्य पर 
मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। प्रत्येक विषय का निर्णय समापति 


बिक 


'को छोड़कर, सभा के सदत्यों के बहुमत से द्वोता है; दोनों ओर 


समान मतं द्ोने से सभापति के मत से नियटारा द्वोता है। सभा में 


शान्ति रखना सभापति का कतंव्य हे। और इसके लिए आवश यकता 
होने पर बह किसी सदस्य का एक दिन या अधिक समय के लिए 
सभा में आना बन्दकर सकता हे, अथवा अधिवेशन भी स्थगित कर 
"सकता है | 

प्रश्न--व्यवस्थापक मण्डल की सभाओं का कोई सदस्य निर्धारित 
“नियमों का पालन करंते हुए सावंजनिक महत्व का प्रश्न पूछु सकता 
है। प्रश्न उन्हीं विषयों के हो सकते हैं,. जिन के सम्बन्ध में प्रस्ताव 
उपस्थित किये जा सकते हैं। जब एक प्रश्न का उत्तर मिल चुके तो 
पसा पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, जिससे पूव प्रश्न के विषय के 
सम्बन्ध में अधिक प्रकाश पड़े । समापति को अ्रधिकार है कि कुछ 
<दशाओं में वह किसी :श्न, उसके अंश, या पूरक प्रश्न के पूछे जाने 
की अनुमति न दे। किसी सरकारी विभाग के सदस्य से बही प्रश्न 


ध | 
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पूछे जा सकते हैं, जिनसे सरकारी तौर पर उसका सम्बन्ध हो 
ऐसे प्रश्न पूछे जाने की सूचना कम-से-कम्र दस दिन पहले देनी: 
द्वोती है | | 

प्रदताव-. व्यवस्थापक मंडल के प्रस्ताव केबल सिफारिश 
के रूप में होते हैं, वे भारत-सरकार पर वाध्य नहीं होते | 
इस संस्था में निम्नलिखित विषयों के प्रस्ताव उपस्थित नहीं होः 
सकते ३--- 

ब्रिटिश सरकार, गवर्नर-जनरल या कॉंसिल-युक्त गवनर-जनरल" 
का विदेशी राज्यों या भारत के देशी राज्यों से सम्बन्ध, देशी राज्यों" 
का शासन, किसी देशी नरेश सम्बन्धी कोई विषय, और ऐसे विधय 
जो क्षम्राद के अधिकार-गत किसी स्थान की अदालत में पेश हो। 

निम्नलिखित विषयों के लिए. गवर्नर-जनरल की पूव॑ स्वीकृतिः 
बिना, कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जा सकताः--घामिक विषय 
या रीतियाँ, जल, स्थल या वायु-सेना, विदेशी राज्यों या भारत के 
देशी राज्यों से सरकार का सम्बन्ध, प्रान्तीय विषय का नियंत्रण, 
प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं का कोई क़ानून रह या संशोधन करना, 
गवर्नर-जनरल के बनाये हुए किसी ऐक्ट या आडिनैंस को रद्द या! 
संशोधन करना | 

भारतीय व्यवस्थापक सभा या राज्य-परिषद में प्रस्ताव दो प्रकार' 
के दोते हैं, (१) किसी आवश्यक विषय पर वादानुबाद करने के लिएः 
सभा के साधारण कार्य को स्थामित करने के, और (२) भारत-सरकारः 
. से किसी कार्य के करने की _सिफ़ारिश के | पहले प्रकार का प्रस्ताकः 


पक 


करा 
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सभा के अधिवेशन में प्रश्नोत्तर बाद ही सेक्रेटरी को सूचना देकर किया 
जा सकता है। सभापति इस प्रस्ताव को पढ़कर सुना देता है । यदि 
किसी सदस्य को, प्रस्ताव करने की अनुमति देने में आपत्ति हो तो 
समापति कद्दता है कि अनुमति देने के पक्षवाले सदस्य खड़े दो जाये । 
यदि राज्य-परिषद में १५, या व्यवस्थापक सभा में २५ सदस्य खड़े दो 
जाँयेँ, तो समापति यह सूचित कर देता है कि अनुमति है ओर ४ बजे 
या इससे पहले प्रस्ताव पर विचार दोगा | 

दुसरे प्रकार के प्रस्ताव के लिए, प्रायः १५ दिन, ओर कुछ दशाश्ों 
में इससे अधिक समय पहले सूचना देनी होती है। प्रस्ताव उपस्थित 
किया जा सकता है या नहीं, इसका निर्णय सभापति करता है। 
अधिवेशन से दो दिन पहले एक कागज़ पर १, २, ३ आदि संख्याएँ 
लिखकर उसे कार्यालय में रख दिया जाता है। जिन सदस्यों के 
प्रस्ताव उपस्थित किये जा सकने का निणय होता है, वे उन 
'संख्याओं के सामने अपना नाम लिख देते हैं। तीसरे दिन काग्रज़ 
के उतने टुकड़े लेकर उनपर क्रमश: १, २, ३. आदि संख्याएँ 
लिखी जाती हैं और,. उन्हें एक बक्स में डाल दिया जाता है। इन 
प्रस्तावों पर बिचार करने के लिए. जो दिन नियत होते हैं, उन दिनों में 
जितने प्रस्ताव उपस्थित दो सकने की सम्भावना हो, उतने काग्रज़ों को 
एक आदमी बक्स में से बिना विचारे, एक-एक करके निकाल्ता है | 
जिस क्रम से काग़ज़ निकालते हैं, उसी क्रम से नाम एक सची में लिख 
दिये जाते हैं” । अधिवेशन में इस सूची के क्रम के अनुसार ही प्रस्ताव 


के 
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उपस्थित किये जाते हैं | समापति की आज्ञा बिना किसी शअ्रन्य प्रस्ताव 
पर विचार नहीं होता । 
उभापति की अनुमति से प्रस्तावक अपना प्रस्ताव अन्य सदस्य सेः 
उपस्थित करा सकता है, ओर वह चाहे तो उसे वापस भी ले सकता 
है | प्रस्तावक अनुपस्थित होने पर उसका प्रस्ताव रद तमझा जाता है |, 
प्रस्ताव में संशोधन के लिए कोई सदस्य रंशोधक प्रस्ताव कर 
सकता है, पर इसके लिए भी साधारणतः दो दिन पहले सूचना देनी! 
पड़ती है। द 
कानून किस प्रकार बनते हैँ १. जब किसी सभा का कोई: 
सदस्य किसी कानून के मसविदे (बिल) को पेश करना चाहता है तो' 
वह नियमानुसार उसकी सूचना देता है। यदि उसको पेश करने के 
लिए. नियम के अनुसार पहले ही गवर्नर-जनरल की अनुमति लेने कीः 
आवश्यकता हो तो वह मांगी जाती है। अनुमति मिल जाने पर निश्चित 
किये हुये दिन मसविदा सभा में पेश किया जाता है। उस समय पूरे 
' मसवदे के छिद्धान्तों पर विचार होता है। यदि आवश्यकता हो तो” 
मसविदा साधारणतया उसी सभा की ( जिसका सदस्य मसविदा पेशः 
करता हो, ) या दोनों सभाओं की सिलैक्ट कमेटी४&8 में बिचारा्थ मेजा' 








“इसमें सरकार का क़ानून-सदस्य, मसविदे से सम्बन्ध रखने वाले विभाग का. 
सदस्य, मसविदे को पेश करनेवाला तथा तीन या अधिक अन्य सदस्य होते हैं । 
हिन्दू और मुसलमानों के धामिक विचारों से सम्बन्ध रखनेवाले कानून के मसविदों' 
पर विचार करने के लिए पृथक पृथक स्थायी समितियाँ हैं | इन समितियों में अधिकांश 
उस जाति के ही सुधारक तथा कट्टर सदस्य होते हैं । उनके अतिरिक्त इनमें उस-उसः. 
जाति के क़ानून-विशेषज्ञ भी सम्मिलित किये जाते हैं। 
 । हे 


हा हरा 


पक 
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जाता है। यह कमेटी उसके सम्बन्ध में लंशोधन, परिवर्तन या परिव इन 

| आदि करके अपनी रिपोर्श देती है। पश्चात्‌ बिल के वाक्यांशों पर एक- 
एक कर के विचार किया जाता है ओर वे आवश्यक सुधार सहित पासः 
किये जाते हैं | फिर सम्पूर्ण मसविदा, स्वीकृत संशोधन सद्दित, 
पास करने का प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है। यह प्रस्ताव पासः 
हो जाने पर, मसविदा दूसरी सभा में भेजा जाता है। वहाँ पर फिर 
इसी क्रम के अनुसार विचार द्वोता है। यदि मतविदा यहाँ बिना” 
संशोधन के पास हो जाय, तो उसे गवर्नर-जनरल की स्वीकृति के लिए: 
भेज दिया जाता है, और स्वीकृति मिल जाने पर वह क़ानून बन 
जाता है। अगर मसविदा दूसरी सभा में सशोधनों सहित पास हो तो 
उसे इस निवेदन सहित लौटाया जाता है कि पहली सभा उन संशोधनों 
पर सहमत हो जाय । संशोघनों पर फिर वही कार्रवाई ( सूचना देने, . 
विचार करने, स्वीकृति या अस्वीकृति का समाचार भेजने आदि: 
की ) की जाती है। अगर अन्त में मसविदा इस सूचना से लोटायाः 
जाय कि दूसरी सभा ऐसे संशोधन पर अनुरोध करती है, जिन्हें पहली 
सभा मानने को तैयार नहीं हैं, तो वह सभा चाहे तो (१) मसबिदे 
को रोक दे या (२) अपने सहमत न होने की रिपोर्ट गवर्नर-जनरल' 
के पास छुः मास तक भेज दे। दूसरी परिस्थिति] में, मसबिदा और: 
संशोधन दोनों सभाओ्रों के ऐसे संयुक्त अधिवेशन में पेश द्वोते हैं, जो. 
गवर्नर-जनरल अपनी इच्छानुसार करे। इसका अध्यक्ष राज्य-्परिषंद 
का सभापति होता दै। मसबिदे और विचारणीय संशोधनों पर विचार" 

_ या वादानुवाद होता है--जिन संशोधनों के पक्ष में बहुमत होता है,. 


डे 
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“वे स्वीकृत समझे जाते हैं। इस प्रकार मसविदा, स्वीकृत संशोधन 
-सहित पास होता है, और यह मसविदा दोनों सभाओं से पास हुआ 
-समझा जाता है। 

राज्य-परि हु से हानि--राज्य-परिषद्‌ ने समय-समय पर 
भारतीय व्यवस्थापक सभा द्वारा स्वीकृत ( क़ानूनों के ) मसविदे 
अस्वीकार कर दिये तथा ऐसे मप्तविदे पास कर दिये, जिनसे 
-मारतीय व्यवस्थापक सभा का घोर विरोध था। भारतीय व्यवस्था- 
पक्र सभा राज्य-परिषद्‌ की अपेक्षा, कद्दीं अधिक निर्वाचकों की 
: प्रतिनिधि-सभा है । इसलिए राज्य-परिषद्‌ का उक्त कार्य सर्वसाधारण 
'के हितों का घातक है । यद्यपि राज्य परिषद्‌ में निर्वाचित 
सदस्यों का बहुमत है, वास्तव में इसके अधिकांश सदस्य ऐसे ब्यक्ति 


'दोते हैं, जो लोकमत की परवाइ नहीं करते। ऐला होना स्वाभाविक... 


दी है, कारण कि उनके चुननेवाल्ले प्रायः ऐसे ही आदमी को चुनते 
हैं, जो सरकार की और क्ुकनेबाले हों। अधिकारी इस परिषद्‌ कौ 
आड़ में अपनी मनमानी कारवाई कर सकते हैं। इस प्रकार इससे . 
-होनेवाली द्वानि स्पष्ट है। .. | 


गवनेर जनरल के व्यवस्था सम्बन्धी अधिकार-- 


. गवर्नर-जनरल को यह अधिकार है कि बह राज्य-परिषद्‌ के सदस्यों में 


से किसी को समापति नियुक्त कर दे, अथवा ख़ास हालतों में, किसी 
दूसरे सज्जन को सभापति का कार्य करने के लिए नियत करे। वह 
- राज्य-परिषद्‌ तथा भारतीय व्यवस्थापक सभा के सम्मुख भाषण कर 
सकता है, और इस काम के लिए उक्त सभाओं का अधिवेशन करा... 
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अकता है। कई विषयों के मसविदे उसकी अनुमति बिना, किसी समा 
में पेश नहीं हो सकते। जिन प्रस्तावों के उपस्थित किये जाने के 
लिए उसकी अनुमति की आवश्यकता बढ्ीं है, उनमें से भी किसी 
पंध्ताव या उसके अंश का उपस्थित किया जाना, वह इस आधार 
पर अस्वीकार कर सकता है कि उसके उपध्थित किये जाने से साबे- 
जनिक हित की द्वानि होगी। दोनों सभाश्रों में पास होने पर भी 
असविदा उसकी स्वीकृति बिना क़ानून नहीं बनता । उसे यह अधिकार 
है कि वह दोनों समाञ्रों से पास हुए मसविदे को स्वीकार करे यथा 
भप्नाट्‌ की स्वीक्षति के लिए. रख छोड़े । अन्तिम दशा में, मतविदे पर 
शम्राद की स्वीकृति मिलने से दी, वह कानून बन सकता हे । 

जब कोई सभा क्रिसी क़ानून के मसविदे के उपस्थित किये जाने 
की अनुमति न दे, था उसे गवर्नर-जनरल की इच्छानुखार पास न 
'करे तो यदि गवर्नर-जनरल चाहे तो उसे यह तसदीक करने का अधिकार 
है कि देश की शान्ति, सुरक्षा था हित की दृष्टि से इस मसविदे का 
पास होना आवश्यक है। उसके ऐसा तसदीक कर देने पर बंद 
अखविदा क़ानून बन जाता है, चाहे कोई सभा उसे स्वीकार न करे | 
ऐसा इर एक क़ानून गवनेर-जनरल का बनाया हुआ सूचित किया जाता 
_ है। वह पालिमेंट की दोनों सभाओं के सामने पेंश किया जाता है, 
ओर जब तक सम्राट की स्वीकृति न मिलते, वह व्यवह्यर सें नहीं लाया. 
जाता। जब गवनर-जनरत यह संमके कि. उक्त कानून को व्यवहार 
मे लाने की अत्यन्त आवश्यकता है तो उसके ऐसा आदेश करने पर 
बह अमल में आ जाता है। केवल यह शत है कि सम्नाद ऐसे काचूज 

शा हक हे 
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को नामंजूर कर सकता है। गवर्मर-जनरल को यह भी अधिकार हैं 
कि सूचना देकर और यह तसदीक करके कि यदह्द मसविदा देश की 
रक्षा, शान्ति या द्वित के विरुद्ध है, किसी ऐसे मसविदे के सम्बन्ध' 
में होनेवाली कारबाई को रोक दे, जो किसी सभा में पेश दो चुका 
हो या होनेवाला हो | 

जैसा पिछुते परिच्छेद में कहा गया है, आवश्यकता समभने' 
पर अपनी मज़ी से गवर्नर-जनरल छुः माह के लिए आडिनेंत अर्थात्‌ 
अस्थायी कानून बना सकता है। गत वर्षा” में कितने हो आडिनेंफ 
बने हैं | 

भारतीय आय-व्यय का विचार---भारत-सरकार के अनु 
मांनित आय-व्यय का वितरण ( बजट ) प्रतिवर्ष भारतीय व्यवल्थापक: 
मंडल के सामने रखा जाता है। गवर्नर-जनरल की तिफ्ारिश बिना, 
किसी काम में रुपया लगाने का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता।' 
विशेषतया निम्नलिखित व्यय की भद्दों के लिए. कॉसिल-युक्त गवर्नेर- 
जमरल के प्रस्ताव व्यवध्थापक- सभा के मत (वोट ) के लिए नहीं 
रखे जाते, न कोई सभा उन पर वादानुबाद कर सकती है, जब तक 
गवर्नर-जनरल इसके लिए आशा ने दे -- 

(१) ऋण का सूद। (२) ऐसा खुचो जिसकी रकम क़ानून से 
निर्धारित हो | (२) उन लोगों के वेतन और भत्ते या पेन्शन जोः 
सम्राट द्वारा, या सम्राद्‌ की स्वीकृति से, नियुक्त किये गये हों। चीफ़- 
कमिश्नरों या जुडिशल कमिएनरों के वेतन । (४) वह रक्षम जो - 
_सम्राद को देशी राज्यों-सम्बन्धी कार्य के खूच के उपलक्ष में दी जाने- 
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बाली । है (५) किसी प्रान्त के प्रथक्‌ किये हुए (एक्सक्लूडेड ) 
क्षेत्रों के शासन-सम्बन्धो ख़्। (६) ऐसी रकम जो गवर्नर-जनरल 
उन कार्यों' में ख़र्च करे, जिन्हें उसे अपने विवेक से करना 
आवश्यक दो | (७) वह ख़च जिसे कॉंसिल-युक्त गवर्नर-जनरल ने 
(क) धार्मिक । (श्र) राजनैतिक या। (ग) रक्षा अर्थात्‌ सेना-सम्बन्धी 
ट्राया हो | 

इन महों को छोड़कर श्रन्य विषयों के खर्च के लिए कौंसिल- 
थुक्त गवर्नर-जनरल के प्रस्ताव भारतीय व्यवस्थापक समा के मत के 
बासस्‍ते, माँग के रूप में, रखे जाते हैं। इस सभा को अधिकार है 
कि वह किसी माँग को स्वीकार करे, या न करे, अथवा घटा- 


कर स्वीकार करे | परन्तु कौंसिल-युक्त गवर्नर-जनरल सभा के 


निश्चय को रद्द कर सकता है। विशेष दशाश्रों में गवनेर-जनरल 
ऐसे ख़् के लिए स्वीकृति दे सकता है, जो उसकी सम्मति में देश 
की रक्षा या शान्ति के लिए आवश्यक हो | 

गवर्नर-जनरल के विविध अधिकारों के होते हुए, वास्तव में 
भारतीय व्यवस्थापक मंडल के अधिकारों का कुछ मदत्व नहीं है। 
. [सन्‌ १९३५३० का विधान और भारतीय व्यवस्थापक 
पंडल््‌ू--सन्‌ १६३५ ई० के विधान के अनुसार संघ का निर्माण हो 
जाने पर भारतवर्ष के केन्द्रीय क़ानुन बदानेवाल्ली संस्था का नाम 
संघीय व्यवस्थापक मंडल - ( 'फ़ीडरल लेजिस्लेचर” ) होगा। उसमें 
दो सभाएँ होगो--राज्य-्परिषद्‌ ( “कोंसिल-आफ्र स्टेट! ) और संघीय 
व्यवस्थापक समता ( 'फीडरल ऐसेग्बली? ) | राज्य परिषद्‌ में २६० सदस्य 
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होंगे:--१४६ ब्रिटिश भारत के और १०४ देशी राज्यों के। यह पक 


स्थायी संस्था होगी; इसके एक-तिहाई सदस्य पति तीसरे वष चुने जाया 
करेंगे। जिटिश भारत के सदस्यों में से १९० जनता द्वारा निर्ब/खित और 


छुः नामज़द होंगे । 


संघीय व्यवस्थापक सभा में ३७१ सदस्य दंगे, २४० ब्रिटिश भारत 


के, भर १२५ देशी राज्यों के। बिटिश आरत के सदस्यों का चुनाव 
अप्रत्यक्ष होगो | वह प्रान्तों की व्यवस्थापक सभाओं ( ऐसेग्बल्ियों ) के 


सदस्यों द्वारा प्रति पाँचव वर्ष होगा 


दोनों सभाओं में देशी राज्यों की ओर स॑ किये जानेवाले सदस्य 
निर्वाचित न होकर नरेशों हारा निर्धारित द्विसाब से नियुक्त हुआ करगे।. 
निर्धारित नियमों तथा सीमा को ध्यान में रखते हुए संघीय व्यवस्थापक _ द 


मंद समस्त ब्रिटिश भारत, या उसके किसी भाग के लिए, या संघ में 

स्मिद्धित देशी राज्यों के किए, क्रानून बना सकेगा | गबवनेर-जनरब्त 
चाहे तो वह संडल् में स्वीकृत प्रस्ताव तथा क्राचूल को अद्वीक्षार कर 
सकेगा, अथवा उसे सम्राट की स्वीकृति के लिए रख सकेगा 


अनुमानित आय-व्यय का नक्शा दोनों सभाश्रों के सामने उपस्थित 


किया जाया करेगा, परन्तु जैसा आज-कल् है, संडक्ष को व्यय को 


कितनी-दही मद्दों पर सत देने का अधिकार न होगा । व्यय के जिन मी 


पर मंडल को मत देने का अधिकार होगा, यदि उनमें से किसी के 
सम्बन्ध में दोनों सभाओं में मत-मेद हो तो दोनों सभाओं की संयुक्त 


बैठक में बहुमत से जो निर्णय होगा, वह माना जायगा। गवर्नर-जनरद 


को अभिकार होगा कि यदि सभाओं ने व्यय की कोई साँग स्वीकार नहीं 


छा. 
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की, था घटाकर स्वीकार को, तो वह अपने उत्तरदायित्व के विचार से 


शझावश्यकता समझने पर, अपने विशेषाधिकार से डल माँग की पूर्ति 
कह सके । 

गवर्न-जनरल्न (१) संघीय व्यवस्थापक संडल के अवकाश के समय 
आाडिनेंस ( अस्थायी क़ानून) बता सकेगा (२) अपने थत्तरदायित्व के 
विचार से आवश्यक समझने पर कुछ दुशाओं में मंडल्व के कार्य-काल्न में 
आडिनेंस बना सकेगा और (१) विशेष दृशाओं में, वह स्थायी रूप से 
भी, मंडल की इच्छा के विरुद्ध, क्रानुन बता सकेगा। ] 











कत्तीसवाँ परिच्छेद 
प्रान्तीय सरकार 


«9०-24: 6:-+६-- 


वर्तमान शासन-विधान से पहले--सन्‌ १९१५ ई० के 
शासन-विधान के अमल में आने से पूर्व, भारतवर्ष में तन १९१९ ई० 
के 'मांझफोड! सुधारों के अनुसार शासन होता था। उस समय: 
ब्रिटिश भारत के सब प्रान्तों की संख्या १५ थी, और उन के 
दो भेद थे :--बड़े प्रान्त और छोटे प्रान्त | बंगाल, बम्बई, मदरास, 
संयुक्तप्रान्त, पंजाब, बिद्दार-उड़ीसा, मध्यप्रान्त-बरार, बर्मा और आसाम 
बड़े प्रान्त कदलाते ये। इन्दीं नी प्रान्तों में अंशत) उत्तरदायी शासन 
पद्धति आरम्भ की गयी थी | शेष छु; प्रान्त छोटे प्रान्त कहलाते ये | 
इन में देहली, पश्चिमोत्तर.सीमा-प्रान्त, त्रिठिश बिलो चिस्तान, अंदमान- 
निकोवार, और कुर्ग सम्मिलित थे। बड़े प्रान्तों में गवर्नर, प्रबन्धकारिणी 
सभाएँ. और व्यवस्थापक परिषदें थीं। छोटे प्रान्तों का शाउन चीफ़- 
कमिश्नर करते थे, जो गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त और भारत-सरकार 
के प्रति उत्तरदायी होते थे। इन प्रान्तों के लिए क़ानून भारतीय 
व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाये जाते थे, ( फेवल कु में व्यवस्थापक . 
परिषद थी )। । 

















प्रान्तीय सरकार | ... आरक 
बड़े प्रान्तों में प्रान्तीय सरकारों से सम्बन्ध रखनेवाले विषय दो 
आगों में विभक्त थे--(१) रक्षित या 'रिज़बंड' और (२) इस्तान्तरित 


_ा 'दरंस्फ़ड! | रक्षित विषयों के प्रबन्ध करने का अधिकार गवनेर 


ओऔर उसकी प्रबन्धकारिंणगी सभा को था। ये भारत-सरकार और 
आरत-मंत्री द्वारा ब्रिटिश पालिंमेंट के प्रति, और श्रप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश 
भतदाताश्रों के प्रति, उत्तरदायी थे। इस्तान्तरित विषयों का प्रबन्ध 
गवनर अपने मन्त्रियों के परामर्श से करता था। मंत्री प्रान्तीय 
डयवस्थापक परिषद्‌ के प्रति अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय मत- 
द्ाताओं के प्रति उत्तदायी थे। इस प्रकार प्रान्तवीय सरकार के 
दो भाग थे; एक भाग में गवनर और उप्तको प्रंत्रन्थका रियी 
सभा के सदस्य होते थे, दूसरे भाग में गवर्न! और उसके मंत्री । 
साधारणतया प्रान्तीय सरकार इकट्ठी ही क्रिसी विषय का विचार करती 


थी; तथापि यद गवनंर की इच्छा पर निभर था कि बढ किसी विषय का 


आयनी सरकार के केवल उत भाग से द्वी विचार कर ले, जो उसका प्रतयक्त 
रूप से उत्तरदायी हो। [ जिस पद्धति में शासन-कार्य ऐसे/ दो भागों 
में विभक्त द्ोता है उसे देध शासन-पद्धति या 'डायकीं! कहते हैं ]। 
वतपान शासन-विधान; प्रान्तों का वर्गीकरण- 
अब दम यह विचार करते हैं कि वर्तमान शासन-विधान के अनुसार 
'प्रान्तों का शासन किस तरह द्वोता है। इध समय प्रान्तों के दो मेद हैं, 
+- (क) गवर्नरों के प्रान्व और (ख) चीफ-कमिशनरों के प्रान्त । 
: गब्नरों के प्रान्त निम्नलिखित हैं :--(१) मद्रास, (२) बम्बई, 


(३) बंगाल, (४) संयुक्तप्रान्त, (५) पंजाब, (६) बिद्दार, (७) मध्यप्रान्त 
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और बरार, (८ आ्रासाम, (९) पंश्चिमोत्तर-सीसा-प्रास्त, (१०) उड़ीसा 
और (११) सिन्ध। 

चीफ कमिश्नरों के प्रान्त निम्नलिखित हैं।--(१) अजमेर-मेरवाड़ा, 
(२) देदली, (३) ब्रिटिश बिलोचिस्तान (४) कुग (५) अश्दमान- 
निकोबार और (&) पंथ पिपलोदाक । इन प्रान्तों के सम्बन्ध में आगे 


3७ 


लिखा जायगा। पहले गवर्नरों के प्रान्तों के विषय में दी विचार 
किया जाता है। 

पहले की स्थिति से तुलना करने पर पाठकों को यह शांत हो' . 
जायगा कि गवर्नरों के प्राग्तों में अब बर्मा नहीं है, और तीन 
प्रान्त इस सूची में नये बढ़ाये गये हैंः--(१) पश्चिमोत्तर-सीमा« 
प्रान्त, (२) उड़ीसा, और (३) सिन्‍्ध । इनमें से परश्चिमोत्तर-सीमा« 
प्रान्त की गणना पहले चीफ़-कमिश्नरों के प्रान्तों में होती थी; उड़ीसा 
बिद्दार के साथ था, तथा सिन्ध बम्बई के साथ मिला हुआ था। 

नये प्रान्तों का निर्माश-- कोई प्रान्त ( चाहे वह गवर्नर 
का प्रान्त हो या चीफ-कमिश्नर का ) निर्माण करने या उसका केक 
घटाने या बढ़ाने अथवा किसी प्रान्त की सीमा बदलने का अधिकार 
सप्राद को है। वह यद्द कार्य आर्डर-इन-कॉसिल! अर्थात्‌ स-परिषद- 
सप्राद की आजा) से करता है। इत् विधय में यह आवश्यक दे कि. 
ऐसी आशा का मसविदा पार्लिमेंट में उपस्थित किये जाने से. पूर्वी 
_. अयक भूमि पहले होल्कर राज्य के अन्तगंत थीं। 

इसके सम्बन्ध में पिछले परिच्छेद में लिखा जा चुका है। भारतवर्ष-सम्बन्धी 
खब आश्ञाएँ भारत-मंत्री की सलाह से जारी की जातो द्दे ४ । 
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झारत-मंत्री भारतवर्ष की केन्द्रीय सरकार और व्यवस्थापक मंडल: 
का तथा जिस-जित प्रान्त पर उक्त कार्य का प्रभाव पड़े वहाँ की सरकार 
तथा वहाँ के व्यवस्थापक मण्डल का मत मालूम करने का वह सब; 
कार्य करे, जिसके लिए सप्राद का आदेश दो । 
गवन २; उनकी नियुक्ति, वेतन और पद -..गवर्नरों के प्रांतों 
के शासन-कार्य में गवनरों का पद मुख्य है। उन्हीं पर प्रान्तीय शासन, .' 
शान्ति, सुव्यवस्थां तथा विविध प्रकार की उन्नति का दायित्व है। 
उनकी नियुक्ति प्षन्नाद द्वारा होती है। उन्हें उसके कुछ निर्धारित 
अधिकार प्राप्त दोते हैं ओर वे उठी की ओर से काम करते हैं। उनके 
नाम एक आदेश-पत्र जारी किया जाता हे। इसका मसविदा पहले 
भारत-मंत्री द्वारा पा.लिमेंट के सामने उपस्थित किया जाता है, फिर 
: पार्लिमेंट सम्राद्‌ से उस आदेश-पत्र को जारी करने का आवेदन करती: 
है। गवर्नर इस आदेश-पत्र के अनुसार कार्य करता है, परन्तु 
उसके किसी कार्य के औचित्य का प्रश्न इस आधार पर नहीं: 
उठाया जा सकता कि वह कार्य आदेश-पनत्र की सूचनाओ्रों के. 
अनुसार नहीं है। आदेश-पत्रों के सम्बन्ध में विशेष आगे लिखा 
प्रान्तों का शासन गवर्नरों के नाम से होता है | गवर्नर इस कार्य: 
को स्वयं करने के अतिरिक्त, अपने विविध अधीन कर्मचारियों द्वारा भी | 
कराता है। प्रत्येक प्रात का शासन-द्षेत्र उन सब विषयों तक द्वोता है 
जिनके सम्बन्ध में प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल को क्वानून बनाने का 
अधिकार दोता है | (यह विषर्य-सूची आगे दी जायगी)। सब प्रान्तों के - द 


56 


हि. ह 





भू डे सरल नागरिक शास्त्र 


-गवर्नरों का वार्षिक वेतन विधान द्वारा निर्धारित है ।# वेतन के अतिरिक्त 
उन्हें भता आदि भी इतना काफ़ी दिया जाता है जिससे वे अपने पद का 
-कार्य सुविधा और मान-मर्यादा-पू्वक कर सकें, अर्थात्‌ उनकी शान- 
-शौकृत भल्ती भाँति बनी रहे । 

बँँगाल, बम्बद और मदरास के गवनेर, अन्य गवनरों से ऊँचे 
दर्ज के माने जाते हैं। ये तीन गवर्नर इज्ञलेंड के राजनीतिजशों में से 
भारत-मंत्री की सिफ़ारिश से नियत किये जाते हैं। अन्य प्रान्तों के 
गवर्नर, गवर्नर-जनरल के परामर्श से |नयत हो जते हैं; अनेक बार 
'पिविज्-परविस के कर्मचारियों में से दी स्थायी या स्थानापन्न गवर्नर 
बनाये जाते रहे हैं। अप प्रान्तीय स्व॒राज्य के साथ ऐसी बात अतंगत _ 
और अमह्ाय है । मंत्रियों की अधीनता में काम करनेवाला 
'राज्य-कर्मेचारी एक दम उनके ऊार था जाय, इसका अनौचित्य 
"स्पष्ट ही है। द 

आदेशु-पत्र-आदेश-त्र ( इन्छ् मेन्ट-अआफू-इन्स्ट्रकरान्ध ) का 
:डल्लेख ऊपर हुआ है। यह सप्र/दट्‌ की ओर से जारी किया जाता 
'है। इसमें यद लिखा रहता है कि गवर्नर को अपने शाघन-कार्य के 


बनना नतनय जलन नाग 





*मदरास*"*१,२०,००० मध्यप्रान्त-बरार '"' ७२,०००) 
बेंस्‍्बह आसाम ५ 

बंगाल ** ?” परिचिमोत्तर-सीमा-प्रान्त ६६७०००) 

-संयुक्तप्रान्त'"' ? उड़ीसा कक हि 
पंजाब रे १२,००५५ 288, ह ॥ सिन्ध ्फ ३०३९ । 5 । 


“विद्दार बट है +£। हि | 
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प्रान्तीय सरकार... भ३९ 
आस्पादन में किन-किन सिद्धान्तों का ध्यान रखना चाहिए और अपने 
अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार करना चादिए। गवननर अनने प्रान्त 
में सम्नाद के प्रतिनिधि की दैतियत से कार्य करता है, अतः आदेश- 
यन्न के द्वारा सम्र:द्‌ उसे अयने नियस्त्रण में रख सकता है। सत्र प्रान्तों 
के गवर्न दें के आदेश-उननों को मुख्य-मुख्य साधारण बातें प्रायः समान 


ही हैं। उनमें से कुछ निम्नलखित है-- 


(क ) गवर्नर अनने प्रान्त के हाईकोर्ट के चोफ़ जस्ठिस या अत्य 
जज के सामने राजभक्ति के अतिरिक्त, इस बात को शत्थ ले कि वइ 
आपने कार्य ठीक तरह से संचालन करेगा, और निष्पक्षता तथा न्याय 


पूर्वक शासन करेगा । 


(ख ) गवर्न प्रत्येक मंत्री को इस आशय की शयथ लिज्ञाते कि 


आह अपने पद का कार्य अच्छी तरह करेगा और सरकारी रहध्यों को 
जुप्त रकखे गा । : 


(ग) गवर्नर प्रत्येक वर्ग और धमे के अनुयायियों, विशेषतया 


अल्प संख्यक जातियों, के द्वितों का ध्यान रखे और सत्रका सइयोग 


आप्त करने का प्रयत्न करे | 


गयर्नर के अधिकार; प्रान्तीय विषयों का प्रवन्ध-० 
थद्यवि नवीन शासन-विधान का उद्देश्य प्रान्तीय स्वराज्य की स्थायना 


'चोबित किया गया है, गवर्न' अनेक अधिकारों से सुवज्जत है। यहाँ 


केवल शासन सम्बन्धी अधिकारों का दी विचार किया जाता. दे । 


कानून निर्माण सम्बन्धी तथा आर्थिक अविकार अगले परिच्छेद में 


बताये जायेंगे। कुछ प्रान्तीय विषयों के सम्बन्ध में गवर्नर अपने 


है | 
लक 
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ह बिवेक या व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कार्य कर सकता दे । उन्हें 
छोड़कर, शेष विषयों में वह अपने मंत्री-मंडल की सद्दायता या 
परामर्श से काम करता है। किसी विषय में गवर्नर अपने विवेक या 
व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कार्य कर सकता हैया नहीं, इसके 
सम्बन्ध में स्वयं गवर्मर का किया हुआ फेसला ही अन्तिम माना 
जाता दे | 
विशेषतया निम्नलिखित विषयों में गवनर अपने विवेक के अनुसार 

कार्रवाई कर सकता है, अर्थात्‌ इनमें उसे अपने मंत्री-मंडल से परा« 
मर्श लेने की कोई आवश्यकता नहीं हैः--(क) मंत्रियों की नियुक्ति: 
तथा वर्खास्तगी, (ख) मंत्री-मंडल का समापति दोना और (ग) प्रांतीय 
सरकार के कार्य-संचालन-सम्बन्बी नियम बनाना। विशेषतया निम्न 
लिखित विषयों में गवर्मर अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कार्य कर 
सकता है। अर्थात्‌ इन विषयों में गवर्नर मंत्री-मंडल से परामश लेगा, 

परन्तु उससे सहमत न द्वोने की दशा म॑ वह अयने निणय के अनुसार 

कार्य कर सकता हैः--(क) जिन विषयों में गवनर का विशेष 
. उत्तरदायित्व है, (ख) पुलिस-सम्बन्धी नियमों की व्यवस्था और 
(ग) आतक्ुवबाद का दमन | 

जो काय गवनर अपने विषरेक या व्यक्तिगत निर्णय के अमुतार कर 

सकता है, उनके सम्बन्ध में वह गवर्नर-जनरल के नियंत्रण में रहता 
है, और गवर्नर-जनरल द्वारा समय-दमय पर दी हुई सूचनाओं के अनु 
. झार व्यव्द्यार करता है। ये सूचनाएं. गवनर के नाम जारी किये हुए 
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आदेश-पत्र के अनुसार ही द्वोती हैं, ( इसके सम्बन्ध में पहले कह 
आये हैं )। परन्तु गवर्नर के, उपर्यक्त व्यवस्था के विपरीत किये हुए 
कार्य के भी ओऔचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इससे 
गवर्नर की शक्ति का अनुमान किया जा सकता है। 


गवनर का विशेष उत्तरदायित्व--गवर्नर निम्नलिखित 
विषयों के लिए. विशेष रूप से उत्तरदायी होताहै। [ यह उत्तर- 
द्वायित्व ब्रिटिश सरकार के प्रति है, भारतीय जनता श्रर्थात्‌ उसके 
अतिनिधियों के प्रति नहीं। जब कभी उसे अपने उत्तरदायित्व पर 
आधषात पहुँचता हुआ प्रतीत होता है तो वह अपने व्यक्तिगत निर्णय 
"के अनुसार ( मंत्रियों की सलाह के विरुद्ध भी ) कार्य कर सकता है। | 
(१ ) प्रान्त या उसके किसी माग के शान्ति-संग का निवारण | 
(२ ) अल्प-संख्यकों के उचित द्वितों की रक्षा । 


(थिह्दाँ अश्य-संख्यकों' में मुसलमान, ईसाई, दलित जातियां (हरिजन), 
सिक्‍्ख, और ए'ग्लो-इण्डियन आदि माने जाते हें] 


(३ ) वतमान तथा भूत-पूर्वे सरकारी कमेचारियों--सिविलियनों 
व आई० सी० एस० ) आदि--ओर उनके आश्रितों के उन अ्रषिकारों 
और उचित हितों की रक्षा का ध्यान रखना, जो सन्‌ १९३५ ई० 
“विधान के अनुसार उन्हें प्राप्त हैं। 

(४ ) प्रान्तीय कानूनों के सम्बन्ध में, इस बात की व्यवस्था करना _ 
कि व्यापारिक और जातिगत विषयों के भेद-भाव का, या पक्षपात-मूलक 
कानून न बने । ॒ 
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(१ ) अंशतः प्रथक्‌ ( 'एक्सक्लूडेड” ) घोषित किये हुए क्षेत्रों 


के शासन और शान्ति का प्रबन्ध | 


भिरत-मंत्री द्वारा पालिमेंद में मसविदा उपस्थित किये जाने' 


पर सम्नादू की आज्ञा से किसी आब्त का कोई ज्षेन्न प्थक था 


अंशतः प्रथक्‌ घोषित किया जाता है | ब्रिटिश भारत के प्रान्तों में: 
ऐसे छन्न बहुत हैं। इन क्षेत्रों में पुल्लिस आदि के अधिकारियों का 


ही प्रभुत्न होता है। नागरिकों के प्रधिकार अध्यल्प होते हैं ।] 


( ६ ) देशी राज्यों के अधिकारों तथा उनके नरेशों के अधिकारों 


और मान-मर्यादा की रक्षा करना । 
(७ ) गवर्नर-जनरल की अपने विवेक से कानून के अनुसार निकाली" 
हुई आशाओं और द्विदायतों के पालन किये जाने को .व्यवस्था करना | 


उपयंक्त उत्तरदायित्व तो सब गवनरों के हैं। कुछ गवनतों के: 





] 


दर 


इनके अतिरिक्त, अन्य उत्तरदायित्व भी हैं। उदाहरणरूप, मध्यप्रान्त 


झोर बरार के गवर्नर पर इस विषय का भी उत्तरदायित्व है कि उसः 
पग्रान्त से होनेवाली आय का उचित अंश बरार में अथवा बरार के 
लिए ख़र्च हो | सिन्ध के गवर्नर पर. सक्खर बाँध के उचित प्रबन्ध का 


भी विशेष उत्तरदायित्व है । 


पुलिस सम्बन्धी नियमों की व्यवस्था-गवर्नर अपने 
व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार मुल्की या फौजी पुलिए के सम्बन्ध में 
नियम बनाता है, उन्हें स्वीकार करता है उनमें संशोधन करता हे 


एवं आज्ञाएँ जारी करता है। अर्थात्‌ इस विषय में उसे मन्त्रियों के 
परामर्श के अनुसार कार्य करना आवश्यक नहीं है। पहले कहा 
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कै द्वितों की रक्षा के लिए; उत्तरदायी है | उपयंक्त व्यवस्था के अनुसारः 
गुलिस विभाग का नियन्त्रण बहुत-कुछ इसके हाथ में रहता है। 
आतह्ववाद का दमन-...यदि किती प्रान्त के गवर्नर को यह. 
प्रतीत हो कि प्रान्त की शान्ति ऐसे दिंसात्मक कार्यों से ख़तरे में डाली. 
जा रदी है, जो गवर्नर की सम्मति में क़ानून द्वारा स्थापित सरकार को 
उलटनेवाले हैं तो वह यह आदेश कर सकता है कि वह अमुक कार्य. 
झपने हाथ में लेता है | फिर उसे उस कार्य को अपने विवेक से करने. 
का अधिकार हो जायगा, और जब तक वह दूसरा आदेश जारी न करे. 
बह उक्त अधिकार का प्रयोग करता रहेगा | ऐसा आदेश जारी करते 
समय गंवनेर एक अफ़तर को यह अधिकार दे सकता है कि वह प्रान्तीय: 
व्यवस्थापक मंडल की दोनों या एक सभा में भाषण दे और उसकी: 
अन्य कारंवाई में भाग ले। इस प्रकार का अधिकार-प्राप्त अफ़पर, 
व्यवस्थापक मंडल की दोनों या एक समा में, दोनों समाओं की संयुक्त. 
बैठक में तथा उनकी उस कमेटी में, जिसमें वह गवर्नर द्वारा मेस्वर 
नामज़द किया गया हो, भाषण दे सकता है, तथा उछकोौ कारवाई में. 
. आगले सकता है। हां, उसे मत देने का अधिकार नहीं होता । क्‍ । 
गवर्नर अपने विवेक के अनुसार इस बात के लिए! नियम बनाता: 
है कि अपराधों का पता मिलने के साधन या कागज़ात प्रान्त- 
के किसी पुलिस-अफ़पर द्वारा पुलिस के किसी श्रन्य अफ़वर को, पुलिस 
इन्स्पेक्टर-जनरल या कमिश्नर की आज्ञा के बिना न बताये जायेँ, तथा 
: प्रन्त में सम्राद्‌ की नौकरी करनेवाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य 
व्यक्ति को गवनेर की आज्ञा बिना न बताये जायें। इसका अर्थ यह हे 
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-कि आतझ्ुबाद को दमन करने के लिए, खुफिया पुलिस पर मन्न्रियों का 
अधिकार नहीं; गवर्नर के अतिरिक्त पुलिस-इन्स्पेक्टर-जनरल या कमिश्नर 
को ही (जो कहने को मन्सत्रियों के अधीन है) गुप्त काग्ज़ात-सम्बन्धी 
सब अधिकार है । ह 
कार्य-संचालन-सम्बन्धी नियम-निर्माण--प्रान्तीय सरकार 
का सब शासम-कार्य गबनेर के नाम से सूचित किया जाता हे 
जो कार्य गवनर को अपने विवेक से करने को आवश्यकता 
-नहीं द्योती, उसके सुविधा-पूर्षक सम्पादन के लिए तथा म॑त्रियों 
को विविध कार्य सौंपने के लिए वह आवश्यक नियम बनाता 
है। इन नियमों में इस बात की व्यवस्था रहती है कि मंत्री तथा 
सेक्रेटरी गबनंर को प्रान्तीय सरकार के कार्य सम्बन्धी ऐसी समस्त 
सूचना दें, जो नियमों में उल्लखित हो, या जिसका दिया जाना गवर्नर ; 
. आवश्यक समझे | विशेषतया मंत्री गवर्नर को ओर सेक्रेटरी सम्बन्धित 
.. मंत्री एवं गवर्बर को, उस विषय की सूचना दे जो, गवर्नर के विचा- 
राधीन हो और जिसमें उसके विशेष उत्तरदायित्व का सम्बन्ध ह्दोया 
आनेवाला हो । इस प्रसंग में गवर्नर अपने मंत्रियों का परामर्श लेने 
- के बाद अपने बिवेक से कार्य करता दै । | 
. गबनेर के अभिकारों के सम्बन्ध में वक्तव्य--पूर्वोक् 
विवेचन से यह स्पष्ट है. कि गवर्नर के शासन-सम्बन्धी विशेष अधि- 
कार प्राय: अमर्यादित हैं ( क़ानून निर्माण तथा आय व्यय-सम्बन्धी 
- अधिकारों का विचार आगे किया जायगा ) | गवनर के ब्रिटिश सरकार 
के अधीन और उसी के प्रति उत्तरदायी होते हुए यह कइना इत्साइपर के 
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है कि नवीन विधान से प्रान्तों में स्वराज्य की स्थापना की गयी है । 
केन्द्र का तो कुछ ज़िक्र द्वी नहीं है। यह ढीक है कि पूर्व विधान के 
अनुसार ( गवनरों के ) पान्तों में केवल 'इस्तान्तरितः कहे जाने- 
वाले विषयों में ही मंत्रियों का अधिकार था, सुरक्षित विषयों में नहीं था, 
ओर अब सभी विषयों में मन्त्रियों का अधिकार है। पर यह अधिकार 
आत्यल्प है । ह 

अब हम मन्त्रियों के विषय में विचार करते हैं। सन्‌ १ ९१५४ ई० 
के विधान का उद्देश्य प्रान्तों में स्व॒राज्य या उत्तरदायी शासन 
स्थापित करना है। इसका व्यावद्यारिक अर्थ यह है कि गवर्नर सब 
शासन-कार्य मन्त्रियों के परामर्श के अनुसार करे ओर मन्त्री प्रान्त 
की जनता के प्रतिनिधियों अर्थात्‌ प्रान्तीय व्यवस्थापक-मंडल के प्रति 
 उत्तदायी हों। चाहे प्रान्तीय शासन-सम्बन्धी कोई काये गवनर 
के नाम से ही हो, उत्तरदायी शासन-पद्धति में गवर्नर प्रायः उसे. 
अपने जिभ्मेवारी पर नहीं करता | 

मंत्री-पंडल का निर्माण--प्रान्वीय. व्यवस्थापक मंडल 
के सदस्यों का निर्वाचन हो जाने के बाद, गवर्नर उस दल के नेता 
को मन्त्री-मंडल बनाने का निमन्‍्त्रण देता हे, जिसका व्यवस्थापक 
सभा में बहुमत हो। जब वह नेता मन्त्री-मंडल बनाना स्वीकार 
कर लेता है तो उससे मन्त्रियों के नाम देने के लिए कद्दा जाता है। 
अन्त्री-मंडल बनानेवाला व्यक्ति प्रधान-मन्त्री ( प्राइम-मिनिस्टर या 
प्रीमियर ) कहलाता है। सन्त्रियों के काम का बैंटवारा किस प्रकार 
हो, उसका निर्णय गवर्नर प्रायः प्रधान-मंत्री के परामश से करता है, 
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बेसे विधान के अनुसार वह अपने विवेक से भी कर सकता है| जि 
मंत्री को जो मुख्य कार्य शोपा जाता है, उसे उसके अमुसार ही सम्बोधित 
किया जाता है, यथा अथ-मंत्री, शिक्षा-मंत्री, न्‍्याय-मंत्री आदि । 

मंत्री उन व्यक्तियों में से ही हो सकते हैं, जो प्रान्त के व्यवस्थापक् 
मंडल के सदस्य हों। अगर कोई मंत्री लगातार छु। महीने तक 
व्यवस्थापक मंडल का सदस्य न हो तो उसे अपने पद से प्थक्‌ 
होना पड़ता दे । कभी-कभी ऐसा होता है. कि प्रधान-मंत्री किसी ऐसे 
व्यक्ति को मंत्री-मंडल में लेना चाहता है जो व्यवस्थापक मंडल का 
सदस्य निर्वाचित न हुआ द्ो। ऐसी दशा में उस व्यक्ति को मंत्री 
तो बना लिया जाता है परन्तु प्रधान मंत्री अपने दल्ल के किसी प्रमुख 
सदस्य से त्याग-पत्र दिलवाकर उसकी जगह उस मंत्री को निर्वाचित 
कराने का प्रयत्न करता है। यदि यह कार्य छुप महीने के अन्द्र न 
हो तो मंत्री को त्याग-पत्र दे देना दोता है । 

कभी-कमी ऐसा होता है कि व्यवस्थापक्र सभा में किसी एक 
दल का स्पष्ट बहुमत नहीं दोता। ऐश़ी दशा में मंत्री-मंडल निर्माण 
करने के लिए. गवनर उस दल के नेता को निम॑त्रित करता है जो: 
दूसरे दलों के सहयोग से ( बहुमत प्राप्त कर ) मंत्री-मंडल बना सके। 
इस प्रकार बनाये हुए मंत्री-मंडल को सम्मिलित मंत्री-मंडल या 
गंगा-जमुनी मंत्री-मंडल ( 'कोअलिशन मिनिस्टरी? ) कहते हैं। ऐसे 
मंत्री-मंडल के सदस्यों के उद्देश्यों में मिन्नता दोने के कारण, उसकी 
प्रायः कोई स्थिर नीति नहीं रहती 

मन्त्रियों को नियुक्ति--शायन-विधान के अनुसार किसी प्रान्त 
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के मन्त्रियों की संख्या निर्धारित नहीं हैं । उन की नियुक्ति का अधिकार 
गवर्नर को है, ओर बह यह कार्य अपने विवेक से कर सकता है। अर्थात्‌ 
इसमें उसे किसी का परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है। आदेश-पतन्र 
के अनुसार गवर्नर को व्यवस्थापक्ष सभा के उस दल के नेता से 
परामर्श करके मंत्री-मंडल बनाना चाहिए, जिसका व्यवस्थापक सभा में 
बहुमत हो | परन्तु गवर्नर आदेश-पत्र को भंग कर सकता है, और 
सम्राट को छोड़कर कोई अन्य अधिकारी उसे इसके लिए दोषी नहीं 
ठहरा सकता | मनन्‍्नची अपने पद्‌ पर उसी समय तक बने रहते हैं जब 
तक कि गवनर चाहता है | 

साधारण प्रथा यही है कि गवर्नर उस दल के नेता के परामर्श के 
अनुसार ही मंत्री-मंडल बनाये, जिसका व्यवस्थापक सभा में, बहुमत 
 हो। जब इस प्रथा की अवहेलना की जाती है, ओर अह्प-संख्यक दल 
के नेता को मंत्री-मंडक्ष बनाने का अवसर दिया जाता है तो बह मंत्री- 
मंडल स्थायी नहीं दो पाता, जब तक कि उसे सहयोग देनेवाले 
दलों की शक्ति पर्याप्त न हों। अर्थात्‌ व्यवस्थापक्त सभा के इन 
सब दलों के सदस्य मिलकर बहुमत-दल के सदस्यों से काफ़ी 
अधिक न हों | 

मन्त्रियों का वेतन-...मन््रियों का वेतन प्रान्तीय व्यवस्थापक 
मंडल समय-समय पर निर्धारित करता है और जब तक वह निर्धारित न. 
करे, गवर्नर उतका निश्चय करता है। परन्तु किसी मंत्री का वेतन 
. उसके कार्य-काल में बदला नरों जाता। सन्‌ १९३७ से १९३९ तक 
आह प्रान्तों में कांग्रेप्त मंत्री-मंडल रहा | इन प्रान्तों में मन्त्रियों का | 
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वेतन पाँच-पाँच सौ रुपये मासिक था। अन्य प्रान्तों में वेतन अधिक 
था। कांग्रेसी मन्त्री-मंडल बनने के पूर्व इन प्रान्तों में भी मन्त्रियों का 
वेतन बहुत अधिक था । 
मंत्री-पंदल का समापतित्य --मन्त्रीमंडल अपने-अपने कार्य 

के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जाता है। इस दृष्टि से उसका 
सभापति वास्तव में प्रधान-मन्त्री होना चाहिए जिससे प्रत्येक मन्‍्त्री 
उसको मुखिया माने | परन्तु भारतीय शासन-विधान के अनुसार गवर्नर 
को अपने विवेक से मन्त्री-मंडल का समापति होने का अधिकार है। 
इससे मन्त्री-मंडल में संयुक्त उत्तरदायित्व की भावना का उदय होने 
में बाधा उपस्थित द्वोतो है। 

मन्त्री-मंदल से किसी भन्त्री का पृथकरण--यदि प्रधान- 
मनन्‍्त्री किसी मन्त्री को मनत्री-मंडल से पृथक करना हाहता है तो वह 
उसे स्याग-पत्र देने की प्रेरणा करता है । यदि इसमें सफल दो जाय 
अर्थात्‌ वह मंत्री इस्तीफ़ा दे दे तो मामला निपट जाता है। परन्तु 
यदि वह मंत्री सममाने-बुकाने से अपने पद का परित्याग करे तो 
प्रधान-मंत्री अपना तथा मंत्री-मंडल का त्याग-पन्र देकर पुनः ऐसा 
मंत्री-मंडल बनाता है प्रथक जिसमें उपयु क्त एक मंत्री न रहे । इस 
प्रकार यह मंत्री एथक कर दिया जाता है। 

मन्त्रियों के अधिकार--नया विधान प्रान्तीय शासन के 
सम्बन्ध में गवर्नरों के अधिकारों से मरा हुआ है। उन्हीं के साथ 
मन्त्रियों के अधिकारों का भी कुछ उल्लेखहे। यदि वास्तव में यहाँ 
प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना की जाती, तो यह बात न द्ोती--डख 


ही 
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दशा में तो प्रान्तीय शासन के सूत्र-संचालक और कर्तता-धर्ता सब कुछु 
मन्त्री ही होते, और गवनर उनकी बात पर मोहर लगानेबाला होता। 
परन्तु वर्तमान दशा में गवर्नर अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों में मन्त्रियों का 
परामर्श मानने को बाध्य नहीं हैं। और गवर्नर को कार्य-संचालन 
सम्बन्धी नियम-नर्माण का जो अधिकार है उसके अनुसार सरकारी 
( खिविलियन ) सेक्रोटरियों को सीधे गवनर के पास पहुँचने का, और 
मंत्रियों के कार्य में बाधक द्वोने का, अवसर मिलता है | 
कई बड़े-बड़े सरकारी विभागों के प्रधान अधिकारी अखिल 
भारतीय सर्विस के होते हैं। उनकी भर्ती भारत-मंत्री द्वारा होने के 
कारण, मंत्रियों का उन पर यथेष्ट नियन्त्रण नहीं रहता । 
 पालिमेन्टरी सेक्रेटरी--कई प्ान्तों में मन्त्रियों के सहायक 
भी हैं; इन्हें पालिमेंटरी सेक्रेटरी कद्दते हैं। ये मन्त्रियों को, उनके 
विशेषतया व्यवस्था-सम्बन्धी कार्यो में आवश्यकतानुसार सहायता 
देते हैं | इनके वेतन और भत्ते के लिए प्रति वर्ष प्रान्तीय व्यवस्थापक 
सभा की स्वीकृति ली जाती है | क्योंकि इन पदों पर व्यवस्थापक सभा 
के सदस्यों की द्वी नियुक्ति की जाती है, इसलिए, विधान के अनुसार यदद 
आवश्यक होता है कि व्यवस्थापक सभा यह क़ानून पास करे कि सरकारी... 
कोष से बेत्न पाने के कारण कोई पालिमेंटरी सेक्रेटरी व्यवस्थापक 
.. सभा की सदस्यता से बंचित नहीं किया जायगा। विधान में इनकी क्‍ 
| नियुक्ति तथा अधिकारों का उल्लेख नहीं हैं| इसका पद उप-मंत्रियों 
. की तरह का समझा जाना चाहिए।..._ ३ 


ज्के ल्‍्छु 
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एडवोकेट जनरक्ष---गवर्नरों के प्रान्तों में से प्रस्येक में एक- 
एक एडवोकेट-जनरल रहता है। इस पद के लिए उच्च प्रान्त का 
गवनर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसमें हाईकोट का जज्ञ होने 
की योग्यता हो । उसका कतव्य प्रान्तीय सरकार को कानूनी विषयों 
परामर्श देना, और द्वाईकोट में सरकार को तरफ से वकालत 
करने आदि के ऐसे अन्य कानूनी कार्य करना होता है जो गबनर 
समय-समय पर उसके लिए, निर्धारित करे | वह उस समय तक अपने 
पद पर आरूढ़ रहता है जब तककि गवनर चाहे और उसे उतना 
वेतनादि मिलता है जितना गवनर निश्चय करे। गवनर यह कार्य 
अपने व्यक्तिगत निर्णय से कर सकता है, अर्थात्‌ इसमें वह मंत्रियों का 
निर्णय मानने को वांध्य नहीं है| 

इड्धलैंड में इस प्रकार का अधिकारी ( “अटार्नी-जनरल' ) मंत्री- 
मंडल का दही अंग समझा जाता है; उसकी नियुक्ति प्रधान-मंत्री द्वारा 
होती है और मन्त्रीमएडल के बदलने पर उसे मी त्याग-पत्र देना 
पड़ता है । भारतवर्ष में विधान से एडवोकेट-जनरल का पद ऐसा नहीं 
किया गया। | | क्‍ [ 

शासन-विधान की निरसारता--वये शासन-विधान में 
कहने को तो प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना की गयी है, परन्तु इस 
दावे की कमज़ोरी पद-पद पर प्रकट है। गवर्नर और उसके मन्त्रियों 
: के सम्बन्ध का ही विचार कीजिए। गवर्नर अपने मन्त्रियों को अपनी 
इच्छानुसार आज्ञा दे सकता है। यदि मन्त्री उसकी आज्ञा का पालन 
न कर तो गवनर व्यवस्थापक मण्डल को भंग करके अथवा बिना 
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अंग किये उन्हें त्याग-पत्र देमे के लिए बाध्य कर सकता है, और 
उनके स्थान पर अपने विवेक के अनुसार नथी नियुक्तियाँ कर सकता 
है; ये नये मसन्त्री उसकी इच्छानुसार ही सब कार्य करेंगे। यदि 
कदाचित ऐसा द्वो कि गवनर को अपनी आशा का पालन कराने के 
लिए उपयुक्त मन्‍्त्री न मित्र तो वह शासन-विधान भंग दोने की 
बोषणा निकालकर समस्त शासन-कार्य अपने हाथ में ले सकता है। 
इससे मन्त्रियों के प्रभाव-द्वीन होने में कुछु सन्देद नहीं है | यह स्पष्ट 
है कि भम्त्रीमण्डल के वैधानिक अधिकार बहुत कम हैं। 
ओर, फलस्वरूप शाउन-विधान का प्रान्तीय स्वराज्य का दावा 
निस्सार है ।* 

चीफ कमिश्नरों के प्रान्तों का शासन--चीफ़ कमिश्नरों 
के छुः प्रान्तों के नाम पहले बताये जा चुके हैं। इन प्रान्तों का शासन 
चीफ़ कमिश्नरों द्वारा गवनर-जनरल करता है। चीफ़ कमिश्नरों 
की नियुक्ति गवर्नर-जनरल अपने विवेक के अनुसार करता ढे। 
कुछ चीफ़ कमिश्नर राज्य-प्रबन्ध-सम्बन्धी अन्य कार्य भी करते | 
हैं । ब्रिटिश बिल्लोच्रिस्तान का चीफ़ कमिश्नर बिलोबचिस्तान की 
रियासतों का, और अजमेर-मेरवाड़ें का चीफ़ कमिश्वर राजपूताने 


पहले बताया जा चुका है कि संन्‌ १९३६ ३० से कांग्रसी मंत्री-मंडलवाले 
_आरन्तों में शासन-विधान स्थागित है । इन सात प्रान्तों में सब अविकार-सत्र गवनरों 
के हाथ में हैं। पुस्तक छपते समय इन प्रान्तों के विविध विभागों के लगभग सब 
आत-पूर्वे मंत्री ( तथा अन्य बहुत से कांग्रे सवांदी ) सुद्ध-विरोधी नारे लगाने आदि के 
कारण जेल में हैँ । 
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की रियासतों का, एजंट होता है। कुर्ग का चीफ़ कमिश्नर मैसूर 
राज्य के लिए भारत-सरकार के रेजीडेन्ट का कार्य करता है। पंथ- 
पिपलौदा का चौफ-कमिश्नर मध्य-मारत का रेजीडेन्ट है । 

 चीफ़ कमिश्नरों के अन्य सब प्रांतों के लिए तो क़ानून 
भारतीय व्यवस्थापक मण्डल द्वारा द्वी बनाये जाते हैं, केबल 
कुग भें व्यवस्थापक परिषद है; वह भी छोटी-सी तथा शक्ति- 
दीन है। 

प्रांतीय स्व॒राज्य की स्थापना करनेवाले विधान से भी चीफ 
कमिश्नरों के प्रांतों की स्थिति पूर्ववत्‌ बना रहना अत्यन्त चिंतनीय 
है। चीफ़ कमिश्नर की अधीनता में कमिश्नर कार्य करते है और 
चीफ़ कमिश्नर गवर्नर-जनरल के प्रति उत्तरदायी होता है; परन्तु 
जहां तक जनता का सम्बन्ध है इन प्रांतों के उक्त दोनों अधिकारी 
निरंकुश और स्वेच्छाचारी कद्दे जा सकते हैं। 
इन प्रांतों के शासन-सुधार का एक उपाय यह है कि प्रत्येक: 

प्रांत में उसकी जनसंख्या तथा शक्ति के अनुम्तार एक व्यवस्थापक 
सभा का आयोजन होना चाहिए । साथ ही एक छोटा-सा मंत्री- मण्डल. 
भी होने की आवश्यकता है जो चीफ़ कमिश्नर को प्रत्येक शासम-कार्य 
में सफल सहयोग प्रदान करे ओर व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तर- 
दायी हो। यह व्यवस्था मितव्ययितापूवंक की जानी चाहिए । सुधार 
का दूसरा मार्ग यह है कि इन प्रान्तों में से जिसका, जिस गवर्नर के 
_ आन्‍्त” से, अधिक मेल बैठ सके, उसे उसके साथ संलझ कर दिया 
. ज्ञाय; जिससे उसके निवासियों को अपने राजनैतिक अधिकारों 
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का यथेष्ट उपयोग और विकास करने का अवसर मिले] उदा- 
इरणार्थ अजमेर-मेरवाड़ा संयुक्तप्रान्त के साथ मिलाया जा 
सकता है। 

 परान्‍्तों के भाग; कमिश्नरियाँ---मसदरास प्रान्त को छोड़ 
कर प्रत्येक बड़े प्रान्त में चार-पांच कमिश्नरियाँ हैँ । कमिश्नरी के. 
अफ़सर को कमिश्नर कहते हैं। यह शासन-सम्बन्धी कोई काय स्वयं: 
नहीं करता, केवल ज़िलों के काम की जांच-पड़ताल करता है। इनका: 
विशेष सम्बन्ध मालशुज्ञारी से रहता है। मदरास में कमिश्नरियां नहीं 
हैं। वहाँ कमिश्नरों के बिना भी सब काम सुचारु रूप से हो रद्दा दे । 
अन्य प्रान्तो में भी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । 
पक ज़िले का शासन---प्रत्येक कमिश्नरी में तीन या श्रधिक ज़िले 

होते हैं, प्रत्येक का शासन एक ज़िला-मजिस्ट्रेट के द्वारा होता है । 
ज़िल्ाधीश ज़िले का कलेक्टर? भी होता है। कलेक्टर का श्रथ है, 
बसूल करनेवाला | ज़िला-मजिस्ट्रेट का एक मुख्य कार्य मालगुज़ारी 
वसूल करना होने के कारण, उसे साधारण बोलचाल में “कलेक्टर 
कहते हैँ। ( पंजाब, अवध और मध्यप्रान्त में बह डिप्टी-कमिश्नर 
. कहलाता है। ) ज़िले की सब प्रकार की सुख-शान्ति का वही उत्तर- 
दाता है। पुलिस सुपरिन्टडेन्ट, डिस्ट्रिकट जज, मुंसिफ्र, एग्ज़ीक्यूटिव 
इंजीनियर, सिविल सजन, जेल सुपरिस्टेन्डेन्ट तथा स्कूल इन्सपेक्टर 
आदि | अफ़सर अपने प्रथक: प्रथक्‌ विभागों के उच्च कमैचारयों के 
. अधीन होते हैं परन्तु शासन के विचार से ज़िला-जज और मुन्शिक़ आदि 
को छोड़ कर सब पर मजिस्ट्रूट द्वी प्रधान होता है | ज़िले का दाकिम वही 
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कहा जाता है | इसके कार्य में सहायता देने के लिए. डिप्टी और 
सहायक मजिस्ट्रेट रहते है । 
प्राय; प्रत्येक ज़िले के कुछ भाग होते हूँ, उन्हें सब-डिविज्ञन कहते 
हैं। हर एक सब-डिविजन एक डिप्टी कलेक्टर अथवा ऐक्वदर- 
ऐसिह्टेन्टकमिश्नर के अधीन रहता है। अपनी-अपनी अमलदारी में 
-सब-डिविजनों के अफुवरों के अधिकार थोड़ेनबहुत भेद से कशेक्टर- 
मजिस्ट्रेटों के समान दी होते हैं । । 
बंगाल तथा बिहार को छोड़कर, अन्यत्र प्रत्येक्त ज़िले के अन्तंगत 
६ तहसील (या ताबलुके ) हैं। ज़िले के ये भाग सब-डिप्टी- 
-कलेक्टरों, या तहसीलदारों के अधीन हैं; इनके सह्ायक्र कर्मचारी 
-नायब तहसीलदार, पेशकार, क़ानुनगो, रेवेन्यू इन्सपेक्टर आदि दोते हैं । 
प्राय; एक तहसील में कई सकल या हल्के होते हैं। तदसीलदार के 
अधीन गाँवों में नम्बरदार ( पटेल ), चोकौदार और पटवारी रहते हैं। 
बंगाल, बिहार तथा संयुक्तप्रान्त के जिन-जिन भागों में मालगुज्नारी 


का स्थायी वगदोबस्त है उनमें सब-डिविजनल अफूधर के नीचे थानेदार 
व्तथा एक एक ग्राम-समूह के लिए दफादार, और प्रत्येक ग्राम में . ' 


चौकीदार रहते हैं । 
ब्रिटिश भारत में शासन की इकाई ज़िला है | मुख्य शासक ज़िला- 
मजिस्ट्रेट प्रायः आई० सी० एस० अर्थात्‌ इंडियन सिविल सर्विसवाल्ते 
होते हैं| इन पर प्रान्त के मन्त्री-मंडल का यथेष्ट नियन्त्रण नहीं रहता 

इंससे भी प्रान्तीय स्वराज्य की निस्सारता स्पष्ट है । 








.... छत्तीसवाँ परिच्छेद 


_चान्तीय व्यवस्थापक मण्डल 





..._[ संघ की स्थापना होने तक, जहाँ इस परिच्छेद में संघ, ओर 
संघीय व्यवस्थापक मण्डल शब्दों का प्रयोग हुआ है वहाँ उनसे 
जमशः केन्द्रीय सरकार और भारतीय व्यवस्थापक मंडल का आशय 

। लिया जाना चाहिए | संघान्तरित देशी राज्यों सम्बन्धी नियम संघ 
| " . स्थापित होने तक ब्लागू नहोंगे।] । 

ल्‍ प्रान्तीय व्यवस्थापक्र मएडल की सभाएँ और उनको 
रू अवृधि--दंले बताया जा चुका हे कि ब्रिटिश भारत के ग्यारद 
आस्त गवर्नर के प्रान्त कहलाते हैं । इनके व्यवस्थापक मरडलों 
अं सम्राद के प्रतिनिधि-स्वरू एक-एक गबनर होता है। उसके 
अतिरिक्त छुः प्रान्तों अर्थात्‌ (१) मदरास (१) बम्बई (३) बंगाल 
ः (४) यंयुक्तप्रान्‍्त (४) बिद्दार और (६) आसाम में दो सभाएँ. और 
ओष पाँच प्रान्तों अर्थात्‌ पंजाब, मध्यप्रान्त और बरार, पश्चिमोत्तर- 


४ की 






































पद सरल नागारक शात्र 


20%: 


सीमा-प्रान्त, उड़ीसा और सिन्‍ध सें एक-एक सभा है । जिन छु£ 
प्रान्तों के व्यवस्थापक मण्डलों में दो-दो सभाएं. हैं उनकी उन समाओं 
के नाम क्रमश व्यवस्थापक परिषद ( ल्ेजिस्तेटिव कॉसिल ) और 
व्यवस्थापक सभा ( लेजिस्लेटिव एसेम्बली ) हैं। और, जहाँ एक 
ही सभा है, वहाँ वह व्यवस्थापक सभा कहलाती है । किसी प्रान्त की 
व्यवस्थापक सभा ( एसेम्बली ) यदि वह पहले भंग न की जाय तो” 
अपने बैठक के निर्धारित दिन से अधिक-से-अधिक पाँच वर्ष तक 
रहती है, इस समय के बाद भज् दो जाती है। व्यवस्थापक परिषद्‌ 
एक स्थायी संस्था द्ोती है । जो कभी भंग नहीं होती। इसके 
यथा-सम्मव एक-तिहाई सदस्य निर्धारित नियमों के अनुसार तीन-तीन 
साल में बदलते रहेंगे। इस प्रकार प्रत्येक तीन साल के बाद इसके 
एक-तिहाई सदस्यों का नया चुनाव होगा; कौन-कौन से सदस्य पहले 
तीन साल बाद, और कौन-कोनसे पहले छुः साल बाद इससे प्रथकः 
डोंगे, इसका निर्णय गवर्नर अपने विवेक से करेगा । 
सदस्य न दोते हुए भी प्रत्येक मन्‍्त्री तथा एडवोकेठड-जनरल अपने: 
: प्रान्त की व्यवस्थापक सभा तथा व्यवस्थापक-परिषद्‌ की कारबाई में. 
' भाग ले सकता है। हाँ, वे अपना मत उसी सभा में दे सकेंगे, जिसके. 
वे सदस्य दोंगे । 
इन सभाओं के सम्बन्ध में अन्य बातें जानने से पहले यह शान 
प्राप्त कर क्लेना आवश्यक है कि इनके सदस्यों को चुनने में कौन-कोनः 
यक्ति भाग नंदीं ले सकते और केसी योग्यता के व्यक्ति सदस्य होः 














प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल पूछ, 

कौन-कौन व्यक्ति निवाचक नहीं हो सकतें!-- 
'निर्वाचक-सूची में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं किया जाता, 
जो इक्कीस वर्ष का न हो, ओर ब्रिटिश प्रजा न दो | 

जो व्यक्ति पागल हो, और न्यायालय से पागल ठदराया गया हो, 
बह निर्वाचक नहीं हो सकता | 

सिक्‍्ख, मुसलमान, एंग्लो-इंडियन, योरपियन या भारतीय ईसाई 
'निर्वाचक-संघों से क्रमशः इन्हीं जातियों के व्यक्ति निर्वाचक दो सकते 
हैं।ये व्यक्ति साधारण निर्वाचक-संघ में मत नहीं दे सकते । 

साधारण निर्वाचन में कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचक-संघ 
में मत नहीं दे सकता | हाँ, किसी निर्वाचक-संघ में मत देनेवाला व्यक्ति 
स्त्रियों के चुनाव के लिए. विशेष रूप से बनाये हुए निर्वाचक-संघ में 
मत दे सकता है । 

निर्वाचन-सम्बन्धी अपराध का दोषी तथा देश-वहिष्कार या क़ेंद 
की सज़ा भुगतनेवाला व्यक्ति मत नहीं दे सकता । 

- स्त्रियों के मताधिकार के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि जिस स्त्री 
का नाम उसके पति के देहान्त के समय, उसके पति की योग्यता के 
कारण निर्वाचक-सूची में दर्ज हो, उसका नाम उक्त सूची में तब तक 
दर्ज रहता है, जब तक कि वह फिर विवाह्दन कर ले या जममें 
कोई उपयुक्त अयोग्यता न हो जाय। किसी आदमी की योग्यता 
“के आधार पर एक द्वी त्री मताधिकारिणी हो सकती है । 

सदस्यों की योग्यता आदि-+बही व्यक्ति प्रान्तीय व्यवध्था- 
'पक मण्डल की किसी सभा का सदस्य चुने जाने योग्य द्वोता है, जिसका 


| कि ० है 
हा " 
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नाम निर्वाचक-संघ की सूची में दर्ज होता दे और (क) जो ब्रिटिश 
प्रजा या संघान्तरित देशी राज्य का नरेश या प्रजा हो, (ख) जो व्यव- 
स्थापक सभा की मेंम्बरी के लिए पत्चीस वर्ष और व्यवस्थापक परिषद्‌ 
की मेम्बरी के लिए तीस वर्ष से कम आयु का न हो, तथा (ग) जिसमें 
निर्धारित योग्यता हो | 

सरकारी नौकर, पागल दिवालिया और कुछ अपराधों के अपराधी 
व्यक्ति प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा या परिषद के सदस्य चुने जाने या: 
_ होने के अयोग्य ठहराये जाते हैं। 

[ संघ या किसी प्रांत का मन्श्नी होने से कोई व्यक्ति सद॒श्य बनने के- 

धयोग्य नहीं होता | | 

यदि कोई ऐसा व्यक्ति, सदस्य के रूप में; किसी सभा में बैठे और: 
मत दे, जिसमें सदस्यता की योग्यता न दो, या जो सदस्य द्ोने के: 
... लिए अयोग्य ठहराया गया हों, तो जितने दिन वह बैठेगा और मतः 

.. देगा, उस पर प्रति दिन पाँच सो रुपये के हिसाब से दश्ड दोगा । 

सदस्यों के रियायती अधिकार, वेवनादि---जदाँ तक- 
_ कोई सदस्य इन सभाओं के नियमों को अवहेलना न करे, उसे 
.. इनमें भाषण करने की स्वतन्त्रता है। किसी सदस्य पर समाश्रों: 
या इनकी कमेटियों में भाषण या मत देने के कारण, या सभा के 
.. आदेशानुसार उसकी रिपोर्ट आदि प्रकाशित करने के कारण, कोई 
... कानूनी कार्रबाई नहीं की जा सकती 
वस्थापक मंडल के सदस्यों को दिया जानेवाला वेतन और 














प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल कद 
प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं को यह अधिकार है कि यदि” कोई 
सदस्य या दर्शक आदि सभा के नियमों के विरुद्ध या अशिष्ट व्यवहार 
करे तो उसे समा-मवन से निकाल दे" । वे यह क़ानून भी बना सकती. 
हैं कि यदि कोई व्यक्ति समा की किसी कमेटी के समापति की: 
आज्ञा की अवदेलना करके कमेटी के सामने गवाही देने, या कोई 
दस्तावेज़ पेश करने से इनकार करे तो उसे न्यायालय द्वारा दण्ड 
दिया जाय । । 
प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा का संगठन--अगले हएष्ठ 
में दिये हुए नक़्शे से यह ज्ञात हो जायगा कि विविध प्रान्तों की 
ब्यवस्थापक सभाओं में किस-किस निर्वाचक-संघ से कितने-कितने सदस्य ' 
: हेते हैं अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों और विशेष हितों के प्रतिनिधियों 
तिए. कितनी-कितनी जगह निश्चित हैं। 
.. साम्प्रदायिक जगहों को शहरी और देहाती निर्वाचन-क्षेत्रों में: 
विभक्त किया गया है। डदाइरणाथ संयुक्तप्रान्त में १४० साधारण: 
जगहों में से १७ शहरी ओर ११३ देद्याती; मुसलमानों की ६४ जगहों 
में से१३ जगह शहरी और ०१ देहाती हैं। ज्रियों की ४ साधारण 
जगहों में से १ शहरी और ३ देहांती; तथा मुसलमान ख्तरियों की: 
श जगहों में से श शहरी ओर १ जगह देहाती निर्वाचन-्त्षेत्रों के... 
लिए सुरक्षित हैं। योरपियन, एँग्लो-इंडियन, और भारतीय ईसाइयों 
की जगहों को शहरी और देहाती निर्वांचन-द्तेत्रों में विभक्त नहीं: - 
किया गया है, कारण ये लोग अधिकतर नगरों या कस्बों में ही 
रहते हैं | 


जाओिनाला+८++ नक ्द कट 
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के ञ्की 
निर्वाचक कौन हो सकता है -मताघिकार का मुख्य 
आधार अभी तक सम्पत्ति है। शिक्षा-सम्बन्धी तथा सैनिक योग्यता 
के आधार पर भी मताधिकार दिया गया है। जिन व्यक्तियों में 
निर्वाचक की पहले बतायी हुई अयोग्यता न दो, और जिनमें निम्र- 
लिखित योग्यताएँ हों, वे द्दी प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा के किसी 
निर्वांचक-संघ की सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं :--- 
१---जो निर्वाचक-संघ की सीमा के अन्दर रहनेवाले हों, और 
३-(क) जो २४) या अधिक वाषिक किराये के मकान में रहते हों | या 
.. (ख) जो म्युनिस्पैलणी को १५०) या अधिक की वाषिक आय 
द प्र हेसियत-कर देते द्वों । या 
 (ग) जो भारत-सरकार को आय-कर देते हों। या 
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(घ) जो ५) या अधिक वाषिक मालगणुज्ञारी या १०) या अधिक 
लगान देनेवाली ज़मीन के मालिक द्वों। या 

(च) जो अपर-प्रा इमरी क्लास पास हों । या है 

(छु) जो भारतीय सेना के पेंशन पानेवाज्षे या नोकरी छोड़ चुकने* 
वाले अफ़सर या सिपाही दो । 









किसी स्त्री का नाम निर्वाचकन्सूची में निम्नलिखित दशा में ही 
दूज किया जाता है।( के ) अगर वह भारतीय सेना के पंंशन पाने- 
वाले या नोकरी छोड़ चुकनेवाले अफंसर या सिपाही की पेंशन पानें- 


: अभ्निन्न-मिन्न भान्तों में इन योग्यता-सम्बन्धी: नियमों में भेद है। स्थानाभाव 


स हमने यहाँ संयुक्तप्रान्त के ही मुख्य-मुख्य नियमों का उल्लेख किया है। 
३६ > 



























. सरल नागरिक शास्त्र 
बाली विधवा या माता दो, या (ख) अगर उ्से लिखना-पढ़ना' 
आता हो या ( ग) अगर उसके पति में निर्धारित आर्थिक योग्यता 
हो। [ यह योग्यता पूव-सूचित साधारण योग्यता से कुछु अधिक 
है।] 

थे योग्यताएँ साधारणतया जातिनगत निर्वाचक-संघों के विषय की 
हैं। कई प्रान्तों में (क) व्यापार उद्योग और खणशिज (ख) जमी- 
द्वार, (ग) विश्व-विद्यालय और (घ) मजदूरों के विशेष हितों के 
लिए: विशेष प्रतिनिधियों की व्यवस्था की गयी है। इनके निर्वाचक- 
संघों के निर्वाचकों के लिए अन्य योग्यताएँ निर्धारित हैं। 

भारतीय नेताओं की माँग थी कि अस्येक बालिग पुरुष ख्री को 
मताधिकार मिले, परन्तु यह नहीं हुआ | हाँ, जब कि नवीन शासन-- 
विधान से पूर्व ब्रिटिश भारत के ७१ लाख, अर्थात्‌ तीन प्रतिशत व्यक्तियों 
को मताधिकार था, अब साढ़े तीन करोड़ पुरुष-ख्रियोँ को अर्थात्‌ लगभग 

..औै४ प्रतिशत जनता को मताधिकार है। । 

... नवीन विधान के अजुसार यहाँ १४ प्रकार के निर्वांचक-संघ जी! 
. निर्वाचक-संघों की अनेकता राष्ट्रीयता का अंग भंग करती है, जनता 
हे को वास्तविक स्वराज्य के लिए संयुक्त निर्वाचन चाहिए | इस विषय सें 
पहले ( उत्तीसवें परिच्छेद में ) लिखा जा चुका है । । 


न्तीय व्यवस्थापक परिषद्‌--अगले एषष्ठ में दिये हुए 
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फूछ्ड हे . सरत्न नागरिक शास्त्र 
६३ 


प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं के सदस्यों छारा चुने जानेवाले 
दस्य “एकाकी हस्तान्तरित मत? ( सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट ) प्रयाली 
से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार चुने जाते हैं | इसके सम्बन्ध 
में पहले (उन्नीसवें परिच्छेद में) लिखा जा चुका है । 
निवाचकों की योग्यता--प्रान्तों को व्यवस्थापक परिषदों के 
रु सदस्थों को चुननेवाल्ले निर्वाचक वे ही व्यक्ति हो सकते हैं, जो निर्वाचक- 
६  संघके क्षेत्र की सीमा के अन्द्र रहनेवाले हों । उनकी अन्य योग्यता 
| का परिमाण भिन्न-भिन्न प्रान्तों में पथक:एथक्‌ दे । स्थानाभाव से इम 
यहाँ संयुक्तप्रान्त के निर्वाचकों को दी मुख्य-मुख्य योग्यताओं का 
उल्लेख करते-हैं+ इस प्रान्त में निम्नलिखित योग्यतावालले व्यक्तियों को 
निर्वाचकों की सूची में नाम दज कराने का अधिकार है +-- 
साधारण योग्यवा-- (अ) गतवर्ष मे ४०००) या अधिक 
पर आय-कर देना; या (आ) दोवान-बहांडुर, खाँबहादुर, रायबदादुर, 
.. रावबद्दादुर या इनसे ऊँची उपाधि प्राप्त होना, या (३) २३४० रू० 
>. भासिक पेन्शन पाना, या (३) निम्नलिखित पदों पर रह चुकना, या 
.. होना-त्रिडिश भारत, के किसी व्यवस्थापक मंडल का गैर-सरकारी 
हे सदस्य; किसी विश्व-विद्यालय 'का चान्यलर; फ्रेलो कोट या सिनेट का 
ः 6 सदस्य; संघ-न्यायालय, दाईकोटटे या चीक़कोट का न्यायाधीश; किसी 
.. ्युनित्पिलटी या ज़िला-बोर्ड का गेर-सरकारी सभापति; या. 
_(उ) १०००) रु० या अंधिक सालाना मालगुज़ारी देना या इतनो 



































अल प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल - पूंद्जी 


स्ियों सम्बन्धी योग्यत[्‌- ऐसी प्रत्येक ख्री को मताधिकार है 
जिसके पति में निम्नलिखित योग्यताएँ पायी जावें--(क) गत बष में 
१०,०००) या अधिक पर आय-कर देना, या (ख) ३,०००) रु० या. 
अधिक सालाना मालगुज्ञारी देना, या (ग) दौवान-बद्दादुर, खांबह्यदुर, 
रायबहादुर, रावबदादुर या इनसे ऊँची उपाधि प्राप्त होना या 
(व) २४०) रु० या अधिक मासिक पेंशन पाना । 

दलित जातियों सम्बन्धी योग्यवा--(श) २,०००) या 
अधिक पर आयकर देना, या (प) २००) या अधिक सालाना 
मालगुज़ारी देना, या ( स ) ५००) या अधिक सालाना लगान देना, या 
(ह ) गवनर-जनरल से कोई पद प्राप्त करना। 

इसमें सन्देद नहीं कि निर्वाचकों की योग्यता का आधार उच्च 

_ आर्थिक स्थिति अथवा उच्च पदोंबाली सरकारी नौकरी है, और इन 
परिषदों के निर्वाचित सदस्य सर्वसाधारण के हितों के प्रतिनिधि न 
होकर उक्त थोड़े से निर्वाचक्ों का ही मत प्रकट करनेवाले 

. होते हैं। 

... दूसरी सभा के संगठन के सम्बन्ध में वक्तव्य-- 
पहले सब गवर्नरों के प्रान्तों में एक-एक ही व्यवस्थापक सभा थी; 
अब सन्‌ १९३५ ई० के विधान के अनुसार एक-दो नहीं, आधे 
, दजन प्रान्तों में दूसरी सभा [ सैकंड चेम्बर ] का आयोजन किया 

गया है। केन्द्र में दूसरी सभा [ अर्थात्‌ राज्य-परिषद ] होने से क्‍या । 

हानि है, यह पहले बताया जा चुका है। प्रान्तों में दूसरी सभा की 
व्यवस्था उससे भी अधिक द्वानिकर है | द । 
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भद्दे. सरल नागरिक शास्त्र 

व्नवस्थापक मंडल के अधिकार--प्रत्येक प्रान्तीय व्यवस्था- 
पक मंडल को तीन प्रकार के कार्य करने का अधिकार है--- 

(१ ) शासन-काय की जाँच के लिए आवश्यक प्रश्न पूछना और 
प्रस्ताव करना । 

( ३) कानून बनाना । 

( ३ ) सरकारी आयनव्यय निश्चित करना । 
द इनके सम्बन्ध में विशेष आगे लिखा जायगा, और यह भी बताया 
| : जायगा कि वर्तमान विधान के अडुसार पग्रान्दीय व्यवस्थापक मंडलों 
के अधिकार कहाँ तंक सीमित हैं, उनमें क्या-क्या प्रतिबन्ध या रुकावट 
हैं। पहले व्यवस्थापक मंडलों के अधिवेशनों तथा कार्य-पद्धुति आदि 
के सम्बन्ध में मुख्य-मुख्य नियस जान लेना उपयोगी होगा । 

व्यवस्थापक मण्डल का अधिवेशन--प्रत्येक प्रान्तीय व्य- 
वस्थापक मण्डल की सभा या समाओं का, प्रतिवर्ष कम-से-कम एक 
अधिवेशन दोने का, ओर किसी अधिवेशन की अन्तिम बैठक के दिन 
से एक वर्ष के भीतर दूसरा अधिवेशन होने का, नियम है। इस 
नियम को ध्यान में रखते हुए, गवर्नर प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल 
. की दोनों या एक सभा का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर कर 
सकता है जिसे वह उचित समझे। वह सभाओं का कार्य-काल बढा 
स ओर ग्रान्तीय॑ व्यवस्थापक सभा ( एसेम्बली ) को भंग कर 




















प्रान्तीय व्यवेस्थापक मंडल... ६७. 
 समापति और एक उप-समभापति चुनती है। इन्हें क्रमशः “स्पीकर” 
ओर 'डिप्टी-स्पीकर' कहा जाता है। जब ये व्यवस्थापक सभा के 
सदस्य न रहें तो इन्हें अपना पद छोड़ देना पड़ता है। ये गवनर 
को लिखित सूचना देकर अपना पद छोड़ सकते हैं, और व्यवस्थापक - 
झभा के उपध्यित सदस्यों के बहुमत से पास किये हुए प्रस्ताव द्वारा 
अपने पद से इृठाये जा सकते हैं। दाँ, ऐसे प्रस्ताव की उपस्थित करने 
की सूचना चौदद्द दिन पहले दी जानी चाहिए । 
जब स्पीकर का पद र्क्ति हो तो डिप्टी-स्पीकर, और, उसका भी 
'पद रिक्त होने की दशा में, गवनर द्वारा नियुक्त किया हुआ सदस्य 
..._ इस पद का कार्य-सम्पादन करता है। स्पीकर ओर डिप्टी-स्पीकर को 
. प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल द्वारा निर्धारित वेतन दिया जाता है; और 
_ जब तक मंडल द्वारा निर्धारित नद्दो, उन्हें गवर्नर द्वारा निर्धारित 
वेतन दिया जाता है | क्‍ | 
.. व्यवस्थापक सभा की तरह व्यवस्थापक परिषद्‌ भी अपना सभा- 
पति और उप-सभाषति चुनती है; ये 'प्रेतीडेट” और “डिप्टी प्रेसीडेंट? 
कहलाते हैं । के रा 
सभाओं में मत-प्रदान--हन समाश्रों में से प्रत्येक की बैठक. 
_ प्बं दोनों की संयुक्त बैठक में प्रस्तुत प्रश्नों का नि्शुय उपस्थित । 
सदस्यों के बहुमत के अनुसार द्ोता है। मंत्री उस सभा में मत दे 
सकते हैं, जिसके वे सदस्य हों। समापति या उनके स्थान पर कारय द 






करनेवाले व्यक्ति को प्रथम मत देने का अधिकार नहीं होता; ,दाँ, हे 


जब किसी प्रश्न के पक्ष और विपक्ष में समान मत हों, तो. उपयुक्त 
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.. सरल नागरिक शास्त्र 
_पदाप्चिकारी को अपना निशायक मत देना होता है। 

ये तभाएँ अपने सदस्यों के कुछु स्थान रिक्त होने की दशा में भीं;, 
अपना कार्य कर सकती हैं। इनकी कार्रवाई उस दशा में भी निय- 
मित मानी जाती हैं जब कि पीछे यह ज्ञात हो जाय कि कोई ऐसा 
व्यक्ति वहाँ बैठा है और उसने इनमें भाग लिया है, जो ऐसा करने का 
अधिकारी नहीं था | अगर किसी समय प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा की 
मीटिंग में कुल सदस्यों के छुठे भाग से कम, या परिषद्‌ की 
मीटिंग में दस भेम्बरों से कम उपध्थित हों तो सभापति या उसके स्थान 
पर कार्य करनेवाल्ले व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि वह सभा की 
कारवाई को उस समय तक स्थगित कर दे जब तक कि उनकी ऊपर 
लिखी कमी दूर न हो जाय । हा 
| सदस्यों सम्बन्धी नियम--प्रत्येक समा का हर एक सदस्य 
अपना स्थान अहण करने के पूर्व गवनर के सामने राजभक्ति की 
शपथ लेता है । कोई सदस्य दोनों सभाओं का सदस्य नहीं हो सकता । 
आगर किसी सभा का सदस्य सभा की अनुमति बिना, साठ दिन तक 
सभा की सब बैठकों में अनुपस्थित रहे तो सभा उसके स्थान को रिक्त 
.. घोषित कर सकती है | इन साठ दिनों में वे दिन नहीं गिने जाते,.. 
जो दो अधिवेशनों के बीच में हों, या जिनमें लगातार चार से अधिक 
दिन तक कार्य स्थगित रहा हों 
 अंगरेज़ी भाषा का प्रयोग---प्रान्तीय व्यवस्थापक मशडल की 














प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल ज्दद 
. इस बात की व्यवस्था रहती है कि अंगरेज़ी माषा न जाननेवाले वी उसे. 
अपर्याप्त रूप से जाननेवाले व्यक्ति अन्य भाषा का प्रयोग कर सके। 
विधान के इस नियम की व्याख्या के सम्बन्ध में व्यवस्थापक . 
सभाओं में काफ़ी मतन्सेद रहा है। संयुक्तप्रान्‍्त के स्पीकर ने अंगरेज्ञी 
.. बाननेवाले सदस्यों को भी हिन्दी या हिन्दुस्तानी भाषा में बोलने की. 
अजुमति दी | इससे श्रोताओं को निस्प्नन्देह बहुत सुविधा हो गयी । 
व्यवस्थापक मण्डल की कार्य-पद्धति--व्यवस्थापक मंडलों' . 
की कार्य-प्रणाली के नियम बहुत विस्तृत हैं । दम यहाँ उनमें से कुछ 
ख़ास-म्ास का ही उल्लेख कर सकते हैं। सभा-भवनों में चारों ओर 
बरामदों ( गैज्स्यों ) में कुछ दर्शक भी उपस्थित हो सकते हैं। प्रत्येक 
दर्शक को पहले एक “पांस लेना द्वोता दै। 'पास! अपनी पहचान के. 
. किसी सदस्य द्वारा लिया जा सकता है। वह जिस व्यक्ति के लिए. 
होता है, वह्दी उसका उपयोग कर सकता है। वह दूसरे व्यक्ति के काम. 
नहीं आ सकता | सभा-भवन में सदस्यों के बैठने के स्थान एक ख़ास, 
ढज्ष से निश्चित किये जाते हैं, जिसमें सरकारी पक्ष तथा विपक्ष के,. 
एवं भिन्न-भिन्न दलों के मत गिनने में यथा-सम्भव सुविधा दो | मवन 
में अध्यक्ष, सदस्यों, मन्त्रियों, एडवोकेट-जनरल और सेक्रेटरियों के 
... अतिरिक्त कुछ समाचार-पत्रों के संवाददाताओं के भी बैठने की व्यवस्था: 
.. रहती है। | ' । 
.. साधारणतर्याँ दैनिक कार्य-क्रम में पहली बात प्रश्नोत्तरों कौ दोती 
_है। यह कार्य थोड़ी ही देर का दोता है। इसके बाद कानूनों के मस- 
विदों या प्रस्तावों पर विचार होता है। गवनर को अधिकार है कि. 






















*छूछ० सरल नागरिक शास्त्र: 


रैर-खाकारी कार्य के लिए. समय और क्रम निश्चय करे। सभापति 
को अधिकार है कि किसी प्रश्न के पूछे जाने की अनुमति, इस 
आधार पर देने से इनकार कर दे कि इसका प्रान्तीय सरकार से विशेष 
. सम्बन्ध नहीं है। कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर मण्डल की किसो सभा 
में विचार नहीं हो सकता; उनके अन्तिम निर्णय का अधिकार गवर्नर 
को है। सावजनिक महत्व के किसी ख़ास विषय की बहस करने के 
लिए परिषद्‌ के अधिवेशन को स्थगित करने का प्रस्‍्ताव किया जा 
सकता है| सभापति को अधिकार है कि वह किसी सदस्य के भाषण 
में पुनंरक्ति या अप्रांठगिक विषय का उल्ल्लेख करे, और उसको 
बोलने से रोके । ह ; द 

सदस्य जब॑ स्पीकर अथवा मंत्री-संडल के किप्ती कार्य का विरोध... 
करना चाहते हैं तो वे सामहिक खप में सभा-मवन से बाहर चले आते 
हैं| इसे 'वाक-आडट! कद्दते हैं । 

कार्य-पद्धति के नियमों का निर्भाश--शासन-विधान के 
नियमों का पालन करते हुए प्रत्येक समा अपनी कार्य-पद्धति के नियम 
चना सकती है। परन्तु कुछ विषयों के नियम गवनर उस सभा के 
. अध्यक्ष से परामर्श करके बना सकता है। 
.. जिस प्रान्त में व्यवस्थापक परिषद हो, उसमें गवनर दोनों समाओं 
के संयुक्त अधिवेशन तथा पारस्परिक विचार-विनिमय के नियम उनके 
सभापतियों का परामर्श क्ेकर बनाता है। संयुक्त अधिवेशन में 








ति । होता है उसकी 





प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल 


यद्धति के नियमों के अनुसार निश्चित हो।..... 9 

संयुक्तप्रान्त में वह व्यवस्था को गयी है कि संयुक्त अ्रधिवेशन में 
ज्यवस्थापक परिषद्‌ का सभापति ( भ्रेसीडेन्ट ) उपस्थित न होने को 
छुशा में व्यवस्थापक सभा का सभापति प्र्थात्‌ स्पीकर, और स्पीकर की 
, अजुपस्थिति में डिप्टी-प्रेद्लीडंट एवं डिप्टी श्रेघ्लीडेग्ट की अशुपस्थिति में 
_ 'डिप्टी-रुपीकर अध्यक्ष का कार्य करें | यदि यह भी डप्श्थित नदह्ोतो 
संयुक्त अधिवेशन द्वारा निर्वाचित सदस्य सभापति बने | दोनों सभाओं 
-के ७८ सदस्य होने पर कोरम! पूरा होगा। संयुक्त अधिवेशन में उस 
अस्ताव के अतिरिक्त, जिसके विचारार्थ अधिवेशन किया गया है, अन्य 
किखी विषय पर विचार न होगा | 
। प्रश्न ओर प्रस्ताव-- शासन-कार्य की जाँच के लिए 
. व्यवस्थापक मंडल के सदस्यों को प्रश्न पूछने और थरस्ताव करने का 
वैसा ही अधिकार है, जैसा इस भारतीय व्यवस्थापक मंडल के सम्बन्ध 
में बता आये हैं। प्रश्न पूछु कर सरकार का ध्यान जनता की शिका- 
-यंतों की ओर आकर्षित किया नाता है, ओर महत्वपूर्ण विषयों पर 
प्रकाश डाला जाता है | । । 

मंडल में किसी प्रस्ताव या उसके किसी भाग के उपध्थित 
किये जाने से रोकने का अधिकार उस प्रान्त के गवर्नर को: 
डोतादहै। 
. प्रस्ताव तीन प्रकार के होते हैं $--(१) साधारण नीति के 
अस्ताव पास करके सरकार को निर्धारित कार्य करने का आदेश 
जैकया जाता है। (२) साव॑ंजनिक महत्व के विषय की बहस के लिए. _ 

















बुछनू - सरल नागारक सास 


 कारडहाई स्थगित करने का अर्थात्‌ 'काम-रोको? प्रस्ताव किया जात? 
है। इसका आशय यह होता है कि सरकार पर विश्वास नहीं है | 
यह प्रस्ताव उसी दिन चार बजे श्रन्य कार्यवाही बन्द करके ले लिय# 
जाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि प्रस्ताव के वाद-विवाद केः 
बीच में ही सभा की बैठक का समय समाप्त हो जाता है और प्रस्ताव पर 
मत लिये जाने का अवसर नहीं आता। इस प्रकार निर्णय न होने की” 
दशा में प्रस्ताव को चर्चा में ही गया! ( 'दाकड आउट? ) कहते हैं 
(३) सरकारी नीति से असन्तोष प्रकट करने के लिए मंत्री-मंडल के - 
प्रति अविश्वास या निन्‍्दा का प्रस्ताव किया जाता है। समापति किसी 
सदस्य को इस प्रकार प्रस्ताव करने की अनुमति उस समय देता है' 
जब सदस्यों की एक बड़ी संख्या खड़ी होकर अनुमति देने के पक्ष में. 
होना धुचित करदे | सदस्यों की यह संख्या मिन्न-मिन्न प्रान्तों में पृथक« 
प्रथक्‌ निर्धारित है | इस प्रस्ताव पर “स्पीकर? द्वारा निश्चित किये हुए 
दिन विचार द्वोता है। दूसरे और तीसरे प्रकार के प्रस्तावों में से किलीः 
के पास हो जाने पर, उत्तरदायी शासन पद्धति में, मंत्री-मंडल को 
.  त्याग-पत्र देना होता है। स्पीकर के प्रति भी अविश्वास का प्रस्ताव _ 
। रा रखा जा सकताहै। 
० न्‍्तीय व्यवस्थापक मण्डल के कानूनों का क्षेत्र-- 
. नवीन विधान के अनुसार व्यवस्था-सम्बन्धी विधय तीन सूचियों/ 
में विभक्त किये गये हैं ;--(क) संघीय सूची, (ख) सम्मिलित सूची 
और (ग) प्रान्तीय सूची । जिन विषयों के सम्बन्ध में प्रान्तीय व्यवस्था 











प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल... शछइ 
१--सावजनिक शान्ति | सेना छोड़कर ), अदालतों का संणेठन 
“और फ़ीस [संघ-स्यायालय छोड़कर] (२) पुलिस, (३) जेल, (४) प्रान्त- 
का सरकारी ऋण, (४) कुछु प्रान्तीय सरकारी नौकरियाँ, नौकरी- 
कमीशन, (६) सरकारी तौर से भूमि प्राप्त करना, (७) प्रान्तीय 
ड्यवस्थापक मंडल का चुनाव, (८) प्रान्तीय मेन्त्रियों तथा व्यवस्थापक 
सभाओं और परिषदों के सभापति, उपसमार्पात और सदस्यों का वेतन 
और भत्ता, (९) स्थानीय स्व॒राज्य-संस्थाएँ, (१०) सार्वजनिक स्वास्थ्य 
और सफ़ाई; अस्पताल, जन्म ओर मृत्यु का लेखा, (११) शिक्षा, 
. (१२) सड़क पुल, घाट और आवागमन के अन्य साधन [ बड़ी 
रेलों को छोड़कर ), (१३) जल-प्रबन्ध, आवपाशी, नहर, बाँध 
तालाब और जल से उत्पन्न होनेवाली शक्ति, (१४) कृषि, 
कृषि-शिक्षा और अनुसन्धान, पशु-चिकित्सा तथा. कांजी-द्वाउस, 
(१५) भूमि, मालशुज्ञारा और किसानों के पारस्परिक सम्बन्ध, 
(१६) जंगल, (१७) खान, तेल के कुओं का नियन्त्रण और उन्नति 
_ (१८) गैस और गैस के कारख़ाने, (१९) प्रान्त के अन्दर का व्यापार, 
वाणिज्य, मेले-तमाशे, साहूुकारी ओर साहुकार। (२०) उद्योग-घन्धों 
की उन्नति, माल की उत्पत्ति, पूर्ति और वितरण (२१) खाद्य पदार्थों 
आदि में मलाबट; तोल और नाप, (२२) शराब और अन्य मादक 
बस्तुओं सम्बन्धी क्रय-विक्रय, आर व्यापार [अफीम की उत्मत्ति छोड़ . 
कर ], (२३) दान और दान देनेवाली संस्थाएं (२४) नाठक, थियेटर. 
ओर सिनेमा, (२४) जुआ ओर सट्टा, (२६) प्रान्तीय विषयों- रे 
अम्बन्धी कर । | 






















भू ७ .... सरल नागरिक शाद्त्र 


“इन विषयों के अतिरिक्त कुछ अन्य विषयों के सम्बन्ध में भीः 
 ग्रान्तीय ब्यवस्थापक मंडल क़ानून बना सकता है; परन्तु केवल उसी 
दशा में जब कि संघीय ब्यवस्थापक मंडल न बनाये | इन्हें सम्मिलित: 
विषय कहते हैं। प्रांतीय तथा केन्द्रीय ब्यवस्थापक मंडल के बनाये, .. 
किसी विषय के कानून में परस्पर विरोध दो तो केन्द्रीय व्यवस्थापक - 
मंडल का बनाया क़ानून ठीक समझा जायगा | 
काचून कैसे बनते हें --किसी क्रानन का मसविदा ब्यवस्थापक 
सभा में, और जिस प्रान्त में व्यवस्थापक परिषद हैं किसी भी सभा में 
उसके सदस्य द्वारा उपस्थित किया जा सकता है। मसविदा किसी 





ऐसे विषय के ही सम्बन्ध में हो सकता है, जो प्रान्तीय व्यवस्थापक 
मंडल के अधिकार के अन्दर हो। सरकारी मसविदा सरकार के उक्त . - 


सदस्य द्वारा उपस्थित किया जाता है जो मसविदे के विधय का अधि- 

कार रखता हो। जब कोई ग्रेर-सरकारी सदस्य कोई मसविदा उपस्थित 

. करना चाहता है, तो उसे अपने इस विचार की सूचना पहले देनी होती 
है। जब कोई मसबिदा नियमानुसार उपस्थित हो चुकता है. तो वह 

. श्रायः एक विशेष कमेटी में मेजा जाता है। इस कमेटी का चेयरमैन वह 

सर रकारी सदस्य होता है, जो इस विषय का अधिकार रखता हो। 

उसकी रिवोर्ट उस सभा में पेश की जाती है, जिसका कि उक्त प्रस्तावक' 

स्य हो । पश्चात्‌ मसविदे के प्रत्येक वाक्यांश पर प्रथक-प्रथक 

वचार किया जाता है। सव-सम्मति या बहुमत द्वारा स्वीकृत होने पर 
गा कहा जाता है। यदि. उस प्रांत 
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मसविदा दसरी सभा में भेजा जाता है। अब यदि वह इस समा थ॑ैं भी 
उसी रूप में पास हो जाता है या ऐसे संशोध्नों सह्दित पास हो जाता 
है, जिन्हें पहली सभा स्वीकार कर ले, तो वह मसविदा दोनों सभाश्रों: 
अर्थात्‌ व्यवस्थापक मण्डल में पास छुआ कहा जाता है। 
यदि केाई मसविदा जो व्यवस्थापक सभा में पास हो गया है, 
ओर व्यवस्थापक परिषद्‌ में भेज दिया गया है, परिषद में आने के. 
बारह महीने समाप्त होने से पूर्व गवर्नर की स्वीकृति के लिए न 
भेजा जाय तो गवर्नर उस पर विचार करने ओर मत लेने के लिए 
: दोनों सभाश्रों की संयुक्त बैठक करा सकता है । यदि गवनर को यह 
प्रतीत हो कि मससविदा अर्थ-सम्बन्धी हे, अथवा ऐसे विषय-सम्बन्धी 
है, जिसका प्रभाव उन कार्यों! पर पड़ेगा, जिनके विषय में उसे अपने 
. विवेक या व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करना है, तो वह बारह महीने 
से पूव भी सभाओं की संयुक्त बेठक करा सकता है। यदि दोनों 
_ समाओं की संयुक्त बेंठक में मसविदा ( यदि कोई संशोधन दोनों सभाओं 
द्वारा स्वीकृत हो तो उसके सहित ) दोनों सभाओं के उपस्थित, और 
मत देनेवाले सदस्यों के बहुमत से पास हो जाय तो वह दोनों _ 
सभाओं में ( पृथक्‌.प्थक ) पास हुआ समझता जाता है। 
प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा द्वारा, या जिस प्रान्त में व्यवस्थापक परिं- - 
शरद भी है, दोनों सभाओं द्वारा पास किया हुआ मसविदा गवनर के | हा 
सामने रखा जाता है। गवर्नर को यह अधिकार है कि वह अपने .. 
- विवेक से उसको सम्राद की ओर से स्वीकार करे, या अपनी स्वी-. 
कृति को रोक ले, या उसे गवनंर-जनरल के विचाराथ रख छोड़े |... 
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“गवर्न# को वह भी श्रघिकार है कि यद्द मसविदे को इस संदेश-सद्दित 
लौट दे कि सभा या सभाएँ मसविदे या उसके किन्‍्हीं अंशों पर पुनः 
विचार करें; विशेषतया उसके द्वारा सूचित संशोधन को उपस्थित 
करने का विचार करें | इस पर सभा या समाश्रों को उस मसविदे के 
सम्बन्ध में पुनः विचार करना पड़ता है। 
प्रान्तीय ब्यवस्थापक मण्डल द्वारा पास किया हुआ मसविदा जब 
उसे गवर्नर स्वीकार कर ले, और सम्राद अस्वीकार न करें, अथवा 
: यदि गवर्नर उसे गवर्नर-जनरल या सम्राट की स्वीकृति के लिए 
रख छोड़े तो क्रमशः इनकी स्वीकृति मिलने पर, क़ानून बन जाता है। 
. व्यवस्थापक सभा भंग होने और अधिवेशन स्थगित होने में जो 
अन्तर है वह समर ोना चाहिए | व्यवस्थापक सभा आंग होने पर 
उप्तका नया खुनाव होता है। अधिवेशन गवर्नर भंग करता दै ओर वही. 
अंग द्वोने पर डसे फिर छुला सकता है | अधिवेशन स्थगित करने का 
- कार्य स्पीकर ( सभापति ) करता है और अधिवेशन स्थगित होने पर 
स्पीकर डसे फिर बुला सकता है । 
_... प्रान्तोय व्यवस्थापक मणडल्त के अधिकारों की सीम[ू-८ 
. गवनंर-जनरल की पूव॑ स्वीकृति बिना प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल 
. की समा में कोई ऐसा प्रस्ताव या संशोधन उपस्थित नहीं किया 
जा सकता-- 
(क ) जो पालिमेंट के ब्रिटिश भारत सम्बन्धी किसी कानून को. 
) या संशोधित करता हो, या जो उससे असंगत दो । 
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(ख) जिसका प्रभाव किसी ऐसे विषय पर पड़ता दो” जो 
गवनर-जनरल को, नवीन विधान के अनुसार, अपने विवेक से 
करना दो । 

(ग) जो योरपियन ब्रिटिश प्रजा-सम्बन्धी फोज़दारी कार्य-पद्ध ति 
पर प्रभाव डालता हो । 


गवर्नर की पूर्व स्वीकृति बिना कोई ऐसा प्रस्ताव या संशोधन उप- 
स्थित नहीं किया जा सकता ;---(१) जो गवर्नर के किसी क़ानून या 
आडिनेन्स को रद्द या संशोधित करता हो, या उससे असंगत दो, 
अथवा (२) जो पुलिस-सम्बन्धी किसी कानून के प्रस्ताव को रद्द या 
संशोधित करता हो, या उस पर असर डालता हो। 
प्रांतीय व्यवस्थापक मर्डल को ऐसा क़ानून बनाने का अधिकार नहीं 
है, जिसका प्रभाव ब्रिटिश भारत या उसके किसी भाग के लिए पालिमेंट 
के कानून बनाने के अधिकार पर पड़े या जिसका सम्बन्ध सम्राट या 
. उसके परिवार से, सम्राट के भारत के प्रभुत्व से, सपरिषद सम्राद की. 
 आज्ञाओ्रों से, या भारत-मन्त्री के नवीन विधान के श्रनुसार बनाये हुए 
: नियमों से, या गवर्नर या गवरनर-जनरल के बनाये हुए; नियमों से दो; 
.._ यथा जिससे सम्रांद के किसी न्यायालय में अपील करने की अनुमति देने 
. के विशेषाधिकार में कमी पड़े । 6 
प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल में संघीय न्यायालय, या द्वाईकोर्ट के 
किसी जज के अपने कतेव्य को पालन करने के समय के व्यवहार . 
क्‍ पर बादानुवाद नहीं हो सकता । | अगर गवर्नर अपने विवेक से यह 2 क्‍ 
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तसदक्नि कर दे कि किसी क़ानून के मसविदे, उसके अंश या संशोधन 
से, उसके शान्ति-रक्षा-सम्बन्धी विशेष उत्तरदायित्व पर असर पढ़ता 
है तो वह इस विषय का आदेश करके उस मसविदे आदि के 
सम्बन्ध में दोनेवाली करवाई को रोक सकता है । 
_ गवर्नर के अधिकार, भाषण और सन्देश-गवर्नर 
: अपने विवेक से व्यवस्थापक धभा में, और यदि उसके प्रान्त में व्यव- 
स्थापक परिषद हो तो किसी भी सभा में, या दोनों सभाश्रों के संयुक्त 
अधिवेशन में, भाषण कर सकता है | वह दोनों में से प्रत्येक सभा 
में, किसी भी प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपना सन्देश भेज सकता है 
चाहे वह मण्डल के सामने उस समय विचाराधीन हो या न हो ॥ 
जिस सभा में कोई सन्देश भेजा जायगा, वह यथा-पम्भव शीघ्षता-पूर्वक. के 
सन्देश में सूचित विषय का विचार करेगी | 4 
गवनर के आहठिनेन्स--.गवर्नर को आडिनेन्स अर्थात्‌ अस्थायी 
कानून बनाने का अधिकार है | यह अधिकार (१) व्यवस्थापक मड॒द के. 
.. आवकाश के समय होता है और (२) उसके काय-काल में भी । जब 
किसी प्रान्त के व्यवस्थापक मण्डल का कार्य-काल न हो, यदि गवर्नर 
. को निश्चय हो जाय कि तत्कालीन परिस्थिति में तुरन्त कारवाई करना 
वश्यक है तो वह अपनी संम्मति के अनुसार आवश्यक आडिनेन्स 
बना सकता है। इसी प्रकार प्रान्तीय व्यवस्थापक-मण्डल के काय-काल 
बर्नर जब वह अपने उत्तरदायित्व के विचार से आवश्यक 









































प्रान्तीय ब्यवस्थापक संडल॒..... ५४७९ 
ग्राप्त हैं और वह मण्डल की इच्छा के विरुद्ध भी उनका अस्थानी रूप 
से प्रयोग कर सकता है । 
गवनर के कानन---यही नहीं; कुछ दशाश्रों में वह स्थायी 
रूप से भी क़ानून बना सकता है। इस प्रसंग में विधान में यह नियम 
है कि यदि गवर्नर को किसी समय यह निश्चय हो जाय कि उसके 
उत्तरदायित्व को पालन करने के लिए उसके विवेक से काम करने था 
उसके व्यक्तिगत निर्णय का उपयोग करने के सम्बन्ध में क़ानून से 
व्यवस्था होनी चाहिए तो वह सन्देश भेजकर सभा या सभाश्नों को . 
तत्कालीन परिस्थिति का परिचय करायेगा, ओर वह या तो “गवर्नर का 
_ कानून? बना देगा या अपने सन्देश के साथ प्रस्ताव का मसबिदा लगा 
.. देगा। दूसरी दशा में वह एक मास के बाद 'गवनंर का कानून” बना 
“ देगा, जो या तो उसी रूप में होगा जैसा कि उसने सभा या सभाश्रों में 
मसविदा मेजा था, या उसमें उसके विवेक के अनुसार आवश्यक 
संशोधन होंगे | हाँ, ऐंसा करने से पूर्व यदि किसी सभा की ओर से उसे 
प्रस्ताव या. संशोधन-सम्बन्धी कोई निवेदन-पत्र दिया जाथ तो वद्द उस 
पर विचार करेगा | । 
गवर्नरों को आड्डिनेन्स जारी करने या क़ानून बनाने का अधिकार द 
नवीन शासन-विधान से ही मित्रो है; फिर भी कुछ ब्रिटिश अधिकारियों 
का यह दावा है कि यह विधान आन्तों में स्वराज्य स्थापित करने 
वाला है । | | । 
पृथक या अंशतः पथक क्षेत्रों की व्यवस्था--इन क्षेत्रों 
के सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकार के प्रसंग में लिखा जा चुका है। प्रान्तीय 

































बूट(० .. सरल नागरिक शास्त्र 


(या केंद्रीय) व्यवस्थापक मण्डल का कोई क़ानून था उसका कोई भाग 
. इन पर उस समय तक लागू नहीं होता जबं तक कि गवर्नर सावंजनिक 

। सूचना द्वारा ऐसी द्विदायत न करे | गवर्नर इन ज्षेत्रों के लिए नियम 
बना सकता है, और, उसके नियम उन संघीय या प्रान्तीय व्यवस्थापक 
मण्डल के या अन्य भारतीय कानूनों को रद्द या संशोधित कर सकते हैं 
जो इन ज्षेत्रों-सम्बन्धी हों । ये नियम गवर्नर-जनरल के सामने उपस्थित 
किये जाते हैं, और उसकी स्वीकृति होने तक, इन पर कोई अमल 
नहीं होता । । ः 

आय-व्यय सम्बन्धी कार्ये-पद्धति--गवनेर प्रति वर्ष 

आन्तीय व्यवस्थापक मण्डल की सभा था दोनों उभाञ्ं के सामने 
उस वर्ष के आनुमानिक आय-व्यय का नक्शा उपस्थित कराता है। 
उसमें दो प्रकार की मद्दों की रक्में धथक्‌ धथक दिखायी जाती हैं, 
(१) जो पूर्व निश्चित है, जिन पर प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा का 
अत नहीं लिया जाता, और (२) जिन पर मत लिया जाता हे । 
_ऋर-निर्धारण तथा व्यय के लिए माँग के प्रस्तावों पर व्यवस्थापक 
.. परिषद का मत नहीं लिया जाता। ह 
|... व्यय की निम्नलिखित महों वर प्रास्तीय व्यवस्थापक सभा को मत 
... देने का अधिकार नहीं हे :-- ञ 
" (क ) गवर्नर का वेतन और भत्ता तथा उसके कार्यालय-सम्बन्धी 
बनर्धारितव्यय्‌। 












सम्बन्धी व्यय, सूद आदि । 
ंट:जनरल का वेतन ओर भचा |. 
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( थ ) द्ाईकोट के जजों का वेतन ओर भत्ता | 
(व ) प्रथक ज्षेत्रों के शासन-सम्बन्धी व्यय | द 
(छ ) अदालती निर्णयों के अनुसार होने वाला व्यय । 
(जे) अन्य व्यय जो नवीन शासन-विधान या किसी प्रान्तीय 
व्यवस्थापक मंडल के कानून के अनुसार किया जाना आवश्यक हो | 
इसके अन्तर्गत उन सब कर्मचारियों के वेतन और भत्ते भी सम्मिलित 
हैं, जो भारत-मंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं, जैसे इणिडियन सिविल सर्बिस 
या इश्डियन पुलिस सबिस आदि के कर्मचारी । 
कोई प्रस्तावित व्यय उक्त मह्दों में से किसी में आता है या नहीं, 
इसका निर्णय गबनर अपने विवेक से करता है। (क ) को छोड़ कर 
अन्य मह्दों पर व्यवस्थापक मंडल में बादानुवाद द्वो सकता है। उप- 
४, यक्त (क ) से (ज ) तक की मद्दों को छोड़कर अन्य विषयों के ख़र्च 
के प्रस्ताव व्यवस्थापक सभा के मत के लिए माँग के रूप में रखे जाते . 
 हैं। इस सभा को अधिकार है कि यह किसी माँग को स्रीकार करे, 

. अस्वीकार करे, या उसे कुछ घटाकर स्वीकार करे । | 
_.... शबनर की सिफ़ारिश के बिना किसी काम के लिए रुपये की माँग 
का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता । यदि सभा व्यय-सम्बन्धी कोई माँग 
. स्वीकार न करे या घटाकर स्वीकार करे, और इससे गवर्नर की सम्मति में 

. उसके उत्तरदायित्व को पूरा करने में बाधा उपस्थित द्वो तो वह अपने . 
.. विशेषाधिकार से, रद्द की हुई या घटायी हुई माँग की, पूर्ति करसकता है। _ | 
.._ सारांश यह है कि गवर्मर की इच्छा बिना, मंत्री-मंडल या व्य- 

- बस्थापक सभा किसी कार्य के लिए ख्च स्वीकार नहीं कर सकती] .. 

























सरल नागरिक शास्त्र 
बीजट-अधिवेशन---<सवस्थापक मंडल की एक मुख्य बेंढक 

: फ़रवरी के अन्त और मा के आरम्भ में होती है। इसमें आगामी 
वर्ष के प्रान्तीय आय-व्यय का अनुमान-पत्र उपस्थित किया जाता है; 
वैसे वास्‍्तव में यह अनुमान-पत्र सदस्यों के पास १५ दिन पहले मेज 
दिया जाता है । सदस्य भिन्न-मित्न ख़र्चों का विचार करते हैं और 
यदि उन्हें किसी खर्च में कुछ कटौती की सूचना देनी हो तो वे समा 
में बजट उपध्यथित किये जाने से तीन दिन पहले उस सूचना को 
सेक्रटरी के पास भेज देते हँ। यदि किसी ख़ास मदद में खर्च की कमी 
न करते हुए केवल उतत विभाग की कार्यनप्रणाली की आलोचना या 
शिकायत करनी हो, तो उस मदद में कटोती-करके एक रुपये की स्वी- 


में, सदस्य उस विभाग के विषय में अपना विचार प्रकट कर सकते हैं । 

बजट काफ़ी बड़ा द्ोता है, वह सभा में पढ़ा नहीं जाता। उसे 
«उपस्थित करते समय अर्थ-मत्री उसके सम्बन्ध में अपना भांपण करता 
५. है। पश्चात्‌ ( अगल्ले दिन ) उस बजट पर चर्चा दोती है, इसमें 
रे संदस्य कुल बजट पर अपने साधारण विचार प्रकट करते हैं। इसके 
बाद एक हफ्ते तक मिन्न-मिन्न मद्दों की, सदस्यों द्वारा प्रस्तुत, कटौ 
'तियों की. चर्चा होती है । पहले किसी विभाग की नीति की आल्लोचना 
करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की हुई कथैतियों पर विचार द्ोता है । 
 प्रश्वात्‌ अन्य क्ौतियों का विचार होकर एक-एक मह के ख़र्च की 




























कृति यूचित की जाती है। इससे उस कदौती-सस्बन्धी चर्चा के प्रसंग. २ 



























प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल...  /ञ -धूथके, 





ज्ञाती है; इसके बाद किसी कटौती पर बहस नहीं होती । सदझ्ल के. 
आग्रह करने पर कटोती की रकम पर मत लिये जाते हैं, और यदि वह 
स्वीकार हो जाय तो उस मदद की रकम को, उससें आवश्यक कमी 
करके, मंज़ूर किया जाता है। इस प्रकार सारा शेष कार्य थोड़ी देर 
: में ही निपटा लिया जाता है । 


विधानात्मक शासन न चलने पर काये में लाये 
जानेवाले नियम; गवनेर की घोषणा---यदि गवनेर को किसी 
समय यद्द निश्चय हो जाय कि तत्कालीन परिस्थिति सें प्रांतीय शासन 
का कार्य इस विधान के अनुसार नहीं चल सकता, तो बह घोषणा 
निकाल कर सूचित कर सकता है कि (क) अम्रुक कार्य वह स्वयं. 
अपने विवेक से करेगा, या (ख) प्रांतीय संस्था या अधिकारियों के सब 
या कुछ अधिकारों का वह स्वयं उपथोग करेगा। इस घोषणा में 
. इसे व्यवहत करने के उपयोगी श्रावश्यक नियमों का उल्लेख किया 
- जा सकता है। हाँ, गवर्नर हाईकोर्ट के अधिकार नहीं ले सकता और 
न इस न्यायालय-सम्बन्धी विधान की किसी धारा को स्थगित कर 
सकता है । ४ 
_ गबवरनर किसी सी समय अपनी उपयुक्त घोषणा में परिवर्तन कर 
सकता है तथा उसे मन्सूस भी कर सकता है | हो 
ऐसी घोषणा की सूचना तत्काल भारत-मंत्री को दो जायगी, 
और उसके द्वारा पार्लिमेंट की दोनों सभाओं के सामने रखी 
जायगी | 
गवर्नर इस प्रकार की घोषणा तब तंक नहीं निकालेगा, जब तक 





.. सरल नागरिक शाख्त 
कि गहनर-जनरल इसमें सहमत न हो जाय। और इस विषय में 
गवर्नर और गवर्नर-जनरल दोनों अपने विवेक से कार्य करेंगे। 

आरम्भ में ऐसी घोषणा छ४ माह के लिए जारी द्ोगी। परन्तु 
अगर इस घोषणा को जारी रखने का प्रस्ताव पालिमेंट की दोनों 
सभाओं से स्वीकार दो जाय ( या द्वोता रहे ), तो यद्द घोषणा, मंसूख 
न किये जाने की दशा में, अपनी अवधि के पश्चात्‌ बारह मास तक 
जारी रहेगी । परन्तु ऐसी कोई घोषणा तीन साल से अधिक व्यवहृत 
ने होगी | | 

अगर गवर्मर घोषणा द्वारा, प्रांतीय व्यवस्थापक मण्डल के क़ानुन 
बनाने का अधिकार ग्रहण कर ले, तो उसका बनाया हुआ क़ानून, 
घोषणा का प्रभाव समाप्त होने के दो साल बाद तक जारी रहेगा, 
सिवाय उस दशा के, जब कि उसे कोई अधिकार-प्रास्त व्यवस्थापक. 
संस्था नियमानुसार दो साल से पूर्व संशोधित कर दे । 

. विशेष वक्तव्य--यत्रपि प्रजातन्त्रात्मक देशों की शासन-पद्ध ति. 
के अनुसार ही यहाँ मंत्री-मंडल की व्यवस्था की गयी है, तथापि इस. 
आधार पर जो शासन-भवन निर्माण किया गया है, वह प्रजातन्त्रात्मक 

न होकर बहुत कुछ स्वेच्छाचार-मूलक है । गवर्नर के विशेष उत्तर- 

 द्वायित्वों श्रोर विशेषाघिकारों का आयोजन करके, उन्हें प्रान्तीय आय 
के अधिकांश भाग को स्वयं ख़् करने का अधिकार देकर, मंत्रियों - 

को कितने-ही मदहत्व-पूर्ण अधिकारों से वंचित करके, एवं छः प्रान्तों में 
स्थापक समाञओं की स्थापना करके, प्रान्तीय स्व॒राज्य का 










































प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल लक: 





यहाँ गवर्नर प्रायः सर्वे-सर्वां बना दिया गया है। यह वे 
सकता है कि अनेक स्वतंत्र राज्यों में भी किसी-न-किसी के हाथः 
में ऐसे अधिकार रहते हैँ, जिनसे विशेष परिस्थिति में देश को राजनैतिक: 
संकट से बचाया जा सके। परन्तु स्मरण रहे कि वहाँ विशेषाधिकारों 
का प्रयोग बहुत ही कम और बहुत ही विशेष परिस्थितियों में किया 
जाता है। भारतवर्ष में, गतवर्षों में इसके विपरीत यह अनुभव में 
आया है कि अधिकारी विशेषाधिकारों का प्रयोग साधारण परिस्थिति 
में भी करते हैं। पुनः स्वतंत्र देशों में जिन व्यक्तियों के हाथ में 
विशेषाधिकार रहते हैं, वे जनता के विश्वास-पात्र होते हैं। उनका,. 
.. और उन देशों के जन-साधारंण का, हित परस्पर-विरोधी न द्ोकर: 


._ घूक ही द्वोता है। इसलिए यहाँ प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल के काये- 


. न्षेन्न सें गबनर को व्यापक ओर स्वेच्छाचार-मूलक विशेषाधिकारों 
से सम्पन्न करना, उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन-प्रणाली के मूल पर 
_ कुठाराघात करना है। नवीन शासन-विधान की यद्द बात अत्यन्त 
चिन्तनीय है । द द द 






















अड्तीसवाँ परिच्छेद 


स्थानीय स्वराज्य 
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_छुूनता को अपने-अपने स्थानों अर्थात्‌ शहरों और देद्वातों का 


प्रबन्ध या सुधार करने के अधिकार होने को स्थानीय स्वराज्य कद्दते 
_ हैं। इन अधिकारों का उपयोग करने के लिए. बनायी हुई संस्थाएं, 
_स्थानीय-स्वराज्य-संस्थाएँ कहलाती हैं । द 


... प्राचीन व्यवस्था---प्राचीन समय में यहाँ चिरकाल तक 
: स्थानीय कार्य गाँवों में आम्य संस्थाश्रों ओर नगरों में व्यापार-संघों आदि 
द्वारा होता रहा। भारतवर्ष की पंचायतें बहुत प्रसिद्ध रहीं हैं । प्रत्येक 
गाँव या नगर स्वावलम्बी होता था; पंचायत उसकी रक्षाथ पुलिस 

















स्थानी य स्वराज्य पद 
आदि सार्वजनिक उपयोगिता के कामों की व्यवस्था करती थी । #राज- 
बंश बदले, क्रान्तियाँ हुईं, बारी-बारी से हिन्दू (क्षत्रिय राजपूत), पठान 
मुगल, मराढों ओर सिक्‍खों का प्रशुत्व हुआ । परन्तु सब विन्न बाघाशओं 
का खामना करते हुए. भी आ्ाम-संस्थाओं ने अपना अस्तित्व और 
आपनी स्वतन्त्रता बनाये रखी | 

आधुनिक स्थिति _ अंगरेजी शासन के प्रारम्भिक समय में 
आम संस्थाओं की आय और अधिकार प्रान्तीय सरकारों द्वारा ले लिये 
जाने पर आम-्संगठन का कमशः हास हो गया। यद्यपि अब भी. 
पंचायती मन्दिर और घरमशाला आदि बनते हैं, ये प्राचीन व्यवस्था 
के स्मृति-चिन्ह-मात्र हैं। अब पुना नवीन रूप से पंचायतें स्थापित 
_ की जा रही हैं। इसका विवेचन आगे किया जायगा | 
... अँगरेज़ अधिकारियों ने पहले नगरों या शहरों की ओर ध्यान 
दिया और सन्‌ श्८ू४१ ई० से कुछ स्थानों में क्रमशः म्युनिसपैलटियाँ 
स्थापित कीं। इसके दो उद्देश्य थे | नगरों का सुधार होना, और जन- 
साधारण को सावंजनिक काय करने की व्यावहारिक शिक्षा मिलना | 
इन संस्थाओं की कुछ वास्तविक उन्नति सन्‌ १८७० ई० से ( लाड़ूं 





मेयो के समय से) हुईं | सन्‌ शृद्४ ई० में लाड रिपन में इनके अधि- 


कार बढ़ाये, तब से इनका प्रचार बढ़ा है। तथापि पैंतीस वर्ष तक 

उन्नति की गति बहुत ही मनन्‍्द रही। सन्‌ १९१८ ई० में सरकारी 
>मन्तध्य प्रकाशित हुआ, उसमें म्थुनिस्पैज्ञटियों में निर्वाचित सखदस्यों 
और निर्वाचकों की संख्या बढ़ाने तथां ग्रैर-सरकारी समापतियों के 
होने, डनके अधिकार बढ़ाने, ओर ग्राम-पं चायते स्थापित करने, प्र्‌ 





























-सरल नागरिक शास्त्र 


ज़ोर हिया गया। सभ्‌ १९१९ ई० के शासन-सुधारों ने स्थानीय स्वराज्य 
को हस्तान्तरित विषय कर दिया, अर्थात्‌ इसे उत्तरदायी अन्त्रियों को 
साँप दिया | इससे इन संस्थाओं पर बढ़ा प्रभाव पड़ा । इन पर सरकारी 
नियंत्रण कम हो गया तथा इनके अधिकार बढ़ गये | सन्‌ १९३५ ई०- 
के शासन-विधान से प्रान्तीय स्वराज्य की व्यवस्था होजाने पर इनकी' 
शक्ति की ओर भी इृद्धि हुईं। 

स्थानीय स्वराज्य-संस्थाएँ-..भारतवर्ष की वर्तमान स्वराज्य-- 
संस्थाओं के निम्नलिखित भेद हैं 

(१) पंचायत 

(२) बोड 

(३) म्थुनिसपैलटियाँ, कारपोरेशन, नोटीफ्राइड एरिया 

(४) इम्प्रवमैंट ट्रस्ट और पोर्ट-द्रस्ट । 
। पंचायतें-- इनमें चार-पाँच या अधिक नामज़द सदस्य तथा एकः 
..__ सरपंच होता है। इन्हें छोटे-मोटे दीवानी तथा फ़ौजदारी मामलों काः 
० _* फैसला करने का. अधिकार होता है। इनमें पेश द्ोनेवाले मुकदमों में 
किसी पक्ष का कोई वकील पैरवी नहीं कर सकता, अन्य ख़र्चे भी कम 
. पड़ता है। पंचायतों को गाँव में सफ़ाई के, और आवारा फिरकरः 
. नुकसान पहुँचानेवाले मवेशियों को रोक रखने के, सम्बन्ध में कुछ | 
अधिकार होता है। पंचायतें साधारण अपराध करनेवालों पर कुछ 
झुर्माना. कर सकती हैं और मुकदमा लड़नेबालों ( बादी प्रतिवादी ) 
ले सकती है। इन्हें ज़िला-बोर्ड या सरकार से कुछ रक़म' 








स्थानीय स्वराज्य द | कूदर 


ज्ञेत्र के आदमियों पर कुछु कर लगा सकती तथा अपराधिखोीं पर 
जुर्माना कर सकती हैं ( इन्हें कद करने का अधिकार नहीं द्वोता )। 
यदि इनका कोई कर या जुर्माना वशूल न हो तो ज्िला-मजिस्ट्रेट उसे द 
'बंसूल करा देता है। पंचायतों को अपनी ञ्राय कल्ेक्टर की अनुमति 
से ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सफ़ाई या कच्ची “सड़कों आदि के कार्य में खु्चें 
करनी द्वोती है | सरपंच, पंचायत का सभापति होने के अतिरिक्त, ग्राम- 
कोष और उसका हिसाव तथा अन्य आवश्यक कागृज़ और रजिस्टर 
रखता है, सम्मन की तामील करवाता है ओर समय-समय पर कलेक्टर 
को पंचायत-सम्बन्धी रिपोर्ट देता रइता है | 
पंचायतों की बहुत उन्नति तथा वृद्धि करने की आवश्यकता है। 
 चतंमान अवस्था में उनके अधिकार बहुत कम हैं, और उनकी आय 
भी बहुत थोड़ी है। इसलिए गाँवों के सुधार या उन्नति में थे विशेष 
भाग नहीं ले पातीं। मुकदमे-मामलों को निपटाने के सम्बन्ध में भो 
जनके द्वारा बहुत थोड़ा कार्य दो रद्दा है। यदि उनके अधिकार 
_ययेष्ट हों तो उनके द्वारा बहुत सा न्याय-कार्य बहुत जल्दी तथा अल्प 
वयय में हो सकता हे । क्‍ 
5 बोढ---देह्मातों में प्रारम्भिक शिक्षा ओर स्वास्थ्य आदि का कार्य 
“ ऋरनेवाली मुख्य संस्थाएँ बोड़ कहलाती हैं। इनके तीन. भेद हैं-.- 
_जोकल बोर्ड, ताल्कछुका-बोर्ड या सब-डिविजनल- बोड, ओर ज़िला- 
बोड ।६४ लोकल बोर्ड एक गाँव में या कुछ गाँवों के समूइ में होता. 



















तरह के । जिला-बोड को मध्यप्रान्त में ज़िला-कोंसिल कहते हैं 


के, 








- सरत्न नागरिक शास्त्र 


ह्टै। ध्ताल्लुका या सब-डिविजनल बोड एक ताल्लुके या सब- 
डिविजन में होता है। यह लोकल बोर्ड के काम की देख-भाल 
करता है। के द 

.. जिला-बोर्ड एक ज़िले में होता है और ज़िले भर के लोकल 
बो्ों' (या ताल्लुका बोर्डों ) का निरीक्षण करता है। भारतवष के द 
मिन्न-मिन्न प्रान्तों में बोडों की व्यवस्था एकसी नहीं है। मदरास ओर 
मध्यप्रान्त में इनकी स्थापना अधिक हुई है। मदराख में प्रत्येक 
गाँव का--अथवा, कई गाँवों को मिलाकर उन सब का--एक यूनि- 
यन बना दिया गया है। ब्रिटिश भारत में लगभग २०० ज़िला-बो डे 
और ५८० अधीन-ज्िला बोर्ड हैं। इनके अतिरिक्त लगभग ४३०: 


और लोकल बोर्डों में प्रायः चुने: हुए सदस्यों. को संख्या ही अधिक ै 
है। किस ज़िला-बोर्ड में कितने सदस्य हों, उसका सभाएति चुना हुआ 
रहे, या नियुक्त किया जाय, यह प्रस्येक प्रान्त के ज़िला-बोड-क़ानून से 
... निश्चित किया हुआ हे। संयुक्तप्रान्त में सभापति चुना हुआ एवं 

. शैर-सरकारी द्वोता दै। बोर्डों के चुनाव के लिए नये नियम बन 
जड़े हैं। - ै क्‍ 
... बोड्डी का कांये और व्यय--बोर्डों का कर्तव्य अपने आम- 
क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और सफ़ाई आदि के अतिरिक्त कृषि और 
पशुओं की उन्नति करना है। इनके खर्च के कुछ अन्य कार्य ये हैं द 
































यूनियन कमेटियाँ हैं। पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्त को छोड़ कर ज़िला 8 








स्थानीय स्वराज्य भर ९ 
पशुओं का इलाज करना ओर नस्ल सुधारना; # 
मेले ओर नुमायशें करना आदि | 


बोर] की आय के साधनं--बोर्डों की अधिकतर आय 
अबवाब अर्थात्‌ उत महसूल से होती है जो भूमि पर लगाया जाता है । 
_ इसे सरकारी वार्षिक लछगान या मालगुज्ञारी के साथ द्वी प्राय: एक 
आना फी रुपये के हिसाब से बसूल करके इन बोडों को दे दिया 
जाता है। इसके अतिरिक्त विशेष कार्यों के लिए सरकार कुछ रकूस 
कुछ शर्तों से प्रदान कर देती है। आय के अन्य श्रोत तालाब, घांट 
सड़क पर के महसूल, पशु-चिकित्सा और स्कूलों की फ़ौस मवेशी- 
. खाने की आमदनो, मेले या नुमायशों पर कर तथा सावर्जानक 
. डद्यानों का भूमि-कर हे ( आसाम प्रान्त को छोड़कर ) 
: आधीन-जिला-बो्डों का कोई स्वतंत्र आय-श्रोत नहीं उन्हें समय- 
समय पर ज़िला-बोडों' से ही कुछ मिल जाता है। वे उस 
रुपये को ज़िला-बोर्ड की इच्छा या सम्मति के विरुद्ध खंच नहीं 
कर सकते । 

प्रांत तथा परिस्थिति-मेंद से बोडों की आय तथा व्यय भिन्न-भिन्न 
होता है। एक ही बोर्ड के आय-व्यय में भी प्रति वध ऊर्ई अन्तर होता 
रहता है | तथापि एक ज़िला-बो्ड के. आय-व्यय से इस विषय की 
बहुत कुछ जान हो सकता है। इसलिए आगे इलाहाबाद 
| ज़िला-बोड की सन्‌ १९३९-४० के आय-ब्यय का. बजट दिया 
जाता है ३--- हे 
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छा 
छ् इलाहाबाद ज़िला-बोडे की आय 


है | . रुपये 

प्रांतीय सरकार से सद्दायता 

शिक्षा २,६९,श६८ |] 

चिकित्सा श्२ञ्9० | 

. ३,४९,६४५ 

स्वास्थ्य ११,रेरे८ | 

ञ्रन्य छू ६,४०० है 
'अबवाब २, १ हि 9४ 
हैसियत या जायदाद-कर ३०,००० 
मवेशौख़ाना १७,६०० 
"यातायात ३६,००० 
'शिक्षा-झुल्क १०,६०० 
चिकित्सा १,१५० 
स्वास्थ्य १,४०० 
पशु-चिकित्सा १३० 
बाज़ार ] १,३०० 
किराया | २,०००. 
“पेड़ लगाना _ ७०० 
' ऋलय । 9५ ० ७०७ 
कूज़ न्‍ रा १४,२०० 


रंजन्‍्ममक फरीनलुलवणलक-९१+ 2०० “०»ॉपरनन ककनलननननननक न, 


: पिछली बाक़ी 
. ७,३८,२६६ 








(ब्ष के आरम्भ में) १६,९९६ 








सह 
साधारण प्रब॑न्ध 
मवेशी खाना 
शिक्षा 
चिकित्सा 
स्वास्थ्य 
चेचक का टीका 
पशु -चिकित्सा 
मेले ओर नुमायश 
पेड़ लगाना 
निर्माण कार्य 
अन्य 

: कज़ें 





स्थानीय स्व॒राज्य 


बाक़ी देना (वष के अन्त में) 


मनन पिन ललन बनता, 


योग 


आगे दिये हुए म्युनिसपेल्ल के आय-व्यय के अंकों से इने 
अंकों की तुलना कौजिए । जिला-बोड़ का च्षेत्रफल और जन - संख्या 
स्थुनिसपैज्ञणी के ज्षेत्रटल और जन-संख्या से कई गुना है। तथापि 
उसकी आय-व्यय स्युनिसपैलटी की आय-वब्यय के आधे से भी कम है | 


इलाहाबाद ज़िला-बोड का ब्यय 


रुपये 


-१,३९,२८० 


६२,०१५ 
४,९७,८८९७ 
४१,०९६ 
१६,६१० हे 
११, शृ६७ 
१९,६४० 
पूछ 
१,४७७ 
४६,७६० 
७,३००. 


4 न दे 09 ॥। पा ॥ 


७, ३८, रै६९ 


जनता की शिक्षा स्वास्थ्य चिकित्सा आदि के जैसे काम म्युनिस्पेलणी 


गें करने होते हूँ, वैसे ही काम ज़िला-बोर्डों को अपने ज्षेत्र में करने 


ड्प् 
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: होते हैँ'! परन्तु बतंमान दशा में उनकी आय इतनी कम होने से के 


अपना कर्तव्य कैसे पालन कर सकते हैं ! यही कारण है कि £यः भाँव- 


बालों के लिएए शिक्षा आदि की व्यवस्था बहुत द्वी कम दो रही है | 


आारतवर्ष की नब्बे फ्रीसदी आबादी गाँवों में रहती है, इसलिए 
गाँवों की जनता के हितार्थ जिला-बोर्डों की कितनी उन्नति होनी चाहिए, 
यह स्पठ है । 


स्युनिसपैलटियाँ और कारपोरेशन --म्युनिस्पलडियाँ नगरों 
में काम करती हैं। ब्रिटिश भारत में इनकी कुल संख्या लगभग सात सौ 


है । प्रत्येक म्युनिस्पैलटी की सीमा निश्चित की हुई दै। जो लोग उसके 


अन्दर रहते और उसे टेक्ध देते है वे 'रेट्पेयर या करूदाता 


कहलाते हैं। जो करूदाता निर्धारित बाषिंक कर देते हैं, अथवा 


जिनके पास जागीर हैं, वे वोटर या मतदाता कहते हैं। इन्हे अपनी. 


अपनी भ्युनिस्पैलटी के लिए, मेम्बर ( म्युनिसिपल कमिश्नर ) चुनने का 
अधिकार द्वोता है । 
. कलंक॒त्ता, बम्बई और मदरास शहर कौ म्युनिसपैलटियाँ म्युनिसि- 


पल कारपोरेशन या केवल कारपोरेशनः कहलाती हैं। इनके मेम्बरों 
( कमिश्नरों ) को कौंसिलर कहते हैं। अन्य स्युनिस्पैलदियों से इनका 


संगठन कुछ भिन्न प्रकार का, और आय-व्यय तथा कार्य-क्षेत्र अधिक 
होता है । _ | | 5 
इनका काये और व्यय -- म्युनिसपैलटियों ओर. कारपोरेशनों 


के मुख्य कार्य कददी-कद्दी कुछ मेद दोते हुए, साधारणतय्रा ये हैा+ 





वंसाधारण की सुविधा की व्यवस्था करना, 




























स्थानीयस्वराज भूर्प्‌ 
बनवाना, उनकी मरम्मत कराना; पेड़' लगवाना: डाक बंगला या 
घराय आदि साबंजनिक मकान. बनवाना: कहीं आग लग जाय तो 
उसे बुकाना; अकाल, जल की बाढ़ या अन्य विपत्ति के समय जनता 
की सहायता करना । 
(२) स्वास्थ्य-रक्षा--अस्पताल या औषधालय खोलना: चेचक और 

प्लेग के टोके लगाने तथा मैला पानी बहाने का प्रबन्ध कराना; 
छत की बिमारियों को रोकने के उचित उपाय काम में लाना; पीने के 
लिए स्वच्छु जल ( नल आदि ) की व्यवस्था करना, खाने के पदार्थों 
में द्वानिकारक बस्तु तो नहीं मिलायी गई है, इसका निरीक्षण करना. । 
(४) शिक्षा--विशेषतया प्रारम्भिक शिक्षा के प्रचार के लिए, 
पाठशालाओं की समुचित व्यवस्था करना; मेले और नुमायशें कराना । 

.._ (४) बिजली की रोंशनी, दामबे तथा छोटी रेलों के बनाने में 
सहायता देना । 
उपयु क्त कार्यों में काफ़ी ख़र्च होता है। इस लिए इन संस्थाओं 

को आय की आवश्यकता होती है । पर 
आमदनी के साधन--इन उंस्थाओं की आमदनी के मुख्य- 
ग्रुख्य साधन ये हैं;-- (१ ) चुज्ली (अधिकतर उत्तर भारत, बम्बई और 
सध्य-प्रान्त में) इन संस्थाओं की सीमा के अन्दर आनेवाले माल 
तथा जानवरों पर लगती है । संयुक्तप्रान्त में इस कर की इतनी 
प्रधानता है कि कुछ ज़िलों में म्युनिसपैलटियों का नाम दी चुल्ली पड़. 
गया है। ( १) मकान और ज़मीन पर कर ( विशेषतया आसाम 
बिहार, उड़ीसा, बम्बई, मध्यप्रान्त और बल्ञाल में ) | (३.) व्यापार 
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9९६ 
४ के कर 
पेशों पर कर ( विशेषतया मदरास, संयुक्तप्रान्त, बम्बई, मध्यप्रान्त 


और बज्ञाल में ) । (४) सड़कों और नदियों के पुलों पर कर 
। (५) सवारियों, 


(६ ) पानी, रोशनी, 
ईखाने, पाख़ाने आदि का 


( विशेषतया मद्रास, बस्बई ओर आसाम में ) 
गाड़ी, बग्बी, सायकिल, मोटर और नाव-शुल्क । 
नालियों की सफ़ाई हावनवाज्ञार कता 
शुल्क | (७) देसियत, जायंदाद और जानवरों पर कर (८) चाजियों 

दुरी से अधिक के क़ासले से आनेवालों 


पर कर । यह कर निर्धारित 
पर लगता है और प्रायः रेलवे टिकट के मूल्य के साथ दी वसूल कर 


लिया जाता है । (९) '्युनित॒पल् स्कूलों की फ़रीच । ( १० ) काँजी 
हौस की फ़ीस । ( ११) सरकारी सहायता या ऋण । द 
कभौ-कभी शिक्षा, अस्पतालों और पशु-चिकित्सा के लिए म्युनि- हा) 
सवैलटियों को सरकारी सहायता मिलती है। जब किंधी स्युनिसिपैलटी 
को मैले पानी के बहाव के लिए नालियाँ बनानी होती हैँ अथवा जल- 


प्रबन्ध के लिए. शहर में नल: आदि लगाने होते हैं तो वह ऋण लेती 


है। यदि उचित समझा जाये, तो इस खर्च का भार प्रान्तोय सरकार 


कुछ शर्तों" से अपने ऊपर ले क्षेती है। परन्ठ इसमें सन्देद नहीं कि 
म्युनिसपैलटियों को आवश्यकताओं के विचार से उनकी आय बहुत 


कम है | हा | । 
आगे इलाहाबाद स्थुनिय्पैलगी का सच १९३९-४० बजट दिया. 


जा ता हे। इससे यद्द शात दो जायगा कि विशेषतया संयुक्तप्रान्त में 
किन-किन वाघनों से होती दे तथा वे 





पिल्ञटियों की आय प्रायः 
























स्थानीय स्वराज्य.. - प्ू९७छ 





इलाहाबाद म्युनिसपैलटी की आय 
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नोटीफाइड एरिया-ये अधिकतर पंजाब और उछंयुक्प्रान्त 
में हैं। इन्हें म्युनिसपैलटियों के थोड़े-थोड़े से अधिकार दवोते हैं । ये 
डसी क्षेत्र में होते हैं, जहाँ बाज़ार या क़स्वा अवश्य दो और जिसकी 
जन-संख्या दस हज़ार से अधिक न दो। म्युनिस्पैलटियों को अपेक्षा 
इनकी आय (एवं व्यय) कम है । इनके अधिकांश सदस्य 
नामज्नद होते हैं | 
| इम्मवमंट टुसंट बड़े-बड़े शहरों की उन्नति या सुधार के 
लिए कभी-कभी विशेष कार्य करने होते हैं, जैसे सड़कों को चोड़ी 
. करना, धनी बस्तियों को हृवादार बनाना, ग्ररीबों और मज़दूरों के लिए 
मकानों की सुव्यवस्था करना, आदि । इन कामों के वास्ते 'इम्प्रवर्मेंट- 
. द्ृस्ट' बनाये जाते हैं। इनके सदस्य प्रान्तीय सरकार, म्युनिसपैलटियों 
.. क्षथा व्यापारिक संस्थाओं द्वारा नामज़द किये जाते हैं। ये अपने 
अधिकार की भूमि आदि का किराया तथा आवश्यकतानुसार ऋण 
या सहायता लेते हैं । 
पोदे टृस्ट--बन्दरगाहों के स्थानीय प्रवन्ध करनेवाली संस्थाएँ 
“पोट-ट्स्ट” कहलाती हैं। ये धादों पर माल्गोदाम बनाती हैं और 
_ ब्यापार के सुभीते के अनुखार नाव और जहाज की सुध्यवस्था करती | 
हैं। समुद्र-तट, नगर के निकट्वर्ती समुद्र-भाग, या नंदी पर इनका « 
पूरा अधिकार रहता है। इनकी पुलिस अलग रहती है। इनके सभा- 
 शद कमिश्नर या ट्रस्टी कहलाते हैं। कलकत्ते के अतिरिक्त सब पोर्ट- 
:.  द्रृष्टों में निर्वाचित सदस्यों की अपेक्षा नामज़द दो अधिक रहते हैं। 
. आधिकांश सदस्य योरपियन होते हैं। स्थुनिसपैलणियों की अपेक्षा 
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पोर्ट-टरइ्टों में सरकारी हस्तक्षेप अधिक है। ये ही ऐसी स्थानीय-स्वराज्य- 
संस्थाएँ हैं, जिनके सभासदों को कुछ मचा मिलता है। माल-लदाईं 
और उतराई, गोदाम के किराये तथा जह्दाज़ों के कर से जो आमदनी 
होती है, वह इनकी आय है। इन्हें आवश्यक कार्यों के लिए कृर्जी 
लेने का अधिकार है। 

_ पिशेष वक्तव्य--हमारी स्थानीय-स्वराज्य-संस्थाओं में अनेक 
आदमी कोई ख़ास कार्य-क्रम लेकर नहीं पहुँचते, व्यक्तिगत कीति या 
यश के लिए. जाते हैं। वे दलबन्दी करते हैं, जिससे सावजनिक द्वित 
की उपेक्षा द्वोती है। पुनः दमारी पंचायतों और ज़िला-बोडों' की 
ही नहीं, म्युनिस्पैलटियों तक की स्थिति अच्छी नहीं हैं । इनकी आय 
बहुत कम्र है, और इन्हें अपने कार्य के लिए आवश्यक घन के वास्ते 
परमुखापेक्षी रहना पढ़ता है। इसलिए इनके द्वारा किये जानेवाले 
कार्यों. का असमन्तोषप्रद रहना स्वाभाविक ही है। यह भी उल्लेखनीय 
है.कि यद्यपि इन संस्थाओं की स्थापना का कार्य आरम्भ हुए सो वर्ष 
होने को आये, तथापि अब तक इन्हें स्थानीय पुलिस आदि सम्बन्धी 
कुंछ नवीन अधिकार नहीं दिये गये । 

इन विषयों में सुधार की बड़ी आवश्यकता है | इसके अतिरिक्त जो 
: झज्जन “इन “संस्थाओं के सदस्य बनें, उन्हें अपने उत्तरदायित्व का 

ध्यान रखते हुए. नागरिक कार्यों में उदार दृष्टिकोण रखना चाहिए 
उन्हें सम्प्रदाय या जाति-बिरादरी आदि का पत्चपात न कर अपने 


















डन्तालीसवाँ परिच्छेद 
सरकारी नौकरियाँ 


है >-३०-० छल छछ80०--+--८ 
[इस परिच्छेद में कुछ संधान्तरित राज्यों सम्बन्धी बातों का भी उल्लेख किंथ[ 
गया है, उन पर अमल उस समय होगा जब संघ की स्थापना हो जायगी । वर्तमान 


 अबस्था में संघ सरकार और संघीय व्यवस्थापक मंडल से ऋमशः केन्द्रीय सरकार 
और केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल का आशय लिया जाना चाहिए । ] 













किसी देश का शासन अच्छा होने के लिए वहाँ कायदे-क़ानून तो 
अच्छे दोने ही चाहिएँ, पर यहा काफ़ी नहीं है। शासन-कार्य जनता 
के लिए. यथेष्ट हितकर तभी होगा, जब सरकारी कर्मचारी योग्य औरः 
अनुभवी हों तथा उनमें लोक-सेवा और देश-प्रेम की भावना हो 
जो व्यक्ति केवल वेतन के लोभ से काम करते हैं, उनके योग्य होने परु 
भी बहुघा सबंसाधारण के प्रति उनका व्यवद्धार अद्वितितर और 
 अ्रद्चिकर होता है।. । 
सरकारी नौकरियों के मुख्य दो सेद हैं :--सैनिक और मुल्की + 
पहले भारतवर्ष के सैनिक नोकरियों के विषय में लिखा जाता है । 
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सैनिक नोकरियाँ--भारतवर्ष की सैनिक व्यवस्था करनेवाला 
सर्वोच्च अधिकारी भारत-मंत्री दै। वह ब्रिटिश पाल्निमेंट के प्रति, 
: अन्यान्य बातों में भारतवर्ष के रक्षा-का्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तर- 
दायी होता है। भारतवर्ष में ठतके परामश और आदेशानुलार कार्य 
करनेवाला मुख्य अधिकारी गवनर-जनरल है। विधान के अनुसार 
सेना का निरीक्षण, संचालन और नियंत्रण उसके ही द्वाथ रहता है। 
भारत-सरकार के विभागों में से एक विभाग सेना विभाग है, यह 
पहले बताया जा चुका है | इस पर जंगी लाद ( कर्मांडरन चीफ़ ) का 
प्रभुत्व रहता है, वह सैनिक परिषद ( मिलिटरी कोंसिल ) का सभापति 
होता है । इस समय जंगीलाट, गवर्नर-जनरल्ल की प्रवन्धकारिणी सभा 
का सदस्य है, संघ की स्थापना के बाद वह इस सभा का सदस्य नहीं. 
हुआ करेगा । सैनिक नोकरियों की व्यवस्था में भारतीय जनता के । 
प्रतिनिधियों अर्थात्‌ भारतीय व्यवस्थापक मंडल का कुछ अधिकार 
नहों है । | 

घुरकी नोकरियाँ---अब अ-सैनिक या मुल़्की पदों की बात 
लीजिए। भारतवष में कुछ सर्वोच्च म्ल्की पदों के लिए नियुक्तियाँ 
सम्नाद द्वारा दोती है । इनमें गवर्नर-जनरल, तथा बंगाल, बम्बई और 
मदरास के गवर्नर आदि शामिल हैं । इनका उल्लेख पहले प्रसंगानुसार 
किया जा चुका है। इन पदों से नीचे इम्पीरियल स्वित्त के सदस्थों 
का दर्जा है। इन्हें इंडियन तिविलेसवित्त (आई० सी० एस०-) 








सरकारी नौकरियों... द्न्शः 

आल-इंडिया ( अखिल भारतवर्षीय ) सर्विसवाले कहलाते हैं। इनरे से 
ही ज़िला-मजिस्ट्रे,, कलेक्टर, ज़िला-जज, सेशन्स जज, कमिश्नर, द 
ओर रेवन्यू - बोर्ड के सदस्यों आदि की नियुक्ति होती हे; यहाँ तक कि 

ये बंगाल, बम्बई और मदरास को छोड़कर अन्य प्रान्तों के गवर्नर तक 

हो सकते हैं । 

इन कमचारियों के बाद दुसरा नम्बर उन कर्मचारियों का है, जो 
ग्राविश्यल ( प्रान्तीय ) विविज्न-सविंस के ( पी० सी० एस० ) कदलाते 
हैं। इस श्रेणी के कर्मचारी, प्रान्तीय सरकारों द्वारा भिन्न-भिन्न विभागों 

. में, अपनी योग्यतानुसार नियत किये जाते हैं। भर्ती के लिए कभी तो 
.._ परीक्षा होती है, और कभी नीचे की सर्विस के आदमी उसमें बदल 
.. दिये जाते हैं। प्रान्तीय सिविल-सर्विस में प्रान्त का नाम होता है, जैसे 
मदरास सिविल-सविस। इस सर्विस में डिप्टी-कलेक्टर, एक्सद्रा- 
'एविस्टट-कमिश्नर, मुन्सिफ़, स्कूलों के इन्स्पेक्टर, कालिजों के प्रोफ़ेसर, 
सब-जज, ऐसिस्टेंट सर्जन आदि कर्मचारी होते हैं। प्रान्तीय सर्विस के 
|. आद सबार्डनेट-सबिस या अधीन कर्मचारियों का नम्बर है। इनमें 
छोटे-से-छोटे कर्मचारी भी सम्मिलित हैं। इन की नियुक्ति मिन्न- 
भिन्न प्रान्तोय सरकारें अथवा उनके विविध विभागों के उच्चाधिकारी 
करते है। | | 
इंडियन सिविल-सविस की प्रश्गुता-भारतवर्ष में सब- 
-सांधारण के लिए इंडियन सिविल-सर्विस का दी राज्य है। गावों को _ 
जनता कलेक्टर को ही सरकार समझती है, जो इस सर्विस का. होता 
है | भारतीय शासन-पद्धति में इस सर्विस का वही स्थान है, जो मनुष्य 
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के शरीर में रीढ़ की दहडडी का दोता है । इसलिए! सरकारी कानूनों मेंः 
इस सर्विसवालों की माँगों का पूरा ध्यान रखा जाता है। इनके लिएः 
उच्च पद अधिक-से-अधिक संख्या में सुरक्षित रखे जाते हैं, और इन्हें 
हर प्रकार से प्रसन्न और संतुष्ट रखने का प्रयत्न किया जाता है । यह 
कार्य निर्धन भारतीय जनता के लिए बहुत मँहगा पड़ता है । विशेष' 
चिन्तनीय बात वो यह है कि भारतवर्ष को ( प्रान्तीय ) स्वराज्य देने 
का दावा करते हुए भी ब्रिटिश अधिकारियों ने इस सर्विस कोः 
अधिकांश विदेशी बनाये रखने, तथा इसे भारतीय जनता के 
प्रतिनिधियों अथवा मंत्रियों के नियंत्रण से मुक्त रखने, की व्यवस्था 
की । इस बिषय की कुछ बातों का विचार पिछले परिच्छेदों में होः द ह / 
चुका दे | हे 
कुछ ज्ञातव्य बातें--इस सर्विस में भर्ती द्ोने की परीक्षा पहले 
। इंगलैंड में दोती थी, अब मारतवर्ष में भी होती है। यह परीक्षा- 
प्रतियोगिता से. होती है। अर्थात्‌ किसी वर्ष जितने कर्मेचारियों की' 
आवश्यकता होती है, उतने ही, परीक्षा में अधिक से अधिक नम्बर: 
पानेवाले व्यक्ति चुन लिये जाते हैं। पहले इंगलैंड की परीक्षा पास- किये 
हुए व्यक्तियों में से चुनाव होता है। उसके बाद भारतवर्ष की परीक्षा... 
पास उम्मेदवारों का नम्बर आता है | इसका परिणाम यह द्ोता हैं कि: 
- इंगलैंड में परीक्षा पास करनेवालों की, चुनाव में आने की अधिकः 
_.. सम्भावना होती है और, भारतीय परीक्षा का महत्व कम रह जाता है |- 
: पुनः भारतवर्ष में होनेवाली परीक्षा के आधार पर चुने हुए व्यक्ति 
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(६ इसका ख़र्च सरकार देती है ) | इसके पश्चात्‌ ये व्यक्ति मारतवषु के 


किसी प्रान्त में नौकरी के लिए भेजे जा सकते हैं । 


सन्‌ १९१९ ई० के सुधारों के अनुसार निश्चय हुआ था कि जिन 
सरकारी नोकरियों के लिए भर्ती इंगलेंड में होती है, और जिन में 
योरपयिन और मारतीय दोनों लिए. जाते हैं, उनमें सैकड़े पीछे ३२ 
आरतवासी ही भर्ती किये जाये, ओर इनमें डेढ़ फ़ी सदी वार्षिक वृद्धि 
तब तक होती रहें, जब तक एक सामयिक कमीशन नियत द्वोकर फिर 
से सब मामले की जाँच करे | सन्‌ १९२३ ई० में नियुक्त ली-कमीशन! 
ने उच्च पदों पर काम करनेवाले योरपियनों के लिए खूुत्र पेंशन तथा 
भत्ते आदि दिये जाने को तिफारिश को | यद्यपि भारतीय व्यवस्थापक 


. सभा ने इसकी सिफ़ारिशों पर अमल करने का प्रस्ताव अस्वीकार कर 
दिया था, तथापि ब्रिठिश सरकार ने भारत-सरकार से सहमत होकर 


उसको प्रधान सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। इससे यहाँ शासन- 


व्यय, जो पहले दी अधिक था, और भी बढ़ गया । 


नवीन शासन-विधान और सरकारी नौकरियॉ-- 
नवीन विधान में बड़ी-बड़ी सरकारी नौकरी करनेवालों के हितों का 
पूर्ण ध्यान रखा गया हैं। उनकी नियुक्ति, वेतन, पेंशन और भत्ते 


. आदि के नियमों में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि उनकी 
सुविधा तथा मर्यादा की यथेष्ट रक्षा दो तथा वे यथान्सम्भव अपने पद. 
श्र बने रहें । उनके वेतन आदि सम्बन्धी सरकारी व्यय पर व्यवस्थापक 
मंडल का. मत नहीं लिया जाता । रेलवे, .आयात-निर्यात डाक-तार 


आदि विभागों में एग्लो-इंडियनों की नियुक्ति का लिद्वाज़ रखे जाने का 
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स्पष्ट आदेश है | यहाँ तक कि यह भी कहा गया है कि प्रतिशत 
. जितने पदों पर वे अब तक रहे हैं, उसका भी भविष्य में विचार रखा 
जाय। साधारणतः केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित पदों पर नियुक्तियाँ द 
करने तथा उनकी नौकरी की शर्तें तय करने का कार्य गवर्नर-जनरल 
करेगा और किसी प्रान्त सम्बन्धी यह कार्य उस प्रान्त का गवर्नर 
करेगा | परन्तु इंडियन-सिविल-सर्विस, इंडियन मेडिकल सर्विष, और 
. इंडयन पुलिस सर्विस तथा आबपाशी विभाग के पदाधिकारियों की 
नियुक्ति भारत-मंत्री ही करेगा ॥ । 
पब्लिक सर्विस कमीशन---नवीन शासन-ब्रिधान के अनुसार | 
एक पब्लिक सर्विस कमीशन संघ या केन्द्र के लिए. और एक-एक 
सर्विस-कमीशन प्रत्येक प्रान्त के लिए रदेगा। परन्तु यदि दो या 











अधिक प्रान्त समझौता करलें तो वे एक द्वी कमीशन रख सकते हैं।.. 


संघीय ( केन्द्रीय) कमीशन के सभापति और सदस्यों की नियुक्ति 
 गवर्नर-जनरल द्वारा और प्रान्तीय कमीशन के सभापति और सदस्यों 
की नियुक्ति गबनर द्वारा होगी। प्रत्येक कमीशन के कम-से-कम आधे 
सदस्य ऐसे होंगे, जो नियुक्ति के समय मारतवष्ष में कम-से-कम दस. 
.._थ नौकरी कर खुके हों। संघीय और आन्तीय कमीशनों के सदस्यों की. 
.._ संख्या तथा उनकी नौकरी की शर्तें क्रमशः गवर्नर-जनरल और गवर्नर 
तय करेंगे | इन कमीशनों का कार्य क्रशः संघ और प्रान्तीय नौक- 
... यों के लिए नियुक्तियाँ करने के वास्ते परीक्षा लेना तथा इन नौक- 
.. रियों के सम्बन्ध में गवनंर-जनरल और गवरनरों को विविध विषयों: 
ः | होगा | इन कमीशनों का. झचे इसके 
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सदस्यों का वेतन, पेंशन, भत्ता आदि क्रमशः केन्द्रीय तथा प्रॉन्तीय 
सरकार देंगी, और इस पर केन्द्रीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल - 
को मत देने का अधिकार न होगा । 
विज्येष वक्तव्य--पहले बताया जा चुका है कि गवरनेरों तथा 
गवनर-जनरल के अन्यान्य उत्तरदायित्वों में एक यह भी है कि बे 
वर्तमान तथा मृतपूर्व उच्च सरकारी कमेचारियों और उनके आश्ितों 
के अधिकारों और द्वितों की रक्षा करें | यह बात विशेष चिन्तनीय 
इसलिए है कि यहाँ सरकारी नोकरियों के सम्बन्ध में देश, जाति, या. 
वर्ण विशेष का पक्षपात्‌ किया जाता है । योरपियनों या ऐंग्लो-इंडियनों 
के लिए कुछ स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं, तथा इन्हें भारतीयों की 
. अपेक्षा श्रच्छा समझा जाता है। इससे यह स्वाभाविक है कि यहाँ 
.. की विविध जातियां भी अपने-अपने आदमियों के लिए कुछु पद सुर- 
क्षित कराने की माँग करें ओर यहाँ साम्प्रदायिक वातावरण. और 
भी अधिक विषमय हो | इस नीति का सर्वथा परित्याग होना चाहिए । 
पुनः सरकारी पदों पर विदेशियों का बोलबाला न रदना चाहिए |. 

ये चतुर या अनुभवी हो सकते हैं। पर उनका और इस देश का. 
: स्वार्थ भिन्न होने के कारंण उनकी योग्यता जनता के लिए दानिकरः 


ही होती है। इसलिए यहाँ कुछ थोड़े-से अपवादों को छोड़ कर शेष . 


सब पद भारतीयों को मिलने चाहिएँ । साथ ही सब नौकरों पर, उनका 

._ पद कितना ही उच्च क्‍यों न हो, प्रजा-प्रतिनिधियों का यथेष्ट नियंत्रण... 
... होना चाहिए, जिससे जनता का स्वराज्य हो, न कि नोकरशाही का | 
. और, उनके वेतन, भत्ते श्रादि में जनता की निधनता को न भुला 

























ला ह सरल नागरिक शास्त्र 


दिया जाय । सरकारी नौकरियों का वेतनादि अधिक दोने का एक 
परिणाम यद्द भी होता है कि देश के अच्छे-अच्छे मस्तिष्क इसी ओर 
झुंकते हैं, वे व्यापार, उद्योग आदि अन्य स्वतंत्र कायो की उपेक्षा 
करते हैं। अतः जैसा कि कांग्रेस का मत है, देश-काल का विचार 
करके राधारणतया यहाँ पदाधिकारियों का वेतन पाँच सौ रुपये से 
अधिक न होना चाहिए। सन्‌ १९३७ से १९१९ ई० तक, जब कि ' 
प्रान्तों में. नवीन शासन-विधान के अनुसार शासन-कार्य हो रद्दा था, 
जिन प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्री-मंडल थे, उनमें कांग्रेसवादियों ने ४० ०) 
.. मासिक से अधिक वेतन नहीं लिया; यहां तक कि प्रधान-मंत्री का भी 
 -बेतन ४००) २० ही रहा | आवश्यकता है कि समस्त उच्च सरकारी 
पदों के सम्बन्ध में ऐसे नियम का इृढ़ता से पालन किया जाय । है 
इस प्रसंग में छोटे कर्मचारियों का विषय मी विचारणीय है। क 
.. ऊूँच वेतन पानेवालों कौ संख्या तो अपेक्षाकृत कम ही है। अधि- 
रा कांश नौकरियां तो थोड़े-थोड़े वेतनवाली हो हैं। भारतवर्ष में जहाँ 
ऊँचे अधिकारियों को बहुत अधिक वेतन मिलता है, बहाँ छोटे 
अहलकारों को बहुत द्वी कम दिया जाता है। यहां तक कि बहुत-से ५ द 
सरकारी नौकर अपनी. आय से अपने परिवार का पालन-पोषण भी 
नहीं कर सकते | उन्हें अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए दूसरे सद्दा- 
'यक कार्यों की खोज करनी पड़ती है। उदाहरणवत्‌ पाठशालाशों 
और स्कूलों के कितने-ही अध्यापक प्राइवेट व्य,शन करते हैं, अर्थात्‌ 
काश के समेय. बालकों को उनके घर पर पढ़ाते हैं। जिन लोगों 
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अद्दय करते हैं। अनेक स्थानों में रिश्वत, या डाली-भेंट अष्ददे का 
आज़ार गमे रहता है। रेल और पुलिस के कर्मचारी तो इस विषय 
में काफ़ी बदनास हैं। यद्यपि पुलिस पर प्रायः सरकार की कृंपा-हृष्टि . 
रही है इसमें अन्य विभागों की अपेक्षा अच्छा वेतन दिया जाता है, 
लथापि अनेक आदमी अधिक वेवनवाले काम की वजाय पुलिस की 
'मौकरी इसलिए पसन्द करते हैं कि इसमें उन्हें 'ऊपर की आमदनी' की. 
बहुत आशा रहती है। बह्मावत प्रचलित दै “छः के चार कर दे, पर 
नाम दरोगा घर दे ।! ऐसे सरकारी नौकरों से उनका कतंव्य ठीक तरद्द 
पालन नहीं होता। बे बहुत पक्षपात से काम करते हैं। वे जनता के 
सामने निलदनीय उदाहरण उपस्थित करते और उसकी मनोइत्ति 
बिगाड़ते हैं। इन बातों में सुधार करने के लिए यह आवश्यक है कि _ 
छोटे पदों पर काम करनेवालों का बेतन बढ़ाया जायं। उन्हें इतना 
ब्रेतन अवश्य दिया जाय कि वे अपना तथा अपने परिवार का साधारण 
_अरणु-पोषण कर सके । उनके वेतन में अधिक रुपया ख़र्च करना कुछु 
कठिन भी न होगा, जब कि ऊँची नोकरीवालों का बेतन घटाकर - 
मर्यादित कर दिया जायगा, जिसके सम्बन्ध में ऊपर लिखा जा चुका है । 
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चालीसवाँ परिच्छेद 


न्यायालय 


० 9 40“ 


०८. 


[ इस परिच्छेद की संघ और संघान्तरित देशी राज्यों-सम्बन्धी बातें, यहाँ संघ 


की स्थापना होने पर अमल में आयेगी। ] 


संघ-न्यायालय--नवीन विधान के अनुसार भारतवर्ष का 


सर्वोचच-न्यायालय संघ-स्यायालय है । यद्द देहली में है। इसके प्रधान 


जज को भारतवर्ष का चीफ़-जस्टिस कहते हैं। उसके अतिरिक्त, इसमें 


आवश्यकतानुसार छुः जज रहते हैं । जजों की नियुक्ति सम्राठ द्वारा 
की जाती दै। प्रत्येक जज पेसढ वध की आश्रु तक अपने पद पर 
रहता है। हाँ, वह गवर्नर-जनरल को त्याग-पत्र देकर अपना पद छोड़ 
सकता है। सम्राद , दुराचार या मानसिक अथवा शारीरिक निबलता के 
. आधार परं, उसे अपने पद से हटा सकता है, जब कि प्रिबी कौंसिल 
की जुडीशल कमेटी कौ भी ऐसी सम्मति दो। जज अथवा चीफ़* 
के पद पर नियुक्त होने के लिए. किसी व्यक्ति में निर्धारित 


ता का भत्ता और साग-व्यय, 
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छुट्टी का वेतन और पेंशन आदि संपरिषद सम्राद निर्धारित करती है। 
किसी जज के नियुक्त दो जाने पर उसके बेतन या छुट्टी अथवा पंशन 
. आदि के अधिकार में कमी नहीं की जा सकती | 

इसका अधिकार-द्षेत्र--संघ-न्यायालय के दो भाग हैं... 
आरिजनल और अपील भाग । संघ, प्रान्तों और देशी राज्यों का कानूनी 
अधिकार-सम्वन्धी मत-मेद होने पर उसका फ़ैसला केवल संघ-न्यायालय 
में होता है। और यह न्यायालय उसका विचार अपने “आरिजनलः 
भाग में करता है। देशी राज्य से सम्बन्ध रखनेवाले विशेषतया उसी 
_ मत-भेद का विचार होगा, जिसका सम्बन्ध (क) भारतीय शासन- 
. विधान की व्याख्या से या इस विधान के अन्तर्गत दी हुईं सम्नाद की 
.. किसी आज्ञा से रो, या (ख) इस बात से हो कि देशी राज्यों के संघ में 
सम्मिलित होने के शर्तनामे के अनुसार, संघ का शासन या व्यवस्था- 
संबन्धी भ्रधिकार कहाँ तक है, या (ग) इस बात से हो कि संघीय 


व्यवस्थापक मंडल का कोई क़ानून किसी देशी राज्य में कहाँ तक 


लागू दो सकता है। 
घ-न्यायालय में ब्रिटिश भारत के किसी हाईकोट के ऐसे फ़ेसल्ते 


या अंतिम आज्ञा की अपील हो सकती है, जिसके विषय में हाईकोर्ट. 
तसदीक़ कर दे कि उसमें शासन-विधान की व्याख्या से या विधान के 
अन्तर्गत सपरिषद सम्राट्‌ की किसी आज्ञा से संम्बधित कोई महत्व-पूर्ण रा 
कानूनी प्रश्न आता है। कानूनी प्रश्त का ठीक निर्णय नः होने के... 

आधार पर, संघान्तरित देशी राज्यों के दाईकोर्टो' के उन विषयों के. 


. फ़ललों दी. अपील संघ-न्यायालय में हो सकेगी, जो इस न्यायालय के 4 




















&१२ क्‍ सरल नागरिक शास्त्र 
-आरिजन्ल भाग में लिये जा सकते हैं, ( यह विषय पहले बताये जा 
जुके हैं )। संघीय व्यवस्थापक मडल क्राबून बनाकर उकन्यायावय 
निर्धारित प्रकोर के, साधारणंतया पन्‍ढ्रह इज्ञार रुपये या अधिक 

के, दीवानी दावों की अपील सुनने का अधिकार दे सकता है 
इस बात की भी व्यवस्था कर सकता है कि ब्रिटिश भारत के हाईकोर्टो: 
के सब या कुछ दीवानी मामलों की अपील सं थी प्रिवी-कोंसित 
मेंनहो। | 
यदि गवर्नर-जनरल किसी सावंजनिक महत्व के क़ाचून के प्रश्न 
पर संघ-न्यायालय की सम्मति कैना चाहें तो यह्द न्यायात्षव उसके 
_हम्बन्ध में आवश्यक बातें जानलेने पर अपनी रिपोट देगा। यह 
न्यायालय गवर्नर-जनरल की स्वीकृति से समय-समय पर अपनी कारय॑- डे 
पद्धति के नियम बना सकता है, जिनमें यह बात भी सम्मिलित 
होंगी :--इस न्यायालय में कैसे वकील आदि पैरवी कर सकते हैं, 
कितने समय में यहाँ अपील दाख़िल की जानी चाहिए, मुकदमे की 
कारवाई में क्या-क्या ख़्च हो, क्या फ़ोस लगे, किस प्रकार व्यथ 
अपीलों का तुरन्त निपटारा कर दिया जाय, और किसी विषय के 





















. विचारा्थ कम-से-कम कितने जज बैठे, जो तीन से कम न हों | इस 


न्यायालय का सब काम अँगरेजो में होगा और इसकी फ़ीस आदि को 
आमदनी केन्द्रीय आंय में सम्मिलित को जाया करेगी । 
घंघ-त्यायालय. के फैसले की. अपील प्रिवी-ऑंसिल में दो 
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के बिना हो सकती है। अन्य विषयों के फ़ैसले की अपीज्ञ संघ- 
न्यायालय या सपरिषद सम्राट्‌ की अनुमति मिलने पर दी द्वोती है। 
संघ-न्यायालय द्वारा (तथा प्रिबी-कौंसिल के फ़ोसलों से ) घूचित 
किया हुआ क़ानून प्रंसगानुसार ब्रिटिश-मारत के सब न्यायालयों में 
मान्य होता है । 

हाईकोट --निम्नलिखित न्यायालय द्वाईको् माने गये हैं।--- 
कलकत्ता, मदरास, बम्बई, इलाहाबाद, लाहौर, पटना तथा नागपुर 
के हाईकोर्ट; अवध का चौफ़ कोर्ट, पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्त और सिंध 
के चीफ- कमिश्नसं कोर्ट । इनके अतिरिक्त सपरिषद्‌ सम्राट ब्रिटिश 
. भारत सें किसी न्यायालय को द्वाईकोर्ट के अधिकार दे सकता हैं तथा... 
कोई नया द्वाईकोर्ट बना सकता है। 


साधरणतया प्रत्येक प्रान्त के लिए एक प्रथक द्वाईकोर्ट है। परखु 


कलकत्ते का हाईकोट बंगाल और आसाम के वास्ते, लाहौर का द्वाई- 
कोर्ट पंजाब ओर देहली के वास्ते, और पटना का हवाईकोट बिहार 


ग और उड़ीसा के वास्ते है। इलाहाबाद का द्वाईको्ट संयुक्तप्रान्त 


के केवल आगरा भाग के लिए है, अबध के लिए नहीं है | 


जजों की संरूय[---प्रत्येक हाईकोर्ट में एक चीफ़-जस्टिस । 


और कुछ जज द्वोते हैं। उनकी संख्या निश्चित करने का अधिकार 
.. सम्नाद को है। इस समय विभिन्न हाईकोर्टो' के जजों की अधिक्तम' हा 
.._ संख्या. चीफ़ जस्टिस सद्दित, निम्न लिखित निर्धारित की हुई है +-- 
- कलकत्ता हाईकोर्ट २०, मदरास १६, लाहोर १६, बम्बई १४ 
इलाहाबाद १३, पटना १२, नागपुर ८, अवध का चीफ़फोट 
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.. सिंच और पश्चिमोत्तर-सीमाप्रान्त के जूडीशल-कमिश्नर्त-कोर्ट क्रमशः 
६ और ३। 
जजों की नियक्ति---जज के पद पर ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया 
जा सकता है, जो ३--- 
(१) कम-से-कम दस साल बैरिस्टर रद चुका हो, 

(२) इंडियन सिविल-स्वितत का कम-सेंकम दस साल तक सदस्य 
रहा हो, और कम-से-कम तीन साल ज़िला-जज का काम कई 
चुका हो, 

(३) त्रिटिश भारत में कम-से-कम पाँच वर्ष ऐसे पद पर रहा दो, 

_ जो सबं-जज या जज खफ़ीफ़ा के पद से नीचा न हो, 
.. (४) कम-से-कम दस वर्ष तक किसी हाईकोर्ट का वकील, ज्ञोडर 
या एडवोकेट रहा हो । द 
इससे स्पष्ट है कि जजों के पद, इंडियन तिविज्ल-सर्वित्त के 
सदस्यों को भी पर्यात वंडूया में प्रात हो सकते हैं । इन 
पदों पर नियुक्ति सम्नाट द्वारा होती हे, आवश्यकता होने पर 
अस्थायी रूप से गवर्नर-जनरल भी योग्य व्यक्तियों को नियुक्त कर 

सकता है । 

नये विधान से पूर्व भी इन जर्जों की नियुक्ति सम्राट्‌ द्वारा ही होतो 
थी। परन्तु उस समय चोफ़ेजस्टिस अपनी सिफारिश आस्तोय सरकार 
को भेजता था। यह सिफ्कारिश भारत-खरकार द्वारा भारत-मंत्नी के 
शास भेजो जाती थी और अस्थायों नियुक्ति आरन्तोय-सरदार द्वारा को 
ते से इस विषय का 
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 पूण अधिकार प्रान्तीय सरकारों अथांत्‌ मंन्नी-संडलों को दिया जाना 
चाहिए था । परन्तु यह दिया नहीं गया | | 

. पहले नियमों के अनुसार इंडियन सिविद्य-सर्विघ्त के सदस्य जजों 

की दो-तिहाई से अधिक जगहों पर बियुक्त नहीं हो सकते थे। 

आवश्यकंता थी कि न्यायाद्वर्यों के क्षिए उनकी नियुक्ति बिलकुल्त बन्छू - 

ऋर दी जाती; परन्तु अब तो डनकी संख्या का कोई प्रतिबन्ध न रहने 


_. से, उनके लिए मार्ग और सो प्रशस्त हो गया है । 

जजों का वेतनादि ;---अत्येक जज साठ वर्ष की आयु तक 
कार्य कर सकता है। जजों का वेतन, भत्ता, माग-व्यय, छुट्टी का वेतन 

|... और पेंशन आदि समय-समय पर सपरिषद सम्राद निश्चय करता है 
द जजों की नियुक्तो हो जाने पर, उसके वेतन या छुट्टी अथवा पेंशन 
 आईदईद के अधिकार में कमी नहीं की जाती । इस समय कलकत्ता 
द्ाईकोर्ट के चीफू-जस्टिस का वार्षिक वेतन ७२,०००) निर्धारित है; 
मसदरास, बम्बई, इलाहाबाद, पटना और लाहौर के द्ाईकोट के चौफ़- 

. जस्टिस में से प्रत्येक का ६०,०००) है। उपयु क्त सब द्वाईकोटों के जजों 
में से प्रत्येक का वाधिक वेतन ४८,०००) है। नागपुर हवाईकोट के 

चीफ़ जस्टिस का वार्षिक वेतन ४०,०००) ओर उसके जजों में से 
प्रत्येक का ४०,०००) है। | 
. जो हाईकोट जिस प्रान्त में है, उसका व्यय, उस प्रान्त का गवनर 
अपने व्यक्तिगत निर्णय से स्वीकार करता है । उस पर प्रान्तीय 
_व्यवस्थापक घमा का मत नहीं लिया जाता | जो द्वाईकोट एक से 
अधिक प्रान्तों के लिए. काम करते हैं, उनका व्यय उन प्रान्तों में . 
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बेंट जाता है | 

हल ६ छ् कह 

हाइईकीट का अधिकार-द्षेत्र--द्वाईकोर्ण का क्षेत्र ओर 
अधिकार क़ामून से निश्चित हैं और सम्राद को आशा से ही 
उनमें परिवर्तन दो सकता है । प्रत्येक द्वाईकोर्ट में दो भाग 
होते हैं । ओरिजनल” और अपील भाग | साधारणतया शआरिज- 
नल? भाग का कारय-क्षेत्र हाईकोय्वाले नगर की सीमा से 


बाहर नहीं होता । इस भाग में उस स्थान के सब दौवानी मामले 


जाते हैं, जो 'स्माल-काज़-कोर्ट! अर्थात्‌ अदालत ख़फ़ीक्ना में नहीं जा 
सकते; तथा ऐसे सब फ्ौजदारी म॒क़दमे जाते हैं, जिनका अन्य स्थानों 
में सेशन जज की अदालतों में फ़ोसला हों। इसी भाग में फ़ौजदारी 
मामलों के उन अपराधियों का विचार होता है, जिनका विचार मुफ़- 
स्सिल अदालतों में नहीं हो सकता। हाईकोर्ट, वादी-प्रतिवादी कौ. 


ग्राथना पर, अथवा न्याय के विचार से, मुकृदमों को सब-जजों की 
अदालतों से उठाकर अपने इस ( आरिजिनल ) भाग में ले सकते हैं | 


अपील भाग में 'आरिजिनल” भाग के तथा मुफ़स्सिल अदालतों 
के फ़ेसलों की अपील सुनी जाती है । । 
हाईकोर्ट अपनी नियमित सीमा की सब दीवानी तथा फ़ोजदारी 


: अदालतों का नियंत्रण व निरीक्षण करते हैं। प्रान्तिक सरकारों कौ 
.. स्वीकृति से वे उनकी कार्य-प्रणाली के नियम बना सकते हैं; “अटरनी! 

_ अमीन और मोहरिर आदि की फ़ौस की दर ढदरा सकते हैं। वे 
.. मुकदमे को या उसकी अपील को, एक अदालत से दूसरी, उसके. 
तय न्‍ कम 


_ सकते एवं अदालतों 
































न्यायालय के च१७- 
की 'रिटन! अर्थात्‌ लेखा माँग सकते हैं। प्रायः माल ( लगान ) 
सम्बन्धी मुक़दमों का, हाईकोर्ट के आरिजिनल! भाग में फ़ेसला होने? 
का रिवाज़ नहीं है | दाईकोर्टों का सब काम ऑगरेज़ी भाषा में होता है 
.. रवनन्‍्यु कोठे--मालगुज़ारी-सम्बन्धी सब बातों का फ़ैसला करने 
के लिए कहीं-कद्ीं रेवन्यू-कोट, और कहीं-कहीं सेटलमेंट ( बन्दोबस्त )* 
कमिश्नर हैं। इनके अधीन कमिश्नर, कल्लेक्टर, तदसीलदार आदि 
रहते हैं, जिन्हें लगान, मालशुज़ारी और आबपाशी आदि के मामलों: 
का फैसला करने का निर्धारित अधिकार है। 
दीवानी अदालतें--दाईकोर्टो' के नीचे दीवानी और फ़ौज- 
 दारी की अदालत हैं। भिन्नन्मिन्न प्रान्तों में इनके संगठन तथा 
नियमों में कुछ-कुछ भेद है। प्रायः हर एक ज़िले एक ज़िला-जज 
ता है। उसकी अदालंत ज़िले में सबसे बड़ी दौवानी अदा- 
लत है। उसमें नीचे की अदालतों के फ़ैसलों की अपील हो. सकती 
. है। ज़िला-जज के नीचे सबाडिनेट-जज या सब-जज दवोते हैं । ( इन्हे | 
धंयुक्त प्रांन्स में सिविल जज कहते हैं )। कलकत्ता, बम्बई, मदरास' 
तथा कुछ अन्य स्थानों में 'स्माल काज़ कोट” या अदालत ख़फ़ीफ़ा 
हैं, जो छोटे-छोटे मामलों में जल्दी तथा कम ख़र्च में अंतिम निर्णय 
मुना देती हैं । । हा । 
फोजदारी अदालवें--फ़ौजदारी के मामलों का विचार करने 
के लिए प्रत्येक ज़िले में, या कुछ ज़िलों के एक समूह में, एक 'सेशन- 
-. कोट! रहता है। इसका प्रधान भी ज़िला-जज दी होता है; जो फ़ौज-. 
दारी के अधिकार रखने के कारण, सेशन जज का काय॑ सम्पादन 
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करता है। उसे श्रल्य सहकारी सेशन जजों से इस काम में सहायता | 
मिल सकती है। फ़ोजदारी के मामले में सेशन कोटों के अधिकार क्‍ 
हाईकोर्टों सरीखे ही हैं । हाँ, सत्यु-सम्बन्धी हुक्म हू इकोट से स्वीकृत 

होना चाहिए। इनमें फैसला जूपी या असेपरों की सद्यायता से 
होता है। असेसर जज को अपनी सम्मति पर चलने के लिए 
वाध्य नहीं कर सकते । | हे 
सेशन जज के नीचे मजिस्ट्रेट रदते हैं। बम्बई, कलकत्ता ओर मद- 
_ रात में प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट', छावनियों में छावनी-मजिस्ट्रेट एवं 
नगरों और कस्बों में आनरेरी” अर्थात्‌ अवैतानिक मजिस्ट्रेट और 
पहले, दूसरे तथा तीधरे दर्जे के मजिस्ट्रेट रहते हैं। प्रेतीडेन्सी मजि- द 
सट्रेट तथा अव्बल दर्जे के मजिस्ट्रेट को दो साल तक की क्रैद ओर एक 
इज़ार रुपये तक जुर्माना करने तक का अधिकार होता है। दूसरे 
दर्जे के मजिस्ट्रेट छः मास तक की कद ओर दो सो रुपया जुर्माना 
. 'क्र सकते हैं। तीसरे दर्ज के मजिस्ट्रेट एक मास तक को क्रेद और 
पत्चास रुपये तक जुर्माना कर सकता है। 
आनरेरी मजिस्ट्रेटों के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है किये पहले 
आ्राय; अधिकारियों के कृपा-पान्न होने से ही अपने पद पर नियुक्त “कर 

. दिये जाते ये, इनमें उत्तके लिए यथेष्ट योग्यता न होती थी। अतः 

__ इनके द्वारा न्वाय-कार्य अच्छी तरह नहीं होता था। कांग्रेसी शासन .. 

भें इनकी नियुक्ति में शिक्षा, योग्यता आदि का क्िचार किया गया। हू 

श में अने अर अवंकाश-प्रामत आदमी ऐसे मिल्न सकते हैं, जो इस कार्य 
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इसे करने के लिए तैयार भी हों | उनकी नियुक्ति से, इस विभाग की 
काय-क्षमता बढ़ायी जा संक्रती तथा इसके खर्च में भी बहुत 
किफ्रायतत हो सकती है। | | 
। अपीज्-पद्धुति---यदाँ दूसरे ओर वोदरे दर्जे के मजिस्ट्रेट के 
आप फ़ेसले के विरुद्ध, ज़िला-मे जिल्दूु ट के सामने अपील दो सकती है; और 
। ... अव्वल दर्जे के मजिस्टूट के फ्ेयले की अर्ील सेशन कोट में चल 
सकती है। जिन मनुष्यों को मुकदमे की प्रारम्मिक्न दशा में सेशन 
कोर्ट ने दोषी ठहराया द्वो, उनकी अपोल्ल उ8 प्रान्त के चौक-कोर्ट 
या ह्वाईकोर्ट में हो सकती है। जब सृत्यु का हुक्म दे दिया जाता है 
तो प्रान्त के शासक या वायम्तराय के पास दया के लिए दर्््वास्त दी 
. जा सकती है। दीवानी के मुकदमों में मो अप्रील के लिए कम स्थान 
. नहीं है। मुंसिफ़ के फ़ैजलों की अपील ज़िज्ञा-जज के यदाँ हो सकती 
. है, जो यदि चाहे तो उसे सब॒-जज के पास मेज सकता है। सब-जज 
था ज़िला-जज के फ़ेसले की अरील कुछ दशाओं में जुड्ीशल- 
-कमिश्नसं-कोट में, या द्वाईकोर्ट में हो सकती है। द्वाईक्रोदो' के कुछ 
फ़ोसलों की अपील संघ-न्यायालय में हो सकती है; ख़ास-लाप हाज़तों, 
में अपील इंगलैंड की प्रिवी-कौंसिल तक भी पहुँचती है । । 
पंचायतें--गाँवों में पंचायतों को कुछ छोटे-छोटे दोवानी और 
फ़ौजदारी मामलों का फ़ॉसला करने का अधिकार दे। गत वर्षों में, 
सब प्रान्तों में, विशेषतया कांग्रेसी प्रान्तों में, इनका बविश्तार ओर 
. बृद्धि हुई है। आशा है, इससे जनता को, मरुकृदमेवाज़ी द्वारा होने 
.. चाली,ड्भूति कम हो जायगी। नागरिकों को चाहिए कि इनके कार्य 
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यथेष्ट सहयोग प्रदान कर | पंचायतों से विशेष लाभ यह है कि पंच 
स्थानीय व्यक्ति होने से मामले-मुकदमे के सम्बन्ध में अच्छी जान- 
कारी रखते हैं, ओर इसलिए न्याय अच्छा कर सकते हैं; क्योंकि 
पंचायतों में वकौल पैरवी नहीं करते और अदालती स्टाम्प आदि की 
ज़रूरत नहीं होती, ईमके द्वारा सुकृदमों का फ़सला कराने में लोगों- 
का ख॒च भी कम पड़ता है। निदान, पंचायतों का काम अभी बहुत 
बढ़ाने की आवश्यकता हे )। 




















इकतालीसवाँ परिच्छेद 
सरकारी आय-व्यय 


बन्द, 
का 





[ इस परिच्छेद में ब्रिटिश भारत के ही आय-व्यय पर विचार किया गया है। 
देशी राज्यों के दिसाव के सम्बन्ध में कुछ बातों का उल्लेख अगले परिच्छेंद में किया 
जायगा । 

ब्रिटिश भारत का हिस्लाब--ब्रिटिश भारत में केन्द्रीय तथा 
प्रान्तीय सरकारें प्रति वध कुल मिलाकर लगभग तौन सौ रुपये वसूल 
करती और इसके करीब दी ख़र्च करती हैं। साधारणतया यह 
समझा जाता है कि सरकारी आये तथा व्यय लगंभग दो-दो सी करोड़ 
'झुपये है, सरकारी हिसाब में आय की तथा ब्यय की रक्षमों का जोड़... 
यही दिखाया जाता है । बात यह ई कि रेल, डाक, तार, नहर आदि .. 
से जो कुल आय होती है, उससें से इन कार्यों के प्रबन्ध और संचालन 
आदि में ख़र्च होनेवाला झपया निकालकर विशुद्ध आय ही दिसाव 
में दिखायी जाती है। इसी प्रकार इन महों के व्यय में, इनके विविध- 
कर्मचारियों के वेतन आदि का ख़च न दिखाकर केंबल इन कार्यों में - 
बाई, एजी का सूद ही दिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त, 
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इन कार्यों में जो मूलधन लगता है, वह भी ख़त्च की रक्मों में: 
सम्मिलित नहीं किया जाता, अलग दिखाया जाता है । 

सरकारी हिसाब के लिए. किसी वर्ष की १ अप्रेल से लेकर, अगले 
वर्ष की ३१ मार्च तक एक साल समझा जाता है। इस प्रकार १ अग्रेल 
सन्‌ १९४१ से ३१ मार्च सन्‌ १९४१ तक के साल को सन्‌ १९४१-४२५३६७०. 
कहते हैं। वर्ष आरम्भ होने से पूर्व बजट-एस्टिमेट या आय-व्यय का 
अनुमान तैयार किया जाता है। इसे व्यवस्थापक सभाओं में उपस्थित: 
करते समय गत वर्ष के आय-व्यय के अनुमान का संशोधन भी कर 
लिया जाता है। उस समय लगभग ११ महीने का अ्रसली हिसाब 
और साल के शेष समय का अनुमानित द्विसाब रहता है। इसे 
संशोधित अनुमान कद्दते हैं। कुछ समय पीछे वर्ष भर के आय-व्ययः 
के ठीक अंक मिल जाने पर वास्तविक हिसाब प्रकाशित द्वोता है । 

राज्य साधारणतया पहले यह विचार. करता है कि उसे देश में 
क्या-क्या काम करने हैं, उनमें कितना ख़र्च दोगा। इस खर्च के लिए 
बह आय-प्राधि के मार्ग निकालता है, और विविध कर आदि निश्चय 
. करता है। इसलिए यहाँ सरकारी व्यय का बिचार पदले किया जाता 
. है और सरकारी आथ का पीछे | यह स्मरण रखना चाहिए कि चीफ़- 
. कमिश्नरों के प्रान्तों का व्यय और आय केन्द्रीय सरकार के ट्टिसाब में 
शामिल की जाती है। | 
केन्द्रीय सरकार का व्ययू-आगे यद्द बतलाया जाता है कि ः 

'मुख्य-मुख्य मद क्या है और उनमें कितना 
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(सन्‌ १९४०-४१ ह० के व्यय का अलुपान ) 
सह 8] | लाख रुपये 
१--कर प्राप्ति का व्यय. ४,०७ 
२--रेल (सूद आदि)... ३२,५७१ 
३---आ बपा शी ११ 
४--डाक तार ७० 
५-सूद | द १२,११ 
६-- धिविल शासन ११,८५१ 
७--मुद्रा, टकसाल ट .  &२ 
व्ू--सिविल निर्माण काय.._ ३,२१३ 
९--सैनिक व्यय 

१०--विविध ब्यय 
११--प्रांतों को दी हुईं रकम 


फिललननबननकान-तनणानम 


योग 
अब इन मदों का कुछु परिचय दिया जाता है | 


प्राप्ति का व्यय॑-.. इस व्यय में आयात-निर्यातकर, उत्पा-: 
दन-कर (चीनी आदि का), आय-कर, अफ़ीम ओर नमक आदि विभागों 
के कमेचारियों के बेतन के आदि के अतिरिक्त अफ्रीम और नमक - 
तैयार करने का ख़्च भी सम्मिलित है। यह ख़च यहाँ अन्य देशों' | 
की अपेक्षा अधिक होने का एक कारण यह है कि यहाँ उच्च कर्मचारी, 
जो, अफिक्ुर अंगरेज़ है, बहुत वेतनादि पाते हैं । 
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रेल, आबपाशी, डाक और तार-ईस व्यय में इन महों 
लगाई हुईं पूंजी का सूद गिना जाता है। ये काय सुख्यतया आय के 
लिए. किये जाते हैं। 
सूदू--वह ख़र्च ऐसा है, जिसके बदले में हमें न तो इस समय 
ही कुछु मिलता है और न भविष्य में द्वी कुछ मिल्लेगा | सूद उस रक्ृप्त 
पर दिया जाता है जो मारत-सरकार ने ऋण लेकर युद्ध आदि में ख़च 
की है | इस ऋण की मद्द का बहुत-सा झुयया चुकाया जा चुका है | 
जितना ऋण शेष दै, उसका सूद दिया जाता है। [उल्मादक कार्यों के 
ऋण का सूद इस मद से अलग उन कार्यों के हिसाब में 
दिखाया जाता है । 


सिविल शासन--इस मदहमें भारत-सरकार भारतीय व्यवस्थापक 
मंडल और इनके दफ़्रों का तथा बन्दरगाहों और चीफ़-कमिश्नरों के 
प्रान्तों का सब ख़र्च सम्मिलत द्वोता है। भारतवष में शासन-व्यय 
- बहुत अधिक है, कारण, जैसा कि पहले कद्दा गया है, यहाँ के उच्च 
अधिकारियों का वेतनादि बहुत अधिक है। और, वह क़ानून से निर्धारित 
.. होने से व्यवेध्थापक मंडल उसमें कुछ कमी नहीं कर सकता। इस मदद में. 
वास्तविक कमी तभी हो सकती है, जब विधान में यथेष्ट परिवतन हो । _ 


मुद्रा, टकसाल्न आर व्निमय-.इस मद्द॒ में इन विषयों के 
केन्द्रीय कार्यालयों का तथा टकसाल चलाने का ख़र्च शामिल है। 
































सरकारी आय-व्यय _ छ््र्प्‌ 
फ्री रुपया एक शिलिंग चार पँँस हो जाती है, तो इससे जो ज्ञति हंती है. 
वह विनिमय-सम्बन्धी ख़च में डाली जाती है। ( यदि विनिप्रय की दर 
बढ़ जाय तो उससे होनेबाला लाभ, विनिमय की आय-में शामिज्ञ किया 
जाता है )। 

सिविल निर्माण कार्ये--इस मदद में मारत-सरकार से सम्बन्ध 
रखनेवाली इमारतें तथा दफ़र, एवं सपुद्रों में रोशनी-घर आदि 
बनाने और उनकी मरम्मत करने का व्यय सम्मिलित है। 

सेना--इस मदद में स्थल-सेना, जल-सेना तथा हवाई-सेना का 
'ख़्चे सम्मिलित है। सन्‌ ८५६ ई० में वार्षिक सैनिक व्यय साढ़े 
बारद करोड़ रुपये था। सन्‌ १८५७ के बाद यह व्यय बढ़ कर 
साढ़े चौदह करोड़ रुपये हो गया और श्८८३ में सत्रह करोड़ हुआ । 
'योरपीय महायुद्ध से पूर्व सन्‌ १९१३-१४ में यह लगभग ३० 
करोड़ रुपये था । मह्यायुद्ध में यह और बढ़ा | सनू १९२१-२२ ई० में 
यह ७८ करोड़ पर जा पहुँचा | इस वर्ष किफ्रायत-कमेणी बैठी । पश्चात्‌ 
: अयथ कुछ घटा । अब यह लगभग पचास करोड़ रुपये वाषिक है 88 

भारतवासियों की आर्थिक स्थिति देखते हुए यह व्यय अत्यन्त अधिक 

'है। इस व्यय के बहुत अधिक दोने के कारण यहाँ अनेक लोकोपयोगी 
कार्यों के लिए. धन की चिन्तनीय कमी रहती है। इसमें शीघ्र काफ़ी 

द “कमी होनो चाहिए। अधिक से अधिक यह आधा रद्द जाना चोदिए। 


- इस समय महायुद्ध जारी हैं, और इंग्लैंड ने भारतवर्ष को युद्ध-संलग्न घोषित कर. 
रखा है। सरकार यहाँ युद्ध-सम्बन्धी अआरयोजन कर रही है । इसलिए सैनिक व्यय' 2 
और भी अधिक हो-रहा हैं। सन्‌ १९४१-४२ में ८४ करोड़ रु० केवल सेता में ख़चे 

डोन कार्त्रनुमीन है, जब कि इस वे की कुल आय केवल १०४ करोड़ रु० होगी 
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विविध व्यय--इसमें स्टेश्नरी, प्रिंटिंग ( छपाई ) और पेंशन: 
झादि का व्यय सम्मिलित है । विशेष रूप से होनेवाला व्यय भी इसी 
में जोड़ दिया गया है । 

केन्द्रीय सरकार की आय--शआगे यह बताया जाता है कि. 
भारत-सरकार की आय की मई कौन-कौन सी हैं और इनमें कितना- 


... कितना खर्च होता है । 
( सन्‌ १९४०-४१ की आय का अनुमान ) 





5 लय मल स्पये 
। १--आयात-निर्या त-कर ३७,८५६ 
२---उत्पांदन-कर ( चौनी आदि पर ) ११, ४४ 
३--आय-कर १४२०... 
४--कारपोरेशन कर । भू ३० 
पू-...नमक ८२० 
... ६--श्रफ़ीम हा ४७- 
... ७--अन्य कर द १,०१३ 
मी प्प-रेल द ह ३७, प८र्‌ 
...  ९--डाक-तार है | 
५ हडनताचहे: 2 अल 9 
११--मुंद्रा, टक्साल और विनिमय 000 २2“ दैप रे 2! 
२--सिविल-निर्माण-काये | 7 ७ औई 
भर 
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आब इन मद्दों का कुछ परिचय लीजिए | 
आयात-नियात कैर--यह कर भारतवष में बाहर से आने 
तथा यहाँ से विदेश जानेवाले माल पर लगता है। आयात-कर 
उन व्यापारिक समभझौतों का विचार रखते हुए. लगाये जाते हैं, जो 
भारतवर्ष के अन्य देशों से हुए हैं। इंगलैएडः के माल पर प्रायः 
१० क्री सदी कर की रियायत है। अर्थात्‌ उस पर, उस तरह 
के, अन्य देश के माल की श्रपेक्षा इतना कर कम लगता है । 
इसके बदले में इंगलेंड'ः भारतवर्ष के माल पर इतना ही कम कर 
लगाता है। लोहा, कागज़, कपड़ा आदि के आयात पर “संरक्षण?-कर 
लगाया जाता है; इसका उद्देश्य यह होता है कि भारतवर्ष में इन चौज़ों. 


। ओ के बनाने के लिए प्रोत्साइन मिले | संरक्षण के विषय पहले लिखा 


पा जा चुका है। 

| उत्पादन-कर-...यह कर भारतवर्ष में बननेवाली चीनी और 

दियासलाई पर लगता है। विदेशों से आनेवाली इन वस्तुओं पर 

भारी संरक्षण-कर लगने के कारण वहाँ से इन वस्तुओं का आयात कमः 

होता है. ओर फल-स्वरूप सरकार को उस मद्द से आय भी कम होती 

है। उसकी पूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार यद कर लगाती है।... 
आय-कर और कारपोरेशन-कर--_यदह कर विशेषतया मुनाफ़े 


या वेतन पर लगता है। किसी भी वर्ष आय-कर उससे पिछले वर्ध : 


की आमदनी पर लगाया जाता है। अतः कुल आय-कर और उसकी: 


वसूलयाबी के आधार पर देश की पिछले वर्ष की आथिक स्थिति का 


अनुमान किया जा सकता है। यह कर दो हजार रुपये से कस आमदनीः 
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पर नहीं लगाया जाता; इतनी आय एक परिवार के लिए. आवश्यक 
मानी जाती । व्यक्तियों, रजिस्टरी न की हुई फ़र्मों ( कोढियों ) और 
संयुक्त परिवारों की आय पर इस कर का स्वरूप वद्धमान हे 
अर्थात्‌ जितनी आय अधिक होती दे, उतनी दी कर की दर बढ़ती 
जाती है। गत योरपीय महायुद्ध के समय से पचीस हज़ार या इससे 
अधिक की आय पर सूपर-टैक्स (अतिरिक्त कर) लगता है। आय-कर 
की तरह इसकी दर भी वद्‌ धमान है । | 
प्रत्येक कम्पनी और रजिस्ट्री की हुई फसे से आय-कर तथा 
सूपर-टेक्स एक निर्धारित दर से लिया जाता है। इसे कारपोरेशन-कर 
कइते हैं । 
नपक-कर--यह एक उत्पादन-कर है और उस नमक पर १) 
प्रति मन के हिसाब से लगता है, जो यहाँ बनाया जाता है। यह कर 
बहुत अधिक है; |और अखरनेवाला हैं। नमक भोजन का आवश्यक 
_थदार्थ होने से इस पर लगनेवाला कर जीवन-रक्षक वस्तु पर कर है 
और इसका भार ग्ररीबससेनगररीब आदमी पर पड़ता है। इस प्रकार इस 
. कर का अनुचित द्वोना स्वयं-सिद्ध है। इसीलिए इस कर का यहाँ घोर 
विरोध किया जाता है। 
. अफीम-कर.-.अब से तीस वर्ष पूव अफ़ीम को, चीन आदि देशों 
में खंब निर्यात होती थी। और, भारत-सरकार को इस मादक पदार्थ 
के कर से बहुत आमदनी होती थी। अब भारतवष से ओौषधि के रूप... 
[त नहीं होती। इसलिए इसकी आय भी... " 
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अन्य कर-केन्द्रीय सरकार को यह आय प्रायः देशी रफ्््यों से 
मिलनेवाले नजराने से द्ोती है, जो प्रायः उन संधियों के अनुसार 
मिलता है, जिनसे पूर्व काल में देशी राज्यों के कुछ स्थानों 
का ब्रिटिश भारत के स्थानों से परिवर्तन हुआ था, या जिनसे 
देशी नरेश अपने राज्य में फ्रोज रखने के उत्तरदायित्व से मुक्त 
हुए थे । 
रेल--भारतवर्ष में रेलों में लगभग नौ सौ करोड़ रूपये लगे हुए, 
हैं, अधिकांश पूंजी ओर प्रबन्ध विदेशी है। जनता के हितों की ओर 
समुचित ध्यान नहीं दिया जाता। यदि माल ले जाने की दरों में 
आवश्यक परिवरतंन किया जाय और जनता की सुविधाओं का यथेष्ट 
ध्यान रखा जाय तो इनसे बहुत लाभ हो । 
इस महू की आय के द्वसाब के वास्ते सरकारी रेलों की कुल 
आय में से उनके चलाने का ख़च तथा कम्पनियों को दिया हुआ 
मुनाफ़ा घटा दिया जाता है और शेष में कम्पनियों की रेलों से होने 
वाली आय जोड़ दी जाती है। सन्‌ १९२५५ ई० से रेलों का हिसाब 
अन्य 'सरकारी हिसाब से प्रथक्‌ कर दिया गया है। इस समय यह. 
व्यवस्था है कि रेलों में लगी हुई पूंजी का एक प्रति-शत सरकारी 
आय में सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिस वर्ष निर्धारित 


से अधिक मुनाफ़ा होता है, उस वष के अधिक मुनाफ़ का पंचमौश क्‍ 
भी सरकार को मिलता है। अगर सैनिक महत्ववाली रेलों से नुक़ृतान 


हो, तो उतनी रकम सरकार को दी जानेवाली रकम से काट ली _ 
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रेलवे, र्ज्ञिव-फंड के लिए तीन करोड़ से अधिक रुपया रद्द जाय 
तो जितना रुपया अधिक दो, उसका तृतीयाँश सरकार को दिया 
जाता है। 


डाक ओर तार-इसख मद को आय में वह रकृम्र दिखायी 
जाती है, जो कुल आय में से संचालन-व्यय निकालकर शेष रहती 
_ है। भारतवर्ष में सरकार ने, जनता की सामथ्य और सुविधा 
का विचार न करते हुए, पोस्टका्डों' और लिफ़ाफ्ों का मूल्य 
तथा पेकेट या पा्सल की दर बढ़ा रखी है। इससे लोगों के 
पारस्परिक व्यवद्दार-बूद्धि एवं साहित्य-प्रचार में बहुत बाघा उपस्थित 
होती है । 


सूद--इस आय में भारत-सरकार द्वारा प्रान्तों को दिये हुए ह 
ण॑ और पेशगी का सूद, रेलवे कम्पनियों को दी हुई पेशगी का 
सूद तथा प्रोविंडंट फंड की सिक्‍्यूरिटियों ( ऋणु-पत्रों ) के सूद की आय 

सम्मिलित है । । 
.. सिविल निर्माण-कार्य--इस मद्द में सरकारी मकानों 
का किराया, उनकी विक्रो का रुपया तथा इस प्रकार अन्य आय 


० मुद्रा, कसाल ओर विनिमय--इस मदद में सरकार के 
पिपर करेन्‍्सी रिज़बं! नामक कोष में जो सिक्यूरिटियाँ रखी जाती हैं 
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रिज़र्व? अर्थात्‌ 'मुद्रा-डल्ाई-लाम-कोष! में डाज्मा जाता है । विनिमय 
की आय के सम्बन्ध में, इस मह में होनेवाले व्यय के प्रसंग में लिखा 
जा चुका है। । अं क 

सेन[-.इस मदद की आय में सैनिक स्टोर, कपड़े, दूध, मक्खन 
तथा पशुओं की बिक्रो से और सैनिक निर्माण-कार्य से होनेवाली आय 
सम्मिल्नित है। | 


विविध आय--इस मदद में सरकारी ग्रुज्ञढ, रिपोर्टी| तथा 
पुस्तकों आदि की बिक्री से होनेवाली तथा सरकारी प्रेस की अन्य 
... आय सम्मिलित है। विशेष रूप से दोनेवाली आय भी इसी में जोड़ 

... दी गयी है। 

. आन्‍्तीय आय-व्यय---अब प्रान्तीय आय-व्यय के सम्बन्ध में 
लिखा जाता है। प्रान्तीय सरकारों से यहाँ आशय गवर्नरों बाल. 
आन्‍्तों की सरकारों से द्वी है। जैसा पहले कद्दा गया है, चीफ़- 
कमिश्नरों के प्रान्तों का आय-व्यय केन्द्रीय हिसाब में सम्मिलित 5 ४ 
होता है।. | का 

पहले प्रान्‍्तीय व्यय के विषय को लीजिए । सब प्रान्तों का... 





मिलाकर कुल व्यय लगभग ८० करोड़ रुपये होता है। प्रत्येक 


प्रान्त में होनेवाले ब्यय की रकम भिन्न-भिन्न दै--और प्रति वर्ष 
ओड़ी-बहुत बदलती रहती दै। स्थानाभाव से यहाँ केवल उदाइरण- 
स्वरूप संयुक्तप्रान्त की सरकार के व्यय की में, और उनकी रकम 
के अंक दियेजाते हं ।. ० | 
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संयुक्तप्रान्त के व्यय का अनुमान 


( सन्‌ १९४०-४१ ई० ) 
मदद लाख रुपये 


१०-कर-प्राप्ति का व्यय... १,६३ 
२--आवपा शी ह १,१७ 
३०--सूढ ६९ 
४--शासन १.४३ 
पूल्णन्‍्याय ७३ 
६--जेल ह ३३. 
७--पुलिस २,७९. 
८--शिक्षा २,१९. 
९-- स्वास्थ्य चिकित्सा ६१ 
१०-- ऊँषि ७७. 
११--सहकारिता ह छ 
१३-- उद्योग- धंधे .. श१ 
 १५--अन्य शासन-व्यय १ 
_ १४--सिविल निर्माण कार्य 
$ १५--अकाल- निवारण 


_१६--पेंशन 
१७--स्टेश्नरी प्रिंटिंग . 
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अब व्यय की सुख्य-मुख्य मद्दों पर विचार करते है । 
कर-भांत्त का व्यय---इसमें मालगुज़ारी, आबकारी, स्टाम्प,. 
जंगल, रजिस्टरी आदि के कर वसूल करनेवाले कमेचारियों का वेतन' 
आदि सम्मिलित है। 
आबपाशी-यद प्रधानतया आय की मद है। इसके सम्बन्ध 
में आगे कद्दा जायगा | 
शासन--इसमें गवनर, मंत्रियों, कमिश्नरों, कत्ेक्टरों और 
उनके सद्दायकों तथा तहसीलदार ओर उनके अधीन कमचारियों के. 
वेतन, भत्ते तथा आफ़िस-व्यय के अतिरिक्त, प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल 
आदि का ख़्च सम्मिलित है। केन्द्रीय शासन-व्यय की तरह प्रान्तीय 
.. शासन-सम्बन्धी उच्च कमचारियों का वेतन बहुत अधिक है। यह 
.. जनता की परिस्थिति के श्रनुसार निर्धारित होना चाहिए। काँग्रेसी 
सज्जनों ने पांच सौ रुपये मासिक लेकर मंत्री-एदों पर काम कर दिखाया' 
है, अन्य सज्जनों को भी उनके आदर्श का अनुकरण करना चादिए । 
आवश्यकतानुसार नियम बन जाने से उच्च अधिकारियों सम्बन्धी ख़र्च 
में बहुत किफ्रायत हो सकती है। 
न्य[य--इस मह में हाईकोर्ट से लेकर नीचे तक की सब 
अदालतों का ख़र्च सम्मिलित है। हाईकोर्ट के जजों के वेतत और .. 
भत्ते आदि को छोड़ कर न्यायन्सम्बन्धी ख़र्च प्रान्तीय सरकारों के: . 
अधीन है और वे इसमें बहुत बचत कर सकती है। गत वर्षों में: । 
 काँग्रेसी सरकारों ने योग्य व्यक्तियों को आनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त: .. 
करके इस विभाग का ख़र्च बढ़ाये बिना ही, इसकी कार्य-क्षमता 
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बढ़ायी तथा पंचायतों की इद्धि करके, खर्च कम करने का प्रयत्न 
“किया था | 
जेज्व--इस मदद में सब प्रकार की जेलों के प्रबन्ध का व्यय, 
जरायमपेशा जातियों के सुधारा्थ किया हुआ व्यय, केंदियों के लिए. 
'खाद्य-पदार्थ आदि का व्यय तथा उनके छूटने पर उनके निर्वाद्मर्थ 
दिया हुआ व्यय शामिल है | वर्तमान दशा में, जेलों में तागरिकों का 
जीवन बिगड़ने की प्रवृत्ति रहती है। यदि उचित व्यवस्था हो जाय | 
तो कैदियों का जीवन सुधरने लग जाय । राजनैतिक क्रेदियों से व्यर्थ 
में व्यय-मार बढ़ता है। जनता की राजनेतिक मांग को पूर्ण करते रहने 
'से यह ख़्च सहज ही काफी घट सकता है । अप म 
पुलिस--इस मदद में निप्नलिखित ब्यय सम्मिलित है; --(क) द 

इन्स्पेक्टर-जनरल आदि बड़े अफसरों और उनके सह्यायंकों तथा 
"पुलिस के सिपादियों आदि का वेतन और आक्रिस-ख़्च, (ख) खुफिया 
“विभाग या सी० आाई० डी० का ख़्च, (ग) गाँव की पुलिस का ख़र्च, 
“तथा (घ) रेलवे पुलिस का ख़्च । आवश्यकता है कि उच्च पदाधिका- 
... रियों का वेतन कम कर के, इस मद्द का खर्च घटाया जाय। गाँव की 
पुलिस के ख़च के सम्बन्ध में ख़च बहुत अधिक घटने को सम्भावना 
नहीं है। उसका अधिकांश भाग चौकीदारों का वेतन दोता है, 


जोकम ही है। 
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निवारण का प़र्च, अस्पताल और शफाख़ानों का खर्च, दाक्यों और 
सेवा-समितियों को दी जानेवाली रकम, और आयुर्वेदिक कालिज आदि, 
मेडिकल स्कूल और कालिज, पागलख़ाने, राधायनिक परीक्षक 
का ख़्च । द 
देश में मृत्यु-संज़्या बहुत बढ़ी हुईं है, बुखार, चेचक, देज़ा आदि 
'अनेक बीमारियों ने घर कर रखा है| आवश्यक्षता इस बात की है 
कि इस विभाग में वैज्ञानिक उपायों का अवल्वम्बन कर के लोगों के 
'आशण बचाये जायें ओर उन्हें अधिक स्वस्थ बनाया जाय । 
शिक्ष--इस मह में इन विषयों का ख़र्च होता हैः--विश्व- 
"विद्यालय और कालिज, दवाई और मिडिल स्कूल, प्रारम्मिक शिक्षा, 
. विशेष पेशों के स्कूल, कमेचारियों का वेतन, आफ़िस-ख़चे, छात्रवृत्ति । 
“विगत वर्षों में, शिक्षा में व्यय कम हुआ है, और जो व्यय हुआ है, 
उसका भी जनता फो यथेष्ट लाभ नहीं पहुँचा है। देश में निरक्षरता 
और बेकारी भयंकर रूप से है। अब इन दोषों को दूर करने तथा 
इस महू के व्यय को श्रधिक उपयोगी बनाने का विचार हो... द 
रहा है। की रा 
कुृषि---इस मदद में नीचे लिखा खर्च शामिल्र हे३--निरीक्षण- 
कर्मचारी, पशु-पालन, कृषि-प्रयोग, कृषि-कालिज और अन्वेषण-शाला, 
ब-फामें, नुमायश ओर ' मेले, वनस्पति-शाला -स्कूल, पशु 
... चिकित्सा, सहकारिता विभाग के कर्मचारी ओऔर उनका झ फिस 
: ज्यय आंदि। प्रान्तीय सरकारों की आय का एक मुख्य साधन 
-ईकहनरें७ से प्रात मालगज़ारी है, उनकी भलाई के लिए जितना 
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ख़ किया जा सके अच्छा है, हां, वह मितव्ययिता-पूथंक होना 
चाहिए | 

उद्योग धन्धे--इस मदद में खचे इन विषयों में दोता है 
निरीक्षण, उद्योग घन्धों की सहायता, अन्वेषण-संस्था, उद्योग और 
'शिल्प-संस्थाएँ आदि | इस विभाग में भी विगत वर्षों में बहुत कम' 
ख़र्च हुआ है। स्वदेशी उद्योगधन्धों की उन्नति और पेशों-सम्बन्धी 
शिक्षा के कार्य में प्रगति होनी चादिए। 

सिविल निर्माण-कार्य--इस मद्द में निम्नलिखित ख़र्च होता. 
है;--इमारतों, सड़कों और पुलों को बनवाने तथा उनकी मरम्मत 
कराने का ख़र्च, इस विभाग के अफ़सरों का वेतन ओर आफ़िस-नूव्च 
शौज़ार आदि ख़रीदने का ख़्च; म्युनिस्पैलटियों, ज़िला-बोडों' आदि 
को इमारतों के लिए; दी जानेवाली रकम | अब तक इस भद्द में सबे- 
साधारण की आवश्यकताओं का विचार बहुत कम किया गया। 
.. नगरों या शहरों की सरकारी इमारतों या सड़कों आदि पर ही विशेष 
ध्यान दिया गया। आवश्यकता है, देद्ातों को जानेवाले रास्तों की. 
. सुधि लेने की। आशा है, प्रान्तीय सरकारें इस ओर क्रमशः अपना 
.. कतव्य पालन करंगी। 
.. अब प्रान्तीय आय के विषय को लीनिए.। सब प्रान्तों की 
वार्षिक आय मिला कर लगभग | ८० करोड़ रुपये होती है।॥। 
भिन्न प्रान्‍्तों के सम्बन्ध में व्यौरेवार न लिखकर 
की महें और उनकी रकम 








सरकारी आय-वब्यय 


संयुक्तम्रान्व की आय का अनुमान 
. ( सन्‌ १९४०-४१ ई० ) 
१--मालगुज्ञारी 
२---आबकारी 
३->>स्टाम्प 
४--जंगल 
५--रजिस्टरी 
६---मोटर आदि पर-कर 
७--आय कर | 
८--अन्य कर ( मनोरंजन-कर आदि ) 
९---आबपाशी 
/१०--सूद 
११---सिंविल निर्माण-कार्य 
१९--न्याय 
१३--जेल 
१४--पुलिस _ 
१५--शिक्षा 
१६--स्वास्थ्य चिकित्सा 
१७-- कृषि ओर सहकारिता 
१८--उद्योग घन्धे 
१९--शासन-सम्बन्धी अन्य आय 
-२०--विविध आय मे 
२१--केन्द्रीय सरकार की रद्दायता . 
न मम 


७. 
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अब इन में से मुख्य-मुख्य मद्दों का विचार किया जाता है :-- 
माजगुज़ारी--इस मद में मालगुज्ञारी, सरकारी जागीर की” 
बिक्री, ज़मीन का महसूल तथा अबवाब के अतिरिक्त निम्नलिखित 
आय भी सम्मिलित होती है --मालगुज़ारी-सम्बन्धी जुर्माना, 
ख़ास पटवारी रखने से दोनेवाली आय, खेतों की हृद्द ठीक: 
करने के लिए. अमीनों की फ़ीस, उन जंगल्लों या ज़मीनों से होने- 
वाली खग्णज पदार्थों की आय, जो जंगल विभाग के प्रबन्ध 
 मेंनदों। 
प्रान्तीय सरकार की आय का मुख्य साधन मालगुज़ारी हो है। 
इसकी (एवं लगान की ) अधिकता के कारण अधिकाँश कृषकों की 
बुरी दशा है। पिछले दिनों कुछ प्रान्तों में लगान और मालशुज्ञारी 
के सम्बन्ध में सुधार किया गया है । 

ह आबकारी--भाँग, चरस, शराब, अफ़ीम आदि मादक पदार्थों 
लगाया जानेवाला कर “आबकारी-करः कहलाता है। यहाँ मादक 
र्थों' को बनाने का सरकार को प्रायः एकाधिकार है। इनकी बिक्री 
जो आय होती है उसमें से उत्पादन-व्यय निकलने पर जो शेष रहे, 

री मुनाफा है, और आय में सम्मिलित दोता है। इस मद 
सैंस फ़ौस, डिस्टलरी ( शराब की भद्दी ) की फीस, शराब और 
दक पदार्थों की विक्री का महसूल, ( आबकारी विभाग का ) 
की बिक्री का लाभ, मादक पदार्थों के सेवन-सम्बन्धी जुर्माना 
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.. थी। कांग्रेसी सरकारों ने अपने समय में मादक-वस्तु-निषेध के सम्बन्ध 
.. में अपनी नीति स्पष्ट रखी, और बहुत-से ज़िलों में मद्यपान-निषेध का 
प्रयोग सफलतां-पूर्वक किया। ऐसी नीति से आय कम होती है परन्तु द 
यह भ्रच्छा ही है । | 
स्टास्प--.स्टाम्प दो प्रकार का होता है, अदालती और गेर«- 
अदालती | श्रदालती स्टाभ्प की आय में कोट-फीस या अदालतों में . 
पेश होनेवात्ते मुक़दसे के कागजों और दर्डास्तों पर लगाये जानेवाले 
टिकटों की आमदनी शामिल है। गेर-अदालती स्थाम्प में व्यापार और । 
उद्योग-सम्बन्धी काणज़ों ( हुए्डी, पुज़े, चेक, रुपयों की रसीद आदि ).. 
पर लगनेवाले टिकटों की आमदनी गिनी जाती है। द 
रा अदालती स्टाम्प प्रत्यक्ष रूप के न्याय पर कर है। ग्रेर-अदालती 
ल्‍ .. झटाम्प भी ( परोक्ष रूप में ) न्‍्याय-कर ही है; रुपया लेने की रसीद 
। आदि पर स्टाम्प इसीलिए तो लगाया जाता है कि पीछे आवश्यकता 
होने पर न्याय के लिए प्रमाण रहे |... 
जगल्ल--इस भद्द में निम्नलिखित आय दोती है--जंगल की 


अवसर कम आता है। 
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झआाय-कर---आय-कर से होनेवाली आय केन्द्रीय सरकार की 
-होती है. बद उसका निर्धारित भाग प्रान्तों में विभक्त करती है। 


आबपाशी--यहां नहरों और बड़े तालाबों का कार्य बहुत 
बढ़ने की आवश्यकता है। कार्य बढ़ने के साथ आय का बढ़ना 
अनुचित नहीं, परन्तु इसकी व्यवस्था और दरों में. जनता की सुविधा 
का ध्यान रखा जाना चाहिए | 
| सद--.यह आय ज़िला और अन्य लोकल फंड कमेटियों 
-श्युनिस्पैलटियों, ज़िला-बोडों', ज़मीदारों, किसानों तथा सहकारी 
समितियों आदि को दिये हुए ऋण के सूद से होती है । 
न्य[|य-इस मदद में यह आय होती है--कोर्ट-फ्रीस, मजिस्देटों 


-फीस, अनधिकृत माल की बिक्री । 
. जेल-..इस मद की आय विशेषतया उस सामान की बिक्री से 
.होती है, जो जेलों के कारख़ानों में कैदियों द्वारा तैयार कराया 


जाता है। 
पुलिस--इस मद में निम्नलिखित आय होती है--सावजनिक 


है उपलक्ष्य में द्ोनेवाली आय, हथियार रखने के कानून से दोने- 


का किया हुआ जुर्माना और ज़ब्ती आदि, वकालत की परीक्षा की 


४ "6 विभागों या प्राइवेट संस्थाओं आदि को जो पुलिस दी जाय, उसके 5 
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बाली आंय, मोटर आदि की रजिस्टरी कराने की फ्ौस, जुर्माना 2 जा 














सरकारी आय-ब्यय ....... ६४१ 
स्कूलों के कारखानों कौ आय, परीक्षा-फीस, शिक्षा के लिए. सावंजनिक 
सहायता या दान आदि | । 

स्वास्थ्य ओर चिकित्सा--इस मदद में निम्नलिखित आय | 
होती है--दवाइयों ओर टीका लगाने की चीज़ों की बिक्री, मेडिकल _ 
स्कूलों और कालिजों की फ़ीस, अस्पतालों की भाय, पागलखानों से 
होनेवाली विशेषतया वह आय जो ऐसे पागलों को रखने से 
होंती हे, जिनकी: आर्थिक स्थिति अच्छी हो, म्युनिस्पैलटियों और 
छावनियों की इस विषय की सहायता, राखायनिक विश्लेषण को 
फीस आदि | पर 

विविध आय--इसमें सरकारी ग्रज़ढ, रिपो,टों पुस्तकों झादि 
की बिक्रो तथा प्रेस की छपाई आदि से होनेवाली आय सम्मिलित 
है। विशेष रूप से होनेवाली आय भी इसी मदद में जोड़ दो 
गयी हैं | । 

विशेष वक्तव्य-.ऊपर हमने भारत-सरकार ओर प्रान्तीय 
सरकारों के आय-व्यय की मद्दों का परिचय दिया है। प्रान्तीय सरकारों. 
में इमने केवल संयुक्तप्रात्त का ही उदाइरण लिया है। यद्यपि आय- 
व्यय के अंक भिन्न-भिन्न प्रान्तों में प्रथक्‌-परथक्‌ हैं, आय-व्यय को मह. 











सब प्रान्तों में एक-सी दी दै। केन्द्रीय तथा प्रोन्तीय सद्दों का परिचय 





देते हुए. इमने स्थान-स्थान पर प्रंसगानुसार यह संकेत किया 
आय की किस-किस मह॒ में कमी होनी चाहिए, और किसमें बुद्धि |. 














.. इसी प्रकार व्यय की महों के सम्बन्ध में भी उल्लेख किया गया है|. 
बात यदद है कि आय-व्यय की प्रत्येक मद परं भारतीय जनता के 



















अर सरल नागरिक शांख 
: अ्तिनिष्नियों का पूर्ण नियंत्रण दोना चाहिए । तभी यथेष्ठ सुधार दो 
सकैगा | वर्तमान अवस्था में सरकारी आय-ब्यय की भिन्न-भिन्न मद्दों । 
के सम्बन्ध में क्दां तक भारतीय और प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल को 
अधिकार है, और, कहाँ तक शासक उक्त संध्थाओं के निणय के विरुद्ध 
कार्य कर सकते हैं, यद्द पिछले ( पैंतीसबें और थैंतीसववं ) परिच्छेदों में 
बताया जा चुका है| 
... प्रान्तों में उत्तरदायी शासन-पद्धति आरम्भ दो जाने पर प्रान्तीय 
सरकारों को अपनी आय-ब्यय पर गम्मीर विचार करने के लिए बाध्य 
होना पड़ा है। उनकी आय बहुत परिमित है। पुन! एक ओर तो लगान 
कम करने, और शराब बन्द करने के कार्य-क्रम से उनकी आय और 





भी कम दोनेवाली है, दूसरी ओर उन्हें शिक्षा-प्रचार, स्वास्थ्य-रक्षा, कट 


: ग्राम-सुधार आदि अनेक जन-द्वितकारी कार्यों के लिए. खच बढ़ाना 
है। इसलिए उनकी आय-बृद्धि के उपायों को सोचना आवश्यक 
हो गया है। एक उपाय यद्द हे कि कृषि से होनेवाली आय पर भी 
कर लगे। बिद्दार में यह कर लगाया गया दै, इसका उल्लेख उन्तीसवे 
परिच्छेद (' श्रार्थिक हिथिति? ) में किया जा चुका है। मध्यप्रान्त 


... की उरकार ने पेट्रोल पर कर लगाया था। भारत-सरकार का विचार: 







. था कि प्रान्तीय सरकार को ऐश्ता कर लगाने का अधिकार नहीं है, 
परसंघ नन्‍्यायाज्ञय के निर्णय से यह सिद्ध हो गया कि प्रान्तीय सरकार 


सरकारी आय-व्यय 


जाता है। इसी प्रकार ऊँची ऊँची तनख्वाह पानेबालों पर 'वेतन-करः 
लग सकता है। और जब कोई व्यक्ति अच्छी जायदाद या पूजा छोड़- 
कर मर जाय तो उसके उत्तराधिकारियों पर मृत्यु-कर या विशासत-कर . 
लगाया जा सकता है। समय-समय पर आय-बृद्धि के और भी ऐसे 
उपायों पर विचार होते रहना चाहिए, जिनसे जनता को कष्ट न 
हो। परन्तु इसके साथ यह भी आवश्यक है कि जनता द्वारा वसूल 
किया हुआ द्रब्य बहुत सोच-विचारकर, मितव्ययिता-पूर्वंक जनता 
के हितार्थ डपयोगी कार्यों" में व्यय किया जाय। इस समय अनेक 
ऊँचे पदों पर विदेशियों का प्रभुत्व है, और उन्हें इतना अधिक रुपया 
वेतन, भत्ता, और पेंशन आदि के रूप में दिया जाता है, जो देश की 
 आथिक स्थिति तथा सवसाधारण जनता की निर्धनता का विचार करते 
हुए कदापि उचित नहीं है | इसमें तुरन्त सुधार किये जाने की आवश्य 
कता है । इस विषय में विस्तार-पूवंक हमारी 'मारतीय राजस्व? 
पुस्तक में लिखा गया है। साधारण शान के लिए ऊपर लिखी बात 
पर्यात्त हैं । 























बयालीसवाँ परिच्देद 
.. देशी राज्य 


जनक बुँ 4९ म+ क>>+- 


(फिवते परिच्छेदों में मारंतवर्ष की जिस शासन-पद्धति का वर्णन 


किया गया है, वह केवल ब्रिटिश-भारत की है| यह बताया जा चुका 

है कि राजनैतिक दृष्टि से भारतवर्ष का एक मुख्य भाग और भी है..0ह 

बह है देशी राज्यों का | इस परिच्छेद में इस साग की ही शासन-पद्धति 

के सम्बन्ध में लिखा जायगा। राज्य! ( स्टेट ) की परिभाषा और 

: लक्षण पदले खंड में बताये गये हैं। उस दृष्टि से भारतवर्ष के देंशी 

राज्यों को 'राज्य” कहना उचित नहीं है; रियासतें दी कहना चाहिए । 

..._ पर साधारण व्यवहार में इतना सूक्ष्म विचार न कर दोनों शब्दों का 
.. समान उपयोग होता है । 

देशी राज्यों से भारतवर्ष के उन भागों का प्रयोजन है, जिनका 

सन यहाँ के द्वी राजा या सरदार विविध संधियों 








देशी राज्य. । 


कश्मीर और गवालियर आदि कुछ तो अपने विस्तार और जन- 
संख्या में योरप के एक-एक राष्ट्र के समान तथा एक-एक करोड़ 
रुपये से अधिक वार्षिक आयवाले हैं, और बहुत-से राज्य 
साधारण गाँव परीखे हैं। वास्तव में राज्यों की संख्या दो सौ से 
भी कम है, शेष सनदी जागीरे (इस्टेट्स) हैं, जिनके अधिपति 
सरदार या 'चीफ़' कहलाते हैं | केवल ३० ही राज्य ऐसे हैं, जिनकी 
आबादी, ज्षित्रफल और साधन ब्रिडिश भारत के ओसत. ज़िले 
के समान हैं। 

देशी राज्यों का शासन-प्रवन्ध--अधिकतर देशी राज्यों में 
कोई शासन-विधान नहीं हे | उनका शासन' शासक की व्यक्तिगत 
इच्छा, रूचि या योग्यता आदि के अनुसार बदलता रहता है | जित 
राज्यों का शासन-प्रबन्ध कुछ निश्चित है, उनसें भी परस्तर समानता 
नहीं है | प्रायः सब का अपना-अपना निराला ढंग है। कहदी-कह्ीं तो 
महाराजा (प्रधान शासक) के बाद मुंख्याधिकारी दीवान होता है, और 
सब बड़े-बड़े अधिकारी उसके अधीन रहते हैं। कहीं-कहीं दीवान 
प्रधान मंत्री द्वोता है, और विविध विभागों का प्रबन्ध करनेवाले मंत्री 


उसके सहायक होते हैं | किसी-किसी राज्य में प्रबन्धकारिणी कॉसिल है... 


इसके सदस्य भिन्न-भिन्न विभागों का संचालन करते हैं; परन्तु सब पर 
महाराजा का नियन्त्र० रहता है। मम 
कुछ देशी राज्यों में व्यवस्थापक सभाए हैं। पर ऐ 
केवल तीस के लगभग है। इनकी. 
सूदुस्यों की संख्या काफ़ी 
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जनता द्वारा, निर्वाचित न होकर, नामज़्द होते अथवा 
म्युनिस्पेलटियों आदि द्वार चुने जाते हैं| वास्तव में देशी राज्यों में 
_निर्वाचन-प्रथा का बहुत द्वी कम उपयोग हो रहा है । जनता को 
व्यवस्था-कार्य के लिए, अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं-सा 
है। फिर देशी राज्यों की अधिकतर व्यवक्ष्यापक सभाओ्रों को क़ानून 
बनाने या बजट की मद्दों पर मत देने का यथेष्ठ अधिकार न होने से 
के एक प्रकार से परामर्श देनेवाली संस्थाएँ हैं, उनका शासकों पर 
कुछ नियन्त्रण नहीं है। । 
न्याय के सम्बन्ध में बात यह है कि शासन की भांति उसकी भी 
भिन्न-भिन्न राज्यों में, धथंक.एथक्‌ रौति है। अधिकांश राज्यों में निराले 
निराले कानून प्रचलित हैं। कुछ में तो न्याय-सम्बन्धी क़ानून का 
अमाव ही कद्दा जा सकता है; शासक की इच्छा ही कानन है | केवल 
चालीव राज्यों में हाईकोर्ट त्रटिश भारत के ढंग पर संगढित हे । कुछ 
राज्यों में यह विशेषता है कि उनमें न्याय-कार्य शातन-विभाग 
से एथक है। ह | 
छु थोड़े से उन्नत राज्यों को छोड़कर, अन्य राज्यों. में 
निसपैलटियों आदि स्थानीय संस्याओं की भी बहुत कमी है । कितने 
ही राज्यों में तो राजधानी में भी म्थुनिस्पैलटी नहीं है; अथवा, यदि हद 
. मी तो उसमें नागरिकों का ययेष्ट प्रतिनिधित्व नहीं, राज-कमेचारियों हा 


का ही प्रभुत्व रहता है। 








का, : देशी राज्य ४7 | दइ७ 
उन पर किसी व्यवस्थापक सभा का कुछ नियंत्रण नहीं रहता । ख़्चे के 
विषय में भी वे बहुधा स्वच्छन्द हैं। प्रजा के, करों के बोक से, दबे रहने 
पर भी वे लाखों रुपये के महल आदि बनवाते हैं। यदि राज्य की रिपोर्ट 
_छुपती है तो वे इस ख़र्च को निर्माण-का्य के अन्तगत दिखा देते हैं। 
जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा की चिन्ता न कर, शिकार, 
मनोरंजन और विदेश-यात्रा में तथा कुत्ते मोटर आदि खरीदने में, 
और भारत-सरकार के अफ़सरों आदि का स्वागत-सत्कार करने में 
अंसंख्य घन ख़ंच कर डालते हैं। निदान, वे आय का अधिकांश 
भाग अपनी इच्छानुखार खर्च करते हैं। उनका स्वयं अपने लिए या 
. राज-परिवार के वास्ते लिया जानेवाला द्रव्य निर्धारित नहीं होता, 
. और यदि निर्धारित होता भी है, तो प्रायः उसकी मात्रा काक़ी 
. अधिक होती है। पा 
भारत-सरकार का नियन्त्रण--उब्र देशी राज्य भारत- 
 शरकार के न्यूनाधिक भ्रधीन हैं | भारत-सरकार का विदेश-विभाग उनकी 
निगरानी किया करता है। यह विभाग स्वयं वायसराय के अंधीन 
है। उसकी सहायता के लिए एक पोलिटिकल सेक्रेटरी तथा उसके 
कुछ सहायक रहते हैं। देशी राज्यों में से हेद्राबाद, मेधूर, बड़ौदा, . 
कश्मीर, गवालियर और सिक्कम, ये छः ऐसे हैं, जिनका भारत- 
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देता रहता है । 
कुछ राज्य ऐसे हैं, जिनके एक एक समूह की एक एक 'एजंपी? 


है । प्रत्येक एजंसी में एक “गवनर-जनरल का एजंट” या 'ए, जी, जी,? 
रहता है। यह भारत-सरकार के अधीन होता हे और इसके अधीन 
कई-कई पोलिटिकल एजंट या ( छोटे रेजीडेंड ) द्ोते हैं। प्रत्येक 
_पोलिटिकल एजंट एक या अधिक देशी राज्यों. का कार्य करता है । 
वह इनके नरेशों को शासन आदि विषयों में आवश्यक परामर्श देता 
है। इन नरेशों और भारत-सरकार में जो पत्र-व्यवद्दार आदि होता 
है, वह क्रमशः पोलिटिकल एजंट और “ए. जी. जी. के द्वारा 
होता है । ५२७०3 5 
कुछ राज्य प्रान्तीय सरकारों के अधीन हैं। उनमें मी पोलिटिकल 
एजंट (या छोटे रेजीडेंट रददते हैं ) किन्तु जहाँ-तहाँ फैले हुए छोटे- 
छोटे राज्यों या जागीरों ( इस्टेट्स ) में एजंद का काय प्रायः उस 
कलक्टर या कमिश्नर को ही सौंपा हुआ रद्दता है, ज़िसके क्षेत्र में 
बहू राज्य होता है | द 


 नरेशों का सम्मान--भारत-सरकार द्वारा देशी नरेश दो 
से सम्मानित होते हैं--( १) उपाधियों तथा अवैतनिक सैनिक 


और (२) तोपों की सलामी से। कुछ उपाधियाँ पैतूक 
होती हैं तथा कुछ अस्थायी और व्यक्तिगत रहती हैं। 
११८ को सलामी का सम्मान प्राप्त है। इनमें से 











देशी राज्य, 7. 77 इछढे: 
लौटता है, तो उसके सम्मान के लिए निर्धारित संख्या में तोपें छोड़ी 
जाती हैं। यह संख्या ९ से २१ तक होती है। इस सम्मान के तीन सेदः 
:--(१) स्थायी, (२) व्यक्तिगत और (३) स्थानीय अर्थात्‌ केवल 
राज्य के भीतर मिलनेवाली सलामी | 
देशी राज्यों के अधिकार-देशी राज्यों के निवासी अपने-. 
अपने नरेश की प्रजा हैं। साधारणतया इन पर, अथवा इनके शासकों 
पर, ब्रिटिश-भारत का क़ानून नहीं लग सकता | हाँ, देशी राज्यों में 
रहनेवाली ब्रिटिश प्रजा तथा रेजीडसी, छावनी, रेल या नहर 
की भूमि में, अथवा राजकोट या बड़वान ( गुजरात ) जैसे स्थानों 
में, जहाँ व्यापार आदि के कारण बहुत-से अँगरेज रहते हों, ब्रिटिश 
भारत के ही क़ानून का व्यवद्दार होता है। ब्रिटिश मारत का कोई 
: अपराधी यदि किसी देशी राज्य में भाग जाय तो बह उस नरेश की 
आशा से पकड़ा जाकर, ब्रिटिश भारत में भेज दिया जाता है| देशी 
राज्यों की प्रजा अपने राज्य की सीमा के बाद्दर ब्रिडिश प्रजा की 
तरह मानी जाती है। साधारणतः देशी नरेश अपनी: प्रजा से कर 
लेते तथा उसके दीवानी और फ़ोजदारी मामलों का फ़ेतला करते' हैं । 





कुछ नरेश अपने यहाँ आनेवाले माल पर चुज्ञोकैते हैं| कई नरेश... 


अभी तक अपने रुपये: आदि सिक्के ढालते हैं। परन्तु, इन्हें अपने 





च्ीति यहू हे कि जब तक वे से ब्रिटिश सरका र के प्र ति 
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बनायी रखें, और पहले की संधि की शर्तों का यथोचित पालन करते 


रहें, तंब तक सरकार उनकी रक्षा करेगी, और उनका अस्तित्व बनाये 
रखेगी। यद्यपि साधारण दशा में देशी नरेश अपने राज्यों का स्वयं 
प्रबन्ध करते हैं, कुछ नरेश वायसराय को "मेरे दोस्त? लिखते हैं, और 
इज्लेंड को अपना “मित्र राज्य? हते हैं, परन्तु काय-व्यवह्दार में 


... नरेश भारत-सरकार के परामर्श की अ्रवहेलना नहीं कर सकते । संर« 


कार जिस नरेश को अयोग्य या असमर्थ समझे, उसे गद्दी से. उतार 
कर, उसकी जगद उसके किसी सम्बन्धी को बैठा देती है, या उसके 
राज्य में किसी अँगरेज को “एडमिनिस्ट्रेटर! ( शाउक ) बना देती है । 


यदि किसी नरेश के सन्‍्तान न हो तो बह उसे उत्तराधिकारी या हे 
वारिस गोद. लेने की इजाजत दे देती है । वारिस की 


नाबालगी ( अल्पावस्था ) की द्वालत में देशी राज्य के शासन 
का प्रबन्ध सरकार करती, या. रिजसी द्वारा करवाती है । इन राज्यों 
को इस बात की अनुमति नहीं रहती कि सरकार की श्राज्ञा बिना वे 
... परस्पर एक दुसरे से, अथवा किसी विदेशों राष्ट्र से, किसी प्रकार 
का राजनैतिक व्यवद्वार कर सके, अथवा किसी विदेशी को. अपने 
.. यहाँ नौकर रख सके | इन राज्यों की रक्षा का भार सरकार ने अपने 
. ऊपर ले रखा है| इन्हें सरकार की सद्दायता के लिए कुछ सेना रखनी 
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: देशी राज्य 
वरार के सम्बन्ध में निज्ञाम-हैदराबाद से पत्र-व्यवहार ., करते 
समय भूत-पूर्व वायसराय लार्ड रीडिंग ने जिस सिद्धान्त का प्रति- 
पादन किया था, उसका आशय यह है कि देशी नरेश अपने राज्यों 
के भीतरी प्रबन्ध में भी खतंत्र नहीं हैं। भारतवर्ष में शान्ति और 
सुब्यवस्था रखना सामप्राज्य-सरकार का, किसी संधि-पत्र से नहीं, स्वयं- द 
सिद्ध अधिकार है | 'ब्रटिश सरकार को जब जैसा जँचे, वह किसी देशी 
राज्य के भीतरी प्रबन्ध में दस्तक्षेप कर सकती है । 
जाँच-करपीशन --ऐसे ऋणड़ों के विषय में जो दो या अधिक 
राज्यों में, किसो राज्य और किसी प्रान्तिक सरकार में, या किसी राज्य 
. और भारत-सरकार में उपस्थित हो, एवं जब कोई राज्य भारत-सरकार 
अथवा उसके किसी प्रतिनिधि के आदेश से अस्न्तुष्ट हो, बायसराय 
_ एक कमीशन नियुक्त कर सकता है, जो भाणड़ेवाले मामले की जांच 
करके अपनी सम्मति उसके सामने उपस्थित करे | अगर वायंसराय न 
इसे मंजूर न कर सके तो वह उस मामले को फैसले के लिए मारत- 
मंत्री के पास मेज देगा | जाँच कमीशन की व्यवस्था सन्‌ १९२० 
'ई० से हुईं है । पर अभी तक इसके प्रयोग को अवधर नहीं आया। 
जब कभी भारते-सरकार को किसी. नरेश के विरुद्ध बहुत शिकायत 
हुई, तो नरेश ने अन्ततः 'स्वेच्छा-पूर्वकः राज्य त्याग करना ही उचि 
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नुरेस्दर पंडल--सन्‌ १९११ ई० से बड़े-बड़े राज्यों की एक | 
नरेन्द्र-मंडल ( चेम्बर-आफ़-प्रिसेज़ ) नामक बेसस्‍्था बनी हुई है। 
जिन विषयों का सम्बन्ध किसी विशेष राज्य से न हो, जिनका प्रभाव 
साधारणतः सब राज्यों पर पड़ता द्वो, अथवा जिनका सम्बन्ध बिटिश 
साम्राज्य या त्िंटिश भारत और देशी राज्यों से दो, उन पर इस संस्था 
की सम्मति माँगी जाती है। इसका सभापति वायसराय द्ोता है, 
उसकी अनुपस्थिति में कोई राजा ही सभापति का कार्य करता 
है। मंडल का प्रधान कार्यालय देहली में दे। इसका अधिवेशन प्रायः 
साल में एक बार द्योता है, उसमें वायसराय द्वारा स्वीकृत विषयों पर _ 
हो वादानुवाद होता है | मंडल के नियम वायसराय नरेशों की सम्मति 
लेकर बनाता है । नरेन्द्र-मंडलल प्रति वर्ष एक छोटी-सी स्थायी समित्ति 
बनाता है, जिससे वायसराय या केन्द्रीय सरकार का राजनैतिक विभाग 
: देशी राज्यों सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श करता है। नरेन्द्र- 
. मंडल के कुल १२० सदस्य हैं, १०८ सदस्य तो उन श्श्८ नरेशों में 
- से हैँ, जिन्हें तोपों की सलामी का सम्मान प्राप्त है, और १२ सदंस्य द 
य १२७ नरेशों के प्रतिनिधि हैं। इस प्रकार अभी मंडल में केवल 
२३५ नरेशों के प्रतिनिधि है। शेष ३२५ जागीरों के सरदार आदि. 
में प्रतिनिधि पेजने आदि की योजना पर बिचार दो 
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बटलर कमेटी ओर उसके बाद--देशी राज्यों का ब्रिटिश 
सरकार से क्या सम्बन्ध रहे तथा ब्रिटिश भारत से उनका आशिक 
सम्बन्ध कैसा दो, इस विषय का विचार करने के लिए दिसम्बर १९१७ 
है० में “इंडियन स्टेट्स कमेटी! नियुक्त हुईं थी, जिसे उसके 
|... सभापति के नाम पर बटलर-कमेटी कहते हैं । उसने देशी 
4 राज्यों में भारत-सरकार के हस्तक्षेप -अधिकार को और भी 
। हृढ़ किये जाने की सलाइ दी। हाँ, उसने नरेशों का सम्राद के साथ 

सीधा सम्बन्ध होने की बात स्वीकार की और देशी राज्यों को. 
. ब्रिटिश भारत कौ; आयात-कर आदि उन महों को आय में से कुछ 
 झपया देने के सम्बन्ध में विचार किये जाने की सिफारिश को 
जिनकी कुछ आय देशी राज्यों की प्रजा से वसूल द्ोकर ब्रिटिश- 
भारत के ख़ज़ाने में आती है। इससे नरेशों को सन्‍्तोष न हुआ ै 
पश्चात्‌ उन्होंने गोलमेज़ परिषदों& में अपने दृष्टिकोण को प्रकं 
करश्ने का प्रयत्न किया। इसके परिणाम-स्वरूप, संघ-शासन-विधान 
में उनके हित का बहुत कुछ ध्यान रखा गया है। कप 

देशी राज्यों का सुधार---कुछ उन्नत या छुधार प्रिय. राज्यों 
को छोड़कर देशी राज्यों की प्रजा को सावंजनिक काय करने की _ 
._ उतनी. स्वाधीनता नहीं, जितनी त्रिडिश भारत की जनता को है।. 
. बहुथा उनमें सावंजनिक मत दर्शानिवाले समाचारपन्रों क हर 
ही है। अनेक स्थानों में 'राजा करे सो न्याय. और नरे 
. ही क़ानून है। कर लगाने की निश्च नौति नहीं, प्रजा से किल 
ट 5 बत्तीक्षुवों परिच्लेद देखिए रा आप 
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प्रकार से धन-संग्रह करके उसे स्वेच्छालुसार ख़र्चा किया जाता है; 
प्रजा की सुनाई नहीं होती । शिक्षा ओर स्वास्थ्य आदि की ओोर भी 


-यथेष्ट ध्यान नहीं दिया जाता | देशी राज्यों के इन दोषों का दायित्व 


स्वयं उनके नरेशों पर तो है द्वी--यदि नरेश चाहें तो बहुत-कुछ सुधार 
कर सकते हैं--हां, कुछ अंश में ब्रिटिश सरकार की नीति भी दूषित 
है। नरेशों की यह धारणा है कि जब तक वे उसके प्रतिनिधियों 


को प्रसन्न करते, रहेंगे, सरकार उनके शासन-सम्बन्धी दोषों पर विशेष . 


ध्यान न देगी। इसलिए, बे प्रजा के प्रति अपने कत्तव्य का समुचित 


प्रालन नहीं करते । 


बत्तीसव परिच्छेद में, देशी राज्यों की जाएति के प्रसंग में 


अखिल भारतवर्षीय प्रजां-परिषद के सम्बन्ध में लिखा जा चुका है। 


पिछले दिनों इस परिषद्‌ ने यह प्रस्ताव पास किया था कि बीस 


. लाख से कम आबादी और पचास लाख से कम वाषिक आयवाले 
|| राज्यों को ब्रिटिश भारत के साथ मिला देना चाहिए था उन्हें आपस में 
« मिलाकर एंक बड़ा राज्य बनाया जाना चाहिए। राज्य नामघारी 
.. प्रत्येक संस्था का यह अनिवाय कतंव्य है कि नागरिकों के सुख-समूद्धि 
. और उन्नति में दत्तचित हो । जो राज्य आय या क्षेत्रफल आदि की 
दृष्टि से इतने छोटे या असमर्थ हैं कि उपयुक्त कर्तव्य-पालन के 
.. लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीवका ओर न्याय झञादि की भी व्यवस्था 
क्र सकते, उन्हें अपने पृथक अस्तित्व का अधिकार नहीं है। 














देशी राज्य 


तो केवल इकोस राजा रह जाते हैं | परन्तु भारतीय राष्ट्र की एकता के 
लिए यह आवश्यक है कि यह इक्कीस राज्य मी अपनी पृथकता का 
राग अल्लापने वाले न हों वरन्‌ मारत को स्वतंत्र केन्द्रोय सरकार के 
अधीन रहें औरउत्तरदायी शासनवाले हों। 

[संघ शासन ओर देशी राज्य--सब्‌ १६३४ ई० के शाखन- 
विधान में, भारतवर्ष के क्रेम्द्रोय शासन का स्वरूप संघ-शासन निर्धारित 
किया गया है, जिससे अिटिश भारत और देशी राज्यों का एक संघ बन 
कर दोनों का एक साथ शासन द्वी । किसी. देशी राज्य का, संघ मे 

स्मिल्षित होना उस समय समझा जायगा, जब सम्राद्‌ उस राज्य के 
_भरेश का प्रवेश-पत्रक या शर्तेबासा ( इन्टट्र,मेंट आफ-एक्सशन ) स्वीकार 
कर लेगा । संघ को किसी देशी राज्य-सम्बन्धी किन-किन कार्मों. को 

करने का अधिकार रहेगा, इसका निश्चय उस राज्य क प्रवेश-पत्रक 

द्वारा होगा । संघ के सम्बन्ध में अन्य आवश्यक बाते आारत-सरकारं 
और भारतीय व्यवस्थापऋ-समंडल? शीर्षक परिच्छेदों में दिखी जा. 
चुकी हैं ।] । | 




















तेतालीसवाँ परिच्छेद 
भारतवर्ष ओर राष्ट्रसंघ 


>ैौऊऋच्श्य कि ८-७०--- 


पाएचीन काल में भारत का अन्य देशों से सम्बन्ध 


भारतवर्ष का अन्य देशों से राजनैतिक सम्बन्ध ज्िरकाल से रहा ह्दे। 
मेह्ाभारत के अध्ययन से पता चलंता है कि यहाँ उस समय में दुर- 
दूर के राजा और राजनीतिश आया करते थे और वे भारतवर्ष को बहुत 
_आंद्र-सम्मान की दृष्टि से देखते थे। अब से सवा दो हजार वर्ष 


इसे भारतवर्ष कैसा स्व॒राज्य-मोगी था और इसका अन्य देशों से 


दे रहे हैं। सपम्राद चन्द्रगुप्त के समय यहाँ यूनान भादि 
| थे | उन्होंने यहाँ के सम्बन्ध में विस्तार-पृवक 
य-समय पर यहाँ केन्द्रीय शक्ति निबेल और 









पट करिए तट चुनयन मकर थपट्वदनत ५. 


। ० भीषण द्वोता है। पिछला योरपौय महांयुद्ध सन्‌ १९१४ 
तक रहा। इसके बाद भी चिरकाल तक सबने त्राहि 






भारतवर्ष और राष्ट्रसंध...... ६५४७ ७ 


अकबर ओर जहाँगीर के दरबार में अपने दूत भेजते थे, और इन्हें 


प्रसन्न रखने के इच्छुक रहते थे। औरंगजेब्र के बाद यहाँ फिर फूट _ 


और पारस्परिक कलह रहने लगा। फल-स्ररूप अन्तत३, जैसा 
: पहले कहा गया है, अगरेजों का प्रशुत्व बढ़ता गया। सन्‌ श्दपएूछ ईं० - 


में भारतवातियों ने उन्हें यहाँ से हटाने का प्रयत्न किया, पर ये 
उसमें असफल रहे । आदख्िर, १८४८ ई० से यहाँ कानूनी तौर से 
भी औगरेज़ों का शासन आरम्भ हो गया। इस प्रकार अपनी स्वत॑- 
अता खोने पर, भारतवर्ष का, अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से, पहला स्थान: 
जाता रह्य | कुछ काल पश्चात्‌ भारतवाती फिर जाणशत होने लगे; 
विशेषतया, सन्‌ श्र में कांग्रेस की स्थापना करके, उन्होंने शासन- 


हे पद्धति में सुधार कयने का आन्दोलन आरम्म किया। इंपका बर्णन 
पहले किया जा चुका है | 


थोरपीय महायुद्ध और साम्राज्य-परिषद में भारत-- 


: अंसार में प्रमय-समय पर राज्यों के युद्ध रहे हैं। बहुघा कुछ राज्य इकट्ठे 


एक़ पक्ष में दो जाते हैं और इसी प्रकार दूसरी थोर से लड़नेवाल्े थ 
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स्वतंत्रता तथा. स्वमाग्य-निर्शय के सिद्धान्त के लिए लड़ा जा । 
रहा है | मारतवर्ष ने इगलेंड की ओर से इस युद्ध में मांग लिया। द । 
उस समय से ब्रिटिश-साम्राज्य-परिषद&8 में भारतवध को भी भाग लेने 
का अवसर मिलने लगा । परन्तु जब कि परिषद में साम्राज्य के स्वाधीन 
भागों के मन्त्री अपने-अपने राज्य के प्रति उत्तरदायी होते हैं, भारतवर्ष । 
की ओर से इसका सदस्य बननेवाला भारत-मंत्री एवं उसके सलाह- । 
कार भारतवासियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होते | अतः वाध्तव में इन्हें हर 
इस देश का प्रतिनिधि कहना ठीक नहीं है । 

पिछल्ले योरपीय महद्यायुद्ध की समाप्ति पर वारसाई की संधि हुई । 
संधि पत्र पर जिन राज्यों की ओर से दृस्ताक्षर हुए, उनमें भारतवर्ध भी 
था| इसलिए पीछे जब सन्‌ १९२० ई« में राष्ट्रसंघ कौस्थापना हुई तो... 
यह भी उसका सदस्य बनाया गया । 
४ राह्र-संघ, उसका संगठन और काये--युद्द के बाद वैराग्य 
० _. और शान्ति का वातावरण होता है| पिछला योरपीय महायुद्ध बहुत 
 विकराल था । इसके बाद विश्व-शान्ति की झोर विशेष रूप से ध्यान 
रा ' दिया जाने लगा | इसी उद्दृंश्य से सन्‌ १९१० ई० में राष्ट्रसंघ को 
.. स्थापना हुई, जिसे अँगरेज़ी में 'लीग-आफ्‌ नेशन्स? कहते हैं | इस संघ. 
के सदध्य विविध राज्य हैं। इन राज्यों नेसंगठन-पत्र पर हस्ताक्षर करके 


-.. इस परिषद में साम्राज्य के भिन्न-भिन्न भागों के विवाद-मस्त विषयों का. 
- विचार होता है तथा उन भागों की आधिक राजनैतिक आदि-उन्नति के उपाय सोचे . 
पका अधिवेशन दूसरे-तीसरे वर्षा प्रायः लन्‍्दन में द्ोता दै। इसके 











भारतवर्ष और राष्ट्र-संघ 
यह प्रतिज्ञा की कि बाहरी हमलों से एक-दूसरे की रक्षा करेंगे, और 
द _ परस्पर, अथवा अन्य किसी भी राज्य से यद्ध नहीं करेंगे, जब तक कि 
अपने रूगड़ों को पंचायत के सम्पुख फेयले था जांच के लिए. न रखें 
शौर तीन माठ से लेकर नो मास तक का समय न गुज़ारद | जो राज्य 
अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ेगा बह अन्य सब राज्यों का विरोधी समझा 
जायगा, और उन सब्र का कर्तंब्य होगा कि प्रतिज्ञा भंग करनेवाले 
शज्य से आर्थिक तथा राजनैतिक सम्बन्ध न रखें | राष्ट्रसंघ का कार्यालय 
जेनेवा (स्विठज़रलेंड ) में रखा गया। पिछले दिनों ५७ राज्य 
इसके सदस्य थे; यथद्द संख्या समय-समय पर घटती बढ़ती रहती 
हे 

शष्ट्रसंघ के कार्य तीन प्रकार के हँ;--व्यवस्था, शासन ( प्रबन्ध ) 
और न्याये। इस कार्यों को क्रमश: सभा ( एसेम्बली ), कौंसिल और 
अन्तर्राष्ट्रीय अदालत करती है। संघ की सभा के सदस्य वे सब राज्य 
होते हैं, जो राष्ट्रसंध के सदस्य हों। प्रत्येक सदस्य-राज्य को तीन 
प्रतिनिधि मेजने का अधिकार द्वोता है, परन्तु उसका मत एक ही 
होता है। सभा के अधिवेशन जेनेवा में द्वोते हैं, प्रति ब्ष प्रायः एक 
ही अधिवेशन होता है। कौंसिल के कुछ सदस्य स्थायी और कुछ 
अस्थायी होते हैं। इज्धलेंड, फ्राँस, श्टली आदि स्थायी सदस्य है, 
इनका कभी चुनाव नहीं होता | इसलिए इनका प्रभाव बहुत अधिक 
है। कौंतिल के अधिवेशन प्रति वर्ष कम-से-क्म चार होते हैं। वह | 
वध भर अपना कार्य कमीशनों ओर. समितियों द्वारा करती 


रदृती है | 
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संघ की छ कमेटियाँ है, वे निम्नलिखित विषयों पर विचार 


करती दे ४-८ 
१-- कानूनी प्रश्न । 
२--विशिष्ट ( टेक्‌निकल ) कार्यो की संस्थाओं का विषय | 
“-निरस्रीकरण । 
<--बजठ और अन्‍्तर्व्यवस्था सम्बन्धी बातें । 
१-- सामाजिक प्रश्न । 
६--राजने तिक प्रश्न । 
संघ के मंत्री-मंडल-कार्यालय के विविध अंग हैँ, उनमें से मुख 
निम्नलिखित हैं? 
१--राजनैतिक विभाग । 
३--आर्थिक विभाग |... 
३-रफ़्तनी या यातायात विभाग । 
हा ४-- अल्प-संख्यक विभाग | । 
. धू--निरस्नौकरण विभाग । 
६-स्वास्थ्य-विभाग । 
७--सामाजिक प्रश्न और अक्रीम की रफ़्नी का विभाग । 
८--बौद्धिक संदकारिता और अमन्तराष्ट्रीय कार्यक्षय ( ब्यूरो ) 
बिभाग। | हा 



























... भारतवर्ष और राष्ट्रसंघ 
संघ के सब विभाग परस्पर एक-दूसरे के सद्दायक दोते हैं। 
. डदाहरणार्थ छूत के रोगों के फैलने का प्रश्न जहाज़ी बन्दर- 
गाददों के नियमों की भ्रेणी में है, श्रवः रफ़्तनी के विभाग से 
स्वास्थ्य विभाग का सम्बन्ध रहना आवश्यक है | इसी तरह “'नरकोटिक! 
नामक विष का दुरुपयोग. न किया जाय, इसकी व्यवस्था के 
लिये रफ्तनी-विभाग का सम्बन्ध मेडिकल विभाग से रहता दे | इस- 
लिए. अफोम-विभाग स्वास्थ्य और रफ्तनी-विभाग से समय-समय पर 
परामश किया करता है। 
राण-संघ औऑर भारतवषे-- राष्ट्रयंघ के सदस्य वे राज्य होते 

द हैँ, जिनका पद राष्ट्र की तरह माना जाता है। भारतवष राष्ट्रसंघ का 
... सदस्य है | इससे यह समझा जाता है कि इस देश का भी मान स्वतंत्र 

: राष्ट्रों की तरह किया जाता है। राष्ट्र संध का सदस्य होने से, भारतवर्ष 
का, संसार के अन्य राष्ट्रों से सम्बन्ध भी बढ़ता है। परन्तु इस देश 
की ओर से संघ की प्भा में भाग लेनेवाले व्यक्ति वास्तव में. यहां 
के प्रतिनिधि नहीं होते; भारत-सरकार द्वारा नामज़द होने से वे वर्तमान 
.. अ्रबस्था में ब्रिटिश-सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं'। भारतवर्ष को संघ 
.. की कौंसिल में अस्थायी सदस्य का पद भी नहीं मिला है। इस प्रकार 
हंघ में भारतवर्ष का प्रायः कुछ भी प्रभाव नहीं है। संघ के कर्म- 
चारियों में मारंतवासियों की संख्या भी बहुत कम है। अतः यहाँ के. 
नेताओं का मत है कि जब तक भारतवर्ष को संघ में अरना वास्तविक 
.. मत प्रकट करने और अपने सम्रचित पदाधिकारी रंखने का अधिक 
दो, उसे इस संस्था से अलग रहना और इस विषय के व्यय 
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से बचना ही उचित है। व्यय की बात यद्द है कि संघ का वाषिक 
व्यय लगभग साढ़े तेरह लाख पौंड द्वोता है| यह व्यय ९१३ हिस्सों 
में विभक्त है, संघ के मित्र-मन्न सदस्य राज्यों को इसके लिए. भिन्न- 
मिन्न परिसाण में चन्दा देना होता है। भारतवर्ष पहले ९२१३ हिस्सों 
में से ५५ द्विस्सों की रकम देता था। इसका यहाँ बहुत विरोध हुआ ।: 
अब यह ४९ हिस्से अर्थात्‌ लगभग ग्यारह लाख रुपये देता हे | 
राष्टरसंघ से भारतवर्ष को विशेष लाभ नहीं हुआ, तथापि कुछ _ 
दिशाओं में लाभ हुआ है। मारतवर्ष संघ के अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-कार्यालय 
का सदस्य है ।यद उन आठ राज्यों में सम्मिलित है जिनके ओद्योगिक 
हितों की ओर संघ ध्यान देता हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सम्बन्धी . द 
सम्मेलनों में भाग लेता है और उनके कई (“नर्णयों को मान्य कर 
. चुका है। उदाइरण॑वत्‌ श्रम के घंटे कम करना।. इससे भारतीय... 
_ जनता--विशेषतंया . भमजीवियों--को बहुत लाभ पहुंचा है । 
इंवई में संघ का एक दफ़्र है, जो यहाँ संघ के निणयों का प्रचार 
करता है, और उसके के कार्यो के सम्बन्ध में उपस्थित किये जानेवाल 
: का उत्तर देता है। अन्तर्राष्ट्रीय अरम-कार्योेलय की एक के 
शाखा देहली में भी है। संघका एक अन्तर्रष्रीय बौद्धिक सहन ँ 
. कारिता विभाग है यह भी भारतवप के लिए. बहुत द्वितकर है। 
5 उसका सामाजिक कार्य तो विशेष रूप से उपयोगी है। संघ की ओर से 
मियुक्त मेल्ेरिया कमीशन ने भारतवंध आकर भी र्जाच की थी। 
ने एक कमेटो ज्यों और बच्चों के अनेतिक व्यातार 
न पर अच्छा प्रकाश डाला 
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है। सिंगापुर में संघ का एक दफ़्र है, बंद प्रति दिन ब्रह्ँ से होकर 
एशियाई बन्दरगादहदों पर आनेबाले जहाजों के यात्रियों की बीमारियों : 
के विषय में, बेतार-के-तार द्वारा समाचार भेजता है | ठंघ ने निश्चय 
किया था कि किसी देश से अफीम की निर्यात केवल उतनी दी हो, 
जितनी औषधियों के लिए आवश्यक हो । पहले भारत-सरकार द्वास 
बहुत-सी अफीस चीन जाती थी, परन्तु श्रफीस सम्बन्धी समझौते पर 
: हस्ताक्षर करनेवालों .में भारतवर्ष के मी होने से, अब यह अनैतिक 
व्यापार बन्द हो गया है इससे भारतवर्ष और चीन दोनों को ही लाभ 
हुआ है। 
. राष्टुसंघ के उद्देश्य की पर्ति--ऊपर संघ के भारतव्ष- 
.. सम्बन्धी काम का उल्लेख लिया गया है ऐसा ही कार्य संघ ने कई द 
अन्य देशों के लिए. करके उन्हें लाभ पहुँचाया है । वास्तव में: 
_.. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की, अनेक दिशाओं में, आवश्यकता है, और 
राष्ट्र-संघ जैसी संस्थाएं इसमें बहुत सद्दायक हो सकती हैं। दाँ, संघ 
* के काय में उन्नति और बूद्धि की अभी बहुत गंजायश है। क्‍ 
... एक बात में रुष से लोगों को बड़ी निराशा रही है। संघ 
... का निर्माण विशेषतया इस उद्देश्य से हुआ था कि यह्द युद्धों 
' . होनेवाली, मानव जाति. की. भयंकर हानि को रोके, किसी देश की 
.. स्वतंत्रता अपहरण होती हो, तो उसकी रक््या करे और २ 
सैनिक शक्ति पर प्रतिबन्ध लगाये | सघ इस विषय में नितान्त 
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.. आया | इसल्लिए लोकमंत इस संध्या के प्रति उपेक्षा करने । 
5 लंगा ढुँ। बात यद्द है कि यह संघ सारे संसार का नहीं है 
इसके सूत्र-संचालक केवल कुछ दी राष्ट्र हैं। वे कहीं सम्यता-प्रचार 
के नाम से; कहीं शासनं-कार्य की शिक्षा के नाम पर असंगढित 
या अवनत मूखंडों को अपने अधीन किये हुए हैं। अतः संच 
के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती। अन्यान्य बातों में संघ कहता 

: है कि बिविध राष्ट्रों की सैनिक शक्ति एक सीमा से अधिक न रहे, परन्तु 
उप्तके सदस्य-राष्ट्र ही नहीं, वे राष्ट्र भी, जिनका इसमें विशेष बोलबाला 

. .. है, आत्म-रक्षा या व्यापार-बृद्धि की आड़ में अपनी-अपनी सेना और 

: जमैतिक सामग्री आदि को मरसक बढ़ा रहे हैं। संसार में दर घड़ी मद्दायुद्ध _ 

, की आशंका रद्दती है, और प्रत्येक मद्ायुद्ध अयने से पहले महायुद्ध 

से अधिक घातक तथा प्रल्लयकारी झोती ंघ के सद॒स्य-राज्यों . 


















... >पुस्तक छंपते समय मदायुद्ध अपना विनाश-का्य कर रहा है 
का अन्त करने के लिए स्थापित हुआ था । पर इस समय तो महायुद्ध ने ही 
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